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प्रकाशकीय 


लोक विज्ञान संस्थान( People's Science Institute) के फेलो दिनेश 
मिश्र को नई पुस्तक 'दुइ पाटन के बीच में' आपके समक्ष प्रस्तुत करते 
हुए हमें हर्ष हो रहा है। बिहार की कोसी नदी किसी भी बाढ़ की चर्चा के 
केन्द्र में रहती है। इसी नदी पर उपलब्ध सभी जानकारी को दिनेश जी ने 
बड़े सलीके से एक जगह रखा है। 


पुस्तक का लेखन-कार्य दिनेश जी ने अधिकांशतः कोसी क्षेत्र में ही रहते 
हुए संपन्न किया। आइ.आइ.टी., खड्गपुर के सिविल इंजीनियरिंग के 
विद्यार्थी के रूप में आपकी तटबंध एवं नहरों के बारे में दक्षता तो है ही, 
प्रभावित कोसी क्षेत्र में लगातार रहते हुये आपने धरातलीय वास्तविकताओं 
एवं समाजशास्त्रीय अनुभवों को भी भली भांति परखा है। प्रस्तुत रचना इस 
प्रकार तकनीकी दक्षता एवं लोकप्रिय आंकाक्षाओं के प्रति संवेदना का एक 
ऐसा संगम है जिसे वर्तमान एवं भविष्य दोनों याद रखेगें। मिश्र जी की भाषा 
व शैली बिल्कुल सहज एवं लोकपरक है। वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों 
को सरल भाषा में पाठकों के सामने रखना उनका उद्देश्य भी रहा है। 


बाढ़ के विषय में रुचि रखने वाले या भविष्य में नदियों पर काम करने वाले 
किसी भी व्यक्ति को कोसी नदी संबधी अब तक की घटनाओं, समस्याओं 
और बहस की जानकारी के लिए शायद किसी दूसरी जगह नहीं भटकना 
पड़ेगा। इस पुस्तक में जहां तकनीक को सीमाओं, समाज की अपेक्षाओं, 
तकनीको हस्तक्षेप, नदियों के साथ होने वाली राजनीति तथा परियोजना के 
भुक्त-भोगियों के मोह-भंग के बारे में चर्चा है, वहीं विकल्पों की ओर 
इशारे भी हैं। 


लोक विज्ञान संस्थान का विकल्पों के प्रति विशेष आग्रह है। वर्ष ।992 

में हमने कोसी क्षेत्र की जल-निकासी का अध्ययन भी किया था और इसी 

कड़ी में आगे बढ़ते हुये अब संस्थान इस दस्तावेज को आपके सामने पेश 
करता है। 

रवि चोपड़ा 

लोक विज्ञान संस्थान, देहरादून 


People's Science Institute, Dehradun 


दो शब्द 


बहुत कम लोग हैं जो तह में जाकर समस्याओं का अध्ययन करते हैं। बाढ़ 
जैसा प्रश्‍न अत्यन्त दुरूह है। लेकिन दिनेश कुमार मिश्र जी ने उत्तर बिहार 
की बाढ़ को वर्षों से अपने गहन अध्ययन का विषय बना रखा है। 


प्रस्तुत पुस्तक उनकी पहली नहीं है। इसके पहले भी उनकी पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं। मिश्र जी अपनी धुन के धुनी व्यक्ति हैं, इसलिए 
यह मानने का कारण नहीं है कि यह पुस्तक अन्तिम होगी। जहां तक खेती 
का प्रश्‍न है उत्तर बिहार का बहुत बड़ा भाग बाढ़ से ग्रस्त है। हजारों लोग 
बरसात के महीनों में कमाई के लिए बाहर चले जाते हैं। विचित्र बात यह 
है कि कोसी क्षेत्र के अधिकांश भाग के लोग बरसात में धान नहीं पैदा कर 
पाते हैं। इसलिए बाहर कमाई के लिए चले जाते हैं। लौटते हैं तो जाड़े में 
गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन खाते भात हैं। उन्हें चावल चाहिये- गेहूं 
बेच-कर चावल खरीदें या बाहर की कमाई से चावल खरीदें। मनुष्य बड़ी 
मुश्किल से खाने की आदतें बदल पाता है। कोसी क्षेत्र की खेती तब तक 
सुधरती दिखाई नहीं देती जब तक बाढ़ की समस्या का कोई हल नहीं 
निकल आये। 


नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार को मिला-कर ही इस समस्या 
को हल करना पड़ेगा। 


बहुत जमाना हुआ कुमारप्पाजी (जे.सी. कुमारप्पा, जो ग्रामीण अर्थशास्त्र 
के विशेषज्ञ थे और गांधी जी के शिष्य थे) ने यह सुझाव दिया था कि प्रांतों 
या राज्यों के निर्माण के पहले नदियों और उनके बहाव को समझ लेना 
चाहिये। लेकिन दूर कार्यालयों में बैठे अधिकारियों को फुर्सत कहां है कि 
वे इतनी गहराई से किसी समस्या को समझें। अब पंचायतीराज आया है तो 
स्वयं जनता से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपनी समस्याओं को 
खुद समझे और उनके समाधान के रास्ते ढूंढने का काम केवल अधिकारियों 
पर न छोड़े। मिश्र जी जैसे जानकार लोग अपने बीच मौजूद हैं तो जानकारी 


का न होना आसानी से दूर किया जा सकता है। भारत नदियों का देश है। 
बिहार को लीजिये। उत्तर बिहार में बाढ़, दक्षिण बिहार में सूखा। क्यों विज्ञान 
क जमाने में यह स्थिति बनी रहे? अगर विकास की योजनाओं में सबसे 
पहले पेट भरने और तन ढकने के उपाय सोचे गये होते तो आज विकास 
की कुछ दूसरी ही शक्ल होती। यह सब चेतावनी कुमारप्पाजी ने दी थी, 
लेकिन कौन सुनता है उनकी? दक्षिण बिहार में भी बरसाती नदियों की कमी 
नहीं है लेकिन हम साल भर पानी के लिए तरसते हैं? सोचिये, सरकार ने 
कितनी बड़ी गूलती को। जमींदारी ख़त्म होने पर जुमींदारों के बनवाये हुए 
सब आहर बन्दोबस्त कर दिये। कल जो आहर थे वे आज खेत बन गये। 
इसी तरह अनेक प्रश्‍न हैं जिनका गहराई के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। 


कोसी पर लिखी हुई उनकी पुस्तक बड़े महत्त्व की है। नदियों का प्रश्न 
भारत के लिए जीवन-मरण का प्रश्‍न है। हम जमीन पर सड़कें बनायें, उन 
पर बसें चलायें, और प्रकृति के बनाये इन रास्तों के द्वारा नदियों के पानी 
का समुचित उपयोग न करें यह भी कोई बुद्धिमानी की बात है! मिश्र जी 
हमारी आंखें खोल रहे हैं। आंखों को हम खुलने ही न दें और सही काम 
न करें तो इसमें मिश्र जी का क्या दोष है। उन्होंने समस्या को पहचाना। 
उसके बारे में सोचा-समझा, और यह पुस्तक तैयार की। मिश्र जी ने बहुत 
बड़ा काम किया। उस काम को दुनियां के सामने लाने का काम लोक 
विज्ञान संस्थान, देहरादून ने किया है जिसने यह किताब छपवायी है। दोनों 
के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं, हमेशा कृतज्ञ बने रहेंगे। मिश्र जी अपना 
अध्ययन जारी रखें, बहुत वर्षों तक जारी रखें, प्रभु से यह प्रार्थना है। 


आचार्य राममूर्ति 
पटना 


। अक्टूबर 2006 


अपनी बात 


यह ।993 के नवम्बर महीने की घटना है। इंगलैण्ड के ऑक्सफोर्ड 
पॉलिटेकनिक के आपदा प्रबन्धन विभाग के अध्यक्ष भारत आये थे। आपदा 
प्रबन्धन के क्षेत्र में वह एक विश्व स्तर की हस्ती माने जाते हैं। कोलकाता 
की एक संस्था ने उन्हें एक सप्ताह के लिए आपदा प्रबन्धन का ट्रेनिंग 
शिविर चलाने के लिए राजी कर लिया और कोलकाता के इस शिविर में 
भाग लेने का निमंत्रण मुझे भी मिला। मैंने आयोजकों से अनुरोध किया कि 
अगर प्रोफेसर साहब शिविर के पहले एक दिन मेरे साथ उत्तर बिहार में 
बिता सकें तो ट्रेनिंग शिविर में हमें उनके ज्ञान और अनुभव का कहीं ज्यादा 
फायदा मिल सकेगा। संयोग अच्छा था और प्रोफेसर इस बात के लिए राजी 
हो गये और एक रात वह झंझारपुर (मधुबनी) के इन्सपेक्शन बैंग्लो में 
रहे। दूसरे दिन हम लोग जीप से घोंघेपुर गये जहां कोसी का पश्चिमी 
तटबन्ध समाप्त हो जाता है। पूरे रास्ते प्रोफेसर साहब मुझसे कोसी और 
कमला परियोजना के बारे में सवाल पूछते रहे और मैं अपनी सामर्थ्य भर 
उनका उत्तर देता रहा। 


गाँव भेजा में हम कोसी के पश्चिमी तटबन्ध पर चढे। उसके नीचे बाई तरफ 
कोसी बह रही थी और दाहिने तरफ कमला-बलान थी। भेजा से कोसी 
तटबन्ध का आखिरी किनारा 3। किलोमीटर दूर है। नीमा पहुंचते-पहुंचते 
बाढ़ से होने वाली तबाही साफ़ दिखाई पड़ने लगी। कुछ देर में धूल-धक्कड़ 
के बीच हम कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के 54 वें किलोमीटर पर खड़े थे। 
यह तटबन्ध यहाँ समाप्त हो जाता है। नवम्बर का महीना होने के बावजूद 
यहां चारों ओर पानी था। पूरब में कोसी तटबन्धों के बीच नावें चल रही 
थीं और वही हालत पश्चिम में तटबन्धों द्वारा बाढ़ से तथाकथित सुरक्षित 
क्षेत्र में भी थी। केवल तटबन्ध और उस पर बसे हुये लोगों के घर ही पानी 
से बचे दिखाई पड़ते थे। 


पश्चिमी तटबन्ध एकाएक समाप्त हो जाने के कारण कोसी नदी का पानी 
पीछे मुड़ कर घोंघेपुर समेत बहुत से गांवों को डुबाता था जिससे बचाव 
के लिए सरकार ने 969 में एक बांध बनवा दिया था। इस बांध ने कोसी 
के पानी को तो रोका मगर उसके साथ-साथ बलान के पानी को भी रोक 
दिया जो कि नीचे जाकर कोसी से मिलती थी। अब यह गांव कोसी के 
बजाय कमला-बलान के पानी में डूबने लगे। धीरे-धीरे इस बांध में भी दरारें 
पड़ीं और कोसी तथा कमला-बलान ने करीब 52 गांवों को घेर लिया। इस 
जगह पर उस समय बारहों महीनें नाव चला करती थी। 


मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि आपने तो बहुत दुनियां देखी है और 
बड़ी-बड़ी विपदाओं से आपका सामना हुआ होगा, आप मेरे लिए बरसात 
के मौसम में एक गिलास पी सकने योग्य पानी की व्यवस्था यहां कैसे हो 
पायेगी, वह बता दें। प्रोफेसर साहब आसमान की तरफ देखने लगे जैसे कि 
इस सवाल का जवाब तो ऊपर वाला ही दे सकता है। थोड़ी ही देर में उनका 
ध्यान टूटा और वह बोले कि यह मर्ज लाइलाज है (This is beyond 
redempti0n)। मैंने कहा कि चलिये! अब हम लोग कोलकाता चलें और 
वहां आपदा प्रबन्धन के ट्रेनिंग शिविर में आगे की बात करेंगे। 


घोंघेपुर से लौटते समय प्रोफेसर साहब ने मुझसे नदी के तटबंधों और उसके 
पाट के बारे में बहुत से सवाल पूछे और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया 
कि इतने लोग यहाँ दोनों तटबन्धों के बीच स्थाई रूप से रहते हैं। तभी यह 
विचार किया गया कि कोसी तटबन्धों के बीच फंसे लोगों की त्रासदी पर 


एक पुस्तक लिखी जाय और उसी दिन बहुत से मित्रों की उपस्थिति में इस 
पुस्तक का नाम भी तय हुआ था। 


घोंघेपुर एक मिसाल है और उत्तर बिहार में ऐसी सैकड़ों दूसरी मिसालें मिल 
जायेंगी जहां से उठे सवालों का जवाब खोजने के लिए सीधे भगवान से 
ही लौ लगानी पड़ती है। उनका जवाब अब विशेषज्ञों को भी मुश्किल से 
सूझता है। ऐसी जगहें आपदा प्रबन्धन की हदों से बाहर चली गई हैं। 


कोलकाता शिविर में प्रोफेसर साहब ने विभिन्न परिस्थितियों में आपदा 
प्रबन्धन के बहुत गुर सिखाये। इस शिविर में भाग लेने वाले कई लोग ऐसे 
थे जिन्होंने घोंघेपुर देख रखा था और वह प्रोफेसर साहब को बीच-बीच 
में टोकते थे कि वह घोंघेपुर के लिए क्या सलाह देते हैं? बाढ़ सम्बंधी 
आपदा प्रबंधन के सारे सवाल घोंघेपुर पर आकर अटक जाते थे। 


मैंने पहली बार घोंघेपुर 984 में देखा था जब मैं उसी वर्ष सहरसा जिले 
के नवहट्टा प्रखंड में टूटे कोसी के पूर्वी तटबंध के हादसे में राहत कार्यों 
के सिलसिले में सहरसा गया था। उसके बाद न जाने कितनी बार वहां 
आना-जाना हुआ। मुझे जब भी किसी ने कहा कि वह बाढ़ वाला इलाका 
देखना चाहता है, मैं उसे घोंघेपुर जाने की सलाह देता हूं जहां जाकर 
अच्छे-अच्छों की अक्ल गुम हो जाती है। कई बार मैंने वहां जाने के लिए 
एक गाइड का फर्ज भी निभाया है। पिछले कई वर्षों से इस इलाके में 
कमला की गाद जमा होने के कारण नई मिट्टी भारी मात्रा में जमा हुई है 
जिससे अब रबी की कुछ-कुछ फसल होने लगी है वरना कोसी तटबंध 
बनने के 40 साल बाद तक तो यहां पानी ही पानी था। मुमकिन है कि 
राज्य का जल-संसाधन विभाग इस नई पड़ी मिट्टी को भी अपनी 
उपलब्धियों में गिनाता हो पर यह सब अनायास हुआ है, इसमें उसका कोई 
योगदान नहीं है। नई मिट्टी पड़ने से अब कमला और गेहुमां नदियों का पानी 
पीछे उत्तर की ओर ठेल कर नये इलाकों को डुबाता है और उसकी निकासी 
में पहले से कहीं ज्यादा देर होती है। इन इलाकों में बाढ़ मौसमी घटना है 
पर जल-जमाव अब स्थाई-भाव है। 


इस पूरे इलाके में नदियों और धारों का जाल बिछा है। आजादी के बाद 
बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सरकारों ने छूट कर तटबंध बनाये और 
जल-निकासी की पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। अब जो स्थिति है 
उसमें नदियों की पेटी ऊपर उठ गई है और बाहर के तथाकथित सुरक्षित 
क्षेत्र की जमीन उसके नीचे है। जल-जमाव बेतरह बढ़ा है और तटबंध टूटने 
की घटनाएं आए दिन होने कारण गांव की जमीनों पर बालू पटा है। 
अनचाहे पानी से निजात पाने और उसकी सहज निकासी के लिए लोग खुद 
भी तटबंध काटने लगे हैं। खेती की जृमीन घटने और उसके साथ-साथ 
आबादी बढ़ने से अर्थ-व्यवस्था चरमरा गई है जिसकी वजह से काम की 
तलाश में मजदूरों का सुदूर क्षेत्रों में पलायन बढ़ा है। इस तरह से एक बड़े 
क्षेत्र पर कृषि उत्पादन प्रक्रिया ठप पड़ जाने से इस कृषि और गो-वंश 
प्रधान क्षेत्र में जितनी भी सामाजिक विकृतियां सोची जा सकती हैं, वह सभी 
यहां मौजूद हैं। 


इस अध्ययन में हम ने कोसी और उसके भारतीय भू-भाग पर कथित 
विकासमूलक चेष्टा और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के प्रभाव को शामिल किया 
है। कोसी अपनी धारा के परिवर्तन के लिए हमेशा से बदनाम रही है। रेवेन्यू 


वसूली में आने वाली दिक्कतों के कारण आंग्रेजों ने उसे “बिहार का शोक' 
तक कहा है। स्थानीय लोग जरूर अभी भी इस नदी को कोसी माई कह 
कर ही सम्बोधित करते हैं। हमने इस नदी के पौराणिक और लोक-कथात्मक 
रूप से लेकर भौगोलिक गुणों तक को समेटने की कोशिश की है। इस नदी 
के प्रवाह के “परोपकार” से लेकर उस के द्वारा हुई तबाहियों की चर्चा को 
है और इस नदी को नियंत्रित करने की प्रक्रिया और उस को लेकर हुई बहस 
को उभारने का प्रयास किया है। इस नियंत्रण के जो भी परिणाम सामने आये 
हैं और समस्या से निबटने के अभी भी जो विकल्प हमारे सामने खुले हुये 
हैं, उन्हें हमने उजागर करने की कोशिश की है। 


कोसी तटबंधों के बीच 380 गांव और उसमें बसने वाले लगभग दस लाख 
लोग फसे हैं जिनके ऊपर से कोसी का पानी हर साल गुज्रता है। इन गांवों 
की सही सूची तक कहीं उपलब्ध नहीं थी और इस कमी को पूरा करने 
को कोशिश हमने की है। इन गांवों के विस्थापितों की अपनी जगह बने 
रह कर बाढ़ की त्रासदी भोगने की वर्तमान परिस्थिति और भविष्य की 
संभावनाओं पर भी एक नजुर डालने की कोशिश की गई है। यह लोग अब 
क्या-क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। 


बिहार की बाढ़ समस्या का जो सरकारी समाधान है वह तो नेपाल में बांधों 
के निर्माण पर ही आश्रित है। इन बांधों में सबसे पुराना प्रस्ताव ।937 का 
कोसी नदी पर बराहक्षेत्र बांध का है जिसकी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने 
के लिए इस प्रस्ताव के 67 साल बाद 2004 में नेपाल में कुछ दफ्तर खोले 
गये हैं, ऐसा बताते हैं। बांध निर्माण की दिशा में इतनी धीमी प्रगति से बाढ़ 
नियंत्रण का लाभ कब और कैसे मिलेगा, यह कह पाना मुश्किल है। बांध 
निर्माण के बाद भी यह लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर हमेशा से संदेह व्यक्त 
किया जाता रहा है। 


इन बांधों के बनने के बाद नेपाल द्वारा भारत को बेची जाने वाली बिजली 
की दर और वहां होने वाले विस्थापितों के पुनर्वास के मसले पर अभी तक 
दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाईं है। जब तक यह सहमति 
नहीं बनती है तब तक बांध के निर्माण की दिशा में अड्चनें आती रहेंगी। 


नदियों के किनारे बने तटबंधों ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिये और नेपाल 
में प्रस्तावित बांधों के निर्माण का फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। ऐसी 
हालत में सरकार कभी अपने इंजीनियरों को बुला कर, जहां तक हमारी 
जानकारी है, यह नहीं कहती है कि तटबंधों से वांछित परिणाम नहीं मिल 
रहे हैं और नेपाल में प्रस्तावित बांध के निर्माण का कोई भरोसा नहीं है। 
आप लोग अपने स्तर से स्थानीय तौर पर बाढ़ से निपटने के लिए क्या किया 
जा सकता है--वह रास्ता बताइये। 


प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध की ' भ्रम की राटी' राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों को 
विकल्प की दिशा में कुछ भी काम करने से रोकती है और उन्हें अकर्मण्य 
बना दिया है। पिछले करीब 70 वर्ष से यही स्थिति बनी हुई है। तब क्या 
समाज अपने दम पर कुछ कर सकता है? क्या इसमें हमारा परम्परागत 
ज्ञान और नदियों के साथ जीवन निर्वाह का हुनर कुछ मदद कर सकेगा, 
इस विषय पर चर्चा है। अगर बाढ़ का मुकाबला स्थानीय स्तर पर कर लिया 
जाय (यह काम अभी वैसे भी जैसे-तैसे हो ही रहा है) तब और कुछ नहीं 
तो इतना फायदा जरूर होगा कि अगर कभी बराहक्षेत्र या वैसा कोई भी 
बांध बनता ही है तो उसी अनुपात में बांध की संचय क्षमता घटाने, बांध 
की ऊंचाई कम करने और उसके निर्माण की लागत को तो कम करने का 


लाभ जरूर मिलेगा। इससे बाढ़ के मसले पर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 
और इस से नेपाल में प्रस्तावित बांधों के निर्माण के सालाना मंत्र-जाप और 
कर्मकाण्ड से भी मुक्ति मिलेगी। 


तटबंधों की असफलता और नेपाल में बांधों के निर्माण की अनिश्चितता 
सरकार को बाध्य करती है कि वह बाढ़ के समय राहत कार्य चलाये। मगर 
समस्या इतनी विकराल है और संसाधन इतने क्षीण कि सरकार की खुद 
की स्वीकारोक्ति के अनुसार कोई 85-90 प्रतिशत बाढ़-पीडितों तक कोई 
राहत नहीं पहुंच पाती है। जब यह पहले से ही पता रहता है कि राहत 
महज औपचारिकता है तब उसकी भी छीना-झपटी होती है। इस चील-झप्ट्र 
में बह हर शख्स शामिल होता है जो किसी भी तरह पंजा मार सकता है। 


आजकल इस राहत बंटवारे को प्रक्रिया में थोड़ा सुधार करने की बात चल 
रही है। इसलिए पहला काम हुआ कि राहत और पुनर्वास विभाग का नाम 
बदल कर आपदा प्रबंधन विभाग कर दिया गया। अब यह विभाग राहत के 
साथ-साथ बाढ़ पूर्व तैयारी, आपदा निवारण और दीर्घकालिक समाधान पर 
भी काम करेगा, ऐसी मंशा जाहिर की जाती है। सिंचाई विभाग का नाम 
बदल कर जल संसाधन विभाग कर दिये जाने के बावजूद इन विभागों की 
कार्य प्रणाली में न तो कोई परिवर्तन होना था और न हुआ। नाम बदलने 
मात्र से अगर समस्याओं का समाधान होने लगे तो देश में कहीं कोई 
समस्या ही नहीं रहेगी। 


पिछली शताब्दी के 50 के दशक में निर्मित कोसी तटबन्ध अब तक छः 
बार टूटे हैं। यहाँ हमने इन सभी घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करने की 
कोशिश की है जिसमें इनके टूटने से पहले की लापरवाही और उनके टूटने 
के बाद हुई थुक्‍्का-फुजीहत का जिक्र है। इन घटनाओं से न तो कोई सबक 
लिया जाता है और न ही उनके निराकरण का कोई प्रयास किया जाता है। 
इन्हें पढ़ने के बाद हम समझ पायेंगे कि बाढ़ को प्रलय में किस तरह बदला 
जाता है। यह बहस कि बाढ़ प्राकृतिक होती है या मानव निर्मित, कम से 
कम कोसी क्षेत्र में तो समाप्त है। यहाँ तो लोग उन चेहरों को भी पहचानते 
हैं जिनकी वजह से यहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ किस तरह आपदा बनती है, 
यह समझना हो तो कोसी क्षेत्र से बेहतर शायद ही कोई जगह मिले। 


बाढ़ जब आपदा बन गई तब आजकल आपदा प्रबंधन (डिजास्टर 
मैनेजमेंट) का बाजार भी गर्म हो गया है। बहुत सी सरकारी और 
गैर-सरकारी तथा देशी और विदेशी संस्थाएं बाढ़ को आपदा मान कर उसके 
प्रबंधन की ट्रेनिंग देने में लगी हैं। ऐसी संस्थाएं एक गृलती तो यह करती 
हैं कि वह बाढ़ को समग्रता में नहीं देखतीं। बाढ़ के पानी से जमीन की 
उर्वरा शक्ति बढ़ती है, भूगर्भ जल की सतह सुरक्षित रहती है तथा नदियां 
अपने डेल्टा निर्माण के कर्तव्य का निर्वहन इसी तरीके से करती हैं। इस 
इलाके की पूरी जीवन शैली, सभ्यता और संस्कृति इन्हीं नदियों, उनकी बाढ़ 
और पानी की बहुतायत के इर्द-गिर्द घूमती है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में जनसंख्या 
का घनत्व 000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आस-पास बिना बात नहीं 
है। नदियों के इस जीवनदायी स्वरूप को भुला कर सरकार जहां एक ओर 
बाढ़ का नियंत्रण करने की योजनाएं बना कर और उनको क्रियान्वित कर 
के नदियों को वह ताकत देती हैं कि उनकी मारक शक्ति के आगे आदमी 
बेबस हो जाये तो वहीं सरकार समेत दूसरी संस्थाएं बाढ़ के इस मानव 
निर्मित विकृत स्वरूप को आपदा बता कर उसके प्रबन्धन में लग जाती हैं। 
बाढ़ का विकृत और विध्वंसक स्वरूप बाढ़ नियंत्रण की गृलत नीतियों के 


अनुसरण करने के कारण हुआ हे, इसका संज्ञान कोई नहीं लेता। इन दोनों 
तरह की संस्थाओं, यानी बाढ़ नियंत्रण करने वाली और आपदा प्रबंधन 
करने वाली संस्थाओं, के बीच न तो कोई वार्तालाप है न कोई सामन्जस्य। 
नतीजा यह होता है कि बाढ़ नियंत्रण अपनी रफ्तार से चलता है और 
आपदा प्रबंधन अपने ढररें पर। 


आज हालत यह है कि बाढ़ नियंत्रण की गलत नीतियों के कारण 
चिर-प्रतीक्षित बाढ़ अब आपदा या विपत्ति में बदल गई तो बिना किसी बहस 
मुबाहसे के आपदा प्रबन्धन करने वाले भी पैदा हो गये। अब अगर कोई 
तटबन्ध टूट कर आस-पास के इलाकों को तबाह कर दे तब सरकार, 
समाज और अधिकांश एन.जी.ओ. इस पूरी घटना और उसके कारणों की 
अनदेखी कर के आपदा प्रबन्धन में जुट जाते है। यहां तक तो ठीक है 
क्योंकि विपत्तियों का सामना करते समय एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिये 
मगर विपत्ति का समाधान हो जाने और सामान्य जन-जीवन बहाल हो जाने 
के बाद भी जब कारणों और उनके निराकरण पर चर्चा नहीं होती और फिर 
अगली बरसात में उसी स्थान पर बिना कोई सबक सीखे फिर आपदा 
प्रबन्धन की तैयारी की जाती है तब इन संस्थाओं की नीयत पर शक्‌ होता 
है। इस तरह की आपदा और उसके प्रबन्धन में इन संस्थाओं के निहित 
स्वार्थ हैं, ऐसा लगता है। बाढ़ के कारणों का संज्ञान न लेकर यह संस्थाएं 
बाढ़ नियंत्रण करने वालों को छुट्टा छोड़ देती हैं और थोड़ा बहुत संसाधन 
बिखेर कर प्रशासन का भी मन मोह लेती हैं। इसे कहते है “चोर से कहना 
चोरी करियो और साह से कहना जागते रहियो।' यानी एक ओर गृलत 
नीतियां लागू कर के लोगों को डुबाया जाय और दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन 
के नाम पर लोगों को दिलासा दी जाये या थोड़ी-बहुत मरहम-प्ट्टी कर 
के समस्या से किनारा कर लिया जाय। यह अगर दस्तूर बन गया तो इस 
देश से बाढ़ कभी खत्म नहीं होगी। 


जहां तक सरकारी संस्थाओं का सवाल है, उनका तो बजट का प्रावधान 
अगर खर्च हो जाता है तो उनका गंगा-स्नान हो गया फिर वह पैसा चाहे 
जहां और चाहे जैसे खर्च हुआ हो। यह बात आपदा प्रबन्धन द्वारा राहत 
कायों में बरती गई अनियमितता और तटबन्धों की मरम्मत के नाम पर बालू 
को भीत खड़ा करने वाले जल-संसाधन विभाग, दोनों पर समान रूप से 
लागू होती है। बिहार का 2004 का राहत घोटाला इसकी एक छोटी सी 
मिसाल है। यह खेल कब से चल रहा होगा, कह पाना मुश्किल है मगर 
छींटे तभी पड़ते है जब कीचड़ उछलना शुरू होता है। 2004 में यही हुआ। 


कोसी पर ।963 में बराज के निर्माण के बाद पूर्वी कोसी मुख्य नहर और 
पश्चिमी कोसी नहर नाम की दो नहरें निकाली गईं। यह नहरें कितनी 
कामयाब हुई, यह हमने परखने की कोशिश की है। 


इस पुस्तक में हमने इन सारे पहलुओं पर बहस के लिए सामग्री एकत्र करने 
का प्रयास किया है। पानी सम्बंधी विषयों पर गोपनीयता का शिकंजा कसा 
रहता है और व्यवस्था अपनी ताकत भर सारी सूचनाओं के अधिकार के 
बावजूद किसी भी असुविधाजनक आंकड़े या रिपोर्ट को जनता तक नहीं 
पहुँचने देती। ऐसे में तथ्यपरक सूत्रों का जुगाड़ करना बड़ा दुश्वार होता है। 
सूचनाओं के अभाव में हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे लोकसभा, विधान 
सभा और विधान परिषद में हुई बहस को यथासंभव उद्धृत किया है क्योंकि 
यही वह संस्थाएं हैं जहां जन-प्रतिनिधि बोलते हैं, सरकार जवाब देती है 
और सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट आम आदमी के लिए उपलब्ध रहती 
है। हमने इस सुविधा का भरपूर उपयोग किया है और इसके अलावा हमारे 
सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इतना कर लेने के बाद हमने सम्बद्ध 
अधिकारियों से बात-चीत की है, पुस्तकालयों में इस बात चीत में आये 
विचारों की पुष्टि करने की कोशिश की है और क्षेत्र में जाकर किसानों और 
बाढ़ पीड़ितों से बात की है। बहुत से अवकाश प्राप्त इंजीनियरों ने कई 
गुत्थियों को सुलझाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। यह हम सब के लिए 
बड़े सौभाग्य की बात है कि जो कहानी में लिख कर सबको बताना चाहता 
हुँ उस कहानी के बहुत से पात्र हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर 
और होती तो यह कहानी अधूरी रह जाती बल्कि शायद अविश्वसनीय भी 
हो जाती। 


उम्मीद की जाती है कि यह पुस्तक कोसी के बारे में उन बहुत से सवालों 
का जवाब देगी जो कि इस विषय में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति 
के मन में उपजते हैं। अगर इस सामग्री से बाढ़ पीड़ितों की तर्क क्षमता 
को थोड़ी भी धार मिलती है और अंधेरी रात में घर में चोर घुसने पर उसे 
सचेत करने के लिए खांसने भर की हिम्मत हो जाती है तो मैं अपना प्रयास 
सफल मानूंगा। SS A 
(दिनेश कुमार मिश्र) 
जमशेदपुर 
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इस पुस्तक की तैयारी में मुझे बहुत से मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग 
मिला है। बिहार की बाढ़ समस्या के बारे में मेरी पहली बातचीत रघुपति 
के सौजन्य से 25 सितम्बर 985 को बिहार के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर 
अखौरी परमेश्वर प्रसाद से हुई थी। इस बातचीत का कैसेट मेरे पास अभी 
भी मौजूद है। उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि में इस विषय पर 
कोई पुस्तक लिखूंगा। इसी क्रम में सर्वश्री अवध कुमार, दिनेश प्रसाद वर्मा, 
सी.के. पाण्डेय, वाई.एन. सिंह, बसावन सिंह और अमल दासगुप्ता आदि 
से मैंने बहुत कुछ सीखा। यह सभी महानुभाव बिहार के जल संसाधन 
विभाग में महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं। हाल के वर्षो में प्रो. 
सी.पी. सिन्हा, कुबेर नाथ लाल, पी.एन. त्रिवेदी, राजेन्द्र उपाध्याय, हेमन्त 
लाल चावड़ा और एम.एम. तिवारी आदि से वार्ता-सुख मिला। मैं इन सभी 
के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 


आई.आई.टी. (खड्गपुर), सिंचाई विभाग-उत्तर प्रदेश (लखनऊ) , राष्ट्रीय 
पुस्तकालय और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (कोलकाता), बिहार 
विधान सभा, बिहार विधान परिषद्‌, सिन्हा लाइब्रेरी, बिहार रिसर्च सोसाइटी 
(पटना) और वैशाली विकास परिषद्‌ (वैशाली), आदि में दस्तावेजों की 
खोज में मुझे सहायता मिली है। में इन सभी संस्थाओं के अधिकारियों को 
धन्यवाद देता हूं। मा. सदानन्द सिंह ने मुझे बिहार विधान सभा और मा. प्रो. 
जाबिर हुसैन ने बिहार विधान परिषद्‌ पुस्तकालय में पढ़ने की इजाजृत न 
दी होती तो इस पुस्तक का यह रूप कभी नहीं होता। 


क्षेत्र भ्रमण में कामेश्वर कामति और विश्वनाथ मिश्र जाड़े-बरसात की 
परवाह न करते हुये मोटर साइकिल पर मुझे भींगते-भांगते शान्त भाव से 
घुमाते रहे। मधुबनी के प्रखण्डों के साथ कोसी और कमला के तटबन्धों 
के नकशों को चुनाव कार्यालय से निकाल लाना कामेश्वर जी का पराक्रम 
था। ऐसा ही सहयोग बिनोद कुमार (बलभद्रपुर), रमेश कुमार और तपेश्वर 
भाई (जगतपुर) से मिला। बगहा (प. चम्पारण) के अरुण कुमार सिंह ने 
मेरे लिए एक माह के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी थी और बिनोद 
कुमार (मधुबनी) ने लम्बे समय के लिए कई मोटर साइकिलों की व्यवस्था 
मेरे लिए की और अपने साथियों को मेरे साथ लगाया। यहां शशि भूषण 
और रामाशिष रमण मुझे मोटर साइकिल पर पीछे बिठा कर घुमाते रहे। 
रामेशवर (पुरे) के यहां रह कर मैं पश्चिमी कोसी नहर के निचले हिस्सों 
को देख-समझ सका। सारी थकान और खीझ से मुक्ति देने का काम सुखेत 
के सूर्य नारायण ठाकुर करते थे। ऐसा ही सहयोग कोसी के पूर्वी तटबंध 
पर राजेन्द्र झा (महिषी), ब्रह्मदेव चौधरी (कठघरा पुनर्वास) और सत्य 
नारायण प्रसाद (सिमराही) से मिला। प्रेम कुमार वर्मा (खगडिया) ने घाट 
व्यवस्था और कील गड़ाई के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। महिषी 
के केदार मिश्र और कोठिया के जय जयराम के साथ मुझे कई बार कोसी 
तटबंधों के बीच घूमने का मौका मिला। अभय कान्त मिश्र से मुझे कोसी 
के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में बहुत जानकारी मिली। मैं इन सभी के प्रति 
अपना आभार व्यक्त करता हूं। इन मित्रों के सहयोग के बिना यह काम 
कभी समाप्त नहीं होता। 


मनीष कुमार मिश्र ने विधान सभा और लोकसभा की कार्यवाही रपट से 
सटीक चीजें खोजने में मेरी मदद को। कविन्द्र कुमार पाण्डेय ने विपरीत 
परिस्थितियों में कोसी के तटबंधों के अलाइनमेंट का सत्यापन और बहुत 
से गांवों के सर्वेक्षण के लिए दिन-रात एक किया, लम्बे समय तक प्रूफ 


रीडिंग में मेरी मदद की और पुस्तक को इस रूप में लाने में मदद की। 
मैं जब भी पटना में रहा प्रमोद कुमार ने मेरी अच्छी देखभाल की। पुस्तक 
का अंतिम प्रूफ भी उन्होंने ही पढ़ा। 


सर्वश्री शिवानन्द भाई, रामचन्द्र खान, आचार्य नाजिम रिजूवी, महावीर 
प्रसाद महतो और नागेन्द्र सिंह (अब स्व.) से मिले सहयोग के बिना मेरे 
तर्क का आधार खिसक जाता। नागेन्द्र जी ने बहुत से पुराने कागजात अपने 
संग्रह से मेरे हवाले कर दिये। उनके इस सहयोग के बिना पुस्तक का स्वरूप 
कभी प्रमाणित नहीं हो पाता। मैं इन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करता हूँ। 


भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को देखने-समझने में सुशील कुमार झा 
(कमलपुर), पंचम भाई (कुनौली), ऐडवोकेट सूर्य नारायण कामति, 
(निर्मली) और एऐडवोकेट देव नारायण यादव, (रमपुरा-सप्तरी, नेपाल) ने 
बहुत मदद की। साथ ही राम जी 'सन्मुख'(रानीपट्टी), सन्तोष कुमार 
(मोतीपुर) , श्री भगवान पाठक (कर्णपुर), कृष्ण कुमार कश्यप (बरहेता) , 
दिगम्बर मंडल और सुनील कुमार मंडल (खैरी) के सहयोग के लिए मैं 
उन्हें धन्यवाद देता हूं। विजय कुमार ने मेरे साथ कुछ समय कलकता के 
राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में बिताया, मैं 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सुपौल के एडवोकेट देव कुमार 
सिंह ने अपने संघर्ष सम्बंधी बहुत से कागजात मुझे मुक्त-हस्त से उपलब्ध 
करवाये, मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूं। 


दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत के मैनेजमेंट फैकल्टी के डीन प्रो. 
सतेन्द्र कुमार से समय-समय पर मिली टिप्पणियों से प्रस्तुति का क्रम बनाये 
रखने में बड़ी मदद मिली है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। डॉ. अजय कुमार 
(पटना) के सौजन्य से कृषि संबंधी बहुत सी सूचनाएं मुझे मिलीं, में उन्हें 
भी धन्यवाद देता हूं। राजेश झा (जमशेदपुर) ने पश्चिमी कोसी नहर के 
बारे में बहुत कुछ सामग्री मेरे लिए एकत्र की। प्रभाष दुबे और मणिमय 
सिन्हा ने कम्प्यूटर पर बहुत सा काम मेरे लिए किया। प्रदीप कुमार झा, 
जितेन्द्र और सतेन्द्र ने पटना में स्थानीय स्तर पर सूचनाएं एकत्र करने में 
मेरी बहुत मदद की। मैं इन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 
कुमार कलानन्द मणि (गोवा), राकेश कुमार झा (दिल्ली) और ग्रेसी 
मिड्डी कुट्टी की सदाशयता के लिए मैं उनका आभारी हूं। 


SS 


इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने अपना अमूल्य 
समय मुझे दिया और मेरा ज्ञानवर्धन किया। इनमें से बहुत लोगों को मैंने 
उद्धूत भी किया है और यथासंभव कोशिश की है उनके विचारों को उन्हीं 
के अनुरूप रख सकू। पुस्तक की प्रस्तुति में जुकी अहमद, प्रदीप कुमार, 
डॉ. कंजीव लोचन, डॉ. रवि चोपड़ा, संजय कुमार, संजीव, गुड्डू कुमार, 
अशोक कुमार, प्रभात कुमार मिश्र, अमित सिन्हा तथा गोविन्द रावत के 
प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। 


सेन्टर फॉर वर्ल्ड सॉलिडैरिटी, हैदराबाद के एम.वी. शास्त्री, के. रामाराव, डॉ. 
रुक्मिणी राव और कलामणि की रुचि, उत्साहवर्धन और सहयोग के बिना 
यह कार्य संभव ही नहीं हो सकता था। मैं उनकी इस सदाशयता के प्रति 
कृतज्ञ हूं। अंत में मैं अपने अग्रज डॉ. कैलाश कुमार मिश्र और भाभी 
श्रीमती जानको मिश्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 
हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया। 


प्रपितामह पं. रामानन्द मिश्र की पुण्य स्मृति को सादर समर्पित 
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भारत की अपनी जमीन पर डगमारा बराज का प्रस्ताव 


नहर की मांग में लोग सड़क पर उतरे 
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अपनी सुविधा के अनुसार सरकार ने पुनर्वास की मांग स्वीकार की 


भुगतान का निर्धारण 


पुनर्वास- नौ दिन चले अढ़ाई कोस 


कितने पुनर्वासित-कैसे पुनर्वासित 


क्या कहते हैं भुक्त-भोगी 


कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार 


नेपाल में भी विस्थापित हुये 34 गाँव 


अब तटबन्धों पर बुल-डोजर 


अभी लड़ाई जारी है 


तटबंध पीड़ितों के सामने का विकल्प 


जिलों और प्रखण्डों की सीमा का पुनर्निर्धारण 


अध्याय -9 पानी से लिखी कहानी 


पृष्ठभूमि 


पशुपालन 


बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और शौच व्यवस्था 


बाल मजदूरी 


स्वास्थ्य सेवाएं 


पलायन 


यातायात व्यवस्था और कील गड़ाई 


अपराधीकरण 


पुनर्वास स्थल 


नदी द्वारा कटाव 


जब नदी पानी समेटना बन्द कर दे 


उपसंहार 


अध्याय -0 बीच का रास्ता 


परिचय 


नेपाल में प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध 


नेपाल की आशंकाएं 


मार्ग अवरुद्ध नेपाल 


भूकम्प प्रवण क्षेत्र की बहस 


बांध की लागत 


प्रगति और कछुए की चाल 


नदी जोड़ योजना 


नदी जोड़ योजना में राज्यों की भूमिका 


बाढ़ के साथ राजनीति का खेल 


राजनैतिक पार्टियों का द्वन्ध 


राहत के बदले गोली 


राहत-राज्य की चौथी फसल 


अपर्याप्त राहत और वायदा खिलाफी 


स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका 


आपदा प्रबन्धन के लिए बढ़ती ललक 


विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट 


स्थानीय लोगों से बाढ़ों के साथ जीने की कला सीखने की जरूरत 


कृषि समस्या का निर्धारण 


बाढ़ रोधी घरों के मुकाबले बाढ़ बर्दाश्त कर लेने वाले घर 


इंजीनियरों को चुनौती - पीने योग्य पानी और समुचित सेनिटेशन की व्यवस्था 


बाढ़ के समय के साथ समायोजन 


तटबन्धों के साथ जीवन निर्वाह 


दीर्घावधिक कार्यक्रम 


बाढ़ जागरूकता के लिए अभियान की जरूरत 


बाढ़ प्रबन्धन में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका 


अध्याय - कोसी कथा 


कोसी-परिचय 


कोसी कथा 


कुशिक वंश से उत्पन्न होने के कारण सत्यवती का नाम कौशिकी भी था। इस तरह कौशिकी सत्यवती विश्वामित्र 
की बड़ी बहन थी। यही सत्यवती अपने महाप्रयाण के बाद कौशिकी नदी बन कर प्रवाहित हुई जिसे आजकल 
हम कोशी या कोसी कहते हैं। रामायण में ताड़का वध के बाद विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या 
से शोणभद्र (सोन नदी) की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने इन राजकुमारों को अपनी इस बड़ी बहन का 
परिचय करवाया था। 


भृगु वंश में ऋचीक का जन्म हुआ था जो भारी तपस्या में लीन रहते थे। एक बार ऋचीक राजा गाधि के महल में 
गये। भरत वंश में उत्पन्न राजा कुशिक के पुत्र गाधि से ऋचीक ने उनकी कन्या सत्यवती को विवाह के निमित्त 
मांगा। गाधि राजा थे और ऋचीक गरीब ब्राह्मण। राजा ने ऋचीक को दरिद्र समझ कर यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया। ऋचीक जब लौट कर जाने लगे तो राजा ने ऋचीक से यह जरूर कहा कि यदि वह एक हजार ऐसे घोड़े 
लाकर राजा को दे सकें जो कि चन्द्रमा के समान सफेद रंग के हों और जिनका वेग वायु की तरह हो और जिनका 
केवल एक कान काले रंग का हो तो राजा उनकी माँग स्वीकार कर लेंगे। राजा को विश्वास था कि गरीब ब्राह्मण 
होने के कारण ऋचीक ऐसे घोड़ों की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और उन्हें राजकुमारी का विवाह उनसे नहीं करना 
पड़ेगा। उधर ऋचीक ने वरुण देवता से ऐसे घोड़े देने को कहा। वरुण ने गंगा जी के माध्यम से घोड़ों को उपलब्ध 
करवा दिया। बताते है कि कन्नौज में गंगा के किनारे का अश्वतीर्थ ही वह स्थान है जहाँ गंगा ने ऋचीक को यह 
घोड़े दिये थे। घोड़े लेकर ऋचीक गाधि के पास पहुँचे। राजा ने अपनी बात रखी और अपनी पुत्री सत्यवती का 
विवाह गरीब ऋचीक के साथ कर दिया। 


सत्यवती गाधि राज की एकलौती संतान थी और अपने मन में एक भाई पाने की प्रबल इच्छा रखती थी। सत्यवती 
की माँ ने एक बार सत्यवती से कहा कि ऋचीक बहुत बड़े तपस्वी हैं और उनकी कृपा से सत्यवती को भाई प्राप्त 
हो सकता है। सत्यवती ने ऋचीक को प्रसन्न किया। तब ऋचीक ने दो प्रसाद अलग-अलग तैयार किये और दोनों 
को सत्यवती को दे दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रसाद वह अपनी माता को दे दे जिसके सेवन से उसे एक बहुत 
ही श्रेष्ठ गुणों वाला क्षत्रिय पुत्र पैदा होगा और दूसरा वह स्वयं खा ले जिससे उसे एक बहुत ही गुणवान और 
तेजस्वी पुत्र होगा जो कि भृगु वंश को चलायेगा। सत्यवती की माँ को लोभ हुआ कि ऋचीक ने निश्चित ही श्रेष्ठतर 
पुत्र की आकांक्षा से सत्यवती के लिए बेहतर प्रसाद बनाया होगा। उसने प्रसाद बदल दिया। 


परिणाम यह हुआ कि रानी के तो श्रेष्ठ ब्राह्मण गुणों से युक्त एक पुत्र हुआ जो कि बाद में विश्वामित्र नाम से 
विख्यात हुआ। परन्तु सत्यवती क्षत्रिय स्वभाव वाले पुत्र की कल्पना मात्र से कांप गई। उसने ऋचीक से आग्रह 
किया कि उसे शान्त स्वभाव वाला श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुत्र ही चाहिये। ऋचीक ने विधान न टलने की बात की पर 
सत्यवती ने आग्रह किया कि उसका पौत्र भले ही उग्रकर्मा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाये पर उसका पुत्र वैसा न हो। 
तब ऋचीक की कृपा से सत्यवती को शुभ गुणों से सम्पन्न पुत्र (बाद में जमदग्नि नाम से प्रसिद्ध) की प्राप्ति हुई 
परन्तु उसके पौत्र के रूप में प्रचण्ड उग्र स्वभाव वाले परशुराम का जन्म हुआ। कुशिक वंश से उत्पन्न होने के 
कारण सत्यवती का नाम कौशिकी भी था। इस तरह कौशिकी सत्यवती विश्वामित्र की बड़ी बहन थी। यही सत्यवती 
अपने महाप्रयाण के बाद कौशिकी नदी बन कर प्रवाहित हुई जिसे आजकल हम कोशी या कोसी कहते हैं। 


रामायण में ताड़का वध के बाद विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से शोणभद्र (सोन नदी) की 
ओर प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने इन राजकुमारों को अपनी इस बड़ी बहन का परिचय करवाया थाः 


पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता 
नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता। प्रा 
सशरीरा गता स्वर्गे भर्तारमनुवर्तिनी 
कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। 8। 
दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता 
लोकस्य हितकार्यार्थे प्रवृत्ता भगिनी मम्‌। 9| 
ततोऽहं हिमवत्पाश्वे वसामि नियतः सुखम्‌ 
भगिन्यां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन। 0I 
सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता 
पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा।। १I 
अहम्‌ हि नियमाद्‌ राम हित्वा तां समुपागतः 
सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा। १2 
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“मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचीक मुनि 
को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग चली गई थी। परम उदार 
महानदी कौशिकी के रूप में ही प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। 


मेरी यह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य 
नदी बड़ी रमणीय है। 


रघुनन्दन! मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम 
पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ 


पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ 
कौशिकी के रूप में विद्यमान है। 


श्री राम! मैं यज्ञ सम्बन्धी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। 
अब तुम्हारे तेज सो मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है।” 


विश्वामित्र 
का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था मगर उन्होंने ऋषि होने के विचार से पुष्कर | हजार वर्षो तक कठोर 
तपस्या की थी। वह देवताओं के आशीर्वाद से ऋषि तो हो गये पर अपनी तपस्या खण्डित नहीं होने दी। विश्वामित्र 
की तपस्या भंग करने के लिए इन्द्र ने मेनका को नियुक्त किया। मेनका विश्वामित्र के पुण्य को अच्छी तरह समझती 
थी। जब इन्द्र उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को विश्वामित्र के पास भेज रहे थे तब मेनका ने भय व्यक्त 
करते हुये देवराज इन्द्र से बहुत बातें कही थीं और विश्वामित्र का परिचय देते हुये कहा था कि, 


“शौचार्थं यो नदीं चक्रे दुर्गमां बहुभिर्जलैः 
यां तां पुण्यतमां लोके कौशिकीति विंदुर्जनाः।” 
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“(विश्वामित्र वे ही ऋषि है) जिन्होंने अपने शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई उस दुर्गम नदी 
का निर्माण किया जिसे लोकों में सब मनुष्य अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं।” मेनका को 
विश्वामित्र से डर लगता था, 'कोपनश्च तथा स्येनं जानाति भगवानपि" (वे क्रोधी भी बहुत हैं, उनके इस स्वभाव 
को आप भी जानते हैं)। वही ऋषि-श्रेष्ठ विश्वामित्र बाद में मेनका के लावण्य को नहीं सह पाये। मेनका ने अपना 
काम किया और देवताओं का मनोरथ सिद्ध हुआ। उसने विश्वामित्र से एक कन्या को जन्म दिया जो कि प्रकारान्तर 
में शकुन्तला नाम से विख्यात हुई। इसे उसने मालिनी नदी के तट पर छोड़ दिया था। उधर विश्वामित्र ने जब मेनका 
के साथ दस वर्ष बिता लिए तब एकाएक उनका विवेक जगा और उन्हें देवताओं की करतूत पर गुस्सा आया और 
अपनी हालत पर तरस और तब वह मेनका को विदा करके फिर कौशिकी के किनारे एक हजार वर्ष की तपस्या 
के लिए आ गये। 


पुष्कर तीर्थ की तपस्या ने उनको ऋषि बनाया था तो कौशिकी के किनारे विश्वामित्र महर्षि हो गये। अब उन्होंने 
कामदेव पर विजय पा ली थी। “महर्षि शब्द लभतां साधवयंकुशिकात्मजः”। कौशिकी का प्रेम विश्वामित्र को 
बरबस अपनी ओर खींचता था। राम विवाह के बाद भी विश्वामित्र सीधे कौशिकी तट के आश्रम की ओर चले गये 
थे। 


"अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः 
आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वत।, 
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“तदन्तर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र दोनों राजाओं (महाराज दशरथ और राजा जनक) 
से पूछ कर, उनकी स्वीकृति लेकर उत्तर पर्वत पर (हिमालय की शाखा भूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर 
उनका आश्रम था) चले गये।” 


शक्ति रूपा कौशिकी 


कौशिकी की उत्पत्ति की एक दूसरी कथा मार्कण्डेय पुराण में मिलती है। शुम्भ और निशुम्भ नाम के दो असुर भाई 
थे जिन्होंने घोर तपस्या करके देवताओं का राज्य हथिया लिया और उनको प्रताड़ित करना शुरू किया और उनका 
सब कुछ छीनकर उन्हें राज्य से निकाल दिया। यह सब देवता राज्य विहीन होकर हिमालय जाते हैं और माँ 
भगवती की स्तुति करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर पार्वती देवताओं से उनके आने का कारण पूछती हैं। 
उसी समय पार्वती के शरीर से शिवा देवी उत्पन्न होती हैं पार्वती से कहा, 


“ शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्व्वत्या निःसृताम्बिका 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते।। 
तस्यां विनिर्ग्वतायान्तु कृष्णाभूत्सापि पार्व्वती 
कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रयाः।।” 


“शुम्भ और निशुम्भ ने इनको (देवताओं को) युद्ध में परास्त करके राज्य से निकाल दिया है। इसलिए समस्त देवता 
यहाँ एकत्र होकर हमारी स्तुति कर रहे हैं। (इसके बाद) पार्वती के शरीर कोश से (शुम्भ और निशुम्भ को वध करने 
के लिए) शिवा देवी निकली थीं इसलिए वह लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध ईई। पार्वती के शरीर से जब 
कौशिकी प्रकट हो गई, तभी से पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई और कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय पर्वत 
पर रहने लगीं।” 


कौशिकी (कोसी) से सम्बन्धित इस तरह की कितनी ही कहानियाँ पुराणों, आदि-ग्रंथों, लोक कथाओं और 
किंवदन्तियों में भरी पड़ी हैं। 


जहाँ मृत्यु ने साधना की 


महाभारत में एक अन्य कहानी आई है। सृष्टि में पहले मृत्यु नहीं थी, सभी प्राणी सिर्फ जिन्दा रहते थे। कुछ समय 
तक तो सब ठीक चला मगर बाद में ब्रह्मा को लगा कि जब कोई मरेगा ही नहीं तब तो भारी अव्यवस्था फैल 
जायेगी। तब पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ब्रह्मा के तेज से मत्यु की उत्पत्ति होती है जिसे ब्रह्मा सारे 
प्राणियों के संहार के लिए नियुक्त करते हैं। लाल और पीले रंग की यह नारी जो कि तपाये हुये सोने के कुण्डलों 
से सुशोभित थी और जिसके सभी आभूषण सोने के थे, यह प्रचण्ड कर्म नहीं करना चाहती थी जिसके लिए उसने 
बार-बार ब्रह्मा से याचना की पर सफल न हो सकी। अंततः उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। 
अपनी तपस्या के क्रम मों मृत्यु ने कौशिकी का आश्रय लिया था, 


“सा पूर्वे कौशिकीं पुण्यां जगाम नियमैधिता 
तत्रा वायु जलाहारा च चार नियमं पुनः। 
महाभारत, द्रोणपर्व 54/22 


'तदनन्तर व्रत नियमों से सम्पन्न हो मत्यु पहले पुण्यमयी कौशिकी नदी के तट पर गई और वहाँ वायु तथा जल 


का आहार करती हुई पुनः कठोर नियमों का पालन करने लगी।' 


संहार कर्म से बचने की मृत्यु की यह तपस्या सफल नहीं हुई और अन्ततः उसे ब्रह्मा का आदेश मानना ही पड़ा। 
पता नहीं मृत्यु की तपस्थली के रूप में वेदव्यास ने कौशिकी को क्यों चुना? 


कोसी नदी 


न नदी हिमालय पर्वतमाला में प्रायः 7000 मीटर की ऊँचाई से अपनी यात्रा शुरू 
जलग्रहण क्षेत्र नेपाल तथा तिब्बत में पड़ता है। दुनिया का सबसे ऊँचा शिखर माउन्ट एवरेस्ट तथा 
कंचनजंघा जैसी पर्वतमालाएं कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में आती हैं। नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जानते हैं 
जो कि सात नदियों इन्द्रावती, सुनकोसी या भोट कोसी, तांबा कोसी, लिक्षु कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और 
तामर कोसी के सम्मिलित प्रवाह से निर्मित होती है। इनमें पहली पाँच नदियों के संयोग से सुनकोसी का निर्माण 
होता है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह नदियाँ गौरी शंकर शिखर तथा मकालू पर्वतमाला से होकर 
आती हैं। छठी धारा अरुण कोसी की है जिसके जलग्रहण क्षेत्र में सागर माथा (माउन्ट एवरेस्ट) अवस्थित है। 
सातवीं धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली तामर कोसी है जो कि कंचनजंघा पर्वतमाला से पानी लाती है। 
इस तरह सुनकोसी, अरुण कोसी तथा तामर कोसी नेपाल के धनकुट्टा जिले में त्रिवेणी नाम के स्थान पर आकर 
मिल जाती हैं और यहीं से इसका नाम सप्तकोसी, महाकोसी या कोसी हो जाता है। त्रिवेणी पहाड़ों के बीच स्थित 
है और यह स्थान चतरा से, जहाँ कोसी मैदान में प्रवेश करती है, प्रायः दस किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। 


मैदान में उतरने के बाद कोसी के पाट 6 से 0 किलोमीटर में फैल कर काफी चौड़े हो जाते हैं और फिर कोसी 
प्रायः 50 किलोमीटर की दूरी नेपाल सीमा के अन्दर तय करती हुई नेपाल के हनुमान नगर के पास भारतीय क्षेत्र 
में प्रवेश करती है (चित्र-.)। हनुमान नगर कोसी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है जबकि पूर्वी किनारे पर भारत 
का भीम नगर कस्बा पड़ता है। बिहार के सुपौल जिले के भीम नगर से सहरसा जिले के महिषी गाँव तक कोसी 
लगभग दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई 00 कि.मी. की यात्रा तय करती है और महिषी के नीचे लगभग 
30 कि.मी. बहने के बाद कोसी मानसी-सहरसा रेलवे लाइन को कोपड़िया रेलवे स्टेशन के दक्षिण में पार करती 


है तथा कटिहार जिले में कुरसेला के पास गंगा से संगम कर लेती है। कोसी बिहार की मुख्य नदियों में से एक है 
और चित्र 4.2 में इसकी वर्तमान धारा को दिखाया गया है। 


कोसी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 74,030 वर्ग कि.मी है जिसमें इसकी दो मुख्य सहायक धाराओं -कमला (7232 
वर्ग कि.मी.) तथा बागमती (4,384 वर्ग किमी.) का जलग्रहण क्षेत्र शामिल नहीं है। यह दोनों सहायक नदियाँ 
अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं और उनका जिक्र अलग से ही करना चाहिये। कोसी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र 
का मात्र ।,40 वर्ग कि.मी. क्षेत्र भारत में तथा बाकी 62,620 वर्ग कि.मी. नेपाल या तिब्बत में पड़ता है। इसके 
अलावा अगर कोसी की तीन मुख्य धाराओं सुनकोसी, अरुण कोसी और तामर कोसी की बात की जाये तो इनके 
जलग्रहण क्षेत्र क्रमशः लगभग 9,000 वर्ग कि.मी., 34,650 वर्ग कि.मी. तथा 5,900 वर्ग कि.मी. है। इस तरह 
से नदी का त्रिवेणी तक का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 59,550 वर्ग किमी. है। कोसी का ग्लेशियर वाला क्षेत्र केवल 
नेपाल/तिब्बत में अवस्थित है। कोसी के निचले क्षेत्रों में औसतन |323 मि. मी. और ऊपरी क्षेत्रों में |589 मि.मी. 
वर्षा हुआ करती है। 


कोसी की बदलती धाराएं 


कोसी क्षेत्र का अंग्रेजों द्वारा पहला नवशा मेजर जेम्स रेनेल नाम के एक सर्वेयर ने सन्‌ 779 में तैयार किया 
था जिसमें कोसी के प्रवाह की आधिकारिक जानकारी मिलती है। सन्‌ ।809-70 के बीच डॉ. फ्रान्सिस बुकानन 
हैमिल्टन ने उस समय के पूर्णियाँ जिले की प्राकृतिक विविधताओं का विशद्‌ वर्णन किया था। कोसी उन दिनों 


पूर्णियाँ जिले में बहती थी और काढ़ागोला के पश्चिम सीधे उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर गंगा से मिल जाती 
थी। 


भू-वैज्ञानिक रूप से हिमालय पर्वतमाला अपने विकास की नवजात स्थिति में है। यह अभी एक भुरभुरी मिट्टी का 
ढेर मात्र है जिसको पत्थर बनने में करोड़ों साल लगेंगे। ऐसी मिट्टी पर जब बारिश होती है तब पानी के बहाव के 
साथ-साथ मिट्टी का क्षरण शुरू होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज ढलान के कारण यह मिट्टी आसानी से तराई इलाके 
में आ जाती है जहाँ जमीन प्राय: सपाट हो जाती है। इस वजह से नदी की धाराओं का वेग कम हो जाता है और 
मिट्टी को बैठने का मौका मिल जाता है। नदियाँ इसी तरह भूमि का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही निचले 
इलाकों में मिट्टी जमाव के कारण नदियों के प्रवाह में बाधा पड़ती है और अक्सर उनकी धाराएं बदल जाती हैं। 
कोसी नदी के प्रवाह में बह कर आने वाली गाद (सिल्ट) की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। यह गाद आदिकाल से नदी 
के पानी के साथ आ रही है। इन्जीनियरों ने इसके परिमाण को मापने का प्रयास किया है। कैप्टेन एफ. सी. हर्स्ट 
(908) का अनुमान था कि, “कोसी नदी प्रतिवर्ष प्रायः 5 करोड़ 50 लाख टन गाद लाती है और मेरा अनुमान 
है कि इसमें से प्राय: 3.7 करोड़ टन गाद नदी अपने आसपास के इलाकों पर डाल देती है। 3.7 करोड़ टन गाद 
का मतलब प्रायः T करोड़ 96 लाख घनमीटर होता है।” 


दूसरे सिंचाई आयोग, बिहार, की रिपोर्ट (994) के अनुसार आजकल बराहक्षेत्र में नदी के प्रवाह में औसतन 
924.8 लाख घन मीटर सिल्ट/बालू हर साल गुजरती है। इसमें से ।98.20 लाख घन मीटर मोटा बालू, 247.90 
लाख घन मीटर मध्यम आकार का बालू तथा 553.90 लाख घन मीटर महीन किस्म का बालू और सिल्ट है। 
कोसी के प्रवाह में आने वाली इस गाद के परिमाण का अन्दाजा इस तरह से लगाया जाता है कि यदि । मीटर 
चौड़ी और मीटर ऊँची एक मेंड़ बनाई जाय तो वह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के लगभग ढाई फेरे लगायेगी। कोसी 
नदी की गाद अपने आप में बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। नदी की पेटी में जमा होने वाली यह गाद अगले वर्ष 
बाढ़ के पानी के रास्ते में रुकावट बनती है और नदी का पानी इस गाद को काट कर एक नया रास्ता बना लेता है 
और नदी की धारा बदल जाती है। यह सदियों से होता चला आ रहा है। कोसी की यह बदलती हुई धारा हमेशा 
से आम आदमी को और विद्वानों को कौतूहलपूर्ण लगी है और शायद यही कारण है कि आम आदमी ने लोक 
कथाओं, लोक गीतों और किंवदन्तियों में नदी की धारा बदलने की इस विधा को बड़े ही सलीके से संजो कर रखा 
है जिसकी एक छोटी सी झलक हमने ऊपर देखी है। 


इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, भूगोल तथा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को यही बात दूसरे तरीके से आकर्षित करती 
है। उन्होंने नदी की धारा परिवर्तन के चित्र, रिकार्ड, आलेख बनाये तथा कारणों को तर्को के आधार पर खोजने 
का प्रयास किया है। समय-समय पर इन्जीनियरों ने इस धारा परिवर्तन पर नियंत्रण पाने का भी प्रयास किया है। 
यहाँ पहले हम कोसी की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 


कोसी क्षेत्र का अंग्रेजों द्वारा पहला नवशा मेजर जेम्स रेनेल नाम के एक सर्वेयर ने सन्‌ ।779 में तैयार किया था 
जिसमें कोसी के प्रवाह की आधिकारिक जानकारी मिलती है। सन्‌ 809-0 के बीच डॉ. फ्रान्सिस बुकानन 
हैमिल्टन ने उस समय के पूर्णियाँ जिले की प्राकृतिक विविधताओं का विशद्‌ वर्णन किया था। कोसी उन दिनों 
पूर्णियाँ जिले में बहती थी और काढ़ागोला के पश्चिम सीधे उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर गंगा से मिल जाती थी। 
बुकानन को स्थानीय लोगों ने कोसी की कई धाराएं दिखाई थीं जिनके नाम के साथ 'बूढ़ी' या “मरा” शब्द जुड़ा 
हुआ था। कोसी की धारा बदलती रही होगी, ऐसा बुकानन का मानना था। उन्होंने लिखा है कि “नदी की धारा 
बदलने की परम्परा की बात न केवल इन पुरानी धाराओं को देखने से लगता है वरन्‌ इस बात को पीड़ित लोग, 
स्थानीय विद्वान, जो कि नदी के किनारे रहते हैं, वह भी कहते हैं। यह लोग तो एक कदम और आगे जाते हैं और 
कहते है कि बहुत समय पहले कोसी ताजपुर के दक्षिण पश्चिम से होकर बहती थी और उसके आगे वह पूरब की 
ओर मुड़ जाती थी और तब जाकर सीधे ब्रह्मपुत्र से संगम करती थी। इस नदी ने गंगा से संगम स्थल पर भागीरथी 
में वह नई धारा फोड़ दी जिसे आजकल पद्मा कहते हैं।” 


मगर डॉ. डब्लू. डब्लू. हन्टर (877) का मानना था कि कोसी पूर्व की ओर बहती तो जरूर थी पर उसका ब्रह्मपुत्र 
से संगम थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि बह्मपुत्र स्वयं मैमनसिंह जिले में काफी पूरब की ओर खिसका हुआ 
था। ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले कोसी अवश्य ही करतुआ नदी से मिल गई होगी जिसमें आत्रेयी और तीस्ता का 
भी पानी आता था। हन्टर कहते हैं कि, “अगर हम यह मान लें कि कोसी और महानन्दा पहले करतुआ नदी में 
मिलती थीं तो तुरन्त अन्दाजा लग जायेगा कि उस नदी (करतु.आ) का हुलिया निर्विवाद रूप से कितना विशाल 
रहा होगा और तब हम यह भी कह सकेंगे कि राजशाही के बारिन्द्र और मैमनसिंह के मधुपुर जंगलों के बीच जो 
बालू का विशाल मैदान है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ होगा जिनसे हो कर ब्रह्मपुत्र इस शताब्दी (9वीं) के 
प्रारम्भ में बहता था। यह एक छोटी सी ध्यान देने की बात है कि कोसी नाम की नदी करतुआ के किनारे से लगी 
हुई है भले ही उसकी पूजा न होती हो।” हन्टर का यह भी कहना है कि उस इलाके में जमीन के कागजात बंगाली, 
फसली या बिहारी कैलेण्डर के अनुसार रखे जाते थे। “यह सर्वविदित है कि समय का यह हिसाब-किताब इस्लामी 
कैलेण्डर पर निर्भर करता है जिसकी गिनती हजरत मुहम्मद साहब के मक्का से हिजरत (विदाई) वाले वर्ष से की 
जाती है। यह व्यवस्था मौजूदा पूर्णियाँ जिले में लगभग सन्‌ ।600 से इस्तेमाल में लाई जा रही है। अब अगर यह 
मान लिया जाय कि कोसी उन क्षेत्रों की सीमा बनाती थी जिनमें इनका (कैलेण्डर का) प्रचलन था तब यह तय है 
कि वह नदी पूर्णियाँ के पूरब से होकर बहती थी...” 


सी0 जे0 ओडॉनेल (89) ने भी कोसी के करतुआ की धारा से होकर बहने की मान्यता का समर्थन किया था। 
उनका मानना था कि करतुआ पवित्रता में गंगा की बराबरी करती थी। बंगाल का वह नक्शा जो कि वॉन डेन 
ब्राउक ने सन्‌ ।660 में बताया था उसमें एक विशाल नदी की धारा ब्रह्मपुत्र में मिलती हुई दिखाई गई है। ओडॉनेल 
का कहना है कि, “... अपने फैलाव की जवानी में करतुआ न केवल तीस्ता का पानी समेटती थी वरन्‌ उसमें 
कोसी भी आकर मिलती थी और अपनी तमाम सहायक धाराओं के साथ महानन्दा का पानी भी इसमें आता था। 
यह सभी जानते हैं कि उस समय कोसी पूर्णियाँ जिले की पूर्वी सीमा बनाती थी न कि पश्चिमी, जैसा कि आजकल 
दिखाई पड़ता है। करतुआ नदी और मैमनसिंह के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पड़ने वाले क्षेत्र का पारम्परिक हिन्दू 
नाम मत्स्य देश है जहाँ कौशिका नाम की एक मत्स्य कन्या रहती है जो कि करतुआ की संरक्षिका देवी है। 
महास्थान के खण्डहरों में आधी मछली और आधी महिला की शक्ल वाली इस मत्स्य कन्या की मूर्ति भी मिली 
है।” जेम्स फर्गुसन (863) का भी यह मानना था कि एक पुरानी कोसी नदी आत्रेयी से होकर उर सागर के पास 
ब्रह्मपुत्र में मिल जाती थी। 


मगर इस बात का कोई निश्चित और निर्विवाद प्रमाण नहीं मिलता कि कोसी ब्रह्मपुत्र में मिलती थी क्योंकि पहले 
के समय में ब्रह्मपुत्र खुद काफी पूरब की ओर बहता था। फिर यदि कोसी ब्रह्मपुत्र की ओर कदम बढ़ाये तो बीच 
में महानन्दा तथा आत्रेयी जैसी दो नदियाँ और पड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से कोसी धीरे-धीरे पश्चिम की ओर 
खिसकी है उसके अनुसार यह जरूर मुमकिन है कि वह महानन्दा वाली धारा से होकर बही हो और यह भी कब 
हुआ होगा, अन्दाजा लगाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। 


कोसी की छाड़न धाराएं 


कोसी की छाड़न धाराओं के बारे में चर्चा दूसरी जगहों पर मिलती है अतः हम यहाँ उसके विस्तार में नहीं जाना 
चाहेगें और केवल इन धाराओं के बहाव के रास्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे (चित्र ।.3)। 


परमान या पनार धार- 


यह कोसी की एकदम पूर्वी छोर पर बहने वाली धारा हुआ करती थी जिसकी मूल धारा नेपाल की सुरसर धार 


हुआ करती थी। पिछले वक्‍तों में परमान या पनार धार से पानी छलक कर महानन्दा में पहुँच जाया करता था। 
धीरे-धीरे सुरसर या कोसी से यह दोनों नदियाँ अलग हो गई और इनका अपना-अपना जलग्रहण क्षेत्र भी अलग 
हो गया। अब यह नदियाँ मुक्त रूप से अपना पानी महानन्दा में डाल देती हैं। आजकल अररिया से लगभग 55 
कि0 मी0 दक्षिण में परमान दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। पूरब की ओर बहने वाली धारा का नाम परमान 
है और यह बागडोब के नीचे महानन्दा से संगम करती है तथा पश्चिम वाली धारा का नाम पनार है जो कि नीचे 
चल कर रीगा भी कहलाती है। पनार/रीगा झौआ रेल पुल के ऊपर महानन्दा से संगम करती है। कभी यह दोनों 
नदियाँ कोसी की धारा हुआ करती थीं। देखें () और (]) 


भेंसना कोसी- 


ऐसा अनुमान है कि सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कोसी पूर्णियाँ शहर के पूर्व में बहा करती थी और मनिहारी 
की ओर जाती थी। मनिहारी पहुँचने के ठीक पहले इसकी एक धारा कालिन्दी से जाकर मिल जाती थी जो कि 
गौड़ के पास गंगा से संगम करती थी। निचले क्षेत्रों में इस नदी की धारा को कमला भी कहते थे। देखें (गा) 


कजरी/कारी या काली कोसी- 


इस नदी की धारा को ऊपरी इलाकों में कमला भी कहते हैं तथा नेपाल में इसे कजली या कजरी नाम से पुकारते 
हैं। अकबर के समय (556-605) के बीच, कोसी इस धारा से होकर पूर्णियाँ शहर के पश्चिम से होकर बहने 
लगी थी। कोसी की इस धारा का नाम काली या कारी शायद इसलिए पड़ा कि यह कोसी की अकेली धारा है 
जिसका पानी साफ मगर गहरे रंग का हुआ करता था और इसका यह गुण 889 तक रहा जबकि इसमें पहली 
बार मटमैले रंग के पानी का रेला आया। यह सन्‌ 73 में कोसी की मुख्य धारा थी और पूर्णियाँ जिले की पश्चिमी 
सीमा बनाती थी। कोसी की यह धारा, सम्भवतः मनिहारी के पास गंगा से जाकर मिल जाती थी और यह संगम 
स्थल भवानीपुर के पूरब में हुआ करता था। आज भी कारी कोसी कटिहार शहर के ठीक पश्चिम से लगे हुये बहती 
है और कटिहार-मनिहारी-तेजनारायणपुर रेल लाइन के पश्चिम में गंगा से संगम करती है। देखें ([५४) 


दुलारदेई/सौरा कोसी- 

कोसी की इस धार को सोंअरा धार, समरा धार या सउरा धार भी कहते हैं। दुलारदेई जिरवा गाँव के पास सौरा से 
फूटी हुई एक धारा है जो कि पुराने पूर्णियाँ और पूर्णियाँ शहर के बीच से होकर गुजरती थी। देखें (४) 
कमला कोसी- 


73में ही कोसी की एक दूसरी धारा कमला के नाम से जिन्दा हुई और नीचे चल कर इस धारा ने कोसी धार 
(रेनेल के एटलस के मुताबिक काली कोसी) के रास्ते को अपना लिया। पूर्णियाँ इस धारा के पूरब में अवस्थित था 


जबकि उत्तर में धरमपुर इस धारा के पश्चिम में था। देखें (५) 


लिबरी कोसी- 


ऊपर बताई गई कमला नदी की धारा से रानीगंज के दक्षिण में सन्‌ 770 में कोसी की एक नई धारा निकली 
जिसने नीचे चल कर पूर्णियाँ-बीरनगर मार्ग को पूर्णियाँ से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में दीमा घाट के पास 
पार किया। लिबरी तथा बरहण्डी धारों से होती हुई अब कोसी ने नवाबगंज के दक्षिण में तथा काढ़ागोला से 
लगभग 22 कि0 मी0 पूरब में गंगा से संगम किया था। कोसी की इस धारा का स्वरूप लगभग 807 तक बना 
रहा था। देखें (५) 


धमदाहा कोसी- 


धमदाहा कोसी को ऊपरी इलाकों में फरैनी या फरियानी धार भी कहते हैं जिससे होकर कोसी 807 से 839 
के बीच में बहती थी। डॉ. बुकानन हैमिल्टन ने पूर्णियाँ का जो नक्शा बनाया था और उसमें कोसी की जो स्थिति 
दिखाई थी वह लच्छा/फरैनी धार और धमदाहा कोसी का ही प्रवाह मार्ग था। यह नदी असम-बंगाल स्टेट रेलवे 
के देवीगंज स्टेशन और नाथनगर के बीच से होकर बहती थी और काढ़ागोला के पास गंगा में जाकर मिल जाया 
करती थी। पूर्णियाँ-मधेपुरा रेल खण्ड के सरसी और बनमनखी स्टेशनों के बीच होकर गुजरने वाली कोसी की यह 
पुरानी धारा फरैनी एक अन्य धारा लच्छा धार से संगम करने के बाद रेलवे लाइन को पार करती है और धमदाहा 
थाने में प्रवेश करती है। देखें (शा) 


हिरन कोसी- 


सन्‌ ।840 से 847 के बीच कोसी सुरसर धार-मोगल धार-गुलेला धार-हिरन धार के रास्ते धमदाहा थाने के 
पश्चिम से होकर बहती थी जो कि पूर्णियाँ से प्राय: 48 किलोमीटर के फासले पर थी। नदी की यह धारा प्रायः 
873 तक चालू रही। कर्नल हेग के अनुसार ।844 से 876 के बीच नदी की यह धारा भारत नेपाल सीमा पर 
प्रायः 3.2 कि.मी. पश्चिम की ओर खिसक गई थी जबकि निचले इलाकों में यह विस्थापन प्रायः 6.4 कि.मी. से 
9.6 कि.मी. हो गया था। सन्‌ ।870 के आसपास कोसी ने पश्चिम की तरफ धाराएं बनाना शुरू कर दिया था और 
लगभग सन्‌ 873 में कोसी ने धौस वाला रास्ता अपना लिया था। देखें (शा) 


धौस कोसी- 


कोसी की यह धारा सुरसर धार, सुपहना धार, तथा धौस धार से होकर बहती थी। इस मार्ग से हो कर यह नदी 
(873-93) के बीच लगभग बीस वर्षों तक बहती रही। सन्‌ ।873 की बाढ़ में सुपौल के उत्तर-पूर्वी कोने पर 
अवस्थित कस्बा नाथनगर पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गया था। कोसी की धारा बदल कर नाथनगर कस्बे के 


पश्चिम चली गई जबकि सन्‌ 850 तक कोसी कस्बे से कई किलोमीटर पूरब में बहा करती थी। “पिछले तरकीबन 
पच्चीस साल में यह नदी लगभग 32 कि.मी. चौड़े क्षेत्र पर फैल गई है जिससे बहुत ही उपजाऊ खेत बालू के 
मैदान बन गये हैं। फैक्टरियाँ, खेत, गाँव उजड़ गये हैं और पूरे इलाके का चेहरा ही बदल गया है। जहाँ पहले 
उत्पादक जमीन थी वहाँ अब बालू के मैदान या दलदल बन कर रह गया है।” धौस पश्चिम की ओर खिसक कर 
घोगरी से मिल से गई और दोनों की संयुक्त धारा कुरसेला के पास जाकर गंगा से मिल जाती थी। देखें (९) 


लोरन कोसी- 


सन्‌ 893 से लेकर 92 के बीच में कोसी गोराबे धार, लोरन धार, हरेली धार तथा मिर्चा धार होकर कुरसेला 
के पास गंगा से संगम करती थी। यह पहला मौका था जब कि चतरा के पास के ऊपरी इलाकों में ही कोसी ने 
दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर रुख कर लिया था। ऊपरी क्षेत्रों में इस दौरान कोसी ने थलना धार और हइया धार 
वाला रास्ता दखल कर लिया था। कर्नल हेग के मुताबिक सन्‌ 89 में एक बार ऐसा मौका आया जबकि लगा 
कि कोसी चतरा के पास से पूरब की ओर रुख कर रही है और पूर्णिया शहर पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ने 
लगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सन्‌ 897 में जरूर ही कोसी फिर पश्चिम की ओर तराई के इलाके में मुड़ी जिससे 
फारबिसगंज और अंचरा घाट के बीच रेलवे लाइन बनाने की कोशिश छोड़ देनी पड़ी। देखें (%) 


धंसान कोसी- 


सन्‌ 922 में चतरा के दक्षिण-पश्चिम में कोसी की धारा और ज्यादा दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड़ गई और मुख्य 
धारा तब भारतीय सीमा में बगिया घाट के पास से होकर बहने लगी। इस बार कोसी ने बोगला नदी होते हुये 
धंसान धार, चिलौनी धार, भेंगा धार और बलुआहा धार वाला रास्ता अख्तियार कर लिया। सुपौल जिले का 
प्रतापगंज बाजार जो कि कभी कोसी के पूर्वी किनारे पर अवस्थित था, जल्दी ही उससे 6 कि.मी. पूरब में चला 
गया। देखें OQ) 


तिलावे कोसी- 


926 में चतरा के नीचे कोसी एक बार फिर पश्चिम में खिसक गई और बेरदा तथा तिलावे धार के रास्ते से बहने 
लगी। कुसहा घाट तथा भीमनगर जो कि पहले कोसी से लगभग 6 कि0 मी0 के फासले पर थे, अब कोसी ठीक 
उनके पूरब से होकर बहती थी। अब सहरसा कोसी के पश्चिमी किनारे पर आ गया था और मधेपुरा नदी से काफी 
दूर चला गया था। देखें (XII) 


धेमुरा धार- 


लगभग 930 में कोसी ने धेमुरा धार वाला रास्ता पकड़ लिया और सुपौल के दक्षिण सहरसा-सुपौल रेल लाइन 
को भी पार कर लिया। उस समय भपटियाही कोसी के किनारे पर लगभग दो किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित था। 


इसी बीच 934 में बिहार का प्रलयंकारी भूकम्प आया जिसकी वजह से नदियों की धाराओं में बड़े परिवर्तन 
आये। कोसी की बहुत सी नई धाराएं बह निकलीं पर मुख्य धारा बनी पुरइन धार या पुरैनी धार होकर जो कि 
सुपौल-सहरसा मार्ग के लगभग साथ-साथ चलती थी। इसी दौरान सुपौल-भपटियाही रेल मार्ग भी टूट गया था। 
देखें (XII) 


सोहराइन कोसी- 


936 में कोसी की धारा में हनुमान नगर के नीचे एक बार फिर परिवर्तन आया। यह नदी तब ऊपर गोंजा नदी, 
बीच में बैंती नदी और नीचे के इलाकों में सोहराइन धार से होकर बहने लगी थी, देखें (‰]\/)। कोसी के इसी 
प्रवाह के दौरान निर्मली-भपटियाही रेल लाइन/पुल पर बड़ा बुरा असर पड़ा और इस रेल लाइन का कुछ हिस्सा 
बह गया। इस रेल-मार्ग के बह जाने से आजादी के आन्दोलन में लगे संग्रामियों को आने-जाने में असुविधा होने 
लगी। यह ब्रिटिश हुकूमत के अनुकूल पड़ता था और निर्मली उसने रेल-लाइन तथा पुल की मरम्मत नहीं कारवाई 
और उसे बह जाने दिया। उसके बाद से इस मार्ग पर आवाजाही बन्द है और भपटियाही के बीच स्थित रेहड़िया 
रेल स्टेशन कुछ वर्ष पहले छत तक कोसी नदी के बालू के अन्दर दबा हुआ था। अब इसका कोई पता नहीं 
मिलता। 948 के बाद से कोसी अपनी वर्तमान धारा (%/]) से होकर बह रही है। 


फिलहाल डगमारा को भपटियाही से जोड़ते हुये एक नये पुल का निर्माण शुरू हुआ है। 6 जून 2003 को 
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस सड़क-सह-रेल 
पुल का शिलान्यास किया। पानी की निकासी के लिए 2 किलोमीटर लम्बे मार्ग वाले पुल का निर्माण 2007 तक 
पूरा कर लिए जाने का अनुमान है। 


तिलयुगा- 


इसे त्रियुगा भी कहते हैं (देखें \/) जिसके बारे में महाविष्णु पुराण के मिथिला खण्ड में चर्चा हुई है। वैसे तो 
तिलयुगा अपने आप में एक स्वतंत्र नदी है जो कि हिमालय की चूरे पर्वतमाला से निकलती है और राज बिराज 
होते हुये बिहार में प्रवेश करती है तथा सुपौल जिले के कुनौली, कमलपुर, डगमारा, सिकरहट्टा, दिघिया तथा 
दुधैला आदि गाँवों से हो कर गुजरती है। इस समय कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के 22.6 कि.मी. पर तिलयुगा के 
पश्चिमी तट पर महादेव मठ नाम का बड़ा प्रसिद्ध गाँव है जिसे असुरगढ़ भी कहते हैं और यह एक ऐतिहासिक 
स्थान है। उसके बाद तिलयुगा निर्मली, रसुआर, धाबघाट, कदमाहा, सिसौनी, बरहरा, मनोहर पट्टी तथा खोंखनाहा 
गाँवों के पूरब परसा-माधो और सिसवा के पश्चिम से होती हुई कोसी की बैती धार से संगम कर लेती थी। कोसी 
नदी पर 955 में तटबन्ध बनाने का काम शुरू हुआ और महादेव मठ के बाद तिलयुगा निर्मली के पास ही कोसी 
से मिलने को मजबूर हो गई। 


कोसी की धारा 942 में हनुमान नगर के पास तिलयुगा की ओर मुड़ी थी और 948 तक तिलयुगा ही कोसी 
की मुख्य धारा बनी हुई थी। कोसी पर तटबन्ध बनने के बाद अब इसका एक बड़ा हिस्सा तटबन्ध के अन्दर चला 
गया है और यह नदी अब कोसी की धाराओं के गुच्छे में शामिल हो गई है। इस नदी का पहले का रास्ता चित्र-.3 
में धारा ५ से दिखाया गया है। 


कोसी की बाढ़ 


वह इलाके जिनसे होकर कोसी गुजर चुकी होती थी, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी रहती हो ऐसा नहीं था 
मगर इतना जरूर था कि नदी की मुख्य धारा की जगह छोटी-छोटी धाराएं बहने लगती थीं, बालू-सिल्ट पड़ने 
के कारण गड्ढे भर जाते थे। जिन इलाकों में कोसी की मुख्य धारा पहुँचने वाली होती थी वहाँ कुछ वर्ष पहले से 
कोसी की छोटी-छोटी धाराएं सक्रिय होने लगती थीं। ऐसी धाराओं में पानी के फैलाव से जमीन को ताज़ी मिट्टी 
और काफी मात्रा में पानी मिल जाता था जिससे खरीफ और रब्बी की जबर्दस्त फसल होती थी, मगर यह सब 
छलावा साबित होता था जब कोसी की मुख्य धारा आकर इस इलाके को पूरी तरह उजाड़ देती थी। 


पुराणों और ऐतिहासिक आलेखों में कोसी का जितना विवरण है उसका कुछ अंश हमने ऊपर पढ़ा है। लोक- 
कथाओं, लोक-गीतों और किंवदन्तियों में भी कोसी कम प्रसिद्ध नहीं है। “लोक कथाओं में कोसी को एक कुआंरी 
नदी माना जाता है-कुआंरी नदी शायद इसलिए कि कोसी उन्मुक्त है- किसी के बन्धन में नहीं है। वह जिधर चल 
पड़ती है उधर ही रास्ता बन जाता है। इससे अगर किसी को परेशानी होती है तो उसकी बला से। ऐसी अल्हड़ 
और शोख नदी का एक प्रेमी भी है जो कि नदी जितना ही ताकतवर है, काला, एकदम भुजंग। वह नदी के लिए 
रास्ता बनाता है अपनी कुदाल से जिसका फाल अस्सी मन का है और बेंट बयासी मन का। नाम है उसका रत्जू 
सरदार। वह अपनी उँगलियों पर कोसी को नचाता है। अपनी कुदाल के साथ रन्नू आगे-आगे और पीछे-पीछे कोसी 
और दोनों के पीछे चलती है बर्बादियों की कहानी। एक तरफ रत्ू और कोसी द्वारा भीषण तबाही तो दूसरी ओर 
उसकी मान-मनुहार का दौर चलता है। स्त्रियाँ बढ़ती हुई कोसी की पूजा -अर्चना करती हैं कि माँ! बहुत हो गया, 
अब चली जाओ। कितने ही गीत इस भित्ति पर लिखे और गाये जाते होंगे। कभी थाली भर मिठाई चढ़ाने का 
वायदा तो कभी गाँव में नाव न चलने देने की दुहाई, पर कोसी माने तब तो। आखिर में महिलाओं का आक्रोश भी 
फूटता है-तब माता का सम्बोधन भी समाप्त, देवी के स्वरूप पर भी प्रश्न चिह्न। उस समय कोसी मात्र एक कुआंरी 
कन्या बच जाती है जो कि उदण्ड और उच्छुंखल है और उसको सीधा करने का एक ही उपाय है उसकी शादी कर 
देना। 


कहते हैं कि जब स्त्रियाँ कोसी की धारा में सिन्दूर डाल कर उसे डराने कर कोशिश करती हैं तो कोसी दूर भाग 
जाती है। नदी के साथ जीवन्त सम्बन्धों की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी।” कुछ लोग अवश्य ही कोसी को 
कुआंरी नहीं मानते। वह उसे बूढ़े ऋचीक ऋषि की युवती पत्नी के रूप में देखते हैं। ऐसी युवती की अतृप्त 
भावनाएं उसे अस्थिर कर देती हैं और वही कोसी के साथ हुआ। सत्यवती कुंठित होकर सारा जीवन पहाड़ों में 
घूमती रही जो कि बाद में नदी बन गई। न सत्यवती कभी स्थिर रह पाई और न ही उसका परिवर्तित नदी रूप 
कोसी। वह भी अभी तक स्थिर नहीं हो पाई है और उसकी धारा हमेशा बदलती रहती है। कोसी अस्थिर रही हो 
चाहे अपने कुआंरेपन की शोखी के कारण अथवा अतृप्त इच्छाओं की वजह से, पर उसकी इस अस्थिरता ने बड़ी 
तबाही मचाई है। 


अपने पश्चिम हटने के क्रम में कोसी परमान से लेकर तिलयुगा तक चली आई, इतना तो निर्विवाद है क्योंकि उसके 
तो रिकार्ड मिलते हैं। करतुआ, तीस्ता और आत्रेयी तथा महानन्दा से भी हो कर अगर कोसी गुजरी हो तब तो 
इसका विस्तार बांग्लादेश के मैमनसिंह से लेकर बिहार में दरभंगा तक हो जाता है। यह न भी हुआ हो तो भी 
पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, नवगछिया (भागलपुर), मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और 
खगड़िया जिले तो कोसी की चपेट में आये ही हैं। अब गाँव-घर के ऊपर से कोसी जैसी नदी गुजर जाये तो उसका 
अंजाम क्या होता होगा इसका अन्दाजा तो वही लगा सकता है जिसने यह भोगा हो। दूसरे के बस की बात नहीं 
है कि वह इस बाढ़, कटाव, भरना, बालू जमाव और उसके द्वारा पैदा होने वाली घरखसी (घर गिरना), फसल का 
नुकसान, भुखमरी, बेरोजगारी, हारी-बीमारी, कर्जखोरी, महाजनों की प्रताइना और पलायन जैसी तकलीफों का 
बयान कर सके। 


इस घटनाक्रम पर एक दिलचस्प टिप्पणी है कि, “कोसी की विभीषिका तो एक स्थाई आतंक के रूप में तब भी 
विद्यमान रहती थी जबकि बाढ़ गुजर चुकती थी क्योंकि लोगों के जीवन में कोई रस ही नहीं बचता था। माताओं 


को अगर अपने बच्चों को डराना होता था तो वे कहतीं कि कोसी माई आयेगी और लेकर चली जायेगी। बच्चों को 
गा कर सुलाने वाली लोरियों में भी कोसी का हवाला रहता था। छोटे-छोटे बच्चे बाँध कर रखे जाते थे कि कहीं 
अचानक कोसी का पानी न आ जाये और बच्चों को बहा न ले जाये। इस तरह के माहौल में जो लोग पैदा होते हैं 
वह अपने माँ-बाप को हर समय एक मानसिक और सांसारिक टूटन के कगार पर देखते रहते हैं और उनकी खुद 
की एक विचित्र मनःस्थिति हो जाती है।” साथ ही यह भी टिप्पणी की गई है कि,”...हिन्दुओं की तो कौम ही 
भाग्यवादी है और उसमें भी सहरसा जिले के बाशिन्दे तो कोसी की तबाहियों के कारण कुछ ज्यादा ही भाग्यवादी 
हैं। उनके लिए तो यह संसार ही माया है वरना कोसी मैया अपने बच्चों के प्रति इतना कठीर नहीं होती कि बाढ़ 
हर समय बनी रहे और उनका घर बार उजाड़ती रहे।” मुगल कालीन इतिहास के पहले के कुछ-कुछ दस्तावेजों 
में कोसी का हवाला आया है। सन्‌ ।209 में अली मर्दन ने, जो कि तीसरे मलिक थे, लखनौती पर शासन की 
हैसियत से जाने के समय कोसी को पार किया था। 


प्रवाह कि भयावहता की एक झलकफिरोजशाह तुगलक की फौज के सन्‌ ।3 | बंगाल 
समय मिलती है। बताया जाता है कि जब सुल्तान की फोजें कोसी के किनारे पहुँचीं तो देखा कि नदी के दूसरे 
किनारे पर हाजी शम्सुद्दीन इलियास की फौजें मुकाबले के लिए तैयार खड़ी हैं। यह वही हाजी शम्सुद्दीन थे जिन्होंने 
हाजीपुर तथा समस्तीपुर शहर बसाये थे। फिरोज की फौजें शायद कुरसेला के आस-पास किसी जगह पर कोसी 
के किनारे सोच में पड़ गईं। नदी की रफ्तार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। आखिरकार फैसला हुआ कि नदी 
के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ा जाय और जहाँ नदी पार करने लायक हो जाय वहाँ पानी की थाह ली जाये। 
सुल्तान की फौजें प्राय: सौ कोस ऊपर गई और जियारन के पास, जो कि उसी स्थान पर अवस्थित था जहाँ नदी 
पहाड़ों से मैदानों में उतरती थी, नदी को पार किया। नदी की धारा तो यहाँ पतली जरूर थी पर प्रवाह इतना तेज 
था कि पाँच-पाँच सौ मन के भारी पत्थर नदी में तिनकों की तरह बह रहे थे। जहाँ नदी को पार करना मुमकिन 
लगा उसके दोनों ओर सुल्तान ने हाथियों की कतार खड़ी कर दी और नीचे वाली कतार में रस्से लटकाये गये 
जिससे कि यदि कोई आदमी बहता हुआ हो तो इस रस्सों की मदद से उसे बचाया जा सके। शम्सुद्दीन ने कभी 
सोचा भी न था कि सुल्तान की फौजें कोसी को पार कर लेंगी और जब उस को इस बात का पता लगा कि 
सुलतान की फौजों ने कोसी को पार करने में कामयाबी पा ली है तो वह भाग निकला। 


आईन-ए-अकबरी में कोसी नदी के बारे में हवाला मिलता है। उसके अनुसार यह नदी सूबा तिरहुत और सूबा 
बंगाल का हिस्सा था और सरकार पूर्णियाँ के महाल कोसी के पूरब में अवस्थित थे। कोसी के पश्चिम वाले सारे 
महाल सरकार मुंगेर में शामिल किये गये थे। इन विभाजनों से ऐसा भी अन्दाजा लगता है कि कोसी उस समय 
पूर्णियाँ शहर के पश्चिम से होकर बहा करती थी मगर इसकी निचली धारा का सही अंदाजा नहीं लगता। वास्तव 


में रेनेल के सर्वेक्षण और उसके द्वारा तैयार किये गये नवशों के पहले के सारे नक्शे अनुमान पर आधारित थे और 
भरोसे के लायक नहीं हैं। 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कोसी पूर्णियाँ होकर बहती थी। ओमैली (908) का कहना है कि, “बंगाल की 
नदियों में कोसी अपने धारा परिवर्तन, धारा के तेज प्रवाह, तलहटी की अनिश्चित और खतरनाक बनावट तथा 
बाढ़ की तबाहियों के किस्सों के लिए बदनाम रही है। पहाड़ों से बहती हुई यह नदी अपने साथ बेतरह बालू लाती 
है जिसे यह नदी अपने पूरे इलाके पर बिखेर देती है जिससे वहाँ की जमीन की उर्वरा-शक्ति नष्ट हो जाती है, कूएं 
पट जाते हैं और लोगों को अपना घर छोड़ कर हट जाना पड़ता है। ऐसी बालू वाली जमीन पर खेती शुरू करने 
में कम से कम पचास साल का समय लग जाता है। नदी के ताण्डव और विध्वंसक शक्ति का अनुमान इस 
उदाहरण से लगाया जा सकता है कि भागलपुर जिले (अब सुपौल) के पूर्वोत्तर कोने में बसा नाथनगर कस्बे का 
875 में पूरी तरह सफाया हो गया। यह कस्बा तब कोसी के कई किलोमीटर पूरब में आ गया जबकि 850 में 
नदी इसके पूरब में बहती थी।” 


शायद यही सब कारण थे कि कोसी के बारे में एक अंग्रेज लेखक ने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी। उसने कहा 
था कि, “कोसी एक ऐसी निर्लज्ज कुलटा है जो कि हर रात अजनबी लोगों के साथ हम-बिस्तर होती है और यही 
वजह है कि कोई भी इंजीनियर, जिसे अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी ताकत भर कोसी को दूर से ही सलाम करता 
है।” उन नदियों को जिन्हें हम माता के रूप में देखते हैं उनके बारे में अंग्रजों की जो कुदृष्टि है वह हमारी परम्परा 
से मेल नहीं खाती है और शायद यही वजह रही हो कि उन्हें कोई भी चंचल नदी 'शोक की नदी' दिखाई पड़ती 
रही हो। उनके इस रुख से आम धारणा जो बनती है वह यह है कि वह तो यहाँ की सम्पत्ति लूटने आये थे और 
कोसी या दामोदर जैसी नदियों की शोखी कम-से-कम अपने इलाके में उनके लूट-पाट के काम में रास्ते का रोड़ा 
बनती थी। यही कारण था कि उन्होंने कोसी को 'बिहार का शोक' और दामोदर को 'बंगाल का शोक' कहा होगा। 


की बाढ़ की एक खासियत और थी। लगातार धारा बदलते रहने के कारण यह | शक्लों में 
देखी जाती थी। एक सूरत तो उन इलाकों की होती थी जहाँ से कोसी की मुख्य धारा बहती थी और जो सीधे 
इसकी बाढ़ की चपेट में आते थे। बाढ़ के इस सीधे हमले से मुश्किलें सिर्फ पानी के फैलाव और उससे होने वाली 
असुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहती थीं वरन्‌ जमीन का कटना, बालू का जमाव, जिसे स्थानीय लोग भरना 
कहते हैं, जल-जमाव, पीने के पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से तहस-नहस हो जाना, रास्तों 
का बन्द होना या कट जाना, गाँवों का पानी से घिर जाना, चेचक, हैजा, मलेरिया, कालाजार, सांप काटना और 
चारे तथा दवाओं के अभाव में बड़ी तादाद में जानवरों का मरना आदि सारी वह तकलीफें समेट कर एक जगह 


रख दी जाती थीं जहाँ से कोसी गुजरती थी। यदि इन सारी बातों को एक दैवी विपत्ति, आकस्मिक दुर्घटना या 
दुःस्वप्न मानकर भुला दिया जाय तो भी हालात की अगली मार से बचना मुश्किल होता था। 


बाढ़ के बाद रिहाइश के लिए तुरन्त जमीन का एक टुकड़ा चाहिये जिस पर सुरक्षित रहने लायक कोई झोपड़ी 
तैयार की जा सके। यह जमीन आमतौर पर कट कर नदी में जा चुकी होती थी या फिर पानी में घिरी रहती थी। 
दो वक्त की रोटी के साथ-साथ बची-खुची जमीन पर खेती का इन्तजाम कर लेना, और बिना कर्ज के कर लेना, 
कम बहादुरी का काम नहीं था। फसल हो या न हो, लगान तो देनी ही पड़ेगी। यह सभी हालात जमीन्दारों और 
महाजनों के बड़े माफिक पड़ते थे क्योंकि वह कर्ज देने के बहाने बची-खुची जमीन भी हड़प सकते थे। बाढ़ 
पीड़ितों की जमीन सचमुच मिट्टी के मोल निकल जाती थी जिसे वापस पाना टेढ़ी खीर था। कोसी की धारा बदलते 
रहने के कारण लाखों एकड़ जमीन इधर से उधर हुई होगी। सहरसा में 944 में राजेन्द्र मिश्र ने एक जमीन 
वापसी आन्दोलन की अगुआई की थी जिसके फलस्वरूप ,600 से 2,000 हेक्टेयर जमीन जिसका दाखिल 
खारिज नहीं हुआ था वह दरभंगा राज की तरफ से असली मालिकों को लौटाई गई मगर उसके बाद फिर वही 
ढाक के तीन पात। 


वह इलाके जिनसे होकर कोसी गुजर चुकी होती थी, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी रहती हो ऐसा नहीं था मगर 
इतना जरूर था कि नदी की मुख्य धारा की जगह छोटी-छोटी धाराएं बहने लगती थीं, बालू-सिल्ट पड़ने के कारण 
गड्ढे भर जाते थे, जमीन प्रायः समतल होने लगती थी मगर उस पर कांस, पटेर और झउआ के जंगल उग जाते 
थे। इन जंगलों को काट कर जमीन को फिर खेती लायक बनाना बड़ा कठिन काम था मगर जमीन साफ कर ली 
जाय तो खेती की कुछ संभावनाएं बनने लगती थीं। तकलीफें पहले से कम होती थीं फिर भी सामान्य परिस्थिति 
में लौटने में आठ से दस साल का समय लग जाता था। जिन इलाकों में कोसी की मुख्य धारा पहुँचने वाली होती 
थी वहाँ कुछ वर्ष पहले से कोसी की छोटी-छोटी धाराएं सक्रिय होने लगती थीं। ऐसी धाराओं में पानी के फैलाव 
से जमीन को ताज़ी मिट्टी और काफी मात्रा में पानी मिल जाता था जिससे खरीफ और रब्बी की जबर्दस्त फसल 
होती थी, मगर यह सब छलावा साबित होता था जब कोसी की मुख्य धारा आकर इस इलाके को पूरी तरह उजाड़ 
देती थी। यह ध्यान देने की बात है कि 923 से 946 के बीच कोसी क्षेत्र में मलेरिया से 5,0,000, कालाजार 
से 2,0,000, हैजे से 60,000 तथा चेचक से 3,000 मौतें (कुल 7,83,000) हुईं 


कोसी से होने वली तबाहियों की दास्तान लिखने वाले बहुत से विद्वानों, चिन्तकों, और प्रशासकों जैसे डा. बुकानन 
हैमिल्टन, रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन, डब्लू. डब्लू. हन्टर, एल. एस. एस. ओमैली, विलियम ए. इंगलिस, एफ. सी. 
हर्स्ट, जे. इंगलिस, एफ.ए. शिलिंगफोर्ड, फर्गुसन आदि की उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक 
की एक लम्बी सूची है। बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब कोसी पूरी तरह से उत्तर भागलपुर (आज का 
सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिला तथा भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमण्डल) में प्रवेश कर गई थी और 
जमीन पर बर्बादियों के नये-नये किस्से गढ़ रही थी उस समय गुलाब लाल दास, भूपेन्द्र नारायण मण्डल, ललितेश्वर 
मल्लिक, ब्रजेश्वर मल्लिक, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, हरिनाथ मिश्र तथा राजेन्द्र मिश्र आदि ने कोसी नदी की 
समस्या को समझने और समझाने की दिशा में अथक प्रयास किया। आजादी के बाद कोसी को नियंत्रित करने 
के लिए ।955 में कोसी नदी पर पूर्वी किनारे पर बीरपुर से कोपड़िया तक 25 किलोमीटर लम्बा तथा पश्चिमी 
किनारे पर नेपाल में भारदह से सहरसा में घोंघेपुर तक 26 किलोमीटर लम्बा तटबन्ध बनाने का काम शुरू हुआ 
जो कि लगभग 963-64 तक पूरा कर लिया गया। बीरपुर में ।963 में एक बराज का निर्माण कर के पूर्वी कोसी 
मुख्य नहर बनाई गई जिससे 7.।2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। 957 में पहली बार 
पश्चिमी कोसी नहर का शिलान्यास किया गया जिसके पूरा होने के बाद 3.25 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होनी थी। 
इस नहर पर अभी (2006) काम चल रहा है। 


अध्याय-2 में हम कोसी के बाढ़ नियंत्रण की कहानी और उस पर हुई बहस के बारे में पढ़ेंगे। 


अध्याय -2 बाढ़ रोकने की कहानी 


बाढ़ रोकने की कहानी 


पृष्ठभूमि 


बरसात के मौसम में नदी में ज्यादा पानी आ जाने के कारण वह अपने किनारे तोड़ कर बहती है और उसका पानी 
एक बड़े इलाके पर फैल जाता है। इस पानी से बचाव का सबसे आसान तरीका है कि नदी और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों 
के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाये। यह काम व्यक्तिगत तौर पर शुरू-शुरू में नदी के किनारों पर बसे लोग 
अपने घरों के चारों ओर घेरे की शक्ल में बांध बना कर करते रहे होंगे। मगर सभी लोग ऐसा ही करने लगें तब 
कया होगा? वह तो अपनी समस्या का समाधान शायद जरूर कर लेंगे पर पड़ोसी की समस्या को गंभीर बना देंगे 
क्योंकि अब उसे पहले से ज़्यादा पानी से निबटना पड़ेगा। 


वह अपने घर के इर्द-गिर्द बने घेरे को ज्यादा ऊँचा और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मजबूर होगा। यह एक कभी 
न रुकने वाला सिलसिला। आखिरकार एक न एक दिन सारे लोग यह विचार करने के लिए एक साथ बैठेंगे कि 
अकेले-अकेले बाढ़ से नहीं लड़ा जा सकता और इसके लिए कुछ सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। उस समय घरों 
को घेरने वाले बांध गिराये गये होंगे और गाँवों के चारों ओर घेरा बांध बनाया गया होगा। यह कोशिश निश्चित रूप 
से एक नई समस्या को जन्म देने वाली थी। अब तक जो परेशानियाँ अलग-अलग घरों के बीच थीं वह गाँवों के 
बीच में पैदा होने लगेंगी। 


इस तरह से बाढ़ की समस्या का समाधान खोजते हुये आदमी अपने घर से गाँव तक, फिर गाँव से गाँवों के समूह 
तक और उसके बाद फरियाद लेकर अपने सरदार या राज-सत्ता तक पहुँचा होगा ताकि उसकी तकलीफें कम हो 
सकें। इस तरह की घटना की पुष्टि संयुक्त राज्य अमेरिका में मिस्सिसिप्पी घाटी में उपनिवेश स्थापित होने के बाद 
की बस्तियों के विस्तार के समय होती है। तब गाँवों और घरों के किनारे बने रिंग बाँधों के बीच इतनी कम जगह 
बची थी कि उनके बीच से गुजरने वाला नदी की बाढ़ का पानी काफी तेज रफ्तार से बहता था और भारी तबाही 
मचाता था। वहाँ की सरकार को मजबूर होकर इस तरह के रिंग बाँधों के बीच के गैप को भरना पड़ा और इस 
तरह जाने अनजाने नदी के किनारे अपने आप तटबन्ध बन गये। 


नदियों के किनारे तटबन्धों की शुरुआत 


तटबन्धों के कारण बारिश का वह पानी जो कि अपने आप नदी में चला जाता वह तटबन्धों के बाहर अटक 
जाता है और जल-जमाव की स्थिति पैदा करता है। तटबन्धों से होकर होने वाला रिसाव जल-जमाव को बद से 
बदतर स्थिति में ले जाता है। इसके अलावा नदी की बाढ़ के पानी में जमीन के लिए उर्वरक तत्व मौजूद होते हैं। 
बाढ़ के पानी को फैलने से रोकने की वजह से यह उर्वरक तत्व भी तटबन्धों के बीच ही रह जाते हैं। इस तरह 
से जमीन की उर्वराशक्ति धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। 


बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबन्धों के निर्माण और उनकी भूमिका तथा इस मसले पर पक्ष और विपक्ष की बहस में 
पड़े बिना यहाँ इतना ही बता देना काफी है कि मुक्त रूप से बहती हुई नदी की बाढ़ के पानी में काफी मात्रा में 
गाद (सिल्ट/बालू/पत्थर) मौजूद रहती है। बाढ़ के पानी के साथ यह गाद बड़े इलाके पर फैलती है। नदियाँ इसी 
तरीके से भूमि का निर्माण करती हैं। तटबन्ध पानी का फैलाव रोकने के साथ-साथ गाद का फैलाव भी रोक देते 
हैं और नदियों के प्राकृतिक भूमि निर्माण में बाध पहुँचाते हैं। अब यह गाद तटबन्धों के बीच ही जमा होने लगती 
है जिससे नदी का तल धीरे-धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है और इसी के साथ तटबन्धों के बीच बाढ़ का लेवल 
भी ऊपर उठता है। नदी की पेटी लगातार ऊपर उठते रहने के कारण तटबन्धों को ऊँचा करते रहना इंजीनियरों 


की मजबूरी बन जाती है मगर इसकी भी एक व्यावहारिक सीमा है। तटबन्धों को जितना ज्यादा ऊँचा और मजबूत 
किया जायेगा, सुरक्षित क्षेत्रों पर बाढ़ और जल-जमाव का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता है। 


तटबन्धों के बीच उठता हुआ नदी का तल और बाढ़ का लेवल तटबन्धों के टूटने का कारण बनते हैं। यह दरारें 
तटबन्धों के ऊपर से होकर नदी के पानी के बहाव, तटबन्धों से होने वाले रिसाव या तटबन्धों के ढलानों के कटाव 
के कारण पड़ती हैं। तटबन्धों के टूटने की स्थिति में बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्रों में तबाही का अन्दाजा सहज ही लगाया 
जा सकता है। कभी-कभी चूहे, लोमड़ी या छछूंदर जैसे जानवर तटबन्धों में अपने बिल बना लेते हैं। नदी का पानी 
जब इन बिलों में घुसता है तो पानी के दबाव के कारण तटबन्धों में छेद हो जाता है और वह टूट जाते हैं। किसी 
भी नदी पर तटबन्धों के निर्माण के कारण उस नदी की सहायक धाराओं का पानी मुख्य नदी में न जाकर बाहर 
ही अटक जाता है। बाहर अटका हुआ यह पानी या तो पीछे की ओर लौटने पर मजबूर होगा या तटबन्धों के बाहर 
नदी की दिशा में बहेगा। दोनों ही परिस्थितियों में यह नए-नए स्थानों को डुबोयेगा जहाँ कि, मुमकिन है, अब तक 
बाढ़ न आती रही हो। 


इस समस्या का जो जाहिर सा समाधान है वह यह कि जहाँ सहायक धारा तटबन्ध पर पहुँचती है वहाँ एक स्लुइस 
गेट बना दिया जाय। लेकिन स्लुइस गेट बन जाने के बाद भी उसे बरसात के मौसम में खोलना समस्या होती है 
क्योंकि अगर कहीं मुख्य धारा में पानी का लेवल ज्यादा हुआ तो उसका पानी उलटे सहायक धारा में बहने लगेगा 
और अनियंत्रित स्थिति पैदा करेगा। अपने निर्माण के कुछ ही वर्षो के अन्दर अक्सर स्लुइस गेट जाम हो जाया 
करते हैं क्योंकि फाटकों के सामने नदी साइड में बालू जमा हो जाता है। इस तरह से स्लुइस गेट के होने या न होने 
से कोई फर्क नहीं पड़ता और सहायक धारा का पानी कन्ट्रीसाइड के सुरक्षित क्षेत्रों में फैलता ही है। इस स्लुइस 
गेट का संचालन बरसात समाप्त होने के बाद ही हो पाता है जब नदी में पानी का स्तर काफी नीचे चला जाय। 
उस समय तक जो नुकसान होना था वह हो चुकता है। 


जब स्लुइस गेट काम नहीं कर पाते हैं तो अगला उपाय बचता है कि सहायक धाराओं पर भी तटबन्ध बना दिये 
जायें जिससे कि बाढ़ सुरक्षित क्षेत्रों में उनका पानी न फैले। ऐसा कर देने पर मुख्य नदी के तटबन्ध और सहायक 
धारा के तटबन्ध के बीच वर्षा का जो पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी का रास्ता ही नहीं बचता। यह पानी 
या तो भाप बन कर ऊपर उड़ सकता है या जमीन में रिस कर समाप्त हो सकता है। तीसरा रास्ता है कि इस 
अटके हुये पानी को पम्प कर के किसी एक नदी में डाल दिया जाय। अब अगर पम्प कर के ही बाढ़ की समस्या 
का समाधान करना था तो मुख्य नदी, सहायक नदी पर तटबन्ध और स्लुइस गेट बनाने की क्या जरूरत थी? और 
अगर कभी दुर्योग से इन दोनों तटबन्धों में से कोई एक टूट गया तो बीच के लोगों की जल-समाधि निश्चित है। 


कभी-कभी तटबन्ध के कन्ट्री साइड में बसे लोग जल-जमाव से निजात पाने के लिए तटबन्धों को काट दिया करते 
हैं। इसके अलावा न तो आज तक कोई ऐसा तटबन्ध बना और न ही इस बात की उम्मीद है कि भविष्य में कभी 
बन भी पायेगा जो कभी टूटे नहीं। यह दरारें तटबन्ध तकनीक का अविभाज्य अंग हैं जिनके चलते कन्ट्री साइड 
के तथाकथित सुरक्षित इलाकों में बसे लोग अवर्णनीय कष्ट भोगते हैं और जान-माल का नुकसान उठाते हैं। 
तटबन्धों के कारण बारिश का वह पानी जो कि अपने आप नदी में चला जाता वह तटबन्धों के बाहर अटक जाता 
है और जल-जमाव की स्थिति पैदा करता है। तटबन्धों से होकर होने वाला रिसाव जल-जमाव को बद से बदतर 
स्थिति में ले जाता है। इसके अलावा नदी की बाढ़ के पानी में जमीन के लिए उर्वरक तत्व मौजूद होते हैं। बाढ़ के 
पानी को फैलने से रोकने की वजह से यह उर्वरक तत्व भी तटबन्धों के बीच ही रह जाते हैं। इस तरह से जमीन 
की उर्वराशक्ति धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। उर्वराशक्ति में गिरावट की भरपाई रासायनिक खाद से की जाने 
लगी है जिसका खेतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस तरह के खाद की कीमत अदा करनी पड़ती है। 


कभी-कभी स्थानीय कारणों से नदी के एक ही किनारे पर तटबन्ध बनाने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में बाढ़ का पानी 
नदी के दूसरे किनारे फैल कर तबाही मचाता है और साथ में उपर्युक्त सारी दिक्कतें तो मौजूद रहती ही हैं। 
तटबन्धौं द्वारा बाढ़ का नियंत्रण करना अपने आप को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना है जहाँ से निकलना बहुत 


मुश्किल होता है। उधर इंजीनियरों के एक बड़े वर्ग का विश्वास है कि नदी पर जब तटबन्ध बना दिया जाता है तो 
उसकी पानी के निकासी का रास्ता कम होने से पानी का वेग बढ़ जाता है। धारा का वेग बढ़ जाने से नदी की 
कटाव करने की क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने दोनों किनारों को काटना आरंभ कर देती है और अपनी 
तलहटी को भी खंगाल देती है जिससे उसकी चौड़ाई और गहराई दोनों बढ़ जाती है और उसका जलमार्ग पहले 
से कहीं ज्यादा हो जाता है। नतीजतन नदी में पहले से कहीं ज्यादा पानी प्रवाहित होने लगता है जो बाढ़ के प्रभाव 
को कम कर देता है। तकनीकी हलकों में आज तक इस बात पर सहमति नहीं हो पाई है कि नदी पर बना तटबन्ध 
बाढ़ को बढ़ाता है या कम करता है। 


अलग-अलग नदियों और उनमें आने वाली गाद का चरित्र अलग-अलग होता है-ऐसा कह कर इंजीनियर लोग 
किसी भी बहस से बच निकलते हैं और अपनी सुविधा और अपने ऊपर पड़ने वाले सामाजिक और राजनैतिक 
दबाव के सन्दर्भ में इन तर्को की व्याख्या किसी योजना को स्वीकार करने या उसे खारिज करने में करते हैं। 
तटबन्धों के पक्ष में और उनके खिलाफ दोनों तर्क इतने मजबूत हैं कि उन पर कोई भी अनजान आदमी उंगली 
नहीं उठा सकता। व्यावहारिक सच्चाई यह है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए किसी नदी पर तटबन्ध बनें या नहीं, यह 
फैसला अपनी समझ के अनुसार राजनीतिज्ञ लेते हैं और इन अनिर्णित तर्को का सहारा लेकर इंजीनियर सिर्फ 
उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इंजीनियरों का कद चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, जैसी व्यवस्था है उसमें राजनीतिज्ञ 
उन पर अपना फैसला थोपने में कामयाब होते हैं और इंजीनियर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 


व्यावहारिक सच्चाई यह है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए किसी नदी पर तटबन्ध बनें या नहीं, यह फैसला अपनी 
समझ के अनुसार राजनीतिज्ञ लेते हैं और इन अनिर्णित तर्को का सहारा लेकर इंजीनियर सिर्फ उनकी हाँ में हाँ 
मिलाते हैं। इंजीनियरों का कद चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, जैसी व्यवस्था है उसमें राजनीतिज्ञ उन पर अपना 
फैसला थोपने में कामयाब होते हैं और इंजीनियर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 


सदियों के अनुभव के बाद यह सारी पेचीदगी अब सभी सम्बद्ध पक्षों को मालूम है। राज-सत्ता ने लम्बे समय से 
नदी की बाढ़ को रोकने के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। उसने व्यक्तिगत घरों या इक्का-दुक्का गाँवों को बचाने की 
जगह नदी को ही बाँध देने के प्रयास किये और इस तरह से ज्ञात इतिहास में सबसे पहले चीन में ह्लांग-हो नदी पर 
सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तटबन्ध बनना शुरू हुये। यह वही ह्लांग-हो नदी है जिसे 'चीन का शोक' कहते हैं। 
इसके बाद ई. पूर्व पहली शताब्दी में चीन में ही यांग्ट्सी नदी को बांधा गया। इसी तरह बेबीलोन शहर और नदी 
के बीच तटबन्ध सदियों पुराने हैं। पहली शताब्दी ईसाब्द में इटली की पो नदी को बांधा गया और बारहवीं शताब्दी 
में मिस्र की नील नदी पर तटबन्ध बने। अमेरिका में जब मिस्सिस्सिपी घाटी में बस्तियाँ बसना शुरू हुई तब उस 
नदी पर तटबन्धों का निर्माण ॥727 ई. में पूरा कर लिया गया था। 


भारतवर्ष में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 2वीं शताब्दी में किसी राजा लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था 
और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध 'बीर बांध' कहलाया। इस 
तटबन्ध के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं। डॉ. 
फ्रांसिस बुकानन (80-I) का अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी दीवार 
रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी 
में फैला हुआ था। डॉ. डब्लू.डब्लू. हन्टर (877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं थे कि यह बांध किसी 
किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की 
दीवार नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति 
में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा होगा 
जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता 
था कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 


लोक कथाओं में यह बीर बांध कुछ इस तरह मशहूर है कि इस इलाके में एक बांका जवान जरूर ऐसा हुआ था 
जिसने कोसी की शोखी पर काबू पाने की कोशिश की थी। कहते हैं यह दैत्याकार पुरुष कोसी की सुन्दरता को 
देख कर उस पर लट्टू हो गया और उसने कोसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कोसी ने विवाह के लिए मना 
तो नहीं किया मगर एक शर्त रखी कि अगर वह आदमी एक रात के अन्दर उसे हिमालय से लेकर गंगा में नदी से 
उसके संगम तक तटबन्धों में बांध दे तो कोसी उसकी हो जायेगी वरना उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। 
दैत्य ने उसकी शर्त मान ली और अपना काम शुरू कर दिया। जैसे-जैसे तटबन्ध आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे कोसी 
की परेशानियाँ बढ़ती गईं क्योंकि उस दैत्य के काम की रफ्तार ही कुछ ऐसी थी। तब कोसी भागी-भागी अपने 
पिता, भगवान शंकर के पास गई और मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान शंकर मुर्गे के रूप में उस जगह पहुँचे 
जहाँ दैत्य काम कर रहा था और बांग देने लगे। यद्यपि राक्षस ने अपना ज्यादातर काम खत्म कर लिया था मगर 
मुर्गे की बांग सुन कर सकते में आ गया कि अब जल्दी ही सुबह होने वाली है। उसने वहीं काम छोड़ दिया और 
जान बचाने की गरज से भाग खड़ा हुआ और कोसी आजाद रह गई। 


इस तटबन्ध के निर्माण की वजह से मुमकिन है कि इसके पश्चिम में बाढ़ से कुछ राहत मिली हो और वहाँ रहने 
वाले लोगों ने बनाने वाले को 'बीर' की उपाधि दी हो मगर तटबन्ध के पूरब में तो बाढ़ की स्थिति निश्चित रूप से 
खराब ही रही होगी। शिलिंगफोर्ड (895) का कहना था कि इस तटबन्ध के पश्चिम में भी हालत कोई खास 
अच्छी नहीं थी क्योंकि इस विशाल तटबन्ध के कारण धेमुरा और तिलयुगा नदियों के रास्ते बंद हो गये थे और इस 
तटबन्ध की वजह से तिलयुगा का पूरा पानी बाहर ही रह गया और नदी में नहीं घुस पाता था। बिहार में बाढ़ से 
निबटने की अगली बड़ी घटना ।756 ई. में गंडक तटबन्धों के निर्माण की हुई जिसे बिहार के तत्कालीन सूबेदार 
मुहम्मद कासिम खां के नायब धौसी राम ने बनवाया था। यह तटबन्ध 58 किलोमीटर लम्बा था और इस पर 
एक लाख रुपये की लागत आई थी। इस तटबन्ध का बनना था कि देश की हुकूमत ईस्ट इंडिया कम्पनी के जरिये 
अंग्रेजों के हाथ में पहुँच गई। 


तटबन्धों की मदद से बाढ़ की रोक-थाम-ब्रिटिश हुकूमत की परेशानी 


तटबन्धों ने नदी की बहुत सी धाराओं का स्रोत ही समाप्त कर दिया था जिसकी वजह से पानी में और भी 
अधिक ठहराव आता था और एक तरह से तटबन्ध के किनारे-किनारे झील का निर्माण हो जाता था। इसके 
अलावा तटबन्धों के कारण नदी का पानी सुरक्षित क्षेत्रो में फैलने से तो जरूर रुक गया मगर इसके साथ ही इस 
सुरक्षित क्षेत्र को हर साल बाढ़ के ताजे पानी और नई उर्वरक सिल्ट की आपूर्ति भी बन्द हो गई। गंडक पर 
तटबन्धों के निर्माण के कारण आई इस विकृति पर ही सारण नहर प्रणाली की बुनियाद रखी गई थी। 


ईस्ट इंडिया कम्पनी की गिरफ्त जैसे ही देश पर मजबूत हुई वैसे ही उसने राजस्व के नये-नये स्रोत खोजने और 
अपने नये उपनिवेश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की नीयत से यहाँ का सर्वेक्षण करवाया। मेजर जेम्स रेनेल 
(778) ने उत्तर भारत में यह सर्वेक्षण किया और अपनी इस कोशिश में उसने बहुत से बाढ़ सुरक्षा वाले काम 
भी देखे थे। रेनेल ने लिखा है कि ''बहुत सी जमीनें ऐसी हैं कि जिनकी प्रकृति और उन पर पैदा होने वाले उत्पादन 
इस तरह के हैं कि उनके लिए दूसरी चीजों के मुकाबले पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। यह जमीनें पानी में 
लम्बे समय तक डूबी रहेंगी अगर उन्हें तटबन्धों या बांधों की मदद से बचाया न जाये क्योंकि नदियों के तल इन 
जमीनों से ऊपर पड़ते हैं। इन तटबन्धों के रख-रखाव पर बेतरह खर्च आता है और यह हमेशा कामयाब भी नहीं 
हो पाते हैं क्योंकि इनकी मिट्टी की बनावट ही कुछ ऐसी है। ऐसा हिसाब किया गया है कि इन तटबन्धों की लम्बाई 
करीबन ,000 मील (600 किलोमीटर) होगी। इनमें से कुछ की जड़ में चौड़ाई एक किले की साधारण दीवार 
जैसी होती है। गंगा की एक धारा (जो कि इंग्लैंड में चेलसी में थेम्स जितनी चौड़ी है और केवल बरसात में ही 


नौका-चालन के लिए उपयुक्त है) लगभग 70 मील (42 किलोमीटर) की दूरी तक दोनों किनारों पर तटबन्धों 
के बीच घिरी हुई है। बरसात में जब यह नदी भरी हुई रहती है तब इसे नाव से पार करने वाले यात्री तटबन्धों के 
बाहर की जमीन को इस तरह से देखते हैं मानों आसमान से झांक रहे हों।” 


बिहार में गंडक नदी पर बने तटबन्धों ने अंग्रेज कम्पनी बहादुरों की नाक में दम कर रखा था यद्यपि अपने राज 
पाट संभालने के शुरुआती दौर में वह इन तटबन्धों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाये थे। सन 797 में संभवत: पहली 
बार उन्होंने इन तटबन्धों के रख-रखाव पर कोई 36,000 रुपये खर्च किये थे और यह सारी की सारी रकम उन्होंने 
स्थानीय जमींदारों से वसूल कर ली थी। अंग्रेजों ने तब इस तरह के कामों को कभी भी सार्वजनिक निर्माण की 
कोटि में नहीं रखा और वह मानते रहे कि यह काम जमीन्दारों का है। अगर किसी जमींदार ने तटबन्धों की मरम्मत 
के इस काम में रुचि नहीं दिखाई तो कलक्टर का यह हक बनता था कि वह इसकी मरम्मत खुद करवाये और 
लागत खर्च की वसूली सम्बन्धित जमींदार से कर ले। 


मरम्मत का इंतजाम हो जाने पर प्रशासन आमतौर पर उस समय गंडक पर बने इन तटबन्धों से खुश रहने लगा 
और उसका मानना था कि इन तटबन्धों की वजह से ““यह मुमकिन हो सका है कि वह जमीन जो कि परती पड़ी 
रहा करती थी, उस पर फसलें लहलहाती हैं।” तटबन्धों के इस निर्माण की वजह से रैयत और जमींदार भी उस 
समय कम खुश नहीं थे मगर सन 8।5 में जब गंडक ने अपनी धारा बदल ली और जब कम्पनी के सिंधिया के 
साल्टपीटर गोदाम पर खतरा मंडराने लगा तब तिरहुत में गंडक तटबन्धों की मरम्मत और रख-रखाव की देखभाल 
करने के लिए एक अधीक्षक की बहाली की गई। जमींदारों और अधीक्षक के बीच जिम्मेवारी बंट जाने के कारण 
820 से 825 ई. के बीच में मरम्मत का यह काम ढीला पड़ने लगा। तब जमीन्दारों ने सरकार के पास यह 
फरियाद की कि या तो सरकार गंभीरतापूर्वक यह काम खुद करे या फिर जमीन्दारों को ही यह काम करने की 
इज़ाजत दे। सरकार ने तब तकनीकी देख-भाल के साथ इन तटबन्धों की मरम्मत 830 में करवाई और जमीनदार 
इस तरह की मरम्मत के खर्चे उठाते रहे। 


उधर उड़ीसा में गाँवों में रहने वाले लोग गाँवों के आस-पास नदी के पानी से बचने के लिए टीलानुमा जगहें बना 
लिया करते थे जहाँ वह किसी भी विपत्ति के समय शरण ले सकें। इन टीलों का एक उपयोग और था कि यह नदी 
के पानी के वेग को कम करते थे। अगर गाँव बहुत करीब हुये तो यह टीलानुमा ढूहे भी पास-पास रहते थे। बाढ़ 
के पानी से निबटने का बुनियादी सिद्धांत यह था कि बाढ़ का पानी ज्यादा से ज्यादा इलाके पर फैल कर खेती को 
तरो-ताजा कर दे और उन्हें उनका सलाना पोषण मिल जाये। इसके अलावा बाढ़ के पानी का ज्यादा क्षेत्र पर 
फैलने का मतलब था कि बाढ़ का लेवल अपने आप घट जाता था। किसानों की अपनी देसी धान की किसमें थीं 
जो कि बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती थीं और ऐसा बिरले ही कभी होता था कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाये। 
बड़े इलाके पर पानी और ताजी मिट्टी फैलने से रबी की जबरदस्त फसल की संभावना बनती थी। सही फसलों के 
चुनाव से अन्न की कभी कमी नहीं होती थी। 


बाढ़ देश में मुद्दा बनी ब्रिटिश हुकूमत का देश पर कब्जा होने के बाद क्योंकि बाढ़ों के स्वरूप ने अंग्रेजों को डरा 
दिया था, उन्होंने शायद न तो इतनी बड़ी नदियाँ कभी देखी थीं और न ही इतना पानी कभी देखा था। उन लोगों 
को बाढ़ समझने और उससे निबटने के तरीके खोजने में भी काफी समय लगा। पहले तो उन्होंने बाढ़ सुरक्षा के 
लिए बनाये गये टीलों को नदी के किनारे के टूटे हुये तटबन्धों के रूप में देखा और उन्होंने इनके बीच की जगह 
को भरना शुरू किया और इन्हें तटबन्धों की शक्ल दे दी। बाद में उन्होंने इन तटबन्धों की मरम्मत की और उन्हें 
मजबूत करने का काम किया। उन्होंने नए तटबन्ध भी बनाये। मगर धीरे-धीरे उन्हें इन तटबन्धों के रख-रखाव और 
मरम्मत में दिककतें आने लगीं तथा बाद में तो यह तटबन्ध टूटने भी लगे। एक समय ऐसा आया जबकि अंग्रेज 
हुकमरान यह सोचने को मजबूर हो गये कि समाज को तटबन्धों से फायदा होता है या नुकसान होता है? उनके 
राजस्व अधिकारियों और उनके मिलिट्री इंजीनियरों के बीच भी तटबन्धों को लेकर जबर्दस्त मतभेद था। 


राजस्व अधिकारियों की मांग रहा करती थी कि तटबन्ध हमेशा चुस्त दुरुस्त रखे जायें जबकि इंजीनियर तटबन्धों 


की सुरक्षा की गांरटी देने की स्थिति में कभी थे ही नहीं और खासकर तब जब यह काम बहुत ही कम खर्च पर 
किया जाना हो। उड़ीसा में कटक में ।820 तक जिले की तटबन्ध समितियाँ बन चुकी थीं जिनका काम मरम्मत 
और रख-रखाव का सालाना बजट तैयार करने के साथ-साथ उसके भुगतान की मंजूरी देना भी था। तटबन्धों के 
निर्माण और रख-रखाव के लिए नियम-कानून बनाये गये और जल्दी ही सर्वेक्षकों, अधीक्षकों और तटबन्ध दरोगा 
आदि के पदों के साथ एक तकनीकी अमला तंत्र तैयार हो गया जिसमें हरेक के कर्तव्य स्पष्ट रूप से नियत थे। 


नियमों के अनुसार अगर कहीं कोई तटबन्ध टूटता है तो, “कमिश्नर या कलक्टर के आदेश की अपेक्षा किये बिना 
अधीक्षक तुरन्त खुद उस स्थान पर जायेगा जहाँ पर तटबन्ध टूटा है और दरार की मरम्मत तथा सुरक्षित क्षेत्रों में 
और अधिक नुकसान को रोकने के लिए वह सारे व्यावहारिक कदम उठायेगा जिनकी जरूरत पड़ेगी। अधीक्षक 
से यह भी आशा की जाती है कि वह फसलों को पहुँचे नुकसान, सुरक्षित क्षेत्रों में हुई क्षति तथा तटबन्ध के टूटने 
के कारणों की समीक्षा करेगा कि यह पानी या मिट्टी के अत्यधिक दबाव के कारण टूटा या फिर स्थानीय रैयतों ने 
उसे काट दिया है। अगर इस स्थान पर स्लुइस गेट की जरूरत है तो अधीक्षक उसके निर्माण की सिफारिश करेगा। 
अगर कोई तटबंध दरोगा तटबंध टूटने के 24 घंटे के अंदर अधीक्षक को दुर्घटना की खबर देने में कोताही बरतता 
है तो वह अधीक्षक की सिफारिश पर नौकरी से हटाये जाने का कसूरवार होगा।” 


इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के शुरुआती दौर में नदियों के किनारे बने तटबन्धों को एक तरह से मान्यता थी मगर 
बाद में धीरे-धीरे समस्याओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया। बिहार में सन्‌ 872 की बाढ़ में गंडक तटबन्धों की 
धज्जियाँ उड़ गई और 30 गाँवों में नदी का पानी फैल गया। इन तटबन्धों की वजह से बहुत से नदी-नालों का 
पानी गंडक तक नहीं पहुँच पाता था और तटबन्धों के बाहर अटक जाता था जिससे जल-जमाव बढ़ता था, पूरा 
क्षेत्र अस्वास्थ्यकर हो जाता था और मलेरिया फैलता था। तटबन्धों ने नदी की बहुत सी धाराओं का स्रोत ही 
समाप्त कर दिया था जिसकी वजह से पानी में और भी अधिक ठहराव आता था और एक तरह से तटबन्ध के 
किनारे-किनारे झील का निर्माण हो जाता था। इसके अलावा तटबन्धों के कारण नदी का पानी सुरक्षित क्षेत्रों में 
फैलने से तो जरूर रुक गया मगर इसके साथ ही इस सुरक्षित क्षेत्र को हर साल बाढ़ के ताजे पानी और नई 
उर्वरक सिल्ट की आपूर्ति भी बन्द हो गई। गंडक पर तटबन्धों के निर्माण के कारण आई इस विकृति पर ही सारण 
नहर प्रणाली की बुनियाद रखी गई थी क्योंकि अब बाढ़ सुरक्षित क्षेत्रों में नदी का ताजा पानी फैलना बन्द हो गया 
था और वहाँ सिंचाई की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। 


दामोदर नदी ने रास्ता दिखाया 


''कोई भी गाँव वाला इस तरह की स्पष्ट तकनीकी राय नहीं दे सकता था अगर उसने अपने बाप-दादों से यह 
किस्से न सुने होते या उन्होंने खुद तटबन्धों को काटते हुये उनको न देखा होता। नदी के तटबंध 40.50 जगहों 
पर क्यों काटे जाते थे-यह तर्क इस बात को रेखांकित करता है।” 


ईस्ट इंडिया कम्पनी के अंग्रेज अफसर और मुलाजिम मूलतः व्यापारी और नाविक थे और उनको भारत में सिंचाई, 
बाढ़ और उसके नियंत्रण आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाढ़ नियंत्रण के नाम पर नदियों के किनारे 
कुछ जमींदारी तटबंध थे जो कि बहुत कम ऊँचाई के हुआ करते थे। इनसे केवल हल्की-फुल्की बाढ़ों का ही 
सामना किया जा सकता था कि निचले इलाकों में पानी जल्दी न भरने पाये। जैसे ही बाढ़ का पानी इतनी ऊँचाई 
अख्तियार कर ले कि तटबंध के ऊपर से पानी बहने का अंदेशा होने लगे तो गाँव वाले बरसात में इन तटबंधों को 
खुद ही काट दिया करते थे जिससे कि गाद युक्त गंदला पानी खेतों में चला जाय और सिंचाई तथा खाद की 
जरूरतें अपने आप पूरी हो जायें। विल्कॉक्स (930) ने पिछले समय में बंगाल के बर्द्धमान जिले में दामोदर नदी 
घाटी में सिंचाई पद्धति के बारे में बड़ा ही दिलचस्प विवरण दिया है। इस घाटी में किसान नदी के किनारे 60-75 
सेंटीमीटर ऊँचे बौने तटबंधों का हर साल निर्माण करते थे। सूखे मौसम में इनका इस्तेमाल रास्ते के तौर पर होता 


था। उनके अनुसार घाटी में बरसात की शुरुआत के साथ-साथ बाढ़ों की भी शुरुआत होती थी जिससे कि बुआई 
और रोपनी का काम समय से और सुचारु रूप से हो जाता था। जैसे-जैसे बारिश तेज होती थी उसी रफ्तार से 
जमीन में नमी बढ़ती थी और धीरे-धीरे सारे इलाके पर पानी की चादर बिछ जाती थी। यह पानी मच्छरों के लारवा 
की पैदाइश के लिए बहुत उपयुक्त होता था। 


इसी समय उफनती नदी का गंदा पानी या तो बौने तटबंधों के ऊपर से बह कर पूरे इलाके पर फैलता था या फिर 
किसान ही बड़ी संख्या में इन तटबंधों को जगह-जगह पर काट दिया करते थे जिससे नदी का पानी एकदम 
छिछली और चौड़ी धारा के माध्यम से चारों ओर फैलता था। इस गंदले पानी में कार्प और झींगा जैसी मछलियों 
के अंडे होते थे जो कि नदी के पानी के साथ-साथ धान के खेतों और तालाबों में पहुँच जाते थे। जल्दी ही इन 
अंडों से छोटी-छोटी मछलियाँ निकल आती थीं जो कि पूरी तरह मांसाहारी होती थीं। यह मछलियाँ मच्छरों के 
अण्डों पर टूट पड़ती थीं और उनका सफाया कर देती थीं। खेतों की मेड़ें और चौड़ी -छिछली धाराओं के किनारे 
इन मछलियों को रास्ता दिखाते थे और जहाँ भी यह पानी जा सकता था, यह मछलियाँ वहाँ मौजूद रहती थीं। 
यही जगहें मच्छरों के अंडों की भी थी और उनका मछलियों से बच पाना नामुमकिन था। अगर कभी लम्बे समय 
तक बारिश नहीं हुई तो ऐसे हालात से बचाव के लिए स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में तालाब और पोखरे बना 
रखे थे जहाँ मछलियाँ जाकर शरण ले सकती थीं। 


सूखे की स्थिति में यही तालाब सिंचाई और फसल सुरक्षा की गारंटी देते थे, क्योंकि नदी के किनारे बने तटबंध 
बहुत कम ऊँचाई के हुआ करते थे और 40-50 जगहों पर एक साथ काटे जाते थे इसलिए बाढ़ का कोई खतरा 
नहीं हाता था और इस काम में कोई जोखिम भी नहीं था। नदी के उपरी सतह का पानी खेतों तक पहुंचने के 
कारण ताजी मिट्टी की शक्ल में उर्वरक खाद खेतों को मिल जाती थी। बरसात समाप्त होने के बाद बौने तटबंधों 
की दरारें भर कर उनकी मरम्मत कर दी जाती थी। विल्कॉक्स लिखते हैं कि, ''कोई भी गाँव वाला इस तरह की 
स्पष्ट तकनीकी राय नहीं दे सकता था अगर उसने अपने बाप-दादों से यह किस्से न सुने होते या उन्होंने खुद 
तटबन्धों को काटते हुये उनको न देखा होता। नदी के तटबंध 40.50 जगहों पर क्यों काटे जाते थे-यह तर्क इस 
बात को रेखांकित करता है।” 


अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को मजबूत बनाने और सुधारने का काम नहीं किया। उन्हें लगा कि चौड़ी और छिछली 
धाराएं नदी की छाड़न हैं और नदियों के किनारे बने तटबंध केवल बाढ़ से बचाव के लिए बनाये जाते हैं। उन्होंने 
चौड़ी -छिछली धाराओं की उपेक्षा की और उन्हें “मृत नदी” घोषित कर दिया और जमींदारी तटबंधों को बाढ़ 
नियंत्रण के लिए मजबूत करना शुरू किया। लोगों ने फिर भी तटबंधों को काटना नहीं छोड़ा। उधर अंग्रेज सरकार 
इस बात पर तुली हुई थी कि वह किसी भी कीमत पर इस 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' को रोकेगी। उसका मानना था कि 
इतनी जगहों पर तटबंध नदी की “अनियंत्रित बाढ़” के कारण टूटते हैं। उन्हें इस बात का गुमान तक नहीं हुआ कि 
तटबंध चोरी-चुपके किसान ही काटते हैं। उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि एक बड़ी लम्बाई में तटबन्धों के 
बीच घिरी नदी से एक ही साल में 40 से 50 स्थानों पर दरारें क्यों पड़ेगी? तटबन्धों के अंदर फंसी नदी की मुक्ति 
के लिए तो दो एक जगह की दरार ही काफी है - वह इतनी जगहों पर तटबंध क्यों तोड़ेगी? 


रेल सेवा की शुरुआत और आजादी की पहली लड़ाई (857) 


859 में 32 किलोमीटर की लम्बाई में तुड़वा दिया जिससे तटबंधों के निर्माण के कारण जो बाढ़ के लेवल में 
वृद्धि हुई थी उसे काफी हद तक कम किया जा सका और 863 आते-आते जमीन की उर्वरता में भी काफी 
सुधार हुआ। 


850 वाले दशक में देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना थी ठाणे और मुम्बई के बीच 6 अप्रैल 
853 को रेल सेवाओं की शुरुआत और दूसरी घटना थी 857 में देश की आजादी के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष। 


रेल सेवाओं को पश्चिमी तट से बंगाल पहुँचते देर नहीं लगी। बंगाल उस समय ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था जहां पहली 
रेल सेवा हावड़ा और रानीगंज के बीच 5 अगस्त 854 को शुरू हुई जिसे बाद में बर्द्धमान तक बढ़ाया गया। 
सरकार ने दामोदर नदी पर बने तटबंधों की जिम्मेवारी अपने ऊपर 855 में यह कह कर ले ली वह उन्हें पूरी 
तरह से जलरोधी बनाएगी और उनमें किसी तरह की दरार नहीं पड़ने दी जाएगी। वैसे भी रेल लाइन एक बांध की 
शक्ल में ही थी और उसे दामोदर नदी की बाढ़ से बचाना बहुत जरूरी था। अब जबकि दामोदर नदी के तटबंधों 
को ऊँचा और मजबूत तथा जलरोधी बनाया जाने लगा तो बाढ़ नियंत्रण की छवि में भी ““निखार” आने लगा। 
एक ओर रेल लाइन को मजबूत किया जा रहा था दूसरी ओर साथ-साथ ग्राण्ड ट्रंक रोड को भी ऊँचा और 
ताकतवर बनाया जा रहा था। जैसे इतना ही काफी नहीं था, दामोदर नदी पर एक वीयर बना कर उसकी मदद से 
इडेन कैनाल नाम की नहर भी उसी इलाके में बना डाली गई। यह सारी रचनाएं एक दूसरे के समानांतर चलती थीं 
और पानी के प्राकृतिक प्रवाह की दिशा के सामने दीवार बन कर खड़ी थीं। नतीजा यह हुआ कि पानी के बहाव 
के सारे रास्ते रुक गये। विल्कॉक्स लिखते हैं कि '“दामोदर को इन पाँच भुतही दीवारों के बीच में बांध कर के 
दामोदर और हुगली के बीच के एक समय के स्वास्थ्यकर और समृद्ध इलाके को मलेरिया और गरीबी के गड़े में 
ढकेल दिया गया।'' 


जहाँ कहीं भी तटबंध बने, उनके बाहर के प्राकृतिक तालाब और पोखरे अपनी मौत मरने लगे क्योंकि पानी में 
उगने वाले खर-पतवार ने उनको जाम कर दिया। जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगी और खाद्यान्नों की कमी 
तथा अकाल अपना सिर उठाने लगे। सन्‌ 860 में रेल लाइन के निर्माण पूरा होने के एक साल के अंदर 86 
में पूरे इलाके में बेतरह मलेरिया फैला। उन दिनों तक मलेरिया की डॉक्टरी दवा का आविष्कार नहीं हुआ था। 
रेलवे के बांध में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी और उनसे होकर पानी निकल नहीं पाता था। 
सरकार को बर्द्धमान जिले में पहली बार मलेरिया के इलाज के लिए खरौती दवाखाने खोलने पड़ गए। फिर 
सरकार ने दामोदर नदी के दायें तटबंध को बिना कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए 859 में 32 किलोमीटर की लम्बाई 
में तुड़वा दिया जिससे तटबंधों के निर्माण के कारण जो बाढ़ के लेवल में वृद्धि हुई थी उसे काफी हद तक कम 
किया जा सका और 863 आते-आते जमीन की उर्वरता में भी काफी सुधार हुआ। 


आवा-जाही सुधरी मगर बाढ़ भी खतरनाक हुई 


गंगा की भूमि निर्माण का अर्थ था मानसी कटिहार रेल लाइन के दक्षिण नदी की पेटी का धीरे-धीरे ऊपर उठना 
और उसकी वजह से गंगा और उसकी सहायक नदियों के तलों में एक असंतुलन की सृष्टि, जिसके कारण रेल 
लाइन के उत्तर की जल निकासी में बाधा पैदा हो रही थी। इस इलाके में अब पहले से ज्यादा बाढ़ आना शुरू 
हो गया था। इस तरह जहाँ एक ओर आवागमन की व्यवस्था में दिनों-दिन सुधार हो रहा था, बाढ़ की स्थिति 
उसी अनुपात में रोज-ब-रोज बदतर होती जा रही थी। 


अब एक नजर उत्तर बिहार पर डालें। यहाँ की गंगा घाटी प्रायः एक सपाट मैदान है। यहाँ जब भी रेल लाइन, 
सड़क या नहर बनेगी तो यह हमेशा भरावट में बनेगी और निश्चित रूप से पानी के बहाव की दिशा में रोडे अटकाने 
का काम करेगी। उदाहरण के लिए हम चम्पारण को देखें। सन्‌ 794 में पूरे जिले में सरकार सारण (छपरा) से 
लेकर सरकार चम्पारण तक की केवल एक सड़क थी और वह भी इस बुरी हालत में थी कि बरसात के मौसम में 
यात्रियों को पानी में चलना पड़ता था। चम्पारण के कलक्टर ने 800 में टिप्पणी की थी कि, “ऐसा नहीं लगता 
है कि जिले में कोई सड़क है”” और उसने सिफारिश की कि व्यापार आदि को सुचारु रूप से चलाने के लिए 280 
किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाय। 845 आते-आते चम्पारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी, छपरा, 
मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया, और सुगौली से जोड़ दिया गया था। बेतिया होते हुये मोतिहारी का सम्पर्क रामनगर, 
त्रिवेणी होते हुये नेपाल से हो गया था। हन्टर के अनुसार 876 में चम्पारण में सड़कों की लम्बाई 700 किलोमीटर 
तक जा पहुँची थी। 


सड़कों का यह विस्तार ।600 किलोमीटर (886), ।666 किलोमीटर (899), 209 किलोमीटर (906), 
तथा ।938 में 3770 किलोमीटर हो गया था। इन सड़कों ने यातायात तो जरूर सुधारा मगर पानी का रास्ता रोक 
दिया। 896 के अकाल के बाद राहत कार्यो की शक्ल में त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ जो कि प्रायः भारत- 
नेपाल सीमा के समानान्तर पश्चिम से पूरब की दिशा में जाती थी जबकि जमीन का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण- 
पूरब की ओर था। इस नहर से अटके पानी और लगातार नहर के टूटते रहने के कारण इसके रख-रखाव के लिए 
बहाल इंजीनियर कभी चैन से नहीं सो पाये। इस तरह की घटनायें उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर हो रही थीं। 
उत्तर बिहार में रेल सेवा की शुरुआत नवम्बर ।875 को हुई जब समस्तीपुर होते हुये दलसिंह सराय से दरभंगा 
तक पहली बार गाड़ी चली थी। चम्पारण में रेल सेवा की शुरुआत 888 में हुई और जब अंग्रेज भारत छोड़ कर 
गये तब चम्पारण में 3I7 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन थी। 


परिवहन सुविधा का विस्तार जरूरी था मगर जब यह बेतरह और अवैज्ञानिक तरीके से हो तब दूसरी किस्म की 
मुसीबतें पैदा होती हैं और अंग्रेजों ने यह मुसीबतें मोल ले ली हुई थीं। उधर नदियों के किनारे जमीन्दारों के तटबंध 
नए भी बन रहे थे और जो पुराने थे उनका रख-रखाव चलता ही था। धीरे-धीरे अंग्रेजों का किया हुआ उनके सामने 
आने लगा था। नदियाँ अपना पानी नहीं संभाल पा रही थीं क्योंकि वह संकरी हो रही थीं। गाद/बालू के जमाव के 
कारण उनकी पेटी ऊपर आ रही थी, तटबन्धों के बाहर की जमीन की उर्वराशक्ति घट रही थी क्योंकि उसे नदी 
का ताजा पानी नहीं मिलता था, जल-जमाव और पानी का अटकना आम बात होने लगी जिससे मलेरिया और 
उस जैसी बहुत सी जान-लेवा बीमारियाँ फैलने लगीं। इन सबके ऊपर जो सबसे बड़ी बात थी वह यह कि तटबन्धों 
के बीच फंसी नदियाँ एक तरह से विस्फोट के कगार पर पहुँच गईं जिसकी वजह से भारी बर्बादी और भीषण 
बाढ़ का सामना करना पड़ता था। 


जल्दी ही तटबन्धों का रख-रखाव विभाग के लिए निहायत परेशानी का सबब बन गया क्योंकि सूखे मौसम में 
उसे तटबन्धों की मरम्मत करके उन्हें सही ऊँचाई और शक्ल देनी पड़ती थी और पूरी बरसात उनकी बाढ़ से सुरक्षा 
के साथ-साथ ग्रामवासियों के हमले से भी हिफाजत करनी पड़ती थी। सूखे के समय तो तटबन्धों पर दिन-रात 
नजर रखनी पड़ती थी मगर उसके बावजूद लोग (सिंचाई के लिए) तटबन्धों को काट देते थे जिससे थोड़े से इलाके 
पर फसलों को जरूर फायदा होता था मगर बाद में बड़े इलाके पर तबाही मचती थी।'' इन्हीं सब झंझटों की 
वजह से अंग्रेजों ने दामोदर परियोजना से हाथ धो कर किसी तरह अपना पीछा छुड़ाया और इसी तजुर्बे की 
बुनियाद पर जब 872 में उत्तर बिहार में गंडक परियोजना का प्रस्ताव किया गया तब लाट साहब ने उसे जैसे 
का तैसा लौटा दिया। तटबन्धों का तो काम तब कुछ हद तक रुका मगर रेल लाइनों का विस्तार निर्बाध गति से 
चलता रहा और रेल कम्पनी पर संभवतः पहली बार 895 में सारण जिले में बंसवार चक पुल पर पानी की 
निकासी में बाधा पहुँचाने और बाढ़ लाकर किसानों की फसल का नुकसान करने का इल्जाम लगाया गया। रेल 
कम्पनी को एक नदी की धारा को छैकने और उसकी वजह से किसानों को नुकसान पहुँचाने की भरपाई के लिए 
60,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ा था। 


कोसी नदी पर जब कुरसेला में पुल बन रहा था तब उत्तरी क्षेत्र के सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर एच.एन.सी. क्लोएट ने 
भागलपुर और संथाल परगना के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर (पत्र संख्या 537 दिनांक 6 अप्रैल 897) 
आगाह किया कि इस पुल के निर्माण से बाढ़ की आशंका बढ़ेगी और अगर ऐसा होता है तो रेल कम्पनी को 
किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाना चाहिये। “पूरे इलाके में बिना पानी की निकासी की व्यवस्था किये बगैर 
ऊँचे तटबन्धों के निर्माण की वजह से प्राकृतिक बाढ़ के बदले प्रत्येक नदी घाटी में ऊपर तक पानी भरा रहेगा 
और यह तब तक भरा रहेगा जब तक या तो यह जमीन में रिसकर या फिर वाष्पीकरण की वजह से समाप्त न 
हो जाये। हमें ऐसी परिस्थिति से अपना बचाव करना चाहिये जिसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी किये हैं 
मगर इसके अंजाम की तलवार हमेशा हमारे सिर पर लटकती रहेगी।'' 


क्लोएट की कोशिश रंग लाई और भागलपुर के कमिश्नर ने बंगाल सरकार के राजस्व विभाग के सचिव को एक 
बहुत ही कड़ा पत्र (पत्रांक 332 दिनांक । अप्रैल 897) लिख कर कहा कि, “'रेल प्रशासन हमें अन्धेरे में 


रखता है और ऐसा लगता है कि वह हमारी उपेक्षा कर रहा है। उनके इन कारगुजारियों को बदनीयती के अलावा 
और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। कम्पनी के कार्य-कलाप को मैंने लन्दन में भी देखा है जिससे मेरी इस 
धारणा को बल मिलता है कि वह पूंजी निवेश करने वालों के हितों की रक्षा करने के अलावा किसी भी चीज की 
कुर्बानी दे सकती है।”” वास्तव में इस रेलवे बांध और नदी के पानी की निकासी के लिए आवश्यकता से कहीं कम 
जलमार्ग दिये जाने पर पूर्णियाँ के कलक्टर और गोण्डवारा नील फैक्टरी के मालिकों ने भी ऐतराज किया था मगर 
रेलवे कम्पनी बराण्डी, बोरो और छोटी कोसी जैसी नदियों पर बने पुलों पर कुछ अतिरिक्त जलमार्ग देकर और 
पूर्णियाँ के सम्बद्ध लोगों को कुछ ले-दे कर मामले को रफा-दफा कर देना चाहती थी। 


वह इन लोगों को गंगा के उत्तर में हुये कुछ नुकसान की भरपायी करने के लिए भी तैयार थी। इस रफा-दफा 
समझौते पर 28 जनवरी 898 को दस्तखत हुये मगर किसी तरह से यह राज भागलपुर के कमिश्नर को मालूम 
हो गया और उसने इस समझौते में भागलपुर और मुंगेर के प्रशासन को शामिल न किये जाने पर खासा ऐतराज 
जताया। उसने रेल कम्पनी को मजबूर कर दिया कि वह भागलपुर प्रशासन के साथ उसी तरह का समझौता करे 
जो कि उसने पूर्णियाँ के प्रशासन के साथ किया था और इस तरह के एक करार पर 5 दिसम्बर 898 को दस्तखत 
किये गये। मगर रेलवे वाले मुंगेर प्रशासन को झांसा देने में कामयाब हो गये और वहाँ रेल लाइन का निर्माण बिना 
किसी झंझट के चलता रहा। ।904 की बाढ़ में जब मुंगेर में बेगूसराय के इलाके में इस रेलवे बांध के कारण, जो 
कि गंगा के समानान्तर चलता था, भारी तबाही हुई तब बाढ़ पीड़ित लोग रेलवे प्रशासन को मुआवजा देने के लिए 
खोजते रहे पर वह क्यों नजर आते? 


सड़कों और रेलों का विकास कभी भी न रुकने वाली विकास की प्रक्रिया है। अंग्रेजों ने रेलों और सड़कों का 
विकास करके विद्रोहों को दबाने, कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा अपने व्यापार और मौज-मस्ती की पूरी 
व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने पूरी तरह अपनी पकड़ प्रशासन पर मजबूत कर ली पर यहाँ से एक दूसरी समस्या 
का जन्म हुआ। गंगा की भूमि निर्माण का अर्थ था मानसी कटिहार रेल लाइन के दक्षिण नदी की पेटी का धीरे- 
धीरे ऊपर उठना और उसकी वजह से गंगा और उसकी सहायक नदियों के तलों में एक असंतुलन की सृष्टि, 
जिसके कारण रेल लाइन के उत्तर की जल निकासी में बाधा पैदा हो रही थी। इस इलाके में अब पहले से ज्यादा 
बाढ़ आना शुरू हो गया था। इस तरह जहाँ एक ओर आवागमन की व्यवस्था में दिनों-दिन सुधार हो रहा था, बाढ़ 
की स्थिति उसी अनुपात में रोज-ब-रोज बदतर होती जा रही थी। 


परिवहन व्यवस्था में सुधार-अंग्रेजों की मजबूरी 


ब्रिटेन में दो घटक और मुखर थे जो कि भारत में रेल सेवाओं के विस्तार के प्रति उतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे। 
इनमें से एक घटक का नेतृत्व अनौपचारिक रूप से सर आर्थर कॉटन कर रहे थे जिन्होंने दक्षिण भारत में कावेरी, 
गोदावरी और कृष्णा नदियों से नहरें निकाल कर सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया था और वह नहरों 
से नौका परिवहन के बहुत बड़े पैरवीकार थे। 


857 की आजादी की लड़ाई के बाद साम्राज्यवादी ताकतों के लिए यह जरूरी हो गया कि वह सड़कों और रेल 
लाइनों का तुरन्त विकास करें। उनको सड़कों और रेल-लाइनों के जाल बिछाने की मजबूरी थी ताकि अगर कहीं 
विद्रोह के स्वर पफूटते हों तो वह उन्हें तुरन्त कुचल दे। पूर्णियाँ गजेटियर कहता है।, '।857 के विद्रोह का नतीजा 
था कि प्रशासन की पकड़ को मजबूत बनाया गया। इस बात का अनुभव किया जा रहा था कि थानों की संख्या 
बढ़ाई जाये और प्रशासन का इस तरह से विस्तार किया जाय कि विक्षोभ को दबाया जा सके। सड़कों का भी 
विस्तार किया गया और गंगा-दार्जिलिंग मार्ग सेना की आवाजाही के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया।'' सड़कों का 
फैलाव और उनका उपयोग केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही अहम नहीं था। इन सड़कों का अपना व्यापारिक महत्त्व 
भी था। तत्कालीन अर्थ-व्यवस्था में निलहे गोरों का योगदान बड़ा मायने रखता था। इनकी कोठियाँ पूरे इलाके में 
फैली हुई थीं और उनमें किसी न किसी प्रकार का सड़क सम्पर्क भी था। इन रास्तों पर एक घोड़े द्वारा खींचे जाने 


वाले तांगे, दो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली बग्गियाँ या फिर पालकी आने जाने भर को जगह हुआ करती थी। 


इन निलहे गोरों की मौज-मस्ती की महफिलों को आबाद करने के अलावा इन रास्तों से उनका तैयार माल स्थानीय 
बाजारों और नदी के घाटों तक पहुँचता था। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भी सड़कों का विस्तार जरूरी था। 
शुरुआती दौर में रेल सेवाओं में लगाई गई पूंजी अंग्रेजों के लिए बहुत फायदे की चीज नहीं थी। लेकिन यातायात 
का यह साधन इंग्लैंड में ज्यादा प्रचलित था और वहाँ के व्यापारी यह चाहते कि उनका माल भारतवर्ष के भीतरी 
इलाकों तक पहुँचे और बिके। सरकार भी रेलवे कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके निवेश पर सूद की 
गारन्टी देने जैसे उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध थी और ''ईस्ट इंडिया कम्पनी और ब्रिटिश हुकूमत दोनों के प्रशासन 
पर वहाँ के सदन का लगातार दबाव पड़ रहा था कि भारत में रेल लाइनों का विस्तार कई गुना किया जाय भले 
ही इससे उन्हें नुकसान ही क्यों न होता हो।'' इसके अलावा ब्रिटेन में दो घटक और मुखर थे जो कि भारत में रेल 
सेवाओं के विस्तार के प्रति उतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे। 


इनमें से एक घटक का नेतृत्व अनौपचारिक रूप से सर आर्थर कॉटन कर रहे थे जिन्होंने दक्षिण भारत में कावेरी, 
गोदावरी और कृष्णा नदियों से नहरें निकाल कर सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया था और वह नहरों से 
नौका परिवहन के बहुत बड़े पैरवीकार थे। उनका कहना था कि, “हिन्दुस्तान को जरूरत है जल-पोतों की। रेल 
सेवा पूरी तरह से असफल रही है, वह वाजिब दामों पर लोगों और माल को नहीं ढो सकती, उनकी माल ढोने की 
क्षमता भी नहीं है तथा इन्हें चलाते रहने के लिए देश को तीस लाख (पाउण्ड) की हर साल जरूरत पड़ती है और 
यह रकम हर साल बढ़ती जाती है। तेज गति से चलने वाली नावों के लिए यदि नहरें बनाई जायें तो उन पर रेलवे 
के मुकाबले आठ गुना कम खर्च होगा। यह (नावें) किसी भी मात्रा में, किसी भी गति से और मामूली खर्चे पर 
माल ढो सकती हैं।'' सर जॉर्ज कैम्पबेल ने, जो कि पहले बंगाल में अफसर थे और सेवा निवृत्त होने के बाद सदन 
के सदस्य बने थे, आर्थर कॉटन का मजाक बनाते हुये यह फिकरा कसा था, कि, ''इस बात में कुछ दम जरूर है 
कि उनके दिमाग में पानी भरा हुआ है।'' 


दूसरा घटक जो कि भारत में रेल सेवाओं के विस्तार के खिलाफ था उसका यह मानना था कि रेल सेवा सरकार 
के लिए एक स्थाई दायित्व बन जायेगी और इसे चलाते रहने के लिए सरकार को बहुत सब्सिडी देनी पड़ेगी। इस 
बात की भी शंका जाहिर की गई कि लोग बैलगाड़ी छोड़ कर रेल की सवारी करेंगे भी या नहीं। साधु, फकीर, 
मजदूर और इसी तरह के फटेहाल लोग जिनके पास इकन्नी तक नहीं होती उनसे यह आशा करना कि वह पैसा 
देकर रेल में सफर करेंगे, इसकी उम्मीद कम है। ऐसे लोगों को समय की कीमत नहीं मालूम है और वह फजूल 
घूमना ही ज्यादा पसन्द करेंगे। इन सारे तर्क-वितर्को के बावजूद रेल सेवाओं और सड़कों का विस्तार निर्बाध रूप 
से चलता रहा। उस समय वक्त की मांग भी शायद यही थी। 


कोसी पर पड़ती आँखें 


तटबन्धों से होने वाले फायदे एकदम साफ हैं और इनका तुरन्त लाभ मिलता है। लेकिन कम से कम बंगाल में 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि तटबन्धों के निर्माण के कुछ ही वर्षों में परेशानियाँ न महसूस की गई हों और अक्सर 
तटबन्धों की वजह से खतरे इतने बढ़े हैं कि उन्हें मिट्टी में मिला देने के सवाल खड़े किये जाने लगते हैं। दामोदर 
और गोमती नदियों के मामले में तो पानी सिर पर से गुजरने लगा और तब इन तटबन्धों को हटा देना पड़ा। 


कोसी घाटी की नदियों की बाढ़ को खत्म कर देने का अंग्रजों का जोश अब धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगा था। अब न 
तो उन्हें तटबन्धों के बाहर सुरक्षित क्षेत्रों में चारों ओर फैली हरियाली दीखती थी और न ही कहीं सम्पत्ति सुरक्षित 
दिखाई पड़ती थी और वह इस तरह के निर्माण कार्य से किनारा करने लगे थे। सन्‌ 869 और 870 में कोसी 
घाटी में भीषण बाढ़ें आई और पूणियाँ जिले में गंगा और कोसी के पानी के फैलाव से काफी तबाही हुई और 
जान-माल का काफी नुकसान हुआ यद्यपि यह एक वार्षिक कर्मकाण्ड था। हन्टर का कहना था कि, “कोसी पर 


तटबंध बनाने का एक प्रस्ताव किया जा सकेगा मगर इस योजना पर अमल हो पायेगा, कह पाना मुश्किल है। 
कलक्टर का मानना है कि, बाढ़ के वर्षों में ऊपरी जमीन में बहुत अच्छी उपज होती है और इसके बाद रबी की 
जबर्दस्त फसल होती है जिससे बाढ़ में हुये धान के नुकसान की भी भरपाई हो जाती है। यह आम बात है और 
मनिहारी, धमदाहा और गोण्डवारा के पुलिस क्षेत्रों में तो ऐसा निश्चित रूप से होता ही है।” कोसी पर तटबंध 
निर्माण की दिशा में यह शायद पहला इशारा था जिसे बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि कोसी 
की बाढ़ से निजात पाने के लिए लोगों की अपेक्षायें जगीं। 


ब्रिटिश हुकूमत इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने दमखम पर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि 
मैदानी इलाकों में कोसी की एक अच्छी खासी लम्बाई (लगभग 40 किलोमीटर) नेपाल में पड़ती थी और उसकी 
इजाजत और रजामन्दी के बिना नदी को उस जगह हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था। दोनों देशों की सरकारों 
के बीच आपसी मतभेद कोसी को नियंत्रित करने की दिशा में एक काफी बड़ा रोड़ा था। नेपाल के जंगल क्षेत्र 
और ब्रिटिश भारत के मैदानी इलाकों के बीच सीमा विवाद को लेकर ब्रिटिश और नेपाल सरकार के बीच हमेशा 
तनातनी की स्थिति बनी रहती थी। यह तनाव उन इलाकों में तो और भी तेज होता था जहाँ देशों के बीच की 
सीमा कोई नदी तय करती थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार आया जिसके 
फलस्वरूप सुगौली सन्धि पर दस्तखत हुये। 


इस समझौते के तुरंत बाद 89 में अंग्रेजों ने तटबंध बना कर कोसी को घेरने की कोशिश की। “भारत सरकार 
ने नेपाल सरकार के साथ एक लम्बा और विषद्‌ पत्राचार किया और नेपाल में कोसी की धारा को स्थिर रखने के 
लिए 5,000 रुपयों की लागत से नदी पर तटबंध बनाने की इजाजत मांगी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इससे अपनी 
सहमति जताई क्योंकि नेपाली सीमा के अन्दर 46 किलोमीटर की नदी की लम्बाई में वहाँ बाढ़ से सुरक्षा मिलने 
का अनुमान था। दुर्भाग्यवश उस वर्ष (897) में मई के तीसरे सप्ताह में ही मूसलाधार बारिश हुई और तटबंध 
का निर्माण खटाई में पड़ गया।” सन्‌ ।893 में इस बात का अंदेशा व्यक्त किया जाने लगा था कि कोसी एकाएक 
अपनी धारा बदलेगी और अपनी किसी पुरानी धारा में पूरब की ओर चली जायेगी। इस बात की भी आशंका थी 
कि यह परिवर्तन उत्तर में नेपाल की तराई में होगा। 


बंगाल प्रांत के तत्कालीन चीफ इंजीनियर विलियम इंगलिस ने कोसी क्षेत्र का ।894 में दौरा किया और वह नेपाल 
के काफी अन्दर तक इस नीयत से गये कि वह कोसी को नियंत्रित करने के लिए कोई रास्ता सुझा सकें। उन्होंने 
एकाएक नदी की धारा के पूरब की ओर चले जाने की सम्भावना से इंकार किया और नदी के प्राकृतिक प्रवाह के 
साथ कोई छेड़-छाड़ न करने की सलाह दी और कहा कि नदी जैसे बहती है उसे वैसे ही बहने दिया जाय और 
उस पर तटबंध नहीं बनायें जायें। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। उधर पूर्णियाँ के शिलिंगफोर्ड 
नाम के एक निलहे अंग्रेज ने (895) में कहा कि कोसी अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमा के बीच में घड़ी के पेण्डुलम 
की तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक घूमती रहती है और उस समय कोसी का रुझान पश्चिम की ओर बढ़ रहा 
था। 


शिलिंगफोर्ड का कहना था कि, “कोसी अपने पश्चिमी छोर पर पहुँच जाने के बाद एक बार फिर अपने पूर्वी छोर 
पर चली जायेगी और वहाँ से फिर धीरे-धीरे पश्चिम की ओर आयेगी। चार्ल्स इलियट (895) को शिलिंगफोर्ड 
की इस राय से इत्तिफाक नहीं था और उनका कहना था कि, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नदी अपने 
पश्चिमी छोर पर पहुँच गई है और अगर यह पहुँच भी जाये तो भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह एकाएक 
पश्चिम दिशा से धीरे-धीरे पूरब की ओर मुड़ने के बजाय एकबारगी ऐसा करेगी।” उन्होंने कहा कि कोई भी 
भविष्यवाणी करने में थोड़ा संयम बरतना चाहिये और राय दी कि कोसी के बारे में निश्चित रूप से केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि उसका व्यवहार एकदम अनिश्चित है। अगर नदी की शोखी को खत्म करने के लिए कोई 
ऐसा प्रस्ताव आता है जिससे विशेषज्ञ सहमत हों तो सरकार अपनी तरफ से कुछ भी उठा नहीं रखेगी। 


लेकिन चार्ल्स इलियट ने अपनी राय तटबन्धों के बारे में बना रखी थी और कहा कि, “यह बताने की कोई जरूरत 


नहीं है कि इस तरह के सारे मामलों में तटबंध परियोजनाओं के समर्थकों के उद्देश्य इतने अच्छे हैं कि उनसे 
सहानुभूति न रख पाना नामुमकिन है। तटबन्धों से होने वाले फायदे एकदम साफ हैं और इनका तुरन्त लाभ 
मिलता है। लेकिन कम से कम बंगाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तटबन्धों के निर्माण के कुछ ही वर्षों में परेशानियाँ 
न महसूस की गई हों और अक्सर तटबन्धों की वजह से खतरे इतने बढ़े हैं कि उन्हें मिट्टी में मिला देने के सवाल 
खड़े किये जाने लगते हैं। दामोदर और गोमती नदियों के मामले में तो पानी सिर पर से गुजरने लगा और तब इन 
तटबन्धों को हटा देना पड़ा।” 


कोलकाता बाढ़ सम्मेलन (897) 


24 फरवरी 897 को कोलकाता में भारत सरकार सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें 
पिछले दो वर्षों में कोसी घाटी में बाढ़ से हुये नुकसान की समीक्षा की गई और स्थानीय अधिकारियों, नील 
उत्पादकों और रेलवे प्रशासन द्वारा किये गये अध्ययन और सर्वेक्षण पर चर्चा की गई। “प्रस्तावित परियोजना की 
सफलता पर सन्देह व्यक्त किया गया और यह भी कहा गया कि परियोजना बहुत महंगी है। यह तय पाया गया 
कि बहुत सी धाराओं में बहने वाली और ऊँची-ऊँची पेटी वाली इस महान नदी को काबू में लाना एक टेढ़ी खीर 
है। इस पर छोटे-छोटे टुकड़ों में तटबंध बनाकर स्थानीय क्षेत्रों की सुरक्षा का उपाय मात्र ही किया जा सकता है।” 


इस सम्मेलन के बाद, ऐसा लगता है, नेपाल से सम्पर्क किया गया और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर बीर 
शमशेर जंग ने इस बात की पुष्टि की कि नेपाल को चतरा में किये जाने वाले किसी काम पर कोई आपत्ति नहीं है 
और वह हर तरह से इस काम में सहयोग देगा। नेपाल ने इतना जरूर कहा था कि इस तरह के किसी निर्माण की 
वजह से चतरा में जमीन का कोई हिस्सा डूबना नहीं चाहिये और बराहक्षेत्र मंदिर को किसी तरह कोई नुकसान 
नहीं पहुंचना चाहिये। इसी सन्दर्भ में 6 मार्च 897 के नेपाल के रेजिडेन्ट कर्नल वायली के लिखे एक पत्र से 
अन्दाजा लगता है कि यह प्रयास पिछले दो वर्ष से चल रहा था परन्तु इतना सब होने के बावजूद पता नहीं क्यों 
कोई भी काम नहीं हुआ और प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। 


कोलकाता सम्मेलन में क्योंकि यह कहा गया था कि स्थानीय क्षेत्रों को बचाने के लिए छोटे तटबंध बनाये जा 
सकते हैं इसलिए स्थानीय अधिकारियों तथा निलहे गोरों द्वारा जगह-जगह पर लगभग पूरे उत्तर बिहार में तटबन्धों 
के निर्माण की बाढ़ आ गई मगर इनको बनाने के बाद कोई चैन से बैठा हो, वैसा कभी सुनने को नही मिला। 


घाघरा-विवाद 


चम्पारण और तिरहुत में टूटे तटबंधों के बीच सरकार ने जब नदी पर 2,500 रुपयों की लागत से बनाये जाने 
वाले स्लुइट गेट के लिए स्वीकृति दी तब इंजीनियरों का गुस्सा उबाल पर था क्योंकि इस स्लुइस गेट से अपेक्षा 
थी कि उससे हो कर नदी का अतिरिक्त पानी बाहर कर दिया जायेगा। यह अतिरिक्त पानी जहां निचले इलाकों 
में जाकर इकट्ठा हो जाता वहीं बाहर से नदी में जाने वाले पानी के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालता। 


जहां एक ओर बाढ़ नियंत्रण की किसी बहस में कोसी छाई रहती थी वहीं तटबंधों के बीच बंधी गंडक द्वारा तबाही 
के किस्से इंजीनियरों को मजबूर कर रहे थे कि वह बाढ़ नियंत्रण के लिए कम से कम तटबंधों की वकालत तो न 
करें। उधर सारण जिले में घाघरा नदी में ।890 में एक बार बुरी तरह बाढ़ आई और वहां स्थानीय लोगों ने तटबंधों 
के निर्माण की बात उठाई। सरकार ने तुरन्त कोई फैसला न करके विभाग के दो वरिष्ठ इंजीनियरों - बकले और 
ऑडलिंग को यह काम सौंपा। दोनों अधिकारियों ने नदी का सर्वेक्षण किया और इस बात की संभावना तलाशी 
कि तटबंधों के निर्माण से कुछ डुब्बे इलाकों को क्या बाढ़ से आंशिक सुरक्षा दी जा सकती है? इन दोनों इंजीनियरों 
की सिफारिश पर लाट साहब ने घाघरा पर किसी भी सरकारी महकमें के माध्यम से नदी पर प्रस्तावित तटबंधों 

निर्माण को नकार दिया। 


उन्होंने इस बात की जरूर छूट दी कि अगर आवेदक अपने खर्चे पर और अपने जोखिम पर कोई तटबंध बनाते 
हैं तो सरकार इसमें अड़चन नहीं डालेगी। लाट साहब, सर चार्ल्स इलियट, ने जब घाघरा पर तटबंधों को सरकार 
द्वारा तटबंध बनवाने से मनाही कर दी तब उनकी सबसे ज्यादा जय-जयकार इंजीनियरों ने की थी। '' हमें इस 
बात की खुशी है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल का इतना गहराई से अध्ययन हुआ। यह अध्ययन प्रभावित लोगों को 
हर हालत में राहत पहुंचाने की नीयत से किया गया था। सर चार्ल्स इलियट ने अध्ययन की सिफारिशों को स्वीकार 
कर लिया है जिन्हें जिम्मेदार पेशेवर सलाहकारों ने तैयार किया था। सर चार्ल्स इलियट ने अपनी सरकार के जरिये 
एक ऐसे काम के लिए मनाही की है जिनके निर्माण में तो कोई जोखिम नहीं है पर उससे कोई फायदा होगा इस 
पर शक है। फिर भी उन्होंने आवेदकों को अपने खर्चे और अपने जोखिम पर निर्माण की छूट दे दी है जो कि 
आवेदकों का हक बनता है 


उधर चम्पारण और तिरहुत में टूटे तटबंधों के बीच सरकार ने जब नदी पर 2,500 रुपयों की लागत से बनाये 
जाने वाले स्लुइट गेट के लिए स्वीकृति दी तब इंजीनियरों का गुस्सा उबाल पर था क्योंकि इस स्लुइस गेट से 
अपेक्षा थी कि उससे हो कर नदी का अतिरिक्त पानी बाहर कर दिया जायेगा। यह अतिरिक्त पानी जहां निचले 
इलाकों में जाकर इकट्ठा हो जाता वहीं बाहर से नदी में जाने वाले पानी के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालता। 
इससे एक साफ-सुथरे और स्वच्छ इलाके में मलेरिया की शुरुआत होती। घाघरा तटबंध के प्रस्तावों को ध्वस्त 
करने का हवाला देते हुये यह कहा गया कि, ''क्या सरकार के जिम्मेदार सलाहकारों को इस तरह की धाराओं की 
कार्यप्रणाली मालूम नहीं हैं? यह काम क्या बाहरी गैर-जिम्मेदार लोगों का है कि उन्हें बतायें कि वह इस बात का 
अध्ययन करें कि प्रकृति किस तरह काम करती है और यह कि प्राकृतिक नियमों के साथ बेवजह टकराव का 
बदला वह किसी न किसी तरह जरूर लेगी।” 


जंगल कटाई का परिणाम दिखने लगा 


जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन स्थापित होने के बाद देश के पूर्वी हिस्सों 
का अंग्रेजों ने प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करवाया था और इसमें से एक महत्वपूर्ण काम डॉ. फ्रांसिस बुकानन 
हैमिल्टन ने 807 से ।86 के बीच किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि, ''डॉ. बुकानन द्वारा इकट्टी 
की गई सूचनाएं बहुत ही कीमती हैं और इन पर काम करने के अवसर हिन्दुस्तान में हमारे मुलाजिमों के लिए 
बहुत फायदेमंद साबित होंगे खासकर उन लोगों के लिए जो कि राजस्व की वसूली का काम करते हैं।” 


डॉ. बुकानन ने जब भी किसी नदी को देखा तो उनकी निगाहें जम कर इन नदियों की नौ-परिवहन क्षमता पर 
टिकी रहती थीं। कौन सी नदी बारहमासी है और कौन सी मौसमी, उसमें कितनी बड़ी नावें किस मौसम में चल 
सकती हैं और कब तक तथा कितने वजन तक का माल उनमें ढोया जा सकता है। इन नदियों में अगर लकड़ी के 
लट्ठे काट कर बहा दिये जायें तो वह कहां तक आसानी से बहेंगे और नदी के किस मोड़ पर जाकर अटक जायेंगे, 
वगैरह-वगैरह। ऐसी केवल व्यापारिक चीजों के अलावा डॉ. बुकानन कुछ देख ही नहीं पाते थे। 


उन्नीसवीं शताब्दी के जाते-जाते तक अंग्रेजों की कुल्हाड़ियां हमारे उत्तर बिहार के जंगलों को साफ कर चुकी थीं 
और उनकी लूट-पाट का काम पूरा हो चुका था। ओ मैली (907) लिखते हैं कि, '' पिछले कुछ वर्षो में उत्तरी 
इलाकों में जंगल काट डाले जाने के कारण पूर्णियां में बाढ़ों की तीव्रता में बढ़ोत्तरी हुई है। आज से तीस साल 
पहले तक सीमा पर पत्थरदेवा से इधर जंगल का इलाका काफी घना हुआ करता था। अब वहां नंगे खेत हैं जो 
कि बाढ़ के पानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।”” अब तो यह पूरा जंगल साफ है। देश की आजादी मिलने तक 
हालात ऐसे बन गये थे कि पूर्णियां जिले में जंगलों की पुर्नस्थापना के लिए डिवीजन खोलना पड़ गया था। 


बाढ़ की बहस महफिलों से निकल कर बाजार में आ गई 


यह व्यवस्था यदि चलती रहती तो शायद लोग ऊँचे और मजबूत तटबंधों के बारे में न सोचते। वैसे भी इस तरह 
के तटबंध स्थानीय आवश्यकताओं और भागीदारी के आधार पर बनते थे। इन बुजुर्गों को यह व्याख्या करनी 
तो नहीं आती कि ऐसे तटबंध नदी द्वारा भूमि निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते थे पर वह इतना जरूर 
कहते हैं कि कैसे उनके खेतों पर हर साल नई मिट्टी पड़ती थी और जाहिर है कि नदी अपना यह कर्तव्य आसानी 
से पूरा करती थी। 


कोलकाता सम्मेलन (4897) कोसी के लिए किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका मगर सम्मेलन के बाद छोटे- 
मोटे तटबंध चारों ओर बनने लगे थे। इंजीनियर, कैप्टन एफ.सी. हर्स्ट (908) इन तटबंधों और उनकी भूमिका 
पर पैनी नजर रखे हुये था। उसका कहना था कि, '' इधर कुछ वर्षों से कोसी के बाएं किनारे पर पूर्णियां जिले में 
बाढ़ से कुछ समय के लिए निजात पाने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों से बीर बांध की तर्ज पर बहुत से तटबंध बने 
हैं। यह बाद में समझ में आयेगा कि यह भविष्य में जनहित के लिए खतरा बनेंगे।'' उसने चीन में जिस तरह ह्लांग 
हो नदी पर तटबंध बनाये गये थे उसकी भी तीव्र भर्त्सना की और कहा कि, '' चीनियों ने गलत तरीक़े से डिजाइन 
का उपयोग करके एक पीढ़ी को फायदा पहुंचाने और भविष्य की सभी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने का सबसे 
अच्छा उदाहरण पेश किया है जिसके परिणाम बड़े शोचनीय हैं। वहां की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी को, जो कि 
अपने पानी में लाई गाद के जमाव के कारण भूमि निर्माण का एक निश्चित कार्य कर रही थी, इस बात के लिए 
मजबूर किया गया कि वह एक निश्चित धारा में बहे और इसके लिए उसे तटबंधों में कैद किया गया, उसके सारे 
निकासों को बंद करके उसे अपने पूरे इलाकों पर गाद फैलाने से रोका गया जबकि इस गाद की उन क्षेत्रों को 
बहुत आवश्यकता थी। आने वाली हर पीढ़ी के पास नदी की हमेशा बढ़ती हुई बाढ़ों का मुकाबला करने के लिए 
तटबंधों को ऊँचा करते रहने के अलावा कोई रास्ता न बचा और आजकल इस नदी में बहुत से स्थानों पर आस- 
पास के कन्ट्री साइड की जल-निकासी करके खेती की व्यवस्था की गई है और यह कृषि साल दर साल बढ़ने 
वाली जनसंख्या का पोषण करती है। एक असामान्य बाढ़ आने पर तटबंध या तो टूट जाते हैं या उनके ऊपर से 
पानी बह निकलता है और चढ़ा हुआ पानी उन्हीं लोगों की अगली पीढ़ियों के विनाश का कारण बनता है जिन्होंने 
भला सोच कर ही इस अनर्थ का रास्ता खुद तैयार किया था। ...तटबंध बनाने का खौफनाक नतीजा हिन्दुस्तानी 
इंजीनियरों के लिए एक चेतावनी समझा जायेगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि हाल के वर्षों में उत्तर बिहार 
के जिलों में जो विनाशकारी बाढ़ें आई हैं, अगर यह पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक, इन इलाकों में तटबंधों की 
मौजूदगी के कारण आई हैं। नदी की धारा को मजबूर करके एक निश्चित प्रवाह पथ से बहाना, चाहे वह कितनी 
ही छोटी नदी क्यों न हो, वास्तव में प्रकृति की मंशा के खिलाफ है। एक तटबंध, जिसमें पानी की निकासी के लिए 
मामूली या नहीं के बराबर रास्ते बनें हों और जिससे उम्मीद की जाती हो कि वह बाढ़ से रक्षा करेगा, वास्तव में 
प्रकृति को ललकारता है, उसको अपमानित करता है और इस तरह के अपमान को पचा जाना प्रकृति की आदत 
नहीं है।'” 


हर्स्ट ने सात साल तक नदियों की खाक छानने के बाद थोड़ा बहुत कहने का साहस बटोरा था और इस पूरे मुद्दे 
पर बहस निखारने की कोशिश की थी और यह बहस चली भी। एक समय बंगाल प्रांत के चीफ इंजीनियर रहे 
डब्ल्यू.ए. इंगलिस (909) ने हर्ट द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब दिया और कुछ कहने के पहले उन्होंने 
अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि, ''बंगाल की नदियों से जिन इंजीनियरों का वास्ता पड़ा है उनमें से कुछ तो नदी 
के किनारे बनाये जाने वाले तटबंधों को एकदम ही घृणित चीज मानते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं जो कि 
यह मानते हैं कि यदि संबंधित विषयों की पूरी जानकारी और विवेक के साथ तटबंधों की डिजाइन की जाय तो 
इनसे फायदा हो सकता है और मैं खुद अपने आप को इसी पक्ष का समर्थक मानता हूं। फिर भी, यह पूरी तरह 
माना जाता है कि तटबंध अनियंत्रित बाढ़ों के मुकाबले हलकी बुराई है और यह निश्चित रूप से कल्याणकारी हैं।'” 
इंगलिस ने और भी स्थिति को साफ किया कि, “सच यह है कि (गंगा के मैदानों की) ऐसी नदियों के कुछ गुण 
समान हैं। इनमें से सभी को कम या अधिक मात्रा में सिल्ट वहन करना पड़ता है तथा यह कि लगभग सभी नदियां 
किनारे काटती हैं। फिर भी इन सभी क्षेत्रों में हर नदी में काफी अंतर है और मैं ऐसी हरेक नदी के अनूठेपन को 


सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर खास जोर दूंगा।”” 


एफ.सी. हर्ट ने प्रकृति के साथ और खास कर नदियों के साथ छेड़-छाड़ न करने की बात कही थी, प्रकृति को 
ललकारने और उसके बदला लेने की बात उठाई थी जिसके बारे में इंगलिस का कहना था, कि '' इसमें कोई 
संदेह नहीं कि प्रकृति की बड़ी ताकतों को काबू में करने या बदलने के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम 
न तो बारिश करवा सकते हैं, न सूरज चमका सकते हैं और न ही हवा को बहा सकते हैं। फिर भी हम प्रकृति के 
साथ उलझ सकते हैं और उसके क्रिया-कलाप में रोज सुधार कर सकते हैं और यह करते भी हैं। हमने चुन करके 
और संकरण से बहुत से पौधों और जानवरों की नस्ल में सुधार किया है। हमने पानी जमा करने के लिए जलाशय 
बनाये हैं और हम नदी नालों से पानी खींच कर सिंचाई के लिए खेतों में डालते हैं और ऐसा करते समय हम प्रकृति 
की व्यक्त मंशा की कभी परवाह नहीं करते। नदियों द्वारा तट के कटाव से बचाव हम करते हैं और हमीं ने उन 
जगहों से बालू और मिट्टी हटाई है जहां प्रकृति चाहती थी कि वह बनी रहे। फिर भी ऐसे कामों की एक सीमा 
होती है और हमें इस सीमा के अंदर रहना होगा और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन सीमाओं 
को पहचानें और आनुपातिक मर्यादाओं का ख्याल रखें।”' 


इंगलिस ने यह इशारा जरूर किया कि नदियों के किनारे कम ऊँचाई के तटबंध बनाये जा सकते हैं और उसके 
ऊपर से पानी बहाने की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि एक हद तक बाढ़ से बचाव भी हो सकता है और 
नदी अपना भूमि निर्माण का काम भी सुचारु रूप से चला सकती है। विल्कॉक्स ने दामोदर घाटी के संबंध में जो 
कुछ भी कहा है वह प्रायः ऐसी ही व्यवस्था की ओर एक इशारा है। 


विलियम इंगलिस, जो कि बीसवीं सदी के प्रारंभ में बंगाल के चीफ इंजीनियर थे और सारी बातें समझते भी थे 
फिर भी पता नहीं क्यों उनके कार्यकाल में इस तरह के प्रयोग क्यों नहीं हो पाये या पुरानी कारगर व्यवस्था फिर 
क्यों नहीं लागू की गई और क्यों उसे जान-बूझ कर मरने दिया गया। इस तरह का प्रस्ताव आज भी किया जाता 
है कि तटबंधों के साथ-साथ नियंत्रित बाढ़ें पैदा करके निचले इलाकों और चौरों को पाटने का काम चलता रहे 
जिससे अधिकाधिक निचली जमीन का पुनरुद्धार किया जा सके। यह काम हमारा कृषक समाज पहले से कर 
भी रहा था मगर राज-सत्ता और इंजीनियरों ने इसमें बेवजह दखलअंदाजी की, लोगों के सामूहिक प्रयास को 
खत्म किया, उन पर सरकारी व्यवस्था थोपी, उनके पारम्परिक ज्ञान को समाप्त कर दिया और अपनी हर हरकत 
का खर्चा भी किसानों से ही वसूला। अब अगर ऐसी किसी तरह की सामूहिक व्यवस्था को फिर से चालू किया 
जाये तो बस एक दिक्कत है और वह यह कि बाढ़ सुरक्षा का आंशिक स्वरूप आम जनता के गले नहीं उतरेगा। 
बाढ़ से सुरक्षा या तो पूरी तरह मांगी जायेगी या उसके बिना ही काम चलेगा। लेकिन आंशिक सुरक्षा या एक सीमा 
तक सुरक्षा और उसके बाद बाढ़, इस तर्क को आम लोग बिना एक व्यापक शिक्षण अभियान चलाये समझने 
वाले नहीं हैं। भारत जैसे देश में ऐसा समाधान बेहतर होते हुये भी एक अव्यावहारिक समाधान का मुद्दा बन कर 
रह जायेगा। लोग हमेशा यह पूछते ही रहेंगे कि बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिलने वाली है तो बाढ़ से बचाव का कोई काम 
करने से भी क्या फायदा? 


फिर भी बाढ़ के इलाकों के पुराने लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने जमींदारों द्वारा बनाये गये कम ऊँचाई के 
कमजोर तटबंधों के पीछे की तार्किकता को समझने में भूल की। उनका कहना है कि कम ऊँचाई का होने के 
कारण यह केवल एक सीमा तक ही बाढ़ को रोक पाते और लोगों का अभीष्ट भी यही था। सीमा से बाहर जाने 
पर बांध टूटने की तैयारी पहले से रहा करती थी और नदियों द्वारा भूमि-निर्माण का काम भी चलता रहता था और 
बांध की मरम्मत भी आसान थी। कम ऊँचाई का तटबंध होने के कारण उनके टूटने से नुकसान कम होता। नदी 
के पानी के केवल ऊपरी सतह का पानी खेतों पर फैलता जो कि बहुत अच्छा उर्वरक होता है। खेतों पर बालू नहीं 
बैठता और खेत खराब नहीं होते। यह व्यवस्था यदि चलती रहती तो शायद लोग ऊँचे और मजबूत तटबंधों के 
बारे में न सोचते। वैसे भी इस तरह के तटबंध स्थानीय आवश्यकताओं और भागीदारी के आधार पर बनते थे। 
इन बुजुर्गों को यह व्याख्या करनी तो नहीं आती कि ऐसे तटबंध नदी द्वारा भूमि निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं 


डालते थे पर वह इतना जरूर कहते हैं कि कैसे उनके खेतों पर हर साल नई मिट्टी पड़ती थी और जाहिर है कि 
नदी अपना यह कर्तव्य आसानी से पूरा करती थी। 


उड़ीसा बाढ़ समिति का गठन और उसकी रिपोर्ट 


कुछ तटबंध ऐसे हैं जिन्हें बचा कर रखा जा सकता है और ऐसे तटबन्धों में उन तटबन्धों की तादाद ज्यादा है 
जिन्हें पानी के बहाव का रास्ता देकर और उनकी रुकावट की क्षमता समाप्त करके प्रभावहीन बनाया जा सकता 
है। अगर कोई तटबंध बचा कर रखा जाता है तो उसे दो शर्ते पूरी करनी चाहिये, पहली यह कि एक सीमा तक 
की बाढ़ों को छोड़ कर यह तटबंध बाढ़ों की राह का रोड़ा नहीं बनेंगे और यह बात अलग-अलग मामलों में 
अलग-अलग रूप से निर्धारित की जायेगी तथा दूसरी यह कि भले ही कितनी ही अप्रत्याशित बाढ़ आये, ऐसे 
तटबंध कभी नहीं टूटेंगे। 


बाढ़ समस्या का यह रूप केवल बिहार, पूर्णियाँ, कोसी या गंडक तक ही सीमित नहीं था, इस तरह के विकास 
की प्रक्रिया प्रायः पूरे देश के बाढ़ वाले क्षेत्रों में चल रही थी और ऐसे पूरे इलाकों में अंग्रेज अपनी करनी का फल 
भुगत रहे थे। रेलवे के बांध, सड़कों की शक्ल में बांध, और तटबंध, सभी कुछ तेजी से बन रहा था। कहीं-कहीं 
नहरें भी बन रही थीं। उधर बाढ़ें थीं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उनकी जवानी पर तो और भी 
ज्यादा निखार आ रहा था और तब प्रशासन अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर हुआ। उड़ीसा में 25 नवम्बर 
927 को एक बाढ़ कमिटी का गठन किया गया जिसके चार सदस्य थे जो कि सभी इंजीनियर थे। इस समिति 
से उम्मीद की गई थी कि यह समिति “...उड़ीसा की बाढ़ समस्या का अध्ययन करके बाढ़ के विभिन्न कारणों का 
महत्व निर्धारित करेगी और समस्या के निवारण के लिए सबसे लाभदायक तरीकों की दिशा तय करेगी और वह 
रास्ते सुझायेगी जिससे समस्या का निदान हो या भविष्य में समस्या के अध्ययन में मदद मिले।” 


समिति के सदस्यों ने जनवरी ।928 से अगस्त 928 तक उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे किये और बहुत से 
अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, समाज सेवकों और किसानों से बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि, “' उड़ीसा के 
लोगों ने यह अनुभव किया है कि तटबंधों की प्रणाली ही उनकी सारी बाढ़ समस्या की जड़ में है और आंशिक 
रूप से बाढ़ से सुरक्षित (जहां तटबंध बने हुये हैं पर नहरें नहीं हैं, और बाढ़ से असुरक्षित इलाकों के रहने वाले 
बाशिन्दों की यह पुरजोर मांग है कि नहर प्रणाली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाये और बाढ़ सुरक्षित क्षेत्र (जहां 
नहरें और तटबंध दोनों हैं) से होकर पूरी तरह नदियों के ऊफनते पानी को बहने दिया जाये। उनका तर्क यह है 
कि इस तरह की बाढ़ सुरक्षा बाकी इलाकों में बाढ़ की स्थिति को और अधिक बदतर बनाती है और जैसा कि 
हमने पहले कहा है कि उनकी यह दलील एकदम वाजिब है मगर उनके द्वारा सुझाया गया समाधान इतना कठोर 
है कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।'' फिर भी समिति का मानना था कि, '' उड़ीसा में समस्या यह नहीं है 
कि बाढ़ से बचाव कैसे किया जाये, समस्या यह है कि बाढ़ के पानी को जल्दी से जल्दी समुद्र तक कैसे पहुंचाया 
जाये और इसका समाधान इसी में निहित है कि इन सारी रुकावटों को समाप्त कर दिया जाये जो कि इस उद्देश्य 
प्राप्ति के रास्ते में आती हैं। दुर्भाग्यवश इस डेल्टा में लोग बसे हुये हैं, जिसकी वजह से इस नीति का पूरी तरह 
पालन नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि लोगों के रख-रखाव का ध्यान रखते हुये जितना 
तेजी से इसका पालन हो सके उतना ही अच्छा है। जो हालात अभी चल रहे हैं अगर उन्हें बना रहने दिया गया तो 
हम अपने ऊपर एक ऐसा कर्ज चढ़ायेंगे जिसका भुगतान अन्त में तबाही और बर्बादी की शक्ल में ही अदा करना 
पड़ेगा।” 


जहाँ तक बाढ़ का सम्बन्ध है उड़ीसा की बदहाली की कहानी ।863 से शुरू होती है जब आर्थर कॉटन के मशविरे 
से वहाँ इन्डिया इरिगेशन ऐण्ड कैनाल कम्पनी ने काम करना शुरू किया। इस नहर प्रणाली की शुरुआत ही झूठ 
की बुनियाद पर रखी गई थी और जाहिर है, इससे होने वाले फायदे को कई गुना बढ़ा कर बताया गया था। नहर 
की लागत संभाल के बाहर थी। नहर कम्पनी ने भारत सरकार की चेतावनी के बावजूद 868 तक जैसे-तैसे 


काम किया जब वह फेल हो गई और आधा- तीया काम करके चलती बनी। तब उसका जिम्मा सरकार ने अपने 
हाथ किया में लिया और लक्ष्य को काफी घटा कर उसे पूरा किया। यह छोटी नहर प्रणाली भी सरकार के गले की 
फांस बनी नही क्योंकि एक तो इसका लागत खर्च बहुत ज्यादा था और ऊपर से न तो यह अपने रख-रखाव का 
खर्च उठा पाती थी और न ही पूंजी पर ब्याज ही अदा कर पाने की स्थिति में थी। इन नहरों की मदद से बैतरणी 
और जिका तथा महानदी के बीच के क्षेत्रों में निचले इलाके में सिंचाई मिलती थी। इन सारे सिंचित क्षेत्रों में खेतों 
की बाढ़ से सुरक्षा के लिए नदियों पर तटबंध उन इलाकों में भी बनाये गये थे जहाँ नहरें नहीं थीं और इन तटबन्धों 
में से कुछ तो हर साल टूटते थे और कुछ ऐसे भी थे जो केवल गाहे-ब-गाहे टूटते थे। इसके अलावा वहाँ ऐसे भी 
इलाके थे जिन्हें सिंचाई या बाढ़-नियंत्रण जैसी कोई भी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। 


तटबन्धों और नहरों का लगातार टूटते रहना, बाढ़ के लेवल का बढ़ना, जल-जमाव, अटके पानी की झीलें और 
बाढ़ नियंत्रण के नाम पर समस्या का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन आदि कितने ही ऐसे सवाल थे 
जिन्होंने जन-मानस को परेशान कर रखा था। लोग पानी के रास्ते की रुकावटों से परेशान थे और उनसे फुर्सत 
पाना चाहते थे। इन लोगों ने अपनी बात साफ तरीके से समिति के सामने रखी। 


समिति का आगे कहना था कि “...यह सुझाव देने की हमारी कतई मंशा नहीं है कि उड़ीसा में सारे के सारे 
तटबन्धों को ध्वस्त कर दिया जाय और उनको एक साथ ध्वस्त कर दिया जाय, ऐसा तो एकदम नहीं। यह पूरी 
प्रक्रिया धीमी होगी और समुद्र की ओर से शुरू होगी और हर तटबंध पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार 
करना होगा। इनमें से कुछ को तो निश्चित रूप से मिट्टी में मिला देना होगा पर कुछ तटबंध ऐसे हैं जिन्हें बचा कर 
रखा जा सकता है और ऐसे तटबन्धों में उन तटबन्धों की तादाद ज्यादा है जिन्हें पानी के बहाव का रास्ता देकर 
और उनकी रुकावट की क्षमता समाप्त करके प्रभावहीन बनाया जा सकता है। अगर कोई तटबंध बचा कर रखा 
जाता है तो उसे दो शर्तें पूरी करनी चाहिये, पहली यह कि एक सीमा तक की बाढ़ों को छोड़ कर यह तटबंध बाढ़ों 
की राह का रोड़ा नहीं बनेंगे और यह बात अलग-अलग मामलों में अलग-अलग रूप से निर्धारित की जायेगी तथा 
दूसरी यह कि भले ही कितनी ही अप्रत्याशित बाढ़ आये, ऐसे तटबंध कभी नहीं टूटेंगे।” 


अपनी सिफारिशों के अन्त में समिति कहती है- “...इस तरह की नीति का अगर पालन किया जाय, तो ऐसे 
मामलात को छोड़कर जिनमें स्थानीय जनता की सुरक्षा आड़े आती है, तब हमारा विश्वास है कि जो बदहाली 
आज हो रही है उससे बचाव हो सकता है और सारे देश में टिकाऊ स्थितियाँ बनेंगी। यह काम तेजी से और अगर 
जरूरत पड़े तो सख्ती से होना चाहिये।” 


उड़ीसा बाढ़ समिति की रिपोर्ट ने इंजीनियरों की इस विचारधारा को मजबूत किया कि जिस समस्या को बाढ़ की 
समस्या कहा जाता है वह वास्तव में बाढ़ न हो कर जल-निकासों का अवरोध है। अगर इलाके में फैला हुआ बाढ़ 
का पानी तेजी से निकल जाये तो आम जनता को बाढ़ की कोई तकलीफ मालूम नहीं होगी। इसके अलावा बिना 
किसी पानी की निकासी का इन्तजाम किये बगैर अगर तटबंध, नहर, सड़क या रेल लाइन का निर्माण किया 
जायेगा तो इन संरचनाओं को तोड़ देने से भी परहेज नहीं करना चाहिये। 


पटना का बाढ़ सम्मेलन 


रचनात्मक नीति का पहला काम होगा कि ऐसी सारी रुकावटें हटा दी जाय और उसके बाद सरकार वह रास्ते 
अख्तियार कर सकती है जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह से लोगों को लाभ पहुंचे न कि प्राकृतिक प्रवाह को 
रोक करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जाये। मेरा बिहार की वित्त व्यवस्था से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मेरा 
यह निश्चित मत है कि एक अकेली नदी को नियंत्रित करने के लिए जो ।0 करोड़ रुपया लगेगा वह कहां से 
आयेगा और वह भी तब जब कि इस निवेश का नतीजा किसी को नहीं मालूम। 


उड़ीसा समिति का उद्देश्य यद्यपि उड़ीसा की बाढ़ पर अपना मत व्यक्त करना तथा भविष्य के लिए सिफारिशें 
करना था परन्तु इससे उस समय के व्यावहारिक चिन्तन तथा समस्या के प्रति सम्बद्ध और भुक्त-भोगियों की 
सजगता का अंदाजा लगता है। इस समय तक पानी के प्राकृतिक प्रवाह और उसके रास्ते में आई रुकावटों के 
प्रभाव को साफ तरीके से समझा जा चुका था और उसके निदान के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय 
की जा चुकी थी। जंगलों की कटाई तथा भू-क्षरण के कारण बाढ़ या सूखे पर जंगलों का प्रभाव भी तब तक स्पष्ट 
होने लगा था। इन्हीं खयालों के पुख्ता करने की एक पहल बिहार में 937 में पटना के सम्मेलन की शक्ल में हुई। 
नदी पर बने तटबन्धों के बारे में बिहार के तत्कालीन गवर्नर हैलेट ने सम्मेलन के उद्धाटन भाषण में कहा कि, 
“...यह समस्या चीन में भी है और यही समस्या अमेरिका में, खासकर मिसीसिपी घाटी में भी है जहाँ भारी खर्च 
और दुनियाँ में सबसे अच्छी विशेषज्ञ तकनीकी क्षमता के बावजूद नदियों को नियंत्रित करने के लिए बनाये गये 
तटबंध, जिन्हें स्थानीय लोग लेवी कहते हैं, सफल नहीं हो पाये हैं। मैं इससे ज्यादा जोर देकर अपनी बात नहीं 
कह पाऊँगा।” 


डॉ. राजेंद्र प्रसाद, यद्यपि वह स्वयं इस सम्मेलन में नहीं आ पाये थे और केवल उनका संदेश पढ़ा गया था, का 
मानना था कि, “नदियों की धाराओं को स्थिर रखने के लिए तटबंध या बांधों के अलावा कुछ खास-खास इलाकों 
के बचाव के लिए बहुत से व्यक्तिगत, अर्दध-सरकारी या सरकारी बांध बनाए गए हैं। फिर हमारे पास सबसे बड़े 
बाँध वह हैं जिनका निर्माण रेलवे ने किया है जो कि पूरे प्रान्त में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्रान्त 
की पूरी लम्बाई-चौड़ाई में फैले हुये हैं। हमारे पास जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायों की बेशुमार सड़कें हैं जो 
कि प्रान्त के विभिन्न इलाकों के बीच बाँधों का काम कर रही हैं। जब प्राइवेट बाँधों को उन इलाकों में बाढ़ का 
कारण माना जाता है तो हम लोगों को रेलवे तथा जिला परिषद की सड़कों की शक्ल में बने इन बाँधों को हरगिज 
नहीं भूलना चाहिये। मैंने देखा है कि रेल लाइन के एक तरफ कई-कई फुट पानी खड़ा रहता है जबकि दूसरी तरफ 
पानी का अता-पता तक नहीं होता ...कोई आश्चर्य नहीं है कि हर साल इन बाँधों में दरार पड़ती है पर ताज्जुब तब 
होता है कि जैसे ही बाढ़ खत्म होती है इन दरारों को पाट दिया जाता है और शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जबकि 
इन दरारों की जगह पानी को जल्दी बहा देने के लिए कलवर्ट या पुल बने हों ...इसलिए जब यह कहा जाता है 
कि बाढ़ के लिए बाँध जिम्मेवार है और उनका काम तमाम कर देना चाहिये तब जिन बाँधों पर सबसे पहले नजर 
पड़नी चाहिये वह रेलवे तथा जिला परिषदों के बाँध हैं। यह सुझाव बहुत ही मायूसी पैदा करने वाला होगा पर 
मेरा विश्वास है कि परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई न कोई दूसरा तकनीकी समाधान जरूर निकाल 
लिया जायगा।” 


बहस को आगे बढ़ाते हुये बिहार के तत्कालीन चीफ इंजीनियर कैप्टन जी. एफ. हॉल ने कहा कि, “जैसे-जैसे 
बाढ़ों के बारे में मेरी जानकारी बढ़ती गई मुझे बाँधों की उपयोगिता पर शक होने लगा और धीरे-धीरे मैं इस नतीजे 
पर पहुँचा कि बाढ़ नियंत्रण न केवल गैर-वाजिब है बल्कि तटबंध इन बड़ी बाढ़ों का मूल कारण हैं। मैं मानता हूँ 
कि अब ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि कम गहराई की फैली हुई बाढ़ों की उत्तर बिहार को जरूरत है 
न कि उनसे बचाव की, यद्यपि अखबारों में आये दिन इस आशय के लेख छपा करते हैं कि सरकार बाढ़ों से बचाव 

लिए जरूरी कदम उठाये।” 


कैप्टन हॉल ने अपने समापन प्रस्ताव में आगे कहा था कि स्थानीय अधिकारियों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से 
एक जबर्दस्त शैक्षणिक प्रचार की जरूरत है जिससे जनता की मानसिकता को तटबंध विरोधी बनाया जा सके 
जबकि सरकार का काम होगा कि इस नीति के क्रियान्वयन में व्यावहारिक पक्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित करे। 
“यदि तटबंध बनते रहे अथवा यथास्थिति ही बनी रहे तब भी, मैं विश्वास करता हूं कि, हम भविष्य के लिए भयंकर 
विपत्तियों का संग्रह कर रहे हैं यद्यपि इस विनाश की पराकाष्ठा देखने के लिए हम स्वयं यहाँ नहीं होंगे। अमरीकियों 
ने नदियों को उनकी पूरी लम्बाई में नियंत्रित किया है और उनके पास असीमित साधन हैं। अब कोसी का उद्गम 
नेपाल में है और बिहार के पास नदी नियंत्रण के लिए असीमित साधन तो हैं नहीं। व्यावहारिक इन्जीनियरिंग और 
उपलब्ध साधनों का अटूट सम्बन्ध है, इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे सस्ता समाधान ही सबसे अच्छा 
समाधान है। अक्सर इसके विपरीत ही होता है परन्तु इसका मतलब यह जरूर है कि हैसियत से बाहर जाकर 


किसी तकनीकी योजना को हाथ में लेना उचित नहीं है।” 


जब यह सम्मेलन चल रहा था तभी चीन की ह्वाँग हो नदी के तटबन्धों में गंभीर दरारें पड़ने के कारण हजारों लोग 
मारे गये। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट खुद कैप्टन हॉल ने सभा में पढ़कर सुनाई थी। 


इसी सम्मेलन में बिहार के तत्कालीन लोक-निर्माण और सिंचाई सचिव जीमूत बाहन सेन ने कोसी पर नेपाल में 
हाई-डैम बनाने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दुःख दर्द के बारे में बताते हुये कहा 
था कि वहाँ लोग नदी के किनारे 368 किलोमीटर लम्बे तटबंध को बनाने में अपना सहयोग देने की इच्छा रखते 
हैं मगर तटबंध कोसी समस्या का समाधान नहीं है। “...कोसी को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है कि नदी 
जैसे ही पहाड़ों से मैदानों में उतरने को होती है, उसे बांध दिया जाय। मगर इस काम में दो बड़ी बाधायें हैं, एक तो 
यह स्थान नेपाल मों है और दूसरा इस पर बेहिसाब पैसा खर्च होगा।” 


इस सम्मेलन में जहाँ एक ओर तटबन्धों के खिलाफ आम सहमति थी वहीं कुछ लोगों ने तटबन्धों के पक्ष में पुरजोर 
आवाज उठा कर अपना विरोध दर्ज किया। ऐसे लोगों की अगुआई निरापद मुखर्जी कर रहे थे। उनका मानना था 
कि, “...विशेषज्ञ चाहते हैं कि सरकार उनका समर्थन करे और लोगों को तटबंध विरोधी बनाया जाय और प्रकृति 
को अपना काम करने दिया जाय। यह एक पिटी हुई मानसिकता है लेकिन सरकार को लोगों की मदद करनी 
चाहिये और विशेषज्ञों को सारे रास्ते तलाश करने चाहिये। अगर हमारे विशेषज्ञ प्रकृति के सामने नहीं ठहर सकते 
तो फिर बाहर से विशेषज्ञ बुलाये जायें। मुमकिन है, समय के साथ हमारे विशेषज्ञों की राय बदल जाये।” 


कैप्टन हॉल ने जीमूत बाहन सेन और निरापद मुखर्जी के प्रस्तावों के जवाब में कहा कि, “...कोसी के ऊपरी क्षेत्र 
पर नेपाल का नियंत्रण है और बिहार सरकार के पास नदी को नियंत्रित करने के लिए असीमित साधन नहीं हैं। 
यह भी प्रस्ताव किया गया है कि हमें नेपाल का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। यह बहुत जरूरी भी है लेकिन मुझे 
ऐसे किसी सहयोग की उम्मीद नहीं है। उन्हें इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था पर उन्होंने कोई भी प्रतिनिधि 
भेजने से इन्कार कर दिया। मेरा नेपाल सरकार के साथ नदी नियंत्रण और सीमा विवाद के मुद्दों पर कुछ वास्ता 
पड़ा है और मैं इसके अलावा कोई राय कायम नहीं कर सकता कि वह बिहार के फायदे के लिए अपने आपको 
कोई तकलीफ देंगे।” 


निरापद मुखर्जी के प्रश्न का उत्तर देते हुये कैप्टन हॉल ने कहा कि, “...ऐसा कहा गया है कि बाँध विरोध की नीति 
हारी हुई मानसिकता और गैर-रचनात्मकता की नीति है। अगर बात यहीं समाप्त हो जाती तो इन आरोपों में जरूर 
कुछ दम है परन्तु जहाँ तक इस सम्मेलन में हुये विचार विमर्श से मेरा ताल्लुक है, मैं एक बात, और सिर्फ एक ही 
बात, को स्थापित करना चाहता हूँ कि सरकार यदि कोई बाढ़ नीति बनाती है तो यह माना जाये कि बाँध पानी के 
मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं और बाढ़ों की तीव्रता को घटाने के बजाय बढ़ाते हैं। यह बात स्वीकार कर लिए 
जाने के बाद रचनात्मक नीति का पहला काम होगा कि ऐसी सारी रुकावटें हटा दी जाय और उसके बाद सरकार 
वह रास्ते अख्तियार कर सकती है जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह से लोगों को लाभ पहुंचे न कि प्राकृतिक प्रवाह 
को रोक करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जाये। मेरा बिहार की वित्त व्यवस्था से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन 
मेरा यह निश्चित मत है कि एक अकेली नदी को नियंत्रित करने के लिए जो 0 करोड़ रुपया लगेगा वह कहां से 
आयेगा और वह भी तब जब कि इस निवेश का नतीजा किसी को नहीं मालूम।'' 


बाढ़ की राजनीति की शुरुआत 


कैप्टन हॉल जितना तटबंधों की भूमिका के प्रति स्पष्ट थे उतनी ही स्पष्टता उन्हें नेपाल से मिलने वाले सहयोग 
के प्रति भी थी जिसका खुलासा उन्होंने पटना सम्मेलन में किया था। तब हालत यह थी कि बाढ़ नियंत्रण के 
लिए नदी के किनारे तटबंध कैप्टन हॉल नहीं बनने देंगे और नदी पर हाई डैम बनाने के लिए नेपाल कोई 


“तकलीफ नहीं उठायेगा।' फिर भी यह बात अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ओर कैप्टन हॉल, 
ब्रैडशॉ स्मिथ और पीटर सालबर्ग जैसे घोर तटबंध विरोधी इंजीनियर हों। 


सबसे मजे की बात यह है कि जहां कैप्टन हॉल इतनी शिद्दत के साथ तटबंधों की मदद से नदियों को नियंत्रित 
करने के खिलाफ लगे हुये थे, उसी समय 937-38 में, उन्हीं के चीफ इंजीनियर बने रहते हुये तिरहुत वाटरवेज 
डिवीजन ने कोसी की उन सभी नई-पुरानी धारों का सर्वेक्षण किया जो कि नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करती 
थीं। उस समय श्रीकृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री थे जिनकी लोक-हितकारी सरकार के कार्यकाल में यह सर्वेक्षण 
यह तय करने के लिए किया गया था कि कोसी पर समुचित तरीके से तटबंध बनाये जा सकते हैं या नहीं? इसी 
अध्ययन में संभवतः यह बात आई कि दस करोड़ रुपयों की लागत से कोसी पर तटबंध बना कर उसे नियंत्रित 
किया जाये जिसकी व्यर्थता की ओर कैप्टन हॉल ने पटना सम्मेलन में इशारा किया था। 


कैप्टन हॉल के रहते शायद यह मुमकिन नहीं था कि श्रीकृष्ण सिंह की सरकार तटबंधों के प्रस्ताव को आगे बढ़ा 
पाती। इस अध्ययन के बाद कुछ विशेषज्ञों की एक टीम ने कोसी-क्षेत्र के भ्रमण किया था जिसमें जीमूत बहान 
सेन भी शामिल थे। इसी भ्रमण के बाद नेपाल में बराहक्षेत्र में कोसी पर एक बांध का प्रस्ताव किया था जिसकी 
थोड़ी सी आहट पटना बाढ़ सम्मेलन में सुनने को मिली थी। मगर क्योंकि यह स्थान नेपाल में पड़ता था इसलिए 
ब्रिटिश हुकूमत के हाथ बंधे हुये थे और उस समय नेपाल में बांध की बात आई गई हो गई। वैसे भी कैप्टन हॉल 
जितना तटबंधों की भूमिका के प्रति स्पष्ट थे उतनी ही स्पष्टता उन्हें नेपाल से मिलने वाले सहयोग के प्रति भी थी 
जिसका खुलासा उन्होंने पटना सम्मेलन में किया था। तब हालत यह थी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी के किनारे 
तटबंध कैप्टन हॉल नहीं बनने देंगे और नदी पर हाई डैम बनाने के लिए नेपाल कोई 'तकलीफ नहीं उठायेगा।' 


फिर भी यह बात अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ओर कैप्टन हॉल, ब्रैडशॉ स्मिथ और पीटर सालबर्ग 
जैसे घोर तटबंध विरोधी इंजीनियर हों, जिनको अधिकांश राजनीतिज्ञों और समाजकर्मियों का समर्थन प्राप्त था, 
तो दूसरी ओर सरकार ऐसा अध्ययन करवा लेने में कामयाब हो जाये जिसमें कोसी के किनारे तटबंधों का प्रस्ताव 
किया जाये। बाढ़ नियंत्रण को लेकर सरकार की करनी और कथनी में यहीं से फर्क आना शुरू हुआ और बाढ़ को 
लेकर राजनीति की बुनियाद भी शायद यहीं पड़ी। 


क्लॉड इंगलिस का 94 का कोसी योजना प्रस्ताव 


जहां तक कोसी को नियंत्रित करने का प्रश्न था, इस रिपोर्ट में कोसी की सहायक धाराओं पर नेपाल में बांध 
बनाने का सुझाव था जिससे कि नदी के प्रवाह की गति को उस स्थान पर कम किया जा सके जहां यह नदी 
पहाड़ों से मैदान में उतरती है। नदी में आने वाली गाद को कम करने के लिए रिपोर्ट में जंगल लगाने का प्रस्ताव 
किया गया था तथा नदी के पानी को मैदानों में उतरने के बाद उसको सारी नई और पुरानी धारों से होकर बहाने 
का प्रस्ताव किया गया था। 


इसके बाद 94 में सर क्लॉड इंगलिस ने, जो कि उस समय सेंट्रल इरिगेशन एण्ड हाइड्रोडायनमिक रिसर्च सेंटर, 
पूना के निदेशक थे, कोसी के नेपाल तथा भारतीय क्षेत्र का विशद अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुसार नदी 
का पश्चिम की ओर झुका हुआ प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह तिलयुगा और बलान के निचले क्षेत्रों 
को पाट न दे और तब संभवतः तमुरिया के दक्षिण में जमीन का उठान इसे पश्चिम की ओर खिसकने से रोक देगा। 
यहां एक तटबंध की जरूरत पड़ सकती है जो नदी को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोक सके। नदी के मार्ग परिवर्तन 
का कारण नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव तथा भूस्खलन के कारण मिट्टी/बालू का आना था। जंगल 
का सफाया तथा पहाड़ों के निचले क्षेत्र में खेती का विकास भू-क्षरण के मुख्य कारण माने गये। इन मुद्दों पर और 
अधिक जानकारी इकट्ठा करने की सिफारिश क्लॉड इंगलिस ने की थी जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण तब 
संभव न हो सका। 


उत्तर बिहार की बाढ़ पर घोष रिपोर्ट 


942 में बिहार सरकार ने राय बहादुर पी.सी. घोष (अवकाश प्राप्त एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) की मदद से उत्तर 
बिहार की बाढ़ समस्या के संबंध में एक अध्ययन करवाया जो कि उनके वर्षों के अनुभव और छानबीन के आधार 
पर तैयार किया गया। नदियों के किनारे प्रस्तावित तटबंधों का विरोध अभी तक जारी था और इस रिपोर्ट में पानी 
को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर फैलाने का सिद्धांत ही दिखाई पड़ता है। इस पूरी रिपोर्ट में कैप्टन हॉल की छाया 
दिखाई पड़ती है जो कि तब भी बिहार के चीफ इंजीनियर थे। इस रिपोर्ट का प्राक्कथन कैप्टन जी.एफ. हॉल ने 
ही लिखा था जिसका कुछ अंश इस प्रकार है, ''।934 के बिहार भूकम्प के तुरन्त बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 
बहुत सी टोलियों ने एक प्रशंसनीय किन्तु दिशाहीन काम किया। (लोगों की) मदद करने के क्रम में उन्होंने उत्तर 
बिहार के बहुत से नदी-नालों पर तटबंध बना डाले जिससे बहुत सी सड़कों और रेल पथों के कलवर्ट तथा बहुत 
से पानी के निकास के लिए बनाये गये नाले पूरी तरह से अवरुद्ध हो गये। भूकम्प के बाद अगर किसी चीज की 
सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह यह थी कि निचले इलाकों से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाये जिसमें 
काफी क्षेत्र आंशिक रूप से डूब गये थे और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से होने वाली जल-निकासी की दिक्कतों 
की शिकायतें चारों ओर से आने लगीं। कमिश्नर ने मुझसे एक ऐसा अफसर देने को कहा जो कि इन (स्वेच्छा- 
सेवी) प्रयासों को लाभदायक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता पर मेरे पास ऐसा कोई अफसर नहीं था। उन्होंने 
(कमिश्नर ने) तब बिहार सरकार से एक इंजीनियर की सेवाएं मांगी और बंगाल सरकार ने राय साहब पी.सी. बोस 
की सेवाएं कृपापूर्वक इस मकसद के लिए दीं। उन्हें (पी.सी. बोस) एम्बैन्कमेन्ट इंजीनियर का ओहदा दिया गया 
यद्यपि उनका मुख्य काम एम्बैन्कमेन्ट बनने से रोकना था।” 


उत्तर बिहार की बाढ़ संबंधी अपनी इस रिपोट में राय बहादुर पी.सी. घोष ने डब्ल्यू.एल. मरेल, तत्कालीन 
सुपरिंटेडिंग इंजीनियर-उत्तर बिहार सर्किल के एक पत्र, दिनांक 6 फरवरी, 942 का हवाला दिया है जो कि 
उन्होंने डिप्टी चीफ इंजीनियर, सिंचाई, पटना को लिखा था। तिलयुगा, जिससे होकर उन दिनों कोसी की मुख्य 
धारा बह रही थी, के बारे में मरेल ने लिखा कि, ''दरभंगा में ही कोसी के तिलयुगा बांध के पश्चिम में सिल्ट निश्चित 
रूप से जमा होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ और यदि तिलयुगा का बांध टूटता है, जो कि भविष्य में निश्चित 
रूप से टूटेगा, तब लोग दसियों या सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में डूबेंगे। या तो लोग इस जगह 
को छोड़कर खुद हट जायें, या फिर प्रकृति के कठोर नियम उन्हें वहां से खदेड़ देंगे, अन्यथा उन्हें प्रशासन वहां से 
हटाये। लोगों को हटाना बहुत बड़ा काम है और अगर यह तुरन्त शुरू नहीं किया जाता है तो एकदम प्रभावहीन 
हो जायेगा। इस बीच में, अगर बड़े पैमाने पर लोगों को डूबने से बचाना है तो तटबंधों की मरम्मत को रोकना होगा 
जो कि साल में एक बार या छः महीने में एक बार (यह सरकारी फरमान) ढोल पीट कर मुनादी करके लोगों को 
बताया जा सकता है और गांव के प्रधान को यह नोटिस जारी करके उसकी लिखित रसीद ले लेनी चाहिये कि 
तटबंधों की मरम्मत गैर-कानूनी है। इसके अलावा तटबंध पर चौकसी तेज कर देनी चाहिये और जैसे ही कहीं 
कोई (तटबंध) मरम्मत की कोशिश हो वहां सशस्त्र पुलिस भेज देनी चाहिये। थोड़े से सशस्त्र बलों का प्रदर्शन 
बेशक काफी होगा कि (तटबंधों की) मरम्मत बंद हो जायेगी और बाद में होने वाली बहुत सी मुश्किलें आसान हो 
जायेंगी।'' 


जहां तक कोसी को नियंत्रित करने का प्रश्न था, इस रिपोर्ट में कोसी की सहायक धाराओं पर नेपाल में बांध बनाने 
का सुझाव था जिससे कि नदी के प्रवाह की गति को उस स्थान पर कम किया जा सके जहां यह नदी पहाड़ों से 
मैदान में उतरती है। नदी में आने वाली गाद को कम करने के लिए रिपोर्ट में जंगल लगाने का प्रस्ताव किया गया 
था तथा नदी के पानी को मैदानों में उतरने के बाद उसको सारी नई और पुरानी धारों से होकर बहाने का प्रस्ताव 
किया गया था। रिपोर्ट में इस बात पर आशंका व्यक्त की गई थी कि जो आंकड़ों की कमी है उसके लिए विधिवत 
अध्ययन की जरूरत है। 


युद्धोपरान्त प्रस्तावित कोसी योजना 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बिहार की विकास योजना (945) में दस करोड़ रुपए की लागत से कोसी पर नेपाल 
से लेकर गंगा से इसके संगम तक दोनों किनारों पर लगभग 6 कि.मी. के आपसी फासले पर तटबंध बनाने का 
प्रस्ताव था जिससे कि नदी की धारा को दोनों तटबंधों के बीच में रोका जा सके। केन्द्र सरकार के विशेषज्ञों ने इस 
योजना को बेकार बताया और 937 के जीमूत बाहन सेन के प्रस्ताव की ही सिफारिश की। 


कोसी पर बराहक्षेत्र बांध के प्रस्ताव पर पहल 


जहां एक ओर कोसी समस्या के तकनीकी समाधान की कोशिशें चल रही थीं वहीं ।940 के दशक में राज्य के 
वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने कोसी पीड़ितों को किसी सुरक्षित क्षेत्र में ले जाकर पुनर्वासित करने का 
प्रस्ताव किया। उनका मानना था कि कोसी की लगातार यातना भुगतने से बेहतर है कि लोग कहीं दूसरी जगह 
चले जायें। यह जगह या तो हजारीबाग जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में थी या फिर ऐसी जगहों में जहां से 
कोसी जा चुकी है। 


इस प्रस्ताव में कोसी पर एक बड़े बांध की बात कही गई थी जो कि बराह क्षेत्र के पास बनना था। 945 में बाढ़ 
के समय भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड वैवेल ने कोसी क्षेत्र की बाढ़ का सर्वेक्षण किया जो कि दरभंगा 
महाराजा सर कामेश्वर सिंह तथा बिहार के तत्कालीन गवर्नर रदरपफोर्ड की कोशिशों से संभव हो सका। इस यात्रा 
के बाद ।946 में केन्द्रीय जल, सिंचाई और नौ-परिवहन आयोग के अध्यक्ष राय बहादुर अयोध्या नाथ खोसला 
को यह जिम्मा दिया गया कि वे इस योजना पर एक प्राथमिक रपट दें। उनके सहयोग के लिए भारतीय भूगर्भ 
सर्वेक्षण विभाग के दो अधिकारी, जे.बी. ओडेन और के.के. दत्त भी साथ थे। इस योजना का प्रारूप तैयार करने 
में संयुक्त राज्य अमेरिका के बांध विशेषज्ञ डॉ. जे. एल. सैवेज, वाल्टर यंग तथा भूवैज्ञानिक डॉ. एफ.एच. निकेल 
आदि का सहयोग भी मिला था जो कि अपने विषय की तत्कालीन हस्तियां समझी जाती थीं और अमेरिका के 
बोल्डर बांध, ग्रांड कुली तथा शास्ता जैसे बड़े बांधों के निर्माण का श्रेय इन लोगों को प्राप्त था। 


जहां एक ओर कोसी समस्या के तकनीकी समाधान की कोशिशें चल रही थीं वहीं 940 के दशक में राज्य के 
वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने कोसी पीड़ितों को किसी सुरक्षित क्षेत्र में ले जाकर पुनर्वासित करने का प्रस्ताव 
किया। उनका मानना था कि कोसी की लगातार यातना भुगतने से बेहतर है कि लोग कहीं दूसरी जगह चले जायें। 
यह जगह या तो हजारीबाग जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में थी या फिर ऐसी जगहों में जहां से कोसी जा चुकी 
है। इस प्रस्ताव का जबर्दस्त विरोध हुआ क्योंकि मैदानों में रहने वाले लोग पहाड़ी जीवन शैली का नाम सुन कर 
ही घबराते थे, वहां जाने की बात तो बहुत दूर थी। बिहार सरकार ने प्रयोग के तौर पर कोसी मुक्त क्षेत्र गनपतगंज 
(मधेपुरा) में कुछ जमीन अधिगृहित करके लोगों को बसाने का काम शुरू किया था मगर योजना सफल नहीं हो 
पाई। 


इस संबंध में अनुग्रह नारायण सिंह का बिहार विधान सभा में 30 मई, ।946 को दिया गया बयान महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने कहा था कि, “' ... इस तरह के सुझाव आये हैं कि कोसी क्षेत्र में रह रहे लोगों को जबरन वहां से निकाल 
कर किसी दूसरी जगह बसा दिया जाये। गैर-सरकारी लोगों की मदद से इस तरह की एक कोशिश की भी गई जो 
कि कामयाब नहीं हुई। मैं ...नहीं जानता कि यह योजना सफल हो पायेगी या नहीं मगर इसकी संभावना पर 
निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।'' ऐसा लगता है कि बराहक्षेत्र में कोसी के बांध निर्माण के आने वाले प्रस्तावों 
के कारण यह विचार छोड़ दिया गया। 


जहां कोसी को नियंत्रित करने के लिए सरकारी स्तर पर चर्चा गर्म थी वहीं आम लोगों की ओर से इस दिशा में 
माहौल बनाने की कोशिशें जारी थीं। दरभंगा जिला परिषद्‌ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष खुशी लाल कामत (86) ने एक 
बड़ी ही दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। देखें बॉक्स, 'वह किस्सा कहानी नहीं सुनना चाहते, उन्हें तथ्य और 
आंकड़े चाहिये।' 


सरकार पर दबाव डालने की कड़ी में राजेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में निर्मली (तत्कालीन जिला भागलपुर और वर्तमान 
सुपौल) में कोसी पीड़ितों का एक सम्मेलन 6-7 नवम्बर 946 को हुआ जिसमें नारा दिया गया कि “कोसी 
की धारा बदल दो", “कोसी को बांध दो”, “घर-घर में बिजली दो'। कोसी पीड़ितों का मानना था कि, “...एटम के 
जमाने में जब समुद्रों को सुखा कर उर्वर भूमि में बदला जा रहा है, हमारे कोसी के ताण्डव को बन्द करने का कुछ 
भी उपाय नहीं होता, खासकर जब हमारी अपनी सरकार भी बन चुकी है। ...लेकिन, बिना चीखे मां बच्चे की 
नहीं सुनती, जब तक हम कोसी के पीड़ित एक जबर्दस्त आंदोलन खड़ा नहीं करते, अपनी चीख, तड़प और 
चिग्घाड़ से आसमान को थर्रा नहीं देते, हमारे अच्छे दिन कभी वापस नहीं आएंगे।' 


कोसी पीड़ितों का निर्मली सम्मेलन तथा बराहक्षेत्र बांध 


तकनीकी जानकारी के अभाव में केवल कोसी ही नहीं परन्तु उस जैसी अनेक चंचल नदियों के नियंत्रण की 
हमारी पहले की सारी कोशिश नाकाम रही है। इसकी जड़ में नदियों के नियंत्रण की आधुनिक तकनीक के 
व्यावसायिक ज्ञान की कमी ही थी। सौभाग्यवश हमारे तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी फुर्ती से इस नए ज्ञान को सीख 
कर रहे हैं और हम सब को इस नई नीति के प्रभावों को समझना होगा जिसके पालन से हजारों लाखों 
देशवासियों तथा उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। 


6 अप्रैल 947 को निर्मली में ही कोसी पीड़ितों का एक महा-सम्मेलन हुआ था जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सी.एच. 
भाभा", डॉ. श्री कृष्ण सिंह, राजेन्द्र मिश्र, हरिनाथ मिश्र, अनुग्रह नारायण सिंह, बिनोदानन्द झा, बैद्यनाथ चौधरी, 
धनराज शर्मा, बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला और जमुना कार्यी आदि महानुभाव उपस्थित थे। इस अवसर पर 
पहली बार सार्वजनिक रूप से सी. एच. भाभा, ने जो उस समय केन्द्र में अंतरिम सरकार में निर्माण, खनन और 
ऊर्जा के सदस्य थे, कोसी योजना का नया प्रारूप जनता के सामने रखा था। भाभा के अनुसार इस योजना में 
चतरा घाटी में बराहक्षेत्र के पास 229 मीटर ऊँचा कंक्रीट बनाया जाना था। यहाँ 200 मेगावाट क्षमता का एक 
पन-बिजली घर बनाये जाने का प्रस्ताव था तथा नेपाल व बिहार मिला कर 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई 
का प्रावधान भी इस योजना का अंग था। सिंचाई के लिए चतरा के ठीक नीचे तथा भारत-नेपाल सीमा पर कोसी 
पर एक-एक बराज का प्रस्ताव था। ।00 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह योजना 0 वर्षो में पूरी होती। 


अपने भाषण में भाभा ने कहा कि, “आपको यह याद रखना चाहिये कि नदी नियंत्रण तथा जलमार्ग सुधार का 
आधुनिक तरीका एकदम ही नया है। यह तरीका नई जल नियंत्रण तकनीक पर आधारित है जिसका विकास 
पश्चिम के विकसित देशों में भी पिछले 25 वर्षो में ही हुआ है। अपने देश में हमारे नदी विशेषज्ञों और जल 
वैज्ञानिकों ने भी पिछले पांच वर्षो में ही इसे स्वीकारा है। तब तक हमारे विशेषज्ञ भी कोसी नदी की ही भांति दो 
अलग-अलग विचारधाराओं के बीच झूल रहे थे। इसमें से कुछ लोग तटबंध या रिंग बांध इत्यादि के हामी थे तो 
दूसरे लोग बाढ़ संबंधी सारी बुराइयों की जड़ तटबंधों में ही देखते थे और यह लोग सुनियोजित रूप से सारे 
तटबंधों का सफाया करना चाहते थे। आप लोगों में से जो लोग ।937 के बाढ़ सम्मेलन में मौजूद थे उनको याद 
होगा कि उस सम्मेलन में सारी बहस तटबंध के इर्द-गिर्द घूमती रही।” 


945 की युद्धोपरान्त योजना के प्रस्ताव जिसमें नेपाल तराई से गंगा तक कोसी नदी के दोनों किनारों पर तटबंध 
बनाने का प्रस्ताव था उसके बारे में उन्होंने आगे कहा कि ''इस योजना (945 का प्रस्ताव) को हमारे विभाग में 


राय जानने के लिए भेजा गया था। सौभाग्यवश इस समय हम दामोदर घाटी योजना के लिए बहुउद्देशीय जलाशयों 
पर काम कर रहे थे और मेरे विभाग ने बिहार के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई योजना की खामियों को तुरन्त पकड़ 
लिया और इसे केन्द्रीय जल, सिंचाई और नौ-परिवहन आयोग के नवगठित जल योजना संस्थान के पास उनकी 
राय जानने के लिए भेज दिया। आयोग ने हमारे प्रशासकों के विचारों का ही अनुमोदन किया और दामोदर नदी 
योजना की तर्ज पर ही एक बहुउद्देशीय योजना की पुरजोर सिफारिश की है। महानुभाव! यही इस कोसी योजना 
तथा इसमें केन्द्र सरकार की रुचि का आद्योपान्त इतिहास है। मैंने कुछ शब्दों में कोसी योजना के इतिहास को 
बताना आवश्यक समझा है क्योंकि इससे मैं अपने तर्क को स्पष्ट कर सका हूं कि किस प्रकार सही तकनीकी 
जानकारी के अभाव में केवल कोसी ही नहीं परन्तु उस जैसी अनेक चंचल नदियों के नियंत्रण की हमारी पहले 
की सारी कोशिश नाकाम रही है। इसकी जड़ में नदियों के नियंत्रण की आधुनिक तकनीक के व्यावसायिक ज्ञान 
की कमी ही थी। सौभाग्यवश हमारे तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी फुर्ती से इस नए ज्ञान को सीख कर रहे हैं और हम 
सब को इस नई नीति के प्रभावों को समझना होगा जिसके पालन से हजारों लाखों देशवासियों तथा उनकी संपत्ति 
को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।'” 


भाभा के बाद 60,000 उपस्थित लोगों के सामने भाषण करते हुये डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने आशा व्यक्त की कि 
योजना का कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया जायेगा तथा ईश्वर ने चाहा तो वे स्वयं अपने जीवन काल में 
कोसी नदी को नियंत्रित देख पायेंगे और उसके पानी से उजड़ी हुई जमीन एक बार फिर लहलहाते खेतों में 
बदलेगी। 


इसी क्रम में डॉ. सैवेज ने 7 अप्रैल 947 को बराहक्षेत्र में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा था कि 
डिजाइन के दृष्टिकोण से बराहक्षेत्र का ऊँचा कंक्रीट का बांध किसी भी प्रकार के भूकम्प के झटके बर्दाश्त करने 
के लिए सक्षम होगा तथा बड़ी बाढ़ों का पानी भी सुरक्षापूर्वक इसके स्पिलवे पर से गुजारा जा सकेगा। तटबंधों 
द्वारा बाढ़ नियंत्रण को एक बेकार कोशिश कहते हुये उन्होंने बताया कि ह्लांगहो नदी के तल की सतह अब आस- 
पास की जमीन से लगभग 6. मीटर ऊपर उठ चुकी है और ऐसी हालत में नदी का अस्थिर हो जाना स्वाभाविक 
है और तटबंधों के बाहर बसे हुये लोगों पर खतरे की तलवार हमेशा झूलती रहेगी। 


बराहक्षेत्र योजना को पीछे ठेलने की कोशिश-मजूमदार समिति का गठन 


बराहक्षेत्र बांध की यह योजना 946 से लेकर 95 के अंत तक इस प्रकार से खबरों में छाई रही जिससे लगता 
था कि इस पर किसी भी दिन अमल होना शुरू हो जायेगा। परन्तु कभी बरसात, कभी अर्थाभाव, कभी आंकड़ों 
का और अधिक विश्लेषण, कभी गण्डक या कोसी में से एक योजना का चुनाव आदि कितने ही कारणों से योजना 
का कार्यान्वयन टलता रहा। इस बीच परियोजना की अनुमानित लागत 00 करोड़ रुपए से बढ़कर ।77 करोड़ 
रुपए हो गई। नाटक का पटाक्षेप 5 जून, 954 को हुआ जब कि सरकार द्वारा एस.सी. मजूमदार, परामर्शी 
इंजीनियर- बंगाल सरकार, की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें 
मजूमदार के अलावा एम.पी. मथरानी, चीफ इंजीनियर, गण्डक वैली, बिहार; एन.पी. गुर्जर, और जी. सुन्दर- 
चीफ इंजीनियिर (विद्युत), मद्रास सदस्य थे। इस समिति से प्रस्तावित बराह क्षेत्र बांध परियोजना के निम्न मुद्दों 
पर उनकी राय मांगी गई- 


I योजना ठोस है या नहीं? 
2. योजना लागू करने का क्रम ठीक है या नहीं तथा गणना ठीक है या नहीं? 
3. सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन का अनुमान ठीक है या नहीं? 
4. विद्युत उत्पादन के विकास का अनुमान ठीक है या नहीं? 
5. योजना के प्रथम 4 अंशों में जो काम होगा उसे बाढ़ से क्षति तो नहीं होगी? 


योजना के प्रस्तावों को इस समिति ने आमतौर पर ठीक माना पर कहा कि 


() योजना के प्रथम चार चरणों में लगभग 48 करोड़ रुपया खर्च होगा और प्रभावी रूप से बाढ़ नियंत्रण 5वें 
चरण दिखाई पड़ेगा। 
(2) योजना के सातवें क्रम में बराहक्षेत्र में 60 करोड़ की लागत से बिजली' घर बनेगा जो कि 8 लाख किलोवाट 
बिजली पैदा करेगा। यह कहा गया कि समूचे भारत में सारे स्रोतों को मिलाकर 7.5 लाख किलोवाट बिजली 
पैदा होती है। भारत के सभी बिजली घरों में सबसे अधिक बिजली की वार्षिक मांग ] लाख किलोवाट है। ।940 
से 950 तक बिजली की मांग 50 हजार किलोवाट प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। अगले दस वर्षों में इसके कुछ 
और बढ़ने के अनुमान हैं। नए बन रहे बिजली घर 0 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे। इस प्रकार 
बराहक्षेत्र में पैदा होने वाली बिजली एक लम्बे समय तक बिना इस्तेमाल के पड़ी रहेगी। अतः एक बड़ी पूंजी का 
फजूल ढंग से लम्बे समय तक फंसे रहने और बाढ़ नियंत्रण का लाभ देर से मिलने की दलील देते हुये समिति ने 
एक दूसरी योजना की सिफारिश की। 


इन सिफारिशों में खर्च हुये बुद्धि कौशल, विवेक और दूरदर्शिता पर टिप्पणी नहीं करना ही उचित है पर इसका 
इतना तात्कालिक परिणाम जरूर निकला कि पिछले 6 वर्षो से कोसी को नियंत्रित कर लेने की उभरती उम्मीदों 
पर सिरे से पानी फिर गया। 


बेलका जलाशय परियोजना 


उपर्युक्त सलाहकार समिति ने बराहक्षेत्र योजना की एक वैकल्पिक व्यवस्था दी थी जिसके अनुसार योजना निम्न 
रूप से प्रस्तुत की गई। 


. चतरा से 4.4 कि.मी. नीचे बेलका पहाड़ियों में 25.9 मीटर ऊँचा मिट्टी का बांध बनाना जिसका स्पिलवे 
कंक्रीट का बना होगा। बांधों की कुल लम्बाई 9.2 कि.मी. होगी तथा स्पिलवे 762 मीटर लम्बा होगा। इसकी 
संचय क्षमता 2.20 लाख हेक्टेयर मीटर आंकी गई थी जिसमें ।. 04 लाख हेक्टेयर मीटर सिल्ट के लिए तथा 
बाकी जलाशय के लिए थी। इस जलाशय की वजह से 927 के 2,।50 घनमेक सर्वाधिक प्रवाह को 8500 
घनमेक तथा 948 के 4,340 घनमेक सर्वाधिक प्रवाह को 6000 घनमेक किया जा सकता था। ऐसा अनुमान 
था कि 7 वर्षाँ में बांध की सिल्ट/बालू धारण करने के लिए निर्दिष्ट क्षमता का पूरा उपयोग हो जायेगा तथा 
लगभग 50 वर्ष में संपूर्ण संचय क्षमता का हास हो जायेगा। 


2. नेपाल तथा बिहार के उपयोग के लिए 68,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन। 
3. पूर्वी कोसी नहर प्रणाली का निर्माण जिससे बिहार के 6.।5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। 
4. नहर में तीन इकाइयों द्वारा 30,000 किलोवाट बिजली का आवश्यकतानुसार उत्पादन। 
5 नेपाल पूर्वी नहर प्रणाली का निर्माण। 
6. पश्चिमी कोसी नहर द्वारा नेपाल तथा बिहार में 4.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था। 


इस योजना पर 55.5 करोड़ रुपए लगने का अनुमान किया गया था। कोसी नदी के पश्चिमी तट पर कुसहा से 
भगवानपुर तक 56 कि.मी. लम्बा प्रस्तावित तटबंध भी इस योजना का अंग था जिससे नदी के पश्चिम की ओर 
के विस्थापन को रोका जा सके। मगर योजना स्तर पर ही इस प्रस्तावित तटबंध का जबर्दस्त विरोध हुआ और 
यह प्रश्न बिहार विधान सभा में भी उठाया गया था जिसके तर्क साफ थे कि अगर बेलका बांध बनाने के बाद भी 
सारी बालू/सिल्ट इस मात्रा में मौजूद रहे कि नदी की धारा परिवर्तन का डर बना ही रहे तो फिर बेलका बांध और 
पश्चिमी तटबंध की जरूरत ही क्या है? 


ललितेश्वर मल्लिक (953) लिखते हैं, '' यदि यह मान्यता ठीक है कि बेलका बांध से अथवा बराहक्षेत्र बांध से 
कोसी की बाढ़ पर पूरा नियंत्रण पड़ जायेगा तब तो बांध (तट॒बंध) की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। यदि बाढ़ 
पर नियंत्रण नहीं पड़ता है तो सरकार को, और खास कर प्रजातांत्रिक सरकार को, कोई भी अधिकार नहीं है कि 


किसी नदी के प्राकृतिक बहाव पर रुकावट डाल कर किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों को तबाह और बर्बाद करे।” 


इत्तिफाक ने जिस मजूमदार समिति ने बेलका जलाशय के साथ इन तटबंधों की सिफारिश की थी उसके अध्यक्ष 
एस.सी. मजूमदार (940) ने, जब वह बंगाल के मुख्य अभियंता थे, मानते थे कि “वास्तव में, बंगाल में जो 
हमारा अनुभव रहा है उसके अनुसार बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बनाये जाने वाले तटबंधों का मतलब इतना 
ही है कि हम आज के थोड़े से अस्थाई फायदे के लिए आने वाली पीढ़ियों को बंधक रख दें।” बदलते वक्‍त के 
साथ मजूमदार साहब के विचारों में भी परिवर्तन आ गया था और सिर्फ बारह साल के फासले पर वह तटबंधों के 
हिमायती बन गये थे। 


अब बेलका जलाशय प्रस्ताव पर भी आफत 


जहाँ तक नदी के पश्चिमी किनारे पर तटबन्धों का सवाल है उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। सवाल इस बात 
का है कि अगर बांध की ऊँचाई काफी ज्यादा होती है तो तटबन्धों के आकार को बदलना पड़ सकता है। जब 
तक बांध के बारे में फैसला नहीं होता तब तक तटबन्धों पर कोई फैसला करना मुमकिन नहीं होगा। फिर भी 
सरकार लोगों की भावनाओं से पूरी तरह वाकिफ है और इस परियोजना को शुरू करने के लिए हर मुमकिन 
कदम उठा रही है। 


उधर सरकार इस सिकुड़ी-पिचकी योजना पर अमल कर सकने की स्थिति में नहीं थी और जनता इसे सरकार 
पर शक की नीयत से देख रही थी। जय नारायण झा 'विनीत' ने बिहार विधान सभा में प्रश्न उठाया कि कोसी 
और उसकी विध्वंसलीला को रोकने में सरकार को और कितना समय लगेगा? तत्कालीन सिंचाई मंत्री, बिहार 
राज्य, का जवाब था कि, '...दिल्ली में सिंचाई और शक्ति मंत्रालय में 22 जुलाई ।953 को एक बैठक हुई थी 
जिसमें सामान्यतः यह विचार प्रकट किया गया कि बांध या नहर के लिए बेलका ही सबसे उपयुक्त स्थान होगा 
और बाढ़ की भयंकरता की रोकथाम करने के लिए इस सम्बन्ध में सी.डब्ल्यू. पी.सी. को पूरे पैमाने पर जाँच- 
पड़ताल करने को कहा गया। ...हम आशा करते हैं कि सन्‌ ।953 में इसका काम शुरू हो जायेगा।' उधर लहटन 
चौधरी को शक था कि बेलका योजना स्थगित हो गई है मगर सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं थी। 


लहटन चौधरी ने बिहार विधान सभा में अपनी निराशा व्यक्त करते हुये कहा था कि “यह सब कैसी भूल-भुलैयाँ 
है? एक के बाद दूसरी स्कीम बनाई जाती है और वह मिटा दी जाती है। एक एक्सपर्ट के बाद दूसरा एक्सपर्ट, 
दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा एक्सपर्ट आता रहता है, किन्तु न जाने कब यह स्कीम लागू होगी 
और सरकार का जो वादा है यह पूरा भी होगा या नहीं? बेलका डैम के बारे में यह अपील की जा रही है कि 7 
वर्षों में बालू जमा रखने वाला हिस्सा भर जायेगा और इतनी अवधि के लिए करोड़ों रुपये लगाना ठीक नहीं है। 
पर यह कोई नई बात नहीं...] फिर आज एकाएक ॥7 वर्षों में भर जाने के प्रश्न को नया बता कर योजना क्यों 
छोड़ी जा रही है।' 


उधर विधायक रमेश झा ने शिकायत की कि कुछ दिन पहले सिंचाई मंत्री ने बताया था कि भविष्य में बेलका डैम 
बनेगा और कुछ दिनों बाद उन्हीं की अध्यक्षता में पटना में एक मीटिंग हुई जिसमें केन्द्र सरकार के एक एक्सपर्ट 
ने बताया कि यह बांध बन पायेगा, यह कोई जरूरी नहीं है। एक ओर केन्द्र सरकार पार्लियामेन्ट में बयान देती है 
कि बांध नहीं बनेगा तो दूसरी ओर राज्य सरकार विधान सभा में कहती है कि बेलका बांध बनेगा। अब किसको 
सही माना जाय? 


योजनाएँ बनती रहीं, आवाजें उठती रहीं, आश्वासन दिये जाते रहे और कोसी अपनी गति से बहती रही यहाँ तक 
कि क्षेत्र से एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल ] अगस्त 953 को पंडित नेहरू से मिलने और यह बताने के 
लिए गया कि सरकार की टाल-मटोल वाली नीति से पार्टी की छवि को कितना नुकसान पहुँच रहा है। इस प्रतिनिधि 


मंडल में हरिनाथ मिश्र, सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल तथा ललित नारायण मिश्र आदि बहुत से लोग थे। यह लोग पं. 
नेहरू के साथ-साथ वी.टी. कृष्णमाचारी, उप-मंत्री, और कँवर सेन, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग 
से मिले। पर बेलका योजना पर विशेषज्ञों की एक बैठक में पुनर्विचार होना था। 


इस तरह के दबावों के चलते केन्द्र सरकार की ओर से जयसुख लाल हाथी को लोकसभा में आश्वासन देना पड़ा 
(9 सितम्बर ।953) कि, “...खोज-बीन अभी भी जारी है और यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले 6 महीनों 
के भीतर इसे पूरा कर लिया जायेगा। तभी यह बताना मुमकिन हो पायेगा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 
कौन सी योजना लागू की जायेगी। जहाँ तक नदी के पश्चिमी किनारे पर तटबन्धों का सवाल है उसके बारे में कोई 
मतभेद नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर बांध की ऊँचाई काफी ज्यादा होती है तो तटबन्धों के आकार को 
बदलना पड़ सकता है। जब तक बांध के बारे में फैसला नहीं होता तब तक तटबन्धों पर कोई फैसला करना 
मुमकिन नहीं होगा। फिर भी सरकार लोगों की भावनाओं से पूरी तरह वाकिफ है और इस परियोजना को शुरू 
करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है।” 3 अक्टूबर और नवम्बर 953 को पं. नेहरू ने एक बार फिर 
उत्तर बिहार का दौरा किया और इससे कार्यकलाप में कुछ तेजी जरूर आई। 


आखिरकार भारत सरकार द्वारा एक दूसरी समिति गठित की गई जिससे कोसी परियोजना के तत्कालीन स्वरूप 
पर राय मांगी गई। वेंकटा कृष्ण अस्यर-चीफ इंजीनियर, आन्ध्र प्रदेश, केवर सेन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल एवं विद्युत 
आयोग, एम.पी. मथरानी, चीफ इंजीनियर, बिहार, तथा एन.के. बोस-निदेशक, सिंचाई शोध संस्थान, कलकत्ता, 
इस समिति के सदस्य थे। इस चारों सदस्यों ने क्षेत्र का 40 दिसम्बर ।953 को हवाई सर्वेक्षण किया और 3 
दिसम्बर 953 को अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को दिया जिसके आधार पर गुलजारी लाल नन्दा ने 4 
दिसम्बर ।953 को लोकसभा में कोसी योजना का प्रारूप बताया जिसके आधार पर वर्तमान निर्माण कार्य हुआ 
है। इसे ।953 योजना के नाम से शोहरत मिली। इस योजना को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की 953 
योजना भी कहते हैं (चित्र 2..)) इस योजना के निम्न उद्देश्य थे। 


चित्र 2. को देखने के लिए अटैचमेंट डाउनलोड करें 
कोसी की ।953 वाली परियोजना 


. नेपाल में हनुमान नगर से 4.8 कि.मी. उत्तर नदी में ,।50 मीटर लम्बा एक बराज बनाना जिसके पूर्वी छोर 
पर 890 मीटर लम्बे तथा पश्चिमी छोर पर 38 मीटर लम्बे मिट्टी के तटबंध बना कर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी 
उभार बाँधों (Affl*-8५१०५) से जोड़ देने का प्रस्ताव था। इन दोनों उभार बाँधों की लम्बाई 2.8 कि.मी. 
अनुमानित थी। इस योजना के इस अंश पर 3.27 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। 


2. कोसी नदी की धारा को सीमित करने के लिए बराज के नीचे दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा तटबन्धों के निर्माण 
का प्रस्ताव किया गया। पश्चिमी तट पर यह तटबंध भारदह से भन्थी तक 2 कि.मी. तथा पूर्वी तट पर यह 
भीमनगर से बनगाँव तक 99.20 कि.मी लम्बा बनाया जाने वाला था। इसके साथ ही निर्मली तथा महादेव मठ 
गाँवों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर रिंग बाँध प्रस्तावित था। बलान और तिलयुगा नदियों पर सुरक्षा तटबंध 
तथा पूर्वी उभार बाँध के ऊपर 9.2 कि.मी. लम्बा बाढ़ सुरक्षा तटबंध भी इस योजना का अंग था। इस पूरे काम 
की लागत 0.67 करोड़ रुपये आँकी गई और इससे 2.।4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किये जाने का 
अनुमान था। 


3. सहरसा तथा पूर्णियाँ जिले की 5.47 लाख हेक्टेयर जमीन में पूर्वी कोसी नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई की सुविधा 
उपलब्ध कराना जिस पर १3.37 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित था। 


इस प्रकार मुख्य कार्य कुल 37.3 करोड़ रुपये की लागत पर प्रस्तावित हुआ। इसके साथ ही नेपाल में चतरा 


नहर से 73 हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था भी करनी थी पर इसके लिए निर्माण कार्य नेपाल पर ही 
छोड़ दिया गया था। इस नहर का अनुमानित व्यय 3 करोड़ रुपये था। विद्युत उत्पादन के लिए भविष्य में प्रावधान 
होना था और इसका प्राककलन 953 वाली योजना में शामिल नहीं किया गया था। 


इस योजना को यदि भाभा के 6 अप्रैल 947 वाले भाषण से मिला कर देखा जाय तो स्पष्ट होता है जिस पुरानी 
और बेकार तकनीक (O५tdated Techn०।०9) को नमस्कार करके बराहक्षेत्र बाँध की बात की गई थी, 8 
वर्ष का समय और लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक अनुसंधान पर खर्च करने के बाद हम वहीं के वहीं खड़े 
थे। 


समिति ने इंजीनियरों के बचाव के लिए एक शोशा अपनी सिफारिशों में जरूर छोड़ दिया था। उसने यह कहा था 
कि, “...इस परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तावों से एक वाजिब समय तक के लिए बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव 
होगा। इसलिए यह जरूरी है कि नदी में आने वाले बालू के स्रोत और मात्रा का अध्ययन जारी रखा जाय और 
उसे कम करने के लिए खोलाओं में चेक डैम बनाये जायें, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का काम किया जाय 
या फिर नदी और उसकी सहायक धाराओं पर जलाशय बनाये जायें।'' 


वास्तव में पं. नेहरू ने जब कोसी क्षेत्र का दौरा किया था तो लोगों की बदहाली देख कर उनका दिल इतना पसीज 
गया कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की तकलीफों को तुरन्त दूर करने के लिए जोर दिया। दुर्भाग्यवश बाढ़ से तुरन्त 
मुकाबला केवल स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है और उसका इंजीनियरिंग के अनुसार एक ही समाधान है 
कि नदी और लोगों के बीच तटबंध की शक्ल में एक दीवार खड़ी कर दी जाये। यह एक अलग बात है कि इससे 
तुरन्त फायदा तो जरूर होता है मगर लम्बे समय पर इसके नतीजे खतरनाक होते हैं और यह बात किसी से छिपी 
नहीं है। 


इस योजना का प्रारूप किस गंभीरता से और कितनी जल्दबाजी में तैयार किया गया था उसके बारे में कोसी 
परियोजना के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर अखौरी परमेश्वर प्रसाद का बयान गौर करने के काबिल है। देखें बॉक्स- 
कोसी प्रोजेक्ट की कहानी मैं आप को बताता हूँ। 


राजनैतिक तटबन्धों पर लगी स्वीकृति की मुहर 


मजूमदार समिति के पास भी केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई बराहक्षेत्र परियोजना पर 
टिप्पणी करने के लिए कुछ खास था नहीं क्योंकि यह प्रारूप उन लोगों ने तैयार किया था जो कि बांध निर्माण 
के क्षेत्र में अपने समय की दुनियाँ की सबसे बड़ी हस्ती माने जाते थे। इसके बावजूद अगर सरकार किसी समिति 
का गठन करके उससे राय मांगती है तो उसके उद्देश्य साफ थे कि सरकार न तो बराहक्षेत्र बांध बनाना चाहती 
थी और न ही उसकी यह आर्थिक सामर्थ्य में था कि वह बांध बना सके। 


कोसी को तटबन्धों के बीच कैद करने का फैसला न सिर्फ राजनैतिक था बल्कि वह गैर-तकनीकी बुनियाद पर 
भावनाओं में बह कर लिया गया फैसला था। 850 के दशक से दामोदर नदी पर बनाये गये तटबन्धों की बखिया 
उधड़ने के बाद और पिछले 00 वर्षों में बाढ़ नियंत्रण पर चली सारी बहस को ठेंगा दिखाते हुये यह फैसला लिया 
गया था। बाढ़ पीड़ितों से, जिन्हें बार-बार कहा गया था कि तटबंध बुरी चीज है और उन्हें जहाँ तक मुमकिन हो 
सके उससे परहेज करना चाहिये, अब उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वह तटबन्धों पर अक्षत-सुपाड़ी छिड़कें। 
सबसे ज्यादा परेशान तो उस समय कोसी तटबन्धों के बीच पड़ने वाले 304 गाँवों के बाशिन्दे थे और जाहिर है 
कि वह तटबन्धों का विरोध करते। सरकार का रुख थोड़ा नर्म था और इस बात की कोशिशें जारी थीं कि लोगों 
के दिलो-दिमाग से हर तरह के डर निकल जायें और वह बिना किसी झंझट-झमेले के तटबन्धों को स्वीकार कर 
लें। 


तत्कालीन योजना मंत्री गुलजारी लाल नन्दा को लोकसभा में 3 मई 954 को यह बयान देना पड़ा कि यह 
परियोजना एक दम चुस्त-दुरुस्त है। यह बात उन्होंने वांगू हू चेंग, चीफ इंजीनियर-जल संरक्षण मंत्रालय, चीन 
तथा दो अमेरिकी विशेषज्ञों मैडाक और और टॉरपेन के हवाले से कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना 
एक गहन खोज-बीन, शोध और ।946 से 953 के बीच हासिल किये गये तजुर्बोँ की बुनियाद पर तैयार की गई 
है और इसमें सारे पहलुओं को अच्छी तरह से जांच-परख लिया गया है। 


सच यह था कि ।946 से लेकर 95I तक, जब तक कि मजूमदार समिति का गठन नहीं हुआ था, जो कुछ भी 
खोज-बीन, शोध या तजुर्बा इकट्ठा किया गया था वह सब बराहक्षेत्र बांध के सिलसिले में किया गया था, तटबन्धों 
के लिए नहीं। मजूमदार समिति के गठन की जरूरत ही इसलिए पड़ी थी कि सरकार के पास बराहक्षेत्र बाँध के 
निर्माण के लिए आवश्यक धन (।952 की लागत पर 77 करोड़ रुपये) नहीं था और वह किसी सस्ते समाधान 
की तलाश में थी और मजूमदार समिति ने उसका यही प्रिय काम किया। टी.पी. सिंह लिखते हैं कि, “...परियोजना 
की बहुत बड़ी लागत और उसको पूरा करने में लगने वाले उतने ही समय को ध्यान में रखते हुये योजना को 
स्थगित करना पड़ा।” 


मजूमदार समिति के पास भी केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई बराहक्षेत्र परियोजना पर टिप्पणी 
करने के लिए कुछ खास था नहीं क्योंकि यह प्रारूप उन लोगों ने तैयार किया था जो कि बांध निर्माण के क्षेत्र में 
अपने समय की दुनियाँ की सबसे बड़ी हस्ती माने जाते थे। इसके बावजूद अगर सरकार किसी समिति का गठन 
करके उससे राय मांगती है तो उसके उद्देश्य साफ थे कि सरकार न तो बराहक्षेत्र बांध बनाना चाहती थी और न 
ही उसकी यह आर्थिक सामर्थ्य में था कि वह बांध बना सके। मजूमदार समिति के लिए जो विचार बिन्दु सुझाये 
गये थे उन से साफ जाहिर था कि सरकार की दिलचस्पी बराहक्षेत्र बांध में नहीं थी। मजूमदार समिति ने इस इशारे 
को बखूबी समझा और वह सब कुछ कह दिया जो सरकार खुद नहीं कहना चाहती थी। यह भी अजीब संयोग है 
कि मजूमदार समिति ने कोसी के पश्चिमी किनारे पर तटबन्धों की सिफारिश की थी क्योंकि समिति के अध्यक्ष 
एस.सी. मजूमदार खुद कभी तटबंध निर्माण से भावी 'पीढ़ियों को बन्धक' बनाये जाने के अंदेशे से दुबले हुये 
जाते थे मगर समिति काफी समझदार थी और उसको इशारा काफी था। 


उधर बेलका परियोजना भी कोई सस्ती या कम समय में पूरी कर ली जाने वाली योजना नहीं थी। कोसी परियोजना 
के तत्कालीन प्रशासक टी.पी. सिंह का मानना था कि, “...व्यय के अनुपात में अनुमानतः लाभ न होने के कारण 
बेलका में अवरोध बांध के निर्माण की दूसरी योजना भी कार्यरूप में परिणत नहीं की जा सकी। इसी बीच इस 
दिशा में कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए जनता का दबाव बढ़ता गया। इस हद तक कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार 
ने केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग से आग्रह किया कि वह देश के आर्थिक संसाधन को दृष्टि में रख कर शीघ्र 
कार्यरूप में परिणत करने के लिए कोई योजना तैयार कर दे।” 


इसके अलावा कोसी पर तटबंध बनाने का फैसला पं. नेहरू की अक्टूबर ।953 की बिहार यात्रा के बाद लिया 
गया था और इस पर आधिकारिक स्वीकृति की मुहर दिसम्बर ।953 में लगी थी। यह फैसला कभी भी 946 से 
953 के लम्बे शोध और अनुभव के आधार पर नहीं किया गया था। इस योजना को बनाने में “कितना दिमाग 
खर्च हुआ होगा“, यह अखौरी परमेश्वर प्रसाद की बात से ही पता लग जाता है। 


कॅवर सेन तथा डॉ. के.एल. राव की चीन यात्रा 


दोनों इंजीनियरों के चीन से लौटने के बाद इनकी रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सितम्बर 954 में लोकसभा में पढ़ 
कर सुनाया गया था और लोकसभा सदस्यों से उम्मीद की गई थी कि वह कोसी तटबन्धों की भूमिका पर बेवजह 


परेशान न हों। जाहिर तौर पर यह विशेषज्ञ ह्लांग हो नदी के तटबन्धों की भूमिका से सन्तुष्ट थे और उन्होंने कोसी 
नदी पर तटबन्धों की सिफारिश की क्योंकि कोसी किसी भी मायने में ह्लांग हो जितनी खतरनाक नदी नहीं थी। 


अंग्रेजी में एक कहावत है गाड़ी को घोड़े के आगे जोतना और कुछ ऐसा ही किया गया जब केवर सेन, तत्कालीन 
अध्यक्ष-केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग और डॉ. के.एल. राव, तत्कालीन निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत 
आयोग, ह्वाँग हो नदी (पीली नदी) के तटबन्धों का अध्ययन करने के लिए मई ।954 में चीन भेजे गये जिससे कि 
वे कोसी तटबन्धों पर अपनी सिफारिश कर सकें। मजा यह था कि योजना 953 में स्वीकृत हो चुकी थी और 
इसकी विधिवत घोषणा भी लोकसभा में हो चुकी थी। गुलजारी लाल नन्दा ने दो-दो बार योजना के पक्ष में बयान 
भी दिये। इतना हो जाने के बाद यह दोनों विशेषज्ञ चीन भेजे गये और इन्होंने वापस आकर ठीक वही रिपोर्ट पेश 
की जिसके लिए सरकार ने इन्हें वहाँ भेजा था। इन लोगों ने ह्लाँग हो नदी योजना के प्रबन्धन और जन सहयोग के 
पहलू पर तो जरूर कसीदे कहे पर इसके तकनीकी और विध्वंसकारी पक्ष को एकदम दबा गये। 


कॅवर सेन और डॉ. के.एल. राव ने चीन से वापस आने पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है- “...जहाँ पीली नदी में बहती 
हुई अधिकांश सिल्ट महीन है वहीं कोसी में महीन सिल्ट से लेकर मोटा बालू तक पाया जाता है। यदि पीली नदी 
अपने सिल्ट भार को आसानी से समुद्र तक ले जा सकती है तब यदि कोसी के पानी से मोटे बालू के कणों को 
अलग कर लेने की व्यवस्था कर ली जाये तो कोई वजह नहीं है कि कोसी को क्यों इस तरह काबू में नहीं लाया 
जा सकता कि वह अपनी सिल्ट, जिसके कारण नदी की धारा बदलती है, बहा न ले जाये।” 


रिपोर्ट में सिफारिशें देते हुए लिखा गया है कि- “...क्योंकि पीली नदी के तटबंध सदियों से सक्षम माने गये हैं, 
यद्यपि उनमें रख-रखाव तथा किनारों की निगरानी की समस्या के कारण समय-समय पर दरारें पड़ी हैं, कोसी 
तटबंध का निर्माण, बराज के निर्माण से भी पहले, तुरन्त शुरू करना चाहिये। स्थानीय जनता को अभी निर्माण 
के लिए तथा बाद में रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। खतरनाक जगहों पर पत्थरों का जमाव तथा 
जहाँ जरूरत हो नदी की तलहटी की खुदाई करके धारा को स्थिर रखा जा सकता है।” तथा “...कोसी के मुकाबले 
पीली नदी कहीं ज्यादा सिल्ट को बहुत आसानी से बहा ले जाती है। अतः कोसी में मौजूद सिल्ट बहुत ज्यादा 
परेशानी प्रस्तुत नहीं करेगी। केवल मोटे बालू को अलग करना होगा। महीन और मध्यम आकार के सिल्ट कण, 
यदि इनका परिमाण वर्तमान के मुकाबले बढ़ भी जाये तब भी, वह कोसी के प्रवाह में बह जायेंगे जैसा कि पीली 
नदी के सन्दर्भ में हो रहा है।” 


इन दोनों इंजीनियरों के चीन से लौटने के बाद इनकी रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सितम्बर ।954 में लोकसभा में 
पढ़ कर सुनाया गया था और लोकसभा सदस्यों से उम्मीद की गई थी कि वह कोसी तटबन्धों की भूमिका पर 
बेवजह परेशान न हों। जाहिर तौर पर यह विशेषज्ञ ह्लांग हो नदी के तटबन्धों की भूमिका से सन्तुष्ट थे और उन्होंने 
कोसी नदी पर तटबन्धों की सिफारिश की क्योंकि कोसी किसी भी मायने में ह्लांग हो जितनी खतरनाक नदी नहीं 
थी। 


मगर न तो ह्लाँग हो नदी अपना सारा पानी बड़ी सरलता से समुद्र में ढाल पा रही थी और न ही उस पर बने तटबंध 
किसी भी प्रकार से पूरी तरह सुरक्षित और कारगर थे और जिस समय हमारे विशेषज्ञ चीन में घूम रहे थे उसके 
काफी पहले से वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार अपनी नदियों के बारे में एक दम अलग तरीके से सोच रही 
थी। 


ह्लाँगहो नदी को नियंत्रित करने की चीनी विचारधारा 


पानी और सिल्ट का विस्थापन एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। यह तो साफ, है कि सिल्ट का इतना 
अधिक जमाव तटबन्धों को ऊँचा करके या उन्हें मजबूत करके रोका नहीं जा सकता। वास्तव में तटबंध जितने 


ऊँचे और मजबूत होते जायेंगे सिल्ट का जमाव उतनी ही तेजी से बढ़ेगा क्योंकि सिल्ट के बाहर जाने के सारे 
रास्ते बन्द हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने ही जाल में फँसते हैं और जल-प्लावन, तटबंध टूटना, धारा परिवर्तन 
आदि के खतरे हमारा पीछा नहीं छोड़ते। 


955 मे चीन से प्रकाशित वहाँ के तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री तेंग त्से ह्ले की रिपोर्ट में ह्लाँग हो नदी के बारे में 
काफी जानकारी दी गई है। इस रपट के कुछ अंश प्रसंगवश उद्धृत करने योग्य हैं- “परन्तु पीली नदी (ल्लॉग हो) में 
बाढ़ की असाधारण गम्भीरता केवल गर्मी के समय घाटी में वर्षा के कारण नहीं, ......परन्तु उससे भी अधिक नदी 
के निचले छोरों पर सिल्ट के बहुत ज्यादा जमाव के कारण है...। पीली नदी अपने प्रवाह के साथ दुनियाँ की किसी 
भी नदी के मुकाबले ज्यादा सिल्ट लाती है। यह सिल्ट इतनी होती है कि उससे भूमध्य रेखा के चारों ओर । मीटर 
ऊँचे और मीटर चौड़े बाँध के 23 फेरे लग सकते हैं। निचले क्षेत्रों में नदी का ढाल सपाट है और यह सिल्ट समुद्र 
में न जाकर बड़ी मात्रा में नदी तल में जमा होती है। परिणामतः धीरे-धीरे नदी तल ऊँचा होता गया और अब 
तटबन्धों के बीच नदी में पानी का औसत तल तटबन्धों की बाहर की जमीन से ऊँचा हो गया है जिसे हम उन्नत 
नदी (६९।\३९५ र।\९7) भी कह सकते हैं। सिल्ट से भरी हुई ऐसी नदी की धारा स्थिर रह ही नहीं सकती। साथ 
ही सिल्ट का नदी के मुहाने पर जमाव हर साल बढ़ता ही जा रहा था जिससे न केवल नदी के इस हिस्से में हर 
साल धारा बदलती रहती है वरन्‌ पूरे निचले क्षेत्र की स्थिति ही खतरनाक बन गई है और यही वजह है कि जब 
भी तटबन्धों के बीच में कैद नदी की समाई से ज्यादा बाढ़ आती है तब विपत्ति, जल-प्रलय, दरार पड़ना या धारा 
का बदलना सभी कुछ निचले क्षेत्रों में होता है। ऐतिहासिक रिकार्डो के अनुसार 047 ई. से अब तक नदी के 
निचले क्षेत्रों में लगभग ।500 अवसरों से अधिक पर दरार पड़ना या जल-प्रलय जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, 26 
बार नदी का धारा परिवर्तन हुआ है जिसमें 9 बार का परिवर्तन बहुत बड़ा था। 933 की भयंकर बाढ़ में 50 से 
भी अधिक जगहों पर तटबंध टूटे जिससे ,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पानी में डूबा। 36 लाख 40 हजार लोग बाढ़ 
से प्रभावित हुये तथा 8,000 लोग मारे गये। 2 हजार 3 सौ लाख युआन से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान 
हुआ। 


938 में जापानियों ने चीन पर हमला किया। इस हमले को नाकाम करने के लिए होनान प्रान्त के चेंगचाउ के 
पास हुआयुवानकू में चियांग काई-शेक सरकार ने ह्लाॉँग हो का तटबंध कटवा दिया था जिससे नदी की धारा में 
भीषण परिवर्तन हुआ जिसमें 54 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पानी भर गया। एक करोड़ पच्चीस लाख लोग बाढ़ 
से प्रभावित हुये और इसके पहले कि जापानी सेना का हमला नाकाम होता, जापानी सेना समेत खुद चीन के 
8,90,000 लोग मारे गये। 


रिपोर्ट आगे लिखती है कि “परन्तु क्या हम यह कह सकते है कि पीली नदी का खतरा टल गया है, नहीं। इसके 
विपरीत हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिये कि इसके द्वारा किया गया विनाश अब पहले से ज्यादा गंभीर हो 
गया है। सन्‌ 855 ई. के बाद के सौ वर्षों में यह तटबंध लगभग 200 बार टूटे हैं। इसका मुख्य कारण नदी के 
निचले क्षेत्रों में सिल्ट का जमाव है। एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार निचले क्षेत्रों में नदी का तल एक से लेकर दस 
से.मी. तक प्रति वर्ष बढ़ रहा है। कुछ स्थानों पर नदी तल आस-पास की जमीन से 0 मीटर ऊपर हो गया है।” 
इस रिपोर्ट में तटबंध बना कर नदी की बाढ़ रोकने के तरीके को बाबा आदम के समय का तरीका बताया गया 
था। इसके अनुसार पान ची-सुन के प्रसिद्ध गुरु मंत्र “...तटबंध बना कर पानी को रोके रखो और तेज धारा में 
बालू को बहा दो” की एक तरह से चुटकी ली गई थी कि उनके पुरखों का ज्ञान कहाँ जा कर ठहर गया था। 
चीनियों ने तब सीख लिया था कि पानी और सिल्ट का विस्थापन एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। यह 
तो साफ, है कि सिल्ट का इतना अधिक जमाव तटबन्धों को ऊँचा करके या उन्हें मजबूत करके रोका नहीं जा 
सकता। वास्तव में तटबंध जितने ऊँचे और मजबूत होते जायेंगे सिल्ट का जमाव उतनी ही तेजी से बढ़ेगा क्योंकि 
सिल्ट के बाहर जाने के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने ही जाल में फँसते हैं और जल-प्लावन, 
तटबंध टूटना, धारा परिवर्तत आदि के खतरे हमारा पीछा नहीं छोड़ते। 


954 के प्रारंभ में चीन ने सोवियत संघ से विशेषज्ञों के एक दल को अपने यहाँ आमंत्रित किया जिससे बड़े बाँधों 


की मदद से पीली नदी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए राय माँगी गई। ए.ए. कोरोलीफ की अध्यक्षता में 
सात सदस्यों का एक दल जनवरी, 954 में पीकिंग पहुँचा तथा अप्रैल, ।954 में पीली नदी योजना आयोग की 
स्थापना हुई। यह कदम चीनियों ने ह्लाॉँग हो नदी के तटबन्धों से तंग आ कर उठाया था। यह घटना कँवर सेन तथा 
डॉ. के. एल. राव की चीन यात्रा के पहले की है जो मई 954 में चीन पहुँचे थे। 


कॅवर सेन तथा डॉ. के. एल. राव का बयान 


चीन और अमेरिका दोनों ही देशों की नदियों और उन पर बने तटबधों के तजुर्बे अच्छे नहीं थे मगर इन दोनों ही 
देशों से तटबन्धों की घटिया तकनीक की वकालत करने वाले इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। सवाल यह है 
कि सिल्ट को नियंत्रित करने की पूरक व्यवस्था की परिभाषा क्या है? इसके लिए दो ही रास्ते हैं जो मालूम हैं। 
एक रास्ता तो यह है कि 95I की दरों पर 77 करोड़ रुपये की लागत से बराहक्षेत्र बांध बनाया जाय और 
दूसरा यह कि कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी मात्रा में वनीकरण किया जाय। 


इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चीनियों की अपनी समस्याओं के प्रति उनके उस समय के सोच का अन्दाजा लगता 
है। जब वे अपने लिए ऊँचे बाँधों की सहायता से पीली नदी को सिल्ट मुक्त बहाने की बात कर रहे थे उसी समय 
हमारे यह दोनों विशेषज्ञ, डॉ. के. एल. राव और कँवर सेन, ।953 की तटबन्धों वाली कोसी योजना को ठीक- 
ठाक होने का प्रमाण पत्र लेकर चीन से वापस आये। केवर सेन के ही अनुसार चीन की हुआई योजना के मुख्य 
अभियंता वांग-हू-चेंग ने कहा था कि “953 वाली योजना मुझे बहुत ठीक लगती है बशर्ते कि आप लोग सिल्ट 
नियंत्रण के लिए भी कुछ करें।” वस्तुतः ।953 वाली योजना में सिल्ट नियंत्रण का कोई प्रावधान था ही नहीं और 
इसके बिना योजना का कोई दीर्घकालिक मतलब ही नहीं था। इसी प्रकार दो अमेरिकन विशेषज्ञों, टॉरपेन और 
मैडॉक का भी हवाला दिया जाता है जिन्होंने कहा बताते हैं कि स्वीकृत योजना वस्तुतः बहुत ही सावधानी पूर्वक 
किये गये अध्ययन के बाद सक्षम इंजीनियरों द्वारा बनाई गई है तथा यह योजना बहुत से सम्भावित प्रस्तावों में 
सबसे अच्छी है। भविष्य में कभी सिल्ट जमाव के कारण नदी तल में उठान होगा तब तटबंध अव्यावहारिक हो 
जायेंगे और उस समय कोई पूरक व्यवस्था करनी पड़ेगी।” यह दोनों अमरीकी विशेषज्ञ यह बताना भूल गये कि 
खुद उनके देश में ।833 से 927 के बीच में मिसीसिपी नदी के तटबन्धों को 5.।8 मीटर ऊँचा करना पड़ा था 
जिसके बावजूद तटबन्धों में दरार पड़ना तथा उनके ऊपर से होकर नदी का बहना जारी रहा। 


92 की मिस्सीसिपी नदी की बाढ़ में इसके तटबन्धों पर से कम से कम 300 जगहों पर बाढ़ का पानी ऊपर 
से बह गया और वहाँ तटबंध टूट गया और नदी के कुल ।640 किलोमीटर लम्बे तटबन्धों में से 96 किलोमीटर 
का सफाया हो गया था। वास्तव में मिस्सीसिपी तटबन्धों की हालत 882 से ही बहुत खस्ता थी और नदी में 
जानलेवा बाढ़ आने लगी थी जो कि 897 और १903 में फिर देखी गई। 


उसी तरह 927 में, “...अमेरिका की मिस्सीसिपी नदी ने पिछले साल सारे बन्धनों को तोड़ दिया और 5,200 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उसका पानी फैल गया जिसकी वजह से 20 करोड़ डॉलर से लेकर 00 करोड़ डॉलर के 
बीच की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। टूटे तटबन्धों के कारण लगभग 7.5 लाख लोग बेघर हो गये और उनमें से 
कोई 6 लाख लोगों को रेडक्रास की शरण लेनी पड़ी। अमेरिका जैसे सुखी, सम्पन्न और ताकतवर देश की कोई 
हिकमत इन लोगों के काम नहीं आई और उन्होंने चुपचाप तकलीफें बर्दाश्त कीं। इस प्रलय का पूरा ब्यौरा अभी 
उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग अपने घरों को लौट आये हैं मगर काफी लोग बाढ़ के डर से लौटने की हिम्मत नहीं 
जुटा पाये हैं।” 


इंजीनियरों को मिस्सीसिपी नदी की धारों की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी 
पड़ी जिससे बाढ़ का लेवल कम हो सके। नदी की धारों की बड़े पैमाने पर खुदाई की गई जिसकी कीमत अमेरिका 
जैसा अमीर देश ही अदा कर सकता है। 


इस तरह से चीन और अमेरिका दोनों ही देशों की नदियों और उन पर बने तटबधों के तजुर्बे अच्छे नहीं थे मगर 
इन दोनों ही देशों से तटबन्धों की घटिया तकनीक की वकालत करने वाले इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। 
सवाल यह है कि सिल्ट को नियंत्रित करने की पूरक व्यवस्था की परिभाषा क्या है? इसके लिए दो ही रास्ते हैं जो 
मालूम हैं। एक रास्ता तो यह है कि 95 की दरों पर 77 करोड़ रुपये की लागत से बराहक्षेत्र बांध बनाया जाय 
और दूसरा यह कि कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी मात्रा में वनीकरण किया जाय। यह दोनों ही काम भारतवासियों 
के वश में नहीं है क्योंकि बांध बनाने का स्थल और कोसी का अधिकांश जल-ग्रहण क्षेत्र-दोनों ही नेपाल में है और 
यह दोनों ही काम लागत और समय के लिहाज से कभी भी 953 वाली कोसी योजना के पूरक तो नहीं ही हो 
सकते थे। इन दोनों तरीकों को अपनाने से होने वाला लाभ भी सन्देह के दायरे में आता है जिस पर हम आगे 
विचार करेंगे। जहाँ तक वनीकरण का सवाल है, वहाँ तो कोसी की धारा तब भी बदलती थी तब उत्तर के जंगलों 
पर अंग्रेजों की कुल्हाड़ियाँ नहीं बरसी थीं। 


असल में हमारे दोनों बांध विशेषज्ञों की चीन यात्रा एक छलावा थी क्योंकि कोसी पर तटबंध बनाने का राजनैतिक 
निर्णय तो दिसम्बर 953 में लिया जा चुका था और उसको केवल तकनीकी वैधता देने का काम बाकी था। यह 
बात इन विशेषज्ञों को पहले से ही मालूम थी और यह काम इन लोगों ने बड़ी मुस्तैदी और वफादारी से कर 
दिखाया। 


सिल्ट की समस्या जो कि कोसी और उत्तर बिहार की लगभग सभी नदियों की समस्या की जड़ में है उसके बारे 
में सिर्फ यह कह देना कि यदि कोसी के पानी से मोटे बालू के कणों को अलग करने की व्यवस्था कर ली जाय तो 
कोई वजह नहीं है कि कोसी को क्यों इस तरह काबू में नहीं लाया जा सकता” मगर कोसी के पानी से मोटा बालू 
अलग कैसे हो, इसकी क्या लागत होगी और इसमें कितना समय लगेगा और यह कि इस सारे काम का ज्यादातर 
हिस्सा नेपाल में करना होगा-इसके बारे में रिपोर्ट में खामोशी अख्तियार कर ली गई। 


विशेषज्ञों ने चीन में नदी-घाटी परियोजनाओं में चल रहे जन-सहयोग की तो खूब जम कर तारीफ की, क्योंकि 
उनके चीन जाने के काफी पहले ।952 में देश में भारत सेवक समाज की स्थापना हो चुकी थी जो कि इस तरह 
के श्रम-बाहुल्य कामों में जन-सहयोग का काम शुरू करने वाला था और ।953 आते-आते तक यह भी तय हो 
चुका था कि जनसहयोग की शुरुआत कोसी परियोजना से ही की जायेगी। 


बराहक्षेत्र बाँध के लिए तब भी भूकम्प की बात उठी थी 


जब कोसी पर तटबंध बनाने की बात जोरों पर थी उस समय बांधों पर भूकम्प के प्रभाव का एक अध्ययन हुआ 
था। उस समय नेपाल में प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध के तीव्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित होने पर उसकी 
सुरक्षा के प्रति भू-वैज्ञानिकों द्वारा गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई थी और “डैम के नजदीक नेपाल-बिहार के ।934 
वाले भूकम्प जैसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।” यह भूकम्प 5 जनवरी 934 को आया था। 
रिक्टर पैमाने पर 8.3 तीव्रता वाले इस भूकम्प के कारण मुजफ्फरपुर और मुंगेर में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी 
और पूरे बिहार में लगभग 0,000 से ज्यादा लोग मारे गये थे। इस भूकम्प की वजह से उत्तर बिहार की टोपोग्राफी 
में भी भारी परिवर्तन आया था। उधर बिहार विधान सभा में तत्कालीन वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार 
एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस (22 सितम्बर 954) में भाग लेते हुए कहा कि “अभी दो-तीन वर्षो से इसकी जांच 
हो रही थी कि कोसी नदी पर एक बांध बांधा जाये जो कि 700 फुट ऊँचा हो और इस जांच पर बहुत सा रुपया 
खर्च हुआ। तब मालूम हुआ कि इसमें 26 मील (42 किलोमीटर) की एक झील बनेगी जिसमें कोसी का पानी 
जमा होगा और पानी के जमा होने से बाढ़ नहीं आयेगी। 


इसके अलावा भी कई छोटी-छोटी झीलें होगी और उनमें पानी जमा किया जायेगा। लेकिन पीछे इस बात पर 


विचार किया गया कि अगर वह 700 फीट का बांध फट जाय तो जो पानी उसमें जमा है उससे सारा बिहार और 
बंगाल बह जायेगा और सारा इलाका तबाह और बर्बाद हो जायगा।” कुछ इसी तरह की बात लोकसभा में एन. 
वी. गाडगिल ने कही थी (44 सितम्बर ।954)। उनका कहना था कि, “...एक समय मुझे भी कोसी प्रोजेक्ट का 
काम-धाम देखना पड़ा था। वहाँ जब जमीन के अन्दर छेद करने के प्रयोग किये गये तब पता लगा कि वह पूरा 
का पूरा इलाका ऐसा है जिस पर भूकम्प के झटके लगते हैं। तब हम लोगों को सोचना पड़ा कि वहाँ जलाशय बने 
या दूसरी कोई व्यवस्था की जाय। या फिर जैसा कि पिछले हफ्ते अल्जीयर्स में हुआ, वैसा दुबारा भी होगा। वहाँ 
भूकम्प की वजह से या तो बांधों में दरार पड़ गई या वह ढह गये और कई बांधों का तो नामोनिशन ही मिट गया।” 


इन दोनों विचारधाराओं ने उस समय बहस को बराहक्षेत्र बांध से हटा कर तटबंधों के हक में मोड़ दिया। 


कोसी तटबंधों के निर्माण में और कोई विघ्न न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र 
प्रसाद का कोसी क्षेत्र का एक सप्ताह भर का दौरा (अक्टूबर 7 से अक्टूबर 22, ।954) करवाया गया जिसमें 
उन्होंने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा आदि जाकर राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में भाग लेने के 
लिए सभी का आह्वान किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने यह दौरा और यह अपील किस दबाव में की होगी यह तो वही 
समझे होंगे मगर इतना जरूर है कि पटना बाढ़ सम्मेलन (937) में उनके द्वारा रखे गये विचार उन्हें अशान्त 
जरूर करते रहे होंगे। 


कोसी परियोजना पर पुनर्विचार की आखिरी कोशिश 


कोसी के बारे में कितने बड़े-बड़े ख्वाब दिखाये गये और अन्ततः बात तटबन्धों के झुनझुने पर अटकी जिसमें 
कॅवर सेन, एम पी. मथरानी, वेंकटा कृष्ण अय्यर तथा एन. के. बोस जैसे दिग्गज इंजीनियरों ने पासा तटबन्धों 
के हक में पलट दिया और जो कुछ रही सही कसर थी वह कँवर सेन और डॉ. के. एल. राव ने चीन यात्रा से 
वापस आकर अपनी सिफारिशें देकर पूरी कर दी। आजादी के तुरन्त बाद के समय में बाढ़ नियंत्रण के लिए 
जल्दी थी और जल्दी में तटबन्धों के अलावा कुछ बनाया नहीं जा सकता था। 


कोसी परियोजना और उसके तटबन्धों की अनुपयोगिता पर सरकार का आखिरी बार दरवाजा खटखटाने की 
गरज से बेतिया राज के सेवा निवृत्त चीफ इंजीनियर राय बहादुर ए. जी. चटर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण 
सिंह की अध्यक्षता में हुई एक गोष्ठी में एक प्रस्ताव रखा जिसमें ।953 वाली तटबन्धों की मदद से कोसी को 
नियंत्रित करने की योजना को सार्वजनिक पैसे की बर्बादी बताया और यह कहा कि तटबन्धों से किसी का भी 
भला नहीं होगा। 20 नवम्बर 954 को हुई इस मीटिंग में बिहार के मुख्य सचिव, रिलीफ कमिश्नर, चीफ इंजीनियर 
सहित राज्य के सभी आला अफसर मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर सब को याद दिलाया कि सारी समस्या जल- 
निकासी के मार्ग में आई बाधाओं की है, बाढ़ की नहीं और इसका समाधान नदी पर बड़े बांध बना कर तथा 
इसकी धाराओं की उगाढ़ी कर उनकी पानी बहाने की क्षमता बढ़ाने में है। 


इस समय बिहार के प्रशासनिक और राजनैतिक तंत्र में इस तरह के विचारों का कोई खरीदार नहीं बचा था। 


इसके अलावा करीब 300 गाँव कोसी तटबन्धों के बीच फंसने जा रहे थे जिनके बारे में सरकार की ओर से न तो 
कोई साफ नीति बनी थी और न ही कोई स्पष्ट आश्वासन लोगों को मिला था कि उनकी समस्याओं का निदान 
होगा। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से तटबन्धों का विरोध कर कहे थे। कोसी की वह सारी त्रासदी जो कि छिट -पुट 
तौर पर पूरे इलाके पर फैली थी वह अब कैपसूल की शक्ल में इन्हीं लोगों के हिस्से में पड़ने जा रही थी। कोसी 
तटबंध जहाँ कुछ गाँवों को बाढ़ से सुरक्षा देने जा रहे थे वहीं इन गाँवों में हमेशा-हमेशा के लिए बाढ़ की गारनटी 
दे रहे थे मगर राजनीतिज्ञों ने इसका हल भी दूं लिया। 


पटना सचिवालय के सभा भवन में 2 दिसम्बर 954 को भारत सेवक समाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते 
हुये ललित नारायण मिश्र ने बताया कि हाल ही में पूना प्रयोगशाला में किये गये मॉडेल परीक्षणों से पता लगता है 
कि तटबन्धों के बीच फँसने वाले गाँवों में 25,50 क्यूमेक (9 लाख क्यूसेक) प्रवाह पर बाढ़ के लेवल में मात्रा 
70 सेन्टीमीटर (चार इंच) की ही अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इस साल बरसात में कोसी में केवल 2,260 क्यूमेक 
(7.5 लाख क्यूसेक) पानी आया था इसलिए पुनर्वास की समस्या उतनी गंभीर नहीं है। इस सभा में गुलजारी 
लाल नन्दा, तत्कालीन केन्द्रीय योजना मंत्री भी मौजूद थे। 


मिश्र के इस कथन का समर्थन 956 में पूना प्रयोगशाला ने अपने परीक्षण के परिणामों से कर दिया और कहा 
कि, “यह पाया गया कि तटबन्धों के निर्माण की वजह से इन गाँवों में पानी के लेवल में व्यावहारिक रूप से कोई 
वृद्धि नहीं होगी।” प्रयोगशाला का यह शोध बाद में तटबंध पीड़ितों के साथ एक बड़ा ही भद्दा मजाक साबित 
हुआ। अगर ललित नारायण मिश्र और पूना प्रयोगशाला के बयानों तथा तटबंध पीड़ितों के बयानों को साथ-साथ 
रखा जाय तो किस पर यकीन किया जाय, यह फैसला करना मुश्किल होगा। शक इस बात पर है कि किस ने 
किस को प्रभावित किया। कोसी पर तटबन्धों का निर्माण करने के लिए आतुर नेताओं ने पूना प्रयोगशाला को 
प्रभावित किया या पूना प्रयोगशाला ने इन नेताओं को सूचना दी ? मिश्र का बयान 954 में दिया गया था जबकि 
पूना प्रयोगशाला की रिपोर्ट 956 की है। बहुत मुमकिन है कि राजनैतिक दबाव के कारण पूना प्रयोगशाला की 
रिपोर्ट में हेरा-फेरी हुई हो। मिश्र के आश्वासन को जबर्दस्त पब्लिसिटी मिली और उनके इस बयान का खोखलापन 
उनके प्रभाव के सामने टिक नहीं पाया। 


कोसी परियोजना का शिलान्यास 


परियोजना का शिलान्यास 4 र 'आ l - 

सफल होगा", जैसे नारों के बीच बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह ने निर्मली (जि. सुपौल) के पास 
भुतहा गाँव में पश्चिमी कोसी तटबंध के एलाइनमेंट पर मिट्टी डाल कर किया। पूर्वी तटबंध का शिलान्यास 22 मार्च 
955 को सुपौल के पास बैरिया गाँव में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने किया। जब यह काम शुरू हुआ तो स्थानीय जनता 
दो खेमों में बंटी हुई थी। एक ओर वह लोग थे जिनको भविष्य में बाढ़ से सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी। वह लोग 
जश्न मना रहे थे और सरकार की जय-जयकार कर रहे थे। दूसरी ओर तटबन्धों के बीच फंसने वाले 304 गाँवों 
के ,92,000 लोग थे और उनमें, स्वाभाविक है, योजना के प्रति आक्रोश था। यह लोग परमेश्वर कुंअर, कोशलेन्द्र 
नारायण सिंह, जयदेव सलहैता और बहादुर खान शर्मा आदि के नेतृत्व में योजना का विरोध कर रहे थे। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का बाढ़ नियंत्रण प्रस्ताव 


जहाँ कोसी पर एक ओर बराहक्षेत्र, बेलका बाँध की बातें और फिर अंततः उसे तटबंध में गिरफ्तार करने का 
उपक्रम चल रहा था वही राष्ट्रीय स्तर पर बहुउद्देशीय प्रकल्पों का सपना देखा जा रहा था। इस बात की अभिव्यक्ति 
पहली पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में देखने को मिलती है। इस दस्तावेज में बाढ़ नियंत्रण के लिए सिजदा बड़े 
बाँधों को ही किया गया था। 


इस दस्तावेज में बाढ़ों का मुकाबला करने पर यद्यपि कोई खास बयान नहीं दिया गया था पर जो कुछ कहा गया 
था उससे आने वाली घटनाओं का अन्दाजा लगता है। योजना प्रस्ताव कहता है, “...हर साल बाढ़ों की वजह से 
देश के विभिन्न भागों में काफी नुकसान होता है। अभी हाल तक इस तरह से होने वाले नुकसानों के कोई खास 
सांख्यिकी रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे। जब कभी बड़ी नदियों में बाढ़ आती थी, जाँच समितियाँ बैठा दी जाती थीं 
और कुछ मामलों में वाजिब बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम हाथ में ले लिये जाते थे। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और 
उड़ीसा में बड़े पैमाने पर तटबंध बने हुये हैं। आजकल बाढ़ नियंत्रण की समस्या को हमेशा बाढ़ नियंत्रण 
परियोजनाओं के निर्माण के साथ देखा जाता है। बड़े बाँधों के निर्माण से बाढ़ के पानी का संचयन करना बाढ़ से 
बचाव का सबसे प्रभावकारी तरीका है।” 


कहना न होगा कि इस समय तक दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर आदि बड़े बाँधों के 
काम में हाथ लग चुका था पर कोसी पर बनने वाला बराहक्षेत्र बाँध सत्ता की नजरों में चढ़ कर गिर गया। उधर 
दामोदर घाटी निगम के बाँधों के निर्माण से बिहार की जमीन डूबी, बिहार के गाँव उजड़े, लोग विस्थापित हुये, 
ऊपर से बिहार ने निर्माण कार्यों के लिए अनुदान भी दिया और बदले में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोसी 
के बारे में कितने बड़े-बड़े ख्वाब दिखाये गये और अन्ततः बात तटबन्धों के झुनझुने पर अटकी जिसमें कँवर सेन, 
एम पी. मथरानी, वेंकटा कृष्ण अय्यर तथा एन. के. बोस जैसे दिग्गज इंजीनियरों ने पासा तटबन्धों के हक में 
पलट दिया और जो कुछ रही सही कसर थी वह कँवर सेन और डॉ. के. एल. राव ने चीन यात्रा से वापस आकर 
अपनी सिफारिशें देकर पूरी कर दी। आजादी के तुरन्त बाद के समय में बाढ़ नियंत्रण के लिए जल्दी थी और 
जल्दी में तटबन्धों के अलावा कुछ बनाया नहीं जा सकता था। बस अपने बचाव का एक रास्ता सारे विशेषज्ञों ने 
छोड़ रखा था जबकि यह कहा गया कि बाढ़ का असली समाधान तो बड़े बाँधों में है और जब तक यह नहीं बनते 
हैं तब तक तटबन्धों से काम चले। 


पहली राष्ट्रीय बाढ़ नीति 


इस नीति में कुल मिला कर पिछले लगभग 00 वर्षो से चली आ रही बहस का तर्पण कर दिया गया था। 
तटबंध जो अब तक आँख की किरकिरी थे उनकी जगह पलकों पर बनने लगी। अब तक जो कुछ भी चिन्तन 
चल रहा था वह बाढ़ को जल-निकासी की समस्या के रूप में देखता था। सभी सम्बद्ध पक्षों को इस बात का 
इन्तजार रहता था कि बाढें आयें और जितना जल्दी हो सके चली जायें मगर अब जो कुछ भी प्रस्तावित हो रहा 
था उसके अनुसार बाढ़ आने ही नहीं दी जायेगी। 


राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार तत्कालीन केन्द्रीय योजना और सिंचाई मंत्री गुलजारी लाल नन्दा ने सितम्बर ।954 
को लोकसभा में बाढ़ से पैदा हुई समस्याओं और उनके निदान के स्वरूप पर एक वक्तव्य दिया जिसे सम्भवतः 
बाढ़ नीति सम्बन्धी स्वतंत्र भारत का पहला वक्तव्य कहा जा सकता है जबकि ।953 तथा 954 की प्रचण्ड 
बाढ़ों ने काफी चिन्ताजनक परिस्थिति पैदा कर दी थी। नन्दा ने अपने बयान में कहा था कि ''बहरहाल, बाढ़ 


प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा का इतना अधिक महत्त्व है कि हमें उन तरीकों को चुनना पड़ेगा जो उद्देश्य को 
प्राप्त करने के साथ-साथ शीघ्रतापूर्वक अपनाये जा सकें। इन अर्थो में एक कार्यक्रम को अपनाने पर विचार किया 
जा रहा है। यह तीन चरणों में विभाजित है। 


(क) तात्कालिक- 


पहला चरण 2 वर्षों की अवधि तक का होगा। इस अवधि को गहन अन्वेषणों और आँकड़े एकत्रित करने में 
लगाया जायेगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पकालीन उपायों के लिए विस्तृत योजनायें बनाई जायेंगी तथा 
अभिकल्पों एवं अनुमानों को तैयार किया जायगा। निवेशों, स्परों और यहाँ तक कि तटबन्धों के निर्माण के उपाय 
चुने हुये स्थलों में तत्काल लागू किये जायेंगे। 


(ख) अल्पावधिक- 


दूसरे चरण के दौरान, जो दूसरे वर्ष से आरंभ होकर 6 वें अथवा 7वें वर्ष तक का होगा, तटबन्धों और चैनेल 
सुधारों जैसे बाढ़ नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे। इस प्रकार की सुरक्षा को इस समय बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 
बृहत भाग पर लागू किया जायगा। 


(ग) दीर्घकालिक- 


तीसरा चरण, जहाँ आवश्यक हो, कुछ नदियों की सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों तथा अतिरिक्त तटबन्धों 
के निर्माण जैसे चुने हुये दीर्घावधि उपायों से सम्बन्धित होगा। इनमें तीन से पाँच वर्ष का और समय लग सकता 
है। 


किसी एक उपाय में बाढ़ों की समस्या का कोई पूर्ण समाधान नहीं मिल सकता। यदि कोई उचित हल टूँठ़ना है तो 
प्रत्येक मामले पर इसके गुणावगुणों के आधार पर विचार करना पड़ेगा तथा कोई एक उपाय अथवा अनेकों उपाय 
के एक समूह को अपनाना पड़ेगा।” 


इस तरह से 7 वर्ष के अन्दर सभी अल्पावधिक और तात्कालिक काम पूरे कर लिए जाने का प्रस्ताव था। यह 
कितना व्यावहारिक था इस पर एक टिप्पणी लोकसभा में एन. वी. गाडगिल ने की थी। (। सितम्बर ।954)। 
उनका कहना था कि, “...मैं अपने मित्र नन्दा जी की आशावादिता से सहमत नहीं हूँ कि वह सात साल के अन्दर 
बाढ़ समस्या से निबट लेंगे। अगर हम दोनों जिन्दा रहते हैं तो मैं उन्हें चौदह साल के बाद जरूर बधाई दूँगा कि 
हमने इस दिशा मों एक अच्छा खासा काम कर लिया है।” 


इस प्रकार 954 में शुरू हुए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में आने वाले 4-5 वर्षो में प्रभावी रूप से बाढ़ पर काबू 
पा लेने का इरादा जाहिर निर्मली के निकट कोसी परियोजना का शिलान्यास स्थल किया गया था। इस नीति के 
पालन करने के ध्येय से क्रेन्द्र तथा राज्य सरकारों की तरफ से आँकड़ों के संकलन की दिशा में काफी काम किया 
गया, कई तटबंध बनाये गये तथा चैनेल सुधार और नगर रक्षा का काम भी हाथ में लिया गया और पूरा किया 


गया। परन्तु ।954 की बाढ़ नीति सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दो वर्ष के अन्दर ही 27 जुलाई 956 
को गुलजारी लाल नन्दा द्वारा जो बयान लोकसभा में दिया गया था उसकी भाषा थोड़ी नर्म हो गई थी जब यह 
कहा गया कि “...अंत में मैं विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहूँगा कि हाँलाकि बाढ़ों से प्रति वर्ष उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम आने वाले वर्षों में यह आशा नहीं कर सकते कि हम बाढ़ के खतरों से पूर्णतया 
सुरक्षित होकर भाग्यशाली स्थिति में आ जायेंगे। हमें एक सीमा तक बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह करना सीखना 
होगा। ...तथापि हम बाढ़ों को अधिक रोकने में समर्थ होंगे और बाढ़ों से होने वाली क्षति और तबाही से अपने 
आप को बचाने के लिए सभी सम्भव उपाय करेंगे।” 


इस नीति में कुल मिला कर पिछले लगभग 00 वर्षों से चली आ रही बहस का तर्पण कर दिया गया था। तटबंध 
जो अब तक आँख की किरकिरी थे उनकी जगह पलकों पर बनने लगी। अब तक जो कुछ भी चिन्तन चल रहा 
था वह बाढ़ को जल-निकासी की समस्या के रूप में देखता था। सभी सम्बद्ध पक्षों को इस बात का इन्तजार 
रहता था कि बाळे आयें और जितना जल्दी हो सके चली जायें मगर अब जो कुछ भी प्रस्तावित हो रहा था उसके 
अनुसार बाढ़ आने ही नहीं दी जायेगी। उसे या तो नई तकनीक के तहत बड़े बाँध बना कर रोक दिया जायेगा या 
फिर तटबंध बना कर उनके बाहर के इलाकों को सुरक्षित रखा जायेगा। 


क्लॉड इंगलिस द्वारा ।953 वाली कोसी परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन 


कोसी समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, एक तो यह कि लोगों की माँग के अनुरूप 
तत्काल बाढ़ सुरक्षा प्रदान की जाये अथवा शत प्रतिशत दोष मुक्त समाधान खोजा जाये। यदि शत-प्रतिशत 
दोष-मुक्त समाधान खोजने के लिए प्रतीक्षा की जा सके तो यह निश्चित है कि लम्बे समय तक कोसी योजना 
पर कोई काम नहीं हो सकेगा। 


फरवरी 956 में सर क्लॉड इंगलिस योजना का कार्यान्वयन शुरू होने के बाद सरकार द्वारा राय लेने के लिए 
आमंत्रित किये गये। उन्होंने भविष्य में तटबंध टूटने तथा 7.5 वर्षों में बराज भरने की आशंका व्यक्त की थी परन्तु 
कॅवर सेन (956) का मत था कि बराज उतनी जल्दी नहीं भरेगा जैसा कि इंगलिस ने कहा है। कँवर सेन के 
अनुसार “...वास्तव में अधिकतर भारी बालू बाढ़ के समय जलाशय के ऊपरी हिस्सों में भरना शुरू होगा और 
धीरे-धीरे यह पीछे की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार जलाशय में क्षमता का उतना “ह्लास नहीं होगा और बराज का 
जीवन काल सर इंगलिस के अनुमान से कहीं अधिक होगा।” कँवर सेन ने आगे लिखा है कि “...बराज की ऊँचाई 
इस प्रकार तय की गई है कि यह सिल्ट को कम से कम 20 वर्षों तक प्रभावशाली ढंग से रोक कर रख सकेगा। 
इस समय में हम थोड़ी राहत की साँस ले सकेंगे क्योंकि तब एक बहुत बड़ क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो चुकेगा और 
इस बीच में हम आँकड़ों का संकलन और उनका ठीक तरीके से विश्लेषण कर सकेंगे, प्रयोगशालाओं में शोध 
करके सिल्ट के पूरे प्रभाव का अध्ययन कर सकेंगे, भूमि संरक्षण पर काम किया जा सकेगा तथा नदी की सहायक 
धाराओं पर बाँध बनाने की योजना का भी अन्वेषण हो सकेगा। 


सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमें नदी की धारा में घटती हुई सिल्ट के प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। 
इस अतिरिक्त सूचना के आधार पर कोसी समस्या का दीर्घकालीन समाधान खोजने में सहायता मिलेगी।” कँवर 
सेन ने यह भी कहा कि “...वस्तुतः कोसी समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, एक तो यह 
कि लोगों की माँग के अनुरूप तत्काल बाढ़ सुरक्षा प्रदान की जाये अथवा शत प्रतिशत दोष मुक्त समाधान खोजा 
जाये। यदि शत-प्रतिशत दोष-मुक्त समाधान खोजने के लिए प्रतीक्षा की जा सके तो यह निश्चित है कि लम्बे समय 
तक कोसी योजना पर कोई काम नहीं हो सकेगा।” यह बात कँवर सेन ने ।956 में जरूर कही मगर ऐसा करते 
समय वह लोकसभा में गुलजारी लाल नन्दा की कही हुई बातों ( सितम्बर 954) को दुहरा भर रहे थे। 


कॅवर सेन का यह बयान सार्वजनिक था और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित हुआ था। इस बयान में दो बातें 


स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि ।953 वाली कोसी योजना अपने आप में अल्पकालिक योजना थी जिसके 
कार्यान्वयन से वास्तविक योजना की तैयारी के लिए समय और सूचनाएं दोनों को प्राप्त करने के लिए मोहलत 
मिलती थी। इस मसले पर कोसी प्रोजेक्ट के मुख्य प्रशासक टी.पी. सिंह ने बहुत पहले ही लिखा था कि, “इस 
योजना के बनाने वालों ने कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मात्र इसी योजना से कोसी बाढ़ की समस्याओं का पूर्ण 
रूपेण समाधान हो सकता है। सच तो यह है कि इन्होंने भी कोसी के सम्बन्ध में अभी और शोध करने की 
आवश्यकता पर जोर दिया है।” तटबन्धों की तकनीक निर्विवाद रूप से तब भी स्वीकृत नहीं हुई थी और मतान्तर 
बना रहा। 


इसी संदर्भ में 6 सितम्बर ।956 को पटना साइंस कॉलेज में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) की एक गोष्ठी 
को सम्बोधित करते हुए कॅवर सेन ने कहा कि मूल कोसी योजना में 244 मीटर ऊँचा कंक्रीट का बाँध बनना था 
जिससे 25,503 क्यूमेक के अधिकतम प्रवाह को घटा कर 8507 क्यूमेक किया जा सकता था। प्राथमिक 
अनुमान के अनुसार ऐसे बाँध की लागत 74 से 80 करोड़ रुपये तक होती और 2 से 5 वर्ष का समय इसके 
निर्माण में लगता। क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि लोग 5 वर्षो तक इन्तजार करें इसलिए यह 
निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही कुछ किया जाये जिसके फलस्वरूप नदी को एक बराज और तटबंध प्रणाली से 
बाँध देने का निर्णय लिया गया। 


उधर सर क्लॉड इंगलिस का मानना था कि “...कार्यरत लोगों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा आभास हुआ कि 
ऊँचे तटबन्धों के प्रति, जिसकी एक अच्छी खासी लम्बाई का निर्माण हो भी चुका है, वे (तटबन्धों के बीच बसे 
लोग) शंकालु हैं। इससे (तटबंध से) पानी का लेवल ऊँचा उठेगा और तटबंध के बीच बसे लोगों को विस्थापन के 
लिए मजबूर होना पड़ेगा। पानी के लेवल में वृद्धि, लेखक मानता है, बेशक होगी क्योंकि प्रवाह को तटबंध सीमित 
करेंगे। कालान्तर में इससे तटबन्धों के बीच बालू जमाव में बढ़ोतरी होगी अतः जब तक कि नदी में बालू की आमद 
की मात्रा कम न हो जाये, तटबंध टूटेंगे। ... समस्या यह नहीं है कि बाढ़ के समय के प्रवाह को कैसे कम किया 
जाये, समस्या यह है कि बालू की मात्रा को कैसे कम किया जाये।” 


बाढ़ पर उच्चस्तरीय समिति (नाग समिति) की रिपोर्ट और अब तक की बहस की समाप्ति 


RI Sl 5 घास पहले उड़ीसा बाढ़ समिति और पटना 
| के बयानों के कुछ अंश भी दिये गये हैं। पटना सम्मेलन में उत्तर प्रदेश 
और बंगाल से भी इंजीनियर आये थे। उत्तर प्रदेश के एक सुपरिंटेडिंग इंजीनियर ब्रैडशॉ स्मिथ ने इस सम्मेलन 


(4937) में कहा था कि “...उत्तर प्रदेश में भी इंजीनियरों की राय नदी (घाघरा) को दोनों तरफ से तटबन्धों में 80 
किलोमीटर जितनी दूरी में कैद करने के खिलाफ है। इसके कुछ कारण तो कैप्टन हॉल ने स्पष्ट किये हैं और कुछ 
यह है कि वह पानी जो नदी में घुस नहीं पाता उसकी निकासी के लिए क्या किया जाये।” इसी प्रकार असम के 
बारे में पीटर सालबर्ग (937) को उद्धृत करते हुये यह कहा गया कि , “...सरकार के संसाधन और इंजीनियरों 
के बुद्धि-कौशल के संयोग से कैसे (बाढ़) परिस्थिति धीरे-धीरे बदतर होती चली गई और कैसे अच्छे खासे तटबंध 
सब तरफ बन गये और उसमें भी रेलवे बाँधों ने और भी परेशानी पैदा कर दी।” 


उधर बंगाल में इंजीनियर बाढ़ों के मूल में तटबन्धों, सड़कों, रेल लाइनों या ऐसी किसी भी रुकावट को काफी 
समय से महसूस कर रहे थे। राय बहादुर जी.सी. चटर्जी (936) का मानना था, “...इस नापाक गठबन्धन में 
सिंचाई विभाग शामिल है जो कि तटबंध बनाता है पर उसमें समुचित स्लुइस नहीं बनाते, जमींदार हैं जो कि चारों 
तरफ बाँध बना रहे हैं पर उसमें (जल निकासी के लिए) कभी स्लुइस नहीं बनाते, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जो कि पानी 
के फैलाव वाले इलाके में सड़क बना रहा है और रेल कम्पनियाँ शामिल हैं जो कि रेल लाइनें तो बनाती चली जा 
रही हैं पर उनसे होकर पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध नहीं करतीं।” 


यह सारे बयान आजादी के कुछ साल पहले के हैं। आजादी के दस साल बाद बलवन्त सिंह नाग की अध्यक्षता में 
बनी एक उच्च-स्तरीय बाढ़ कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ।957 में बाढ़ की यह उच्च स्तरीय समिति क्या 
कहती है वह जरा गौर करने लायक है- 


() “...पिछले कुछ दशकों से बंगाल के इन्जीनियर तटबन्धों के खिलाफ बोलते रहे हैं पर इधर कुछ वर्षों में 
तटबन्धों के प्रति उनकी शत्रुता में कुछ परिवर्तत आया है।” 


() उड़ीसा बाढ़ समिति की रिपोर्ट (928) के बारे में उपर्युक्त रिपोर्ट कहती है, “...यहाँ यह याद रखना चाहिये 
कि 927 में मिस्सीसिपी नदी में भयंकर बाढ़ आई और इसका दोष लोगों द्वारा नदी के दोनों किनारों पर बने 
तटबन्धों को दिया गया। संभवतः इसी कारण भारत और अन्य देशों में लोगों की राय पर असर पड़ा हो।” 


(i) “...वर्तमान शताब्दी के बीस और तीस के दशक में बिहार में आम राय तटबन्धों के खिलाफ थी। ऐसा लगता 
है कि बंगाल के इन्जीनियरों द्वारा तटबन्धों की जबर्दस्त मुखालिफत की यह प्रतिध्वनि थी। ...इधर बिहार में बाढ़ 
से बचाव के लिये राय तटबन्धों के समर्थन में बदल गई है।” 


(५) “...इस दशक में उत्तर प्रदेश में भी राय तटबन्धों के हक में बनी है और ऐसे बहुत से तटबंध वहाँ हाल में 
बनाये गये है।” 


(५) “...मजूमदार ने संचयन जलाशयों की सिफारिश की थी ...परन्तु बाद में असम में आम राय मजूमदार के 
समर्थन में कायम नहीं रह पाई। पिछले चार वर्षों में राज्य में तटबन्धों के निर्माण पर बहुत काम हुआ है और अब 
वहाँ 2240 कि. मी. लम्बे तटबंध हैं।” 


इंजीनियरों की भूमिका-गंगा किनारे गंगा राम, जमुना किनारे जमुना दास 


आज हमारी बाढ़ नियंत्रण की परियोजनाएं अपने बताये गये लक्ष्यों से दूर-दूर भटक रही हैं और हालात पहले 
से कहीं ज्यादा बदतर होते जा रहे है। जहाँ तक बाढ़ की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों का सवाल है उसने 
तो तब तक की बाढ़ की बहस पर गाज ही गिरा ही। उसके बाद तो राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने खुल कर 
और मिल कर अपना खेल खेला और शायद किसी भी परियोजना को लेकर आम जनता में कोई बहस हुई ही 
नहीं जिनके फायदे के लिये यह योजनाएं बन रही थीं। 


हमने केवल पाँच राज्यों का उदाहरण इसलिए दिया है कि यही पाँच राज्य आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बाढ़ का 
प्रकोप भोगते हैं। पहली, यानी 930 के दशक की, राय भी विशेषज्ञों की थी और ।957 वाली राय भी विशेषज्ञों 
की ही है। अब यहाँ हमारा सीधा सवाल खड़ा होता है उन लोगों से जो यह कहते हैं कि सारा मसला टेकनिकल 
है और इसके बारे में गैर-तकनीकी लोग चुप ही रहें तो बेहतर है। यहाँ तक कि रजनीतिज्ञ भी यही कहते हैं कि 
तकनीकी मसलों पर वह विशेषज्ञों की बात को सबसे ऊपर रखते हैं और किसी भी सन्देह के निवारण के लिये 
विशेषज्ञों की ओर इशारा करते हैं। तो अब कोई विशेषज्ञों से कोई यह पूछे कि हुजूर! आपकी राय, आपके विज्ञान, 
आपके विश्लेषण या आपके विवेक को क्या हुआ? कुछ दिनों पहले जो आप एक किस्म की बात करते थे मगर 
आज उसके एकदम खिलाफ बोल रहे हैं? न तो इस दौरान हमारी नदियाँ बदलीं, न बाढ़ों में कोई खास फर्क 
आया, न वर्षापात बदला, न ही नदियों में सिल्ट के परिमाण में कोई आश्चर्यजनक कमी आई और न ही किसी 
जादू के असर से लोगों की बाढ़ समस्या के प्रति उनकी समझ में कोई जमीन-आसमान का अन्तर आया। फिर 
यह एकाएक आप को क्या हुआ? आपने उलटी कवायद कैसे शुरू कर दी? 


सच शायद यह है कि ब्रिटिश हुकूमत नदियों के किनारे तटबंध बना कर अपनी जान सांसत में नहीं डालना चाहती 
थी जो उन्हें बाढ़ से हुये नुकसान का मुआवजा देना पड़े या कम से कम राहत कार्यों के खर्चे तो उठाने ही पड़ें। 
अगर किसी तटबंध से नौ साल तक फायदा होता है और दसवें साल में वह कहीं टूट जाता है तब उसकी मरम्मत, 
मुआवजों का भुगतान और राहत कार्यों पर होने वाले खर्च सब मिल कर पिछले 9 साल में हुये फायदे पर भारी 
पड़ते थे, इसलिए साम्राज्यवादी सरकार तटबंध बनाने के हक में नहीं थी और इसलिए उनके इंजीनियर भी वही 
भाषा बोलते थे। आजाद भारत में नेताओं और सरकार के सामने एक राजनीतिक बाध्यता थी कि वह तुरन्त 
लोक-कल्याण के लिए कुछ करते हुये दिखाई पड़ें-इसलिए बहुत से जरूरी और गैर-जरूरी कामों के साथ-साथ 
नदियों पर तटबंध भी बने। शायद सही वजह थी कि इंजीनियरों ने राजनीतिज्ञों के हितों के साथ अपने हितों को 
जोड़ कर देखा और उस प्रक्रिया में तकनीकी मानकों को भी ताक में रख दिया जबकि यह उनका हक बनता था 
कि तकनीकी मसलों पर सचमुच उनकी राय सबके ऊपर होती। 


यह सारी बातें तो अब केवल अनुमान के आधार पर ही कही जा सकती हैं मगर इनमें सच्चाई न हो यह कहना 
भी मुश्किल ही है क्योंकि उसके बिना बिहार में बाढ़ की रोक-थाम के लिये जो फैसले किये गये उनकी समीक्षा 
करना एकदम नामुमकिन हो जायेगा। चीन और अमेरिका दोनों ही देशों में तटबन्धों के जरिये नदी की बाढ़ को 
रोकने के अनुभव एकदम अलग और प्रारम्भिक अनुमानों के ठीक उलटे थे और उनका टूटते रहना एक सालाना 
वारदात के अलावा कुछ भी नहीं था मगर उन पर हमारे विशेषज्ञों की राय क्या थी? केवर सेन और डॉ. के. एल. 
राव ने अपनी 954 वाली रिपोर्ट में लिखा है कि 2-5 साल के अन्तराल पर चीन में ्लांग हो घाटी में लोगों को 
कुछ मामूली परेशानियाँ होती हैं। अगर ।8,000 या 8,90,000 हजार लोगों का मारा जाना “मामूली परेशानी" 
है तो कितने लोग मारे जायँँ कि हमारे विशेषज्ञों को तसल्ली हो सके कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई है ? यह तकनीकी 
अदूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज हमारी बाढ़ नियंत्रण की परियोजनाएं अपने बताये गये लक्ष्यों से दूर-दूर 
भटक रही हैं और हालात पहले से कहीं ज्यादा बदतर होते जा रहे है। 


जहाँ तक बाढ़ की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों का सवाल है उसने तो तब तक की बाढ़ की बहस पर गाज 
ही गिरा ही। उसके बाद तो राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने खुल कर और मिल कर अपना खेल खेला और शायद 
किसी भी परियोजना को लेकर आम जनता में कोई बहस हुई ही नहीं जिनके फायदे के लिये यह योजनाएं बन 
रही थीं। एक दफे कोसी पर प्रस्तावित तटबंध को स्वीकृति मिली नहीं कि आने वाले दो वर्षो में, 956 तक, 
घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, बलान और खिरोई जैसी नदियों पर 770 किलोमीटर लम्बे तटबंध बन कर तैयार 
हो चुके थे। तब किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि वह इन तटबन्धों के निर्माण की वजह से होने वाले जल-जमाव 
और पानी के सहज बहाव के रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में सोचता। 


नाक की सीध में चलने का हुनर 


995 में गंडक, कमला, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के तटबंध फिर टूटे और इस बार गंगा के 
दक्षिण चान्दन और बडुआ बांधों के टूटने की घटनायें हुईं और इस बार बांका, भागलपुर, साहब गंज और गोड्डा 
जैसे जिले राज्य के बाढ़ नक्शे पर अपनी जगह बना गये और अब इन जिलों का यह रुतबा प्रायः स्थाई हो गया 
है। साहबगंज और गोडा जिले तो झारखण्ड में चले गये मगर बाकी दो जिले अब स्थाई रूप से बाढ़ ग्रस्त हैं। 


जब देश में पहली बाढ़ नीति को 954 में स्वीकार किया गया था उस समय जमीनदारी और महाराजी तटबंधों के 
अलावा बिहार में तटबन्धों की लम्बाई 60 किलोमीटर थी और यहाँ बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाला क्षेत्र 25 
लाख हेक्टेयर था। सरकार जमीनदारी और महाराजी तटबन्धों को अवैज्ञानिक और अक्षम मानती थी और केवल 
सरकार द्वारा बनाये गये तटबन्धों को ही मान्यता देती थी। तटबन्धों की लम्बाई 990 में बढ़ कर 3454 
किलोमीटर हो गई। 992 तक कुछ रिटायर्ड लाइन तटबंध बन जाने के कारण इनकी लम्बाई 3465 किलोमीटर 
तक जा पहुँची मगर उसके बाद की बाढ़ों में ] किलोमीटर लम्बाई में तटबंध बह जाने के कारण यह लम्बाई 
पूर्ववत 3454 किलोमीटर पर जा टिकी। राज्य के विभाजन के बाद 24 किलोमीटर की लम्बाई में तटबंध 
झारखण्ड में चले गये हैं और बिहार सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार अब बिहार राज्य में इनकी लम्बाई 3430 
किलोमीटर ही बची है। मजा यह है कि 35 किलोमीटर लम्बे तटबंध चले जाने के बाद भी राज्य का बाढ़ से 
सुरक्षित क्षेत्र पहले जितना (29 लाख हेक्टेयर) ही बना हुआ है। 


नदियों के किनारे इतने लम्बे तटबंध बना लिये जाने के बाद राज्य को बाढ़ की स्थिति पर काफी नियंत्रण पा लेना 
चाहिये था मगर हुआ इसका ठीक उलटा। राज्य में बाढ़ की चपेट में आ सकने वाला क्षेत्र बढ़ते-बढ़ते 97I में 
43 लाख हेक्टेयर, ।982 में 64.6 लाख हेक्टेयर और ।994 में 68.80 लाख हेक्टेयर तक जा पहुँचा है। यानी 
जैसे जैसे तटबन्धों की लम्बाई बढ़ी उसी अनुपात में राज्य का बाढ़ की चपेट में आने वाला इलाका भी बढ़ा। इस 
तरह का उटल-फेर केवल बिहार में हुआ हो, ऐसा नहीं है। यह समस्या पूरे देश की है। साठ के दशक में जहाँ देश 
में 2.50 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ आने का अन्देशा था वही आठवीं योजना के अन्त में बढ़ कर यह .6 
गुना यानी 4.0 करोड़ हेक्टेयर हो गया था। बिहार में इसी दरम्यान यह बढ़त तीन गुना थी, बस इतना ही फर्क था। 
राज्य में योजना काल में बाढ़ नियंत्रण पर मार्च 2002 तक 4327 करोड़ रुपये खर्च हुये थे। 


वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में राज्य के जल संसाधन विभाग के अनुसार इस मद में 
क्रमशः 72.63 करोड़ रुपये, 55.45 करोड़ रुपये, 85.3 करोड़ रुपये और 06.60 करोड़ रुपये खर्च हुये। इस 
तरह आजादी के बाद बिहार में मार्च 2006 तक बाढ़ नियंत्रण पर 646.99 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं। जैसी कि 
आशंका थी कि तटबंध टूटेंगे तो वह हो भी रहा है। पश्चिम में घाघरा से लेकर पूरब में महानन्दा तक हर साल यह 
घटना होती है और उसकी वजह से लोगों के जान-माल की क्षति बदस्तूर जारी है। कोसी के तट॒बंध 963, 
968, 97, 98, 984, 987 और 997 में टूट चुके हैं। 7987 में प्रान्त में एक भयंकर बाढ़ आयी थी 
जिसमें प्रायः सभी नदियों के तटबंध बेभाव टूटे और 04 स्थानों पर यह दुघर्टना हुई। इस बाढ़ में 47 लाख से 
अधिक घर गिरे और 400 लोग मारे गये। केवल फसल का नुकसान 680 करोड़ रुपयों का हुआ। 


इस बाढ़ के बाद तटबन्धों की भूमिका पर एक हलकी सी बहस की शुरुआत हुई। कई जगहों पर स्थानीय लोगों 
ने विभिन्न कारणों से तटबन्धों को खुद भी काटा है। अगर राज्य में ।972 या 992 जैसा सूखा न पड़े तो यहाँ 
की बाढ़ किसी को हाथ नहीं रखने देती है। आज गुलजारी लाल नन्दा हमारे बीच नहीं हैं वरना उनसे पूछा जाता 
कि समय के साथ बाढ़ों के दुष्प्रभाव के घटने का जो सपना उन्होंने देखा और दिखाया था उसकी आज क्या 
हालत है? अब तो बाढ़ें साल दर साल भयंकर होती जा रही हैं। ।990 से लेकर 2006 तक, जब तक राज्य में 
जनता दल/राष्ट्रीय जनता दल सरकार का शासन था राज्य में कुल किलोमीटर तटबंध बने और बह भी गये। 
अब बाढ़ नियंत्रण का सारा का सारा पैसा इन तटबन्धों की मरम्मत पर खर्च होता है। जब तत्कालीन सरकार ने 
राज-काज संभाला था तब बाढ़ से निपटने की दिशा में कुछ नये प्रयास किये जाने का संकेत मिला था। 


राज्य के जल-संसाधन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से तटबन्धों को लानत-मलामत भेजी और उनका कहना था कि 
राज्य में बाढ़ की समस्या के पीछे इन तटबन्धों का ही हाथ था। उन्होंने उन सारे छेदों को बन्द करने की कोशिश 
की जिनसे होकर बाढ़ नियंत्रण के लिये उपलब्ध पैसा बह जाया करता था। उन्होंने एक कदम और आगे जाते हुये 
यहाँ तक कहा कि उनके कार्यकाल में किसी भी तटबंध को टूटने नहीं दिया जायेगा और अगर ऐसा होता है तो 
वह अपने पद से त्याग-पत्र दे देंगे। ।8 जुलाई 99] में कोसी का पश्चिमी तटबंध नेपाल में भारदह के पास कट 
गया। इस तटबंध का नेपाल में रख-रखाव का जिम्मा भी बिहार सरकार का है। यह मामला बिहार विधान सभा 
में भी उछला और माननीय सदस्यों ने जिनमें सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, मंत्री महोदय के इस्तीफे 
की मांग की। इस्तीफा दिया भी गया मगर यह अलग बात है कि वह कभी स्वीकार नहीं किया गया। इस घटना के 
बारे में हम आगे अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे। 


उसके बाद से एक नई परम्परा की शुरुआत हुई कि अगर कहीं तटबंध टूट जाये तो सरकार की तरफ से यह कहा 
जाता था कि तटबंध टूटा नहीं, “असामजिक तत्वों” ने काट दिया है। बागमती के तटबन्धों की ।993 की 7 स्थानों 
पर पड़ी दरार और उसी साल कमला के दायें तटबंध में सोहराय के पास टूटने की घटना को "असामाजिक तत्वों” 
के खाते में ही डाल दिया गया। सोहराय में तो हालत यह थी कि तटबंध पीड़ितों को सरकार से 2.4 किलोग्राम 
गेहूँ राहत सामग्री के रूप में मिलने की उम्मीद में यह सिद्ध करना पड़ा कि वहाँ तटबंध टूटा है। ।995 में गंडक, 
कमला, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के तटबंध फिर टूटे और इस बार गंगा के दक्षिण चान्दन और 
बडुआ बांधों के टूटने की घटनायें हुई और इस बार बांका, भागलपुर, साहब गंज और गोड्डा जैसे जिले राज्य के 
बाढ़ नक्शे पर अपनी जगह बना गये और अब इन जिलों का यह रुतबा प्रायः स्थाई हो गया है। साहबगंज और 
गोडा जिले तो झारखण्ड में चले गये मगर बाकी दो जिले अब स्थाई रूप से बाढ़ ग्रस्त हैं। 


जिम्मेवारी से दामन झाड़ने की कला 


क्या कभी बिहार सरकार यह भी बतायेगी कि बिहार की कुल 68.8 लाख हेक्टेयर जमीन में से 29 लाख 
हेक्टेयर की बाढ़ से सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी है मगर क्या बाकी 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बसे लोगों से यह 
कहा जाय कि अब बाढ़ से आप खुद निपट लीजिए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है और क्या वह उन इलाकों 
को चिह्नित करेगी जहाँ वह यह जिम्मेवारी लेने से मना करती है। इसके साथ ही अगर उस 29 लाख हेक्टेयर 
क्षेत्र पर, जिसे सरकार अपनी तरफ से बाढ़ से सुरक्षित मानती है, बाढ़ से जान-माल का कोई नुकसान होता है 
तो क्या सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करेगी? 


इसके अलावा पूर्वकाल में बने जमीन्दारी और महाराजी तटबन्धों का अलग किस्सा है। जमीनदारी उन्मूलन के 
साथ-साथ जमीन्दारों द्वारा नदियों पर बनाये गये तटबंध सरकार के अधीन आ गये और उसने उन्हें रेवेन्यू विभाग 
के जिम्मे दे दिया। इन तटबन्धों की हालत खराब रहा करती थी और रेवेन्यू विभाग के पास न तो उतने संसाधन 
थे और न ही इतनी तकनीकी क्षमता या इच्छा-शक्ति कि वह इनको सही हालत में रख सके। यह तटबंध हर 
बरसात में थोक के भाव टूटते थे और जनता उनसे तबाह होती थी। बिहार का जल-संसाधन विभाग इसे रेवेन्यू 
विभाग की जिम्मेवारी बता कर अपना दामन झाड़ लेता था और रेवेन्यू विभाग भी चुप्पी साध लेता था जबकि 
जनता पिसती रहती थी। 998 की बाढ़ में बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने 25 
स्थानों पर तटबंध टूटने की घटना और उसमें सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही का मुद्दा उछाला और इसके लिए 
वह दरभंगा में धरने पर भी बैठे। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट की कि, “...नदी की 
तेज धारा से तटबंध मात्र सात जगह टूटा है और सात-आठ स्थलों पर ग्रामीणों द्वारा निचले खेत को भरने, नदी 
में जल गिराने, निकासी हेतु तटबंध को काट दिया गया। एक सौ पच्चीस स्थलों पर तटबंध टूटने के कारण ही 
उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप है, सत्य से कोसों दूर है। ...सिंचाई विभाग मात्रा 29 लाख हेक्टेयर जमीन को बाढ़ 
से बचाने की जिम्मेवारी रखता है तथा महाराजी बांध, जमीन्दारी बांध, आहर, पइन को सुरक्षित रखने की 
जिम्मेवारी सिंचाई विभाग की नहीं है।” 


प्रेस विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि अगर बाढ़ से बचाव की जिम्मेवारी जल-संसाधन विभाग की नहीं है तो 
फिर किसकी है। बिहार विधान सभा में ऐसे ही मुद्दे पर बहस करते हुए इस घटना से 32 साल पहले (4 सितम्बर 
966) विधायक पूर्णन्दु नारायण सिंह ने ठीक यही आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि, “...सिंचाई और पावर 
मंत्री ने कहा कि 36 और 27 प्रतिशत एम्बैन्कमेन्ट में जो ब्रीच हुआ है उसके लिये वे जिम्मेवार हैं और बाकी की 
जिम्मेवारी वह नहीं लेते हैं। बाकी के लिये वे कहते हैं कि राजस्व विभाग, रिवर वैली प्रोजेक्ट, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट 
और एग्रीकल्चर विभाग की जिम्मेवारी है। इस तरह कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह ठीक नहीं है। एक विभाग 
दूसरे विभाग के ऊपर जिम्मवारी फेंकता है तो इससे काम नहीं होगा। इसके लिये एक अलग विभाग होना चाहिए। 
बाढ़ नियंत्रण के जितने भी काम हों सबकी जिम्मेवारी इस विभाग की रहे।” जाहिर है कि सरकारें कुछ ज्यादा ही 
सुस्त हैं कि ऐसे छोटे-छोटे मसले तय करने में भी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। इस तरह से तटबंध कितनी जगह टूटा, 
उसके मोल-तोल की एक परम्परा पिछले लगभग 40 साल से तो बिहार में चल रही थी। 


2006 में नितीश कुमार के नेतृत्व में गठित बिहार सरकार ने इतना काम जरूर किया कि जमींदारी और महाराजी 
तटबन्धों के रख-रखाव का काम औपचारिक रूप से जल संसाधन विभाग को सौंप दिया। इस पहल का परिणाम 
क्या निकलता है, यह समय बतायेगा। 


जब जमीन्दारी खत्म कर दी गई तो उसकी सारी सम्पत्ति और जिम्मेवारी सरकार की हो गई फिर जिम्मेवारी से 
इतने वर्षों तक आँखें क्यों मोड़ी गई? और अगर यह तटबंध रेवेन्यू विभाग के थे तो क्यों नहीं यह बात बरसात के 
पहले बताई जाती थी और क्यों जनता को यह नहीं बताया जाता था कि बाढ़ की स्थिति में अमुक-अमुक अफसर 
से सम्पर्क किया जाना चाहिए जो रेवेन्यू विभाग का है, यह जिम्मेवारी उसी की है। क्या कभी बिहार सरकार यह 
भी बतायेगी कि बिहार की कुल 68.8 लाख हेक्टेयर जमीन में से 29 लाख हेक्टेयर की बाढ़ से सुरक्षा की 
जिम्मेवारी उसकी है मगर क्या बाकी 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बसे लोगों से यह कहा जाय कि अब बाढ़ से आप 
खुद निपट लीजिए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है और क्या वह उन इलाकों को चिल्लित करेगी जहाँ वह यह 
जिम्मेवारी लेने से मना करती है। इसके साथ ही अगर उस 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर, जिसे सरकार अपनी तरफ 
से बाढ़ से सुरक्षित मानती है, बाढ़ से जान-माल का कोई नुकसान होता है तो क्या सरकार इसकी क्षतिपूर्ति 
करेगी? इसका सीधा-सादा जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार अपनी रफ्तार से चलती है और 
जनता अपना समझे। सारा घटनाचक्र “वो तेरा काम है साकी, ये मेरा काम है साकी' की तर्ज पर चलता है और 
भविष्य में भी चलता रहेगा। 


बाढ़ के मसले पर मिथ्या प्रचार का यह हाल है कि 994 से राज्य के जल-संसाधन मंत्री सार्वजनिक रूप से इस 
बात पर संतोष व्यक्त करते थे कि वह बाढ़ नियंत्रण के लिये राज्य की नदियों के किनारे तटबंध बनाने के काम में 
शामिल नहीं हैं। उधर उन्हीं के जल-संसाधन विभाग की उसी साल की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा था कि, “... अब 
तक निर्मित तटबन्धों की कुल लम्बाई 3,465 किलोमीटर है, जिससे लगभग 29.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ 
से सुरक्षा प्रदान होती है। 0 चालू तटबंध योजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। इनकी कुल प्रस्तावित लम्बाई 872.74 
किलोमीटर है तथा लाभान्वित क्षेत्र 6,36,560 हेक्टेयर है। अब तक केवल 556.69 किलोमीटर लम्बाई में उनका 
निर्माण हुआ है जिससे 3,।8,0 हेक्टेयर भूमि को आंशिक सुरक्षा मिल रही है। निधि के अभाव में इन्हें पूरा 
करने में कठिनाई हो रही है।” 


अब यह तय करना मुश्किल है कि इनमें से किस खबर पर विश्वास किया जाये। उस पर जो मंत्री महोदय 
सार्वजनिक मंच से बोलते थे या उस सूचना पर जोकि उनका विभाग चाहता था कि जनता जाने। वास्तव में, 
शायद यह किसी भी सरकार के हक में जाता है कि वह राज्य में बिगड़ती बाढ़ की परिस्थिति के लिये तटबन्धों 
को जिम्मेवार ठहराये। इससे उसको दो फायदे होते हैं। एक तो यह कि वर्तमान बाढ़ के लिए तटबंध जिम्मेवार हैं 
यह सरकार नहीं। और दूसरे यह कि राज्य में जब लगभग सारे के सारे तटबंध तब बने थे जब प्रान्त में दूसरी 
पार्टियों का शासन था। इसलिए अगर तटबन्धों की वजह से कोई नुकसान पहुँचता है तो इससे लिए वह पार्टियाँ 


जिम्मेवार हैं। और इतना कह देने के बाद भी प्राय: सभी सरकारें वही काम करने के लिये तत्पर रहती हैं जो कि 
पिछली सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण के नाम पर किया था और असफल हुई थीं। यह एक सुरक्षित तरीका है क्योंकि 
जब आज नदियों के साथ छेड़-छाड़ के परिणाम सामने आयेंगे तब आज की पूरी राजनीतिज्ञों, इंजीनियरों और 
ठेकेदारों की टीम इतिहास के गर्त में समा चुकी होगी और तब इन सवालों का जवाब अगर कोई देगा तो वह दूसरा 
ही होगा। आज की हमारी सरकारें भी वही कर रही हैं। 


तटबन्धों से हाई डैम और नदी जोड़ने की ओर 


आधिकारिक रूप से सरकार ऐसा मानती है कि उत्तर बिहार के मैदानों में बाढ़ नियंत्रण तभी हो सकेगा जब यहाँ 
की नदियों पर नेपाल में वहीं बांध बना दिये जायें जहाँ यह नदियाँ पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं। हम लोग अक्सर 
कोसी पर बराहक्षेत्र में, बागमती पर नुनथर में और कमला पर शीसापानी में बांध बनाये जाने की बातें सुनते हैं। 
इसी तरह गंडक, घाघरा और महानन्दा नदियों की सहायक धाराओं पर भी बांध बनाने के प्रस्ताव हैं। 2004 में 
क्रेनद्र सरकार ने घोषणा की थी कि अब नेपाल में बराहक्षेत्र बांध के निर्माण के लिए दफ्रतर खुलेगा और इसके 
लिये लगभग 30 करोड़ रुपयों का अनुदान भी दिया जायेगा। इस उद्देश्य से नेपाल में विराटनगर, धारान और 
काठमाण्डू में अब दफ्तर खुल भी गये हैं। नेपाल में बांध निर्माण की दिशा में आजादी के बाद के 59 वर्षो की यही 
उपलब्धि है। उसके बाद भी अगर नेपाल में बांध बन जाते हैं तो उनसे बाढ़ रुक पायेगी, इस पर अभी से सन्देह 
व्यक्त किये जा रहे हैं। इसके अलावा 2002 से विस्तृत चर्चा में आई भारत की नदी जोड़ योजना का भी प्रस्ताव 
आया है। गंगा-ब्रह्मपुत्रा घाटी की नदियों को जोड़ने में नेपाल की रजामन्दी महत्वपूर्ण हो जाती है और शायद 
इसीलिये इस मसले पर फिलहाल खामोशी है। बाढ़ नियंत्रण के इस पहलू पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अगले 
अध्याय-3 में हम कोसी पर प्रस्तावित तटबन्धों के निर्माण के समय होने वाली दिक्कतों, इस तकनीक के बेजा 
लचीलेपन और प्रस्तावित तटबन्धों के बीच फंसने वाले लोगों की आंशकाओं और उनके संघर्षो के बारे में बात 
करेंगे। 


अध्याय -3 तटबन्धों का रेखांकन-तकनीक नहीं, जनमत संग्रह 


तटबन्धों का रेखांकन-तकनीक नहीं, जनमत संग्रह 


पृष्ठभूमि 


तटबन्धों के अलाइनमेन्ट में परिवर्तन केवल “जनता की मांग” पर ही नहीं हुये, इसमें नेताओं द्वारा की गई 
राजनैतिक दखल-अंदाजी बराबर की शरीक थी जिसमें इंजीनियरों, उनकी कार्यक्षमता तथा तकनीक का 
जबर्दस्त शोषण और भयादोहन तक हुआ होगा। एक बात तो तय है कि या तो तटबन्धों के बीच की दूरी इतनी 
लापरवाही से निर्धारित की गई थी कि उसको चाहे जैसे तोड़ा-मरोड़ा जाता, तकनीक की दृष्टि से कोई फर्क नहीं 
पड़ने वाला था 


कोसी परियोजना में जब 955 में तटबन्धों के निर्माण का काम शुरू हुआ तो जिन इलाकों को बाढ़ से सुरक्षा 
मिलने वाली थी उनका तो उत्साह अपने चरम पर था क्योंकि योजना का उद्देश्य उनके हक में था वहीं दूसरी तरफ 
वह लोग थे जो कि तटबन्धों के बीच फंसने जा रहे थे, इन्हीं तटबन्धों के कारण बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर 
रहे थे। इन परिस्थितियों के निर्माण के पीछे जो कारण थे उनके बारे में हमने पिछले अध्याय में चर्चा की है। इस 


अध्याय में हम इन तटबन्धों के निर्माण के समय की घटनाओं की चर्चा करेंगे। 


सरकार ने आम जनता की जानकारी के लिये जनवरी ।955 में समाचार पत्रों के माध्यम से तटबन्धों के आंशिक 
नक्शे प्रकाशित करवाये। पूर्वी तटबन्ध के लिये यह नक्शे भीमनगर से सुपौल तक (चित्र-3.) तथा पश्चिमी 
तटबन्ध के लिये यह नवशे कुनौली से घोघरडीहा (चित्र 3.2) तक थे। तटबन्ध निर्माण की शुरुआत कुनौली- 
निर्मली खण्ड पर भारत में तथा कुनौली के उत्तर नेपाल में हुई। इसके कुछ ही समय बाद भीमनगर से सुपौल 
खण्ड में कोसी के पूर्वी तटबन्ध का निर्माण शुरू हुआ। इन प्रकाशित नक्शों पर यह सूचना दर्ज थी कि तटबन्ध 
का अंतिम रेखांकन स्थानीय जनता से सलाह-मशविरे के बाद किया जायेगा। जाहिर है कि तटबन्धों की डिजाइन 
तय करते समय या उसके पहले जनता से कोई राय-मशविरा नहीं किया गया था और तटबन्धों का अलाइनमेन्ट 
इतना लचीला था कि उसमें जनता की राय के अनुसार फेर बदल की गुंजाइश थी और तटबन्धों के बीच की दूरी 
भी इसी राय पर आधारित होनी थी। सच यह भी है कि तटबन्धों की डिजाइन टुकड़ों-टुकड़ों में और बिना किसी 
वैज्ञानिक आधार के की गई थी वरना तटबन्धों के पूरी लम्बाई के नक्शे प्रकाशित किये गये होते। 


चित्र 3.2 पर एक सरसरी नजर डालने पर हम पाते हैं कि इस नक्शे के मुताबिक पश्चिमी तटबन्ध पहले भुतहा से 
सीधे घोघरडीहा तक जाने वाला था। ऐसे बहुत से गाँव जो कि इस समय भुतही बलान की बाढ़ झेलते हैं, इस 
नवशे के अनुसार, उस समय पश्चिमी कोसी तटबंध और कोसी नदी के बीच में पड़ने वाले थे। इसके बाद तो 
किशुनी पट्टी और मधेपुर के बीच तटबन्ध के अलाइनमेन्ट (चित्र 3.3) को लेकर बवाल ही मच गया और “जनता 
की मांग” पर इस अलाइनमेन्ट को बदल देना पड़ा। न सिर्फ इस तटबन्ध को नये सिरे से बनाना पड़ा बल्कि पौनी 
के दक्षिण (चित्र 3.4) से लेकर घोंघेपुर तक जनता और जनता की सरकार के बीच कई बार सैद्धान्तिक लड़ाई 
हुई और कई बार तो यह लड़ाई 'सचमुच की लड़ाई” में तबदील हो गई। 


चित्र 3.4 तथा चित्र 3.5 में दिखाये गये तटबन्धों के यथा-निर्मित अलाइनमेन्ट को देख कर सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि तटबन्धों की डिजाइन बदलने के लिये क्या-क्या नहीं किया गया होगा। जैसे-जैसे यह 
तटबन्ध दक्षिण की ओर बढ़ते हैं उनके बीच का फासला कम होता जाता है जबकि सामान्य बुद्धि यह कहती है 
कि जब नदी आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत से नदी-नाले मिलते हैं जिसकी वजह से उसका प्रवाह बढ़ता है और 
उसका पाट चैड़ा होता है और इसलिए तटबन्धों के बीच का फासला भी अधिक होना चाहिये। 


तटबन्धों के अलाइनमेन्ट में परिवर्तन केवल “जनता की मांग” पर ही नहीं हुये, इसमें नेताओं द्वारा की गई 
राजनैतिक दखल-अंदाजी बराबर की शरीक थी जिसमें इंजीनियरों, उनकी कार्यक्षमता तथा तकनीक का जबर्दस्त 
शोषण और भयादोहन तक हुआ होगा। एक बात तो तय है कि या तो तटबन्धों के बीच की दूरी इतनी लापरवाही 
से निर्धारित की गई थी कि उसको चाहे जैसे तोड़ा-मरोड़ा जाता, तकनीक की दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 
था या फिर इंजीनियरों ने जनता के सारे अनुरोधों (या नेताओं के आदेशों?) का पालन करने में ही अपनी भलाई 
समझी। इस अध्याय में हम इन्हीं सब छल-योजनाओं और उनके घात-प्रतिघात का जायजा लेंगे। 


कोसी बांध-सबकी अपनी-अपनी समझ 


ध एक ऐसा शब्द है जोकि बिहार में जन-साधारण के बीच कंक्रीट, ई पे 

भी बांध के लिए बिना किसी भेद-भाव के प्रयोग में लाया जाता है। इसी शब्द के दायरे में तटबन्ध 

वीयर और बराज जैसी संरचनाएं भी आ जाती हैं। हम समझते हैं कि बाकी जगहों पर भी एक खास वर्ग ही इन 
संरचनाओं के अन्तर को समझता होगा। जब कोसी पर तटबन्धों की बात चली तब भी आम तौर पर प्रयोग में 
लाये जाने वाला शब्द “कोसी बांध” ही था। इस बांध की परिभाषा अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से करते 
थे। इंजीनियरों को जरूर यह मालूम था कि वह क्या बनाने जा रहे हैं मगर आम लोगों की अपनी-अपनी समझ 
अलग थी। 


जिन लोगों ने ।947 में निर्मली सम्मेलन में भाग लिया था या जिन लोगों ने ऐसे लोगों से वहाँ के चर्चे सुन रखे थे 
वह ।955 में भी यही समझते थे कि बातें बराहक्षेत्रा बांध की ही हो रही हैं। नारायण प्रसाद यादव (65), ग्रा० 
गोबिन्दपुर, पो° डरहार, जिला सुपौल आम आदमी की तरफ से कोसी के बांध की समझदारी बताते हुये कहते 
हैं, “'... अभी हम लोग पूर्वी तटबन्ध के 58वें किलोमीटर पर खड़े हैं। इस तटबन्ध का मूल अलाइनमेन्ट बभना से 
सुखपुर, बसबिट्टी, नवहट्टा और पंचगछिया होते हुये बनगाँव तक जाता था। लोगों ने इस पूर्वी तटबन्ध को अपनी 
ताकत भर पश्चिम की ओर ठेला जबकि वह भपटियाही के नीचे सीधे दक्षिण की ओर जाने वाला था। 


पूरब में सुपौल और पश्चिम में मधेपुर, यह दोनों कस्बे तटबन्धों के अन्दर पड़ने वाले थे। यह पूर्वी तटबन्ध थरबिट्टी 
के नीचे भी अगर सीधा दक्षिण की ओर गया होता तब भी उतना नुकसान नहीं होता। ... जैसे ही सरकार की 
तरफ से घोषणा की गई कि कोसी पर बांध बनेगा तब आम आदमी की समझ यही थी कि नदी उत्तर से दक्षिण 
की ओर बहती है इसलिए जो कोई भी बांध बनेगा वह नदी के सामने पूरब-पाश्चिम दिशा में बनेगा। किसान अपने 
खेतों में पानी रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए यही करता है, पानी की धारा और दिशा के सामने मिट्टी 
डालता है। वह कभी प्रवाह की दिशा में मिट्टी नहीं डालता है। 


परियोजना के बारे में हम लोगों की समझ यही थी। जब बांध का काम शुरू हुआ तो हम लोगों को लगा कि मिट्टी 


तो नदी के धारा की दिशा में डाली जा रही है। यह हमारे लिए बड़ी अजीब चीज थी और तब हमें लगा कि हमारे 
गाँव तो बांध (तटबन्धों) के बीच में फंसने जा रहे हैं। इस घटना ने सबको होशियार किया और सभी ने संघर्ष 
करना शुरू किया कि किसी भी तरह उनका गाँव तटबन्ध के बाहर कन्ट्रीसाइड में आ जाये। गाँव की स्थिति तो 
निश्चित थी, उसे तो बदला नहीं जा सकता था मगर बांध (तटबन्ध) को इधर-उधर किया जा सकता था। यहाँ वही 
हुआ। हर कोई बांध (तटबन्ध) के कन्ट्रीसाइड में जाना चाहता था। जो ताकतवर था वह चला भी गया। उन दिनों 
कौन ताकतवर था, वह तो आप अच्छी तरह जानते हैं।' 


राजनैतिक तटबन्ध 


ल लगता है कि कुनौली और निर्मली के बीच तटबन्ध का वसी परि 

ज्यादा किसी हील-हुज्जत के बिना ही बदल दिया क्योंकि इस क्षेत्र में अलाइनमेन्ट बदलवाने के 
लिये किसी संघर्ष की कहानी सुनने को नहीं मिलती। कुनौली के उत्तर में नेपाली क्षेत्र में जरूर तटबन्ध का 
अलाइनमेन्ट बेतरह बदला गया था और यह परिवर्तन उस समय एक बहस का मुद्दा बना था जब 963 में डलवा 
में कोसी का पश्चिमी तटबन्ध टूट गया था। मगर असली झमेला तब शुरू हुआ जब तटबन्ध का निर्माण निर्मली के 
दक्षिण में शुरू हुआ यह प्रसंग रोचक है और अध्ययन करने लायक है। 


पूर्वी तटबन्ध पर भी जो कुछ परिवर्तन हुआ वह भी खास कर सुपौल के दक्षिण में हुआ। वहाँ संघर्ष भी उतना ही 
हुआ। बनगाँव और महिषी, दोनों ही गाँव पूर्वी तटबन्ध और कोसी के बीच पड़ने वाले थे। प्रभावशाली लोगों के 
गाँव होने के कारण यह दोनों गाँव तटबन्ध के बाहर आ गये। ।962-977 के बीच सांसद तथा कई बार विधायक 
रहे तुल मोहन राम (76) का कहना है कि, '' ...यह तटबन्ध तो शुरू से ही राजनैतिक था। हमारी मूल समस्या है 
बालू को नियंत्रित करने की। बराहक्षेत्र बांध और बेलका बांध कुछ समय के लिए यह काम करते मगर जब बेलका 
का प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू के पास गया तब उन्होंने साफ कहा कि इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। 


तब योजना ही स्थगित होने वाली थी। तब यहाँ के नेताओं ने नये सिरे से कोशिश शुरू की। उनकी सीधी पहुँच तो 


नेहरू के पास नहीं थी मगर गुलजारी लाल नन्दा के यहाँ यह लोग दरबार लगाते थे और उनके जरिये नेहरू तक 
पहुँचा जा सकता था। तब यह 25 साल की अस्थाई स्कीम की शक्ल में कोसी तटबन्ध की योजना आई। शरारत 
यह हुई कि पूना हाइड्रोलॉजिकल लैबोरेटरी में तटबन्ध को लेकर जो रिसर्च हुई उसे मन मुताबिक करवा लिया 
गया। अब तटबन्धों के बीच का फासला घोघरडीहा के पास ।6 किलोमीटर है और यहाँ नीचे जहाँ आप बैठे हैं, 
सरौनी में, 9 किलोमीटर है जबकि नीचे यह फासला ज्यादा होना चाहिये। 


पश्चिमी तटबन्ध दरभंगा जिले के बिरौल के पास आसी मौजे तक जाने वाला था और इधर पूरब में पूर्वी तटबन्ध 
बनगाँव से होकर गुजरना था। इतना ज्यादा फैलाव था इसका और इसी अलाइनमेन्ट को लेकर जमकर राजनीति 
हुई। तटबन्धों के अन्दर पड़ने वाले ज्यादातर गाँव तटबन्ध के बाहर चले जाना चाहते थे वरना कोसी उनकी अच्छी 
गत बनाती। तब सौदा हुआ कि आप हमको वोट दीजिये, हम आप का गाँव बाहर करवा देंगे। जात-पांत भी कम 
नहीं हुई। आसी, कन्है और गण्डौल - यह सब ब्राह्मणों के गाँव थे, तटबन्ध के बाहर सुरक्षित क्षेत्र में चले गये। अब 
भले ही उनकी हालत खराब हो गई हो मगर तब तो उन्होंने अपना काम करवा ही लिया।'' 


उपेक्षित पीड़ित और उनका संघर्ष 


एक ओर कोसी के थपेड़ों से बचने वाले इलाकों के लोगों के मन में जहाँ खासा जोश-खरोश था वहीं दूसरी ओर 
वह किसान जिनकी जमीनों का निर्माण कार्यो के लिये अस्थाई अधिग्रहण हुआ था और वह लोग जिनकी जमीनों 
पर से होकर तटबन्धों को गुजरना था, थोड़े बहुत मुआवजे की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। 
उनकी दौड़-धूप इस जुम्मे से उस जुम्मे तक और इस दरवाजे से उस चैखट तक निर्बाध गति से चल रही थी। 
सरकार ने अपनी तरफ से जरूर ऐसा वायदा किया था कि इस तरह के सारे मुआवजों का भुगतान 3 मार्च 
955 के पहले कर दिया जायेगा। इस आशय का एक बयान ललित नारायण मिश्र ने ।4 जनवरी 955 को 
सुपौल में दिया था। इस समय सीमा को बाद में बढ़ा कर 5 अप्रैल कर दिया गया जिस पर जयप्रकाश नारायण 
ने कड़ी आपत्ति की थी और कहा था कि किसान रुपयों के अभाव में अगली फसल की योजना नहीं बना सकते। 


तटबन्धों के बीच कोई नहीं रहना चाहता 


पश्चिमी तटबन्ध पर मधेपुर (अब मधुबनी जिला) के आसपास तो एक आन्दोलन ही खड़ा हो गया। मूल योजना 
के अनुसार पश्चिमी तटबन्ध मधेपुर से मटरस होते हुये झमटा तक जाने वाला था जबकि स्थानीय लोगों की मांग 
थी कि यह मटरस से करहारा होते हुये झमटा तक जाये (चित्र 3.4)। उनका मानना था कि इस रास्ते से तटबन्ध 
की लम्बाई कम होगी, उसको बनाने में कम खर्च आयेगा और पश्चिमी तटबन्ध तथा नदी के बीच फंसने वाले गाँवों 
की संख्या भी कम होगी। उन्होंने प्रशासन को यह भी याद दिलाया कि जब 954 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इस क्षेत्र 
में आये थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जहाँ तक संभव हो सकेगा, सरकार उन सभी गाँवों को बचाने की 
कोशिश करेगी जिन्हें बचाया जा सकता है। 


अब कोसी तटबन्धों और कोसी पीड़ितों के साथ धक्का-मुक्की 


कोसी प्रोजेक्ट के इंजीनियरों के लिए तटबन्ध का अलाइनमेन्ट अब तक सिरदर्द बन चुका था। जो जहाँ फंसा 
हुआ था उसी के हिसाब से उसकी अपेक्षाएं थीं और हर गाँव के बाशिन्दे यही चाहते थे कि उनका गाँव किसी 
तरह से तटबन्ध के बाहर आ जाये और वह नदी की मार झेलने से बच जायें। यह तटबन्ध पहले मधेपुर से होकर 
गुजरने वाला था और तब यह प्रस्ताव किया गया था कि इसे थोड़ा पूरब की ओर ठेल दिया जाय। इसी के साथ 


कुरसों समेत कई गाँवों से यह मांग आई कि तटबन्ध को अगर पूरब की ओर ठेलना ही है तो इसे थोड़ा और 
धक्का दिया जाय ताकि यह गाँव भी बाहर आ जायें। 


इसके बाद तो वहाँ धरना, जलूस, प्रदर्शन और सत्याग्रह का तांता लग गया कि मटरस के दक्षिण तटबन्ध का 
अलाइनमेन्ट बदल दिया जाय। जनवरी 956 आते-आते वहाँ स्थिति बहुत ही विस्पफोटक और तनावपूर्ण हो 
गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाया कि तटबन्ध के मूल अलाइनमेन्ट को बरकरार रखा जाय। अपने 
सारे कागजात के साथ प्रदर्शनकारियों का एक जत्था 24 जनवरी 956 को कोसी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर 
और प्रशासक से मिलने के लिये पटना गया। इस मुलाकात में इन प्रदर्शनकारियों को पहली बार पता लगा कि 
कोसी नदी का सारा का सारा पानी कोसी के दोनों तटबन्धों के ही बीच से होकर बहाया जायेगा। अब तक बहुत 
से लोगों का यही ख्याल था कि कोसी के पानी को बहुत सी धाराओं में बहा कर पूरे इलाके पर फैला दिया जायेगा। 
इन लोगों ने प्रशासक को बताया कि अगर प्रस्तावित बराज के नीचे सारा का सारा पानी तटबन्धों के बीच होकर 
बहा दिया जायेगा तो पश्चिमी तटबन्ध के पास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी और आस-पास 
के बहुत से गाँव डूब जायेंगे। उनका कहना था कि तटबन्धों के बीच की जमीन समतल नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है 
और पश्चिमी तटबन्ध की ओर झुकी हुई है। नदी का पूरा पानी तटबन्धों के बीच आने पर पहले यही पश्चिम वाला 
इलाका डूबेगा और इसके बाद ही बचा खुचा पानी बाकी इलाके पर फैलेगा। यही बात 94 में सर क्लॉड 
इंगलिस ने भी कही थी अतः यह कहना कि इंजीनियर लोग इस तथ्य से अनजान थे, ठीक नहीं होगा। अधिकारियों 
के पास ग्रामीणों की इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनका बस इतना ही कहना था कि जो कुछ भी किया जा 
रहा है वह विशेषज्ञों की सलाह पर हो रहा है और उन्हीं का फैसला अन्तिम माना जायेगा। ऐसा करने के लिए 
सरकार के पास अब पूना प्रयोगशाला का प्रमाण-पत्र भी था। 


सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति (3 मार्च 956) के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि, ''...तटबन्ध 
के नक्शे को यथा संभव पूरब तक ले जाने की कोशिश की गई फिर भी घनी आबादी वाले दो गाँव मटरस और 
तरडीहा तटबन्ध के भू-भाग की ओर यानी पीछे नहीं रखे जा सके। कुछ लोगों के निवेदन पर राज्य सरकार ने 
उस क्षेत्र का पुनः निरीक्षण करने के लिये कोसी योजना के मुख्य प्रशासक से अनुरोध किया। उन्होंने निरीक्षण 
किया और इस बात की पुष्टि की कि कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तटबन्ध को खींच कर और पूरब भी ले जाने 
से वह कोसी की जीवित धाराओं के रुख पर पड़ जायेगा और परिवर्तित परिस्थिति में तटबन्ध के ठोस बने रहने 
की शायद ही कोई संभावना थी।”! 


सरकारी पदाधिकारियों के अतिरिक्त ललित नारायण मिश्र जैसे प्रभावशाली और उभरते हुये राजनीतिज्ञों ने भी 
तटबन्धों के बीच फंसने वाले लोगों का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिश्र ने कहा कि, “ ...अन्य क्षेत्रों 
की भांति कोसी क्षेत्र के किसान भी एक-एक इंच भूमि के लिये अपना खून बहाने को तैयार रहते हैं। इस क्षेत्र के 
किसानों ने पहले तो जमीनें देना स्वीकार नहीं किया और कहा कि यदि बलपूर्वक जमीन ली जायेगी तो खून की 
नदियाँ बह जायेंगी। ... लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और यह समझाना जारी रखा कि इससे बांध के 
बाहर के अगणित लोगों का हित होगा। झिटकी और बनगामा के किसानों ने तटबन्ध का महत्व समझ लिया और 
उन्होंने अपनी जमीन देकर जो उदाहरण उपस्थित किया उसका अन्य गाँवों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और 
लोगों ने अपने घर तथा बाग भी दे डाले।'' यह लेकिन सच नहीं था। देखें बॉक्स-यह तो एक दम गलत बात है... 


तटबन्ध के अलाइनमेन्ट के विवाद को बढ़ता देख कर कोसी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर के° वी° एकाम्बरम ने 
सुझाव दिया कि नदी के थपेड़ों से मटरस और तरडीहा को बचाने के मसले को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग 
पर छोड़ दिया जाय। बिना पूरी तहकीकात किये यह मुमकिन है कि नफा नुकसान में बदल जाये। पश्चिमी तटबन्ध 
को नवादा तक बढ़ाने के बजाय उसे मधेपुर से दो किलामीटर पहले एक तालाब तक ले जाकर छोड़ दिया जाये। 
यह फैसला इसलिए किया गया कि तटबन्ध के निर्माण के बाद आसपास के गाँवों को सुरक्षित करना जरूरी था। 
यह भी तय किया गया कि तटबन्ध को झमटा तक तो ले ही जाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि मधेपुर 
के नीचे जमीन की सतह का गहन अध्ययन किया जाय और यह कोशिश की जाय कि आने वाले दो तीन महीनों 


के अन्दर नये नक्शे प्रकाशित कर दिये जायें। आगे के सुरक्षा कार्यों के लिये दरभंगा के जिलाधीश के सहयोग से 
एक नई योजना बनाई जाये। इस इलाके के लोग कोसी के पश्चिमवर्ती विस्थापन के कारण पहले से ही भारी बाढ़ों 
का सामना कर रहे थे और अगर पश्चिमी तटबन्ध के निर्माण से यहां हालात पहले से बदतर होने वाले हों तो इसकी 
व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिये, ऐसा एकाम्बरम साहब का मानना था। तरडीहा बड़ी मुश्किल से तटबंध के 
बाहर निकल पाया। देखें बॉक्स- मौत के दरवाजे पर खड़ा आदमी अपने बचाव के लिये कुछ भी करेगा। 


तटबन्ध पीड़ितों के लिये पुनर्वास तो एक लम्बी लड़ाई का मुद्दा था मगर उन्हें पहले तो तटबन्ध के दानव द्वारा 
समेट ली गई अपनी जमीन की लड़ाई के लिये कमर कसनी थी। 2 सितम्बर 956 को राम सेवक ठाकुर की 
अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल टी" पी० सिंह और हरिनाथ मिश्र से यह बताने के लिये मिला कि इस तरह से 
गाँवों में ।5 घर, जिनकी मालियत 4 लाख थी, कट कर नदी में समा गये हैं। प्रतिनिधि मण्डल ने इन लोगों से यह 
भी कहा कि कोसी के पश्चिमी तटबन्ध को रजुआही से लेकर करहारा के बीच में सीधा मिला दिया जाय। ऐसा 
करने से मटरस, बिशनपुर, कपछुआ, कलुआ, तरडीहा, बोचही, अजरकबे पौनी, भावर, कुसहा, सिपराहा, 
असमा, नवादा, ठेंगरा, कुरसौ, भीमपुर, सरौनी, रुपौली, और चुन्नी आदि गाँव तटबन्ध के बाहर निकल जायेंगे। 
इन सभी गाँवों की जनसंख्या 32,000 और इनका रकबा 3,000 एकड़ था। 


तटबन्ध का अलाइनमेन्ट बदले बिना ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था और यह परिवर्तन करना पड़ा। तरडीहा तो 
जैसे-तैसे पश्चिमी तटबंध के बाहर चला गया मगर मटरस हमेशा के लिए तटबन्धों के बीच कैद हो गया। मटरस 
के 955-56 के संघर्ष की कहानियाँ सुनाने वाले सौभाग्य से अभी हमारे बीच मौजूद हैं। देखें बॉक्स-हमारी मदद 
किसी ने नहीं की...। 


वास्तव में कोसी प्रोजेक्ट के इंजीनियरों के लिए तटबन्ध का अलाइनमेन्ट अब तक सिरदर्द बन चुका था। जो जहाँ 
फंसा हुआ था उसी के हिसाब से उसकी अपेक्षाएं थीं और हर गाँव के बाशिन्दे यही चाहते थे कि उनका गाँव 
किसी तरह से तटबन्ध के बाहर आ जाये और वह नदी की मार झेलने से बच जायें। यह तटबन्ध पहले मधेपुर से 
होकर गुजरने वाला था और तब यह प्रस्ताव किया गया था कि इसे थोड़ा पूरब की ओर ठेल दिया जाय। इसी के 
साथ कुरसों समेत कई गाँवों से यह मांग आई कि तटबन्ध को अगर पूरब की ओर ठेलना ही है तो इसे थोड़ा और 
धक्का दिया जाय ताकि यह गाँव भी बाहर आ जायें जिसके लिये रजुआही से झमटा तब सीधी लाइन खींचने का 
प्रस्ताव किया गया। फिर प्रस्ताव हुआ कि तटबन्ध को सीधे मजुलिया से झमटा ले जाया जाय ताकि सिकरिया 
और तरडीहा के चारों ओर रिंग बांध न बनाना पड़े। जैसे ही तरडीहा को बाहर निकालने की बात आई तो मटरस 
से आवाज उठी कि जब तटबन्ध तरडीहा के पूरब से जायेगा ही तो क्यों न उसे एक धक्का और दिया जाय कि 
वह मटरस के भी पूरब चला जाये और यह गाँव भी बच जाये और अगर इतना किया जा सकता है तो क्यों न 
निर्मली के पास मझारी धार का मुंह बन्द कर दिया जाये और तटबन्ध को रसुआर के पास निर्मली रिंग बांध से 
शुरू किया जाये और उसे अलोला, हटनी, अमाही और बनरझूला होते हुए करहारा लाया जाये। अगर ऐसा किया 
जा सके तो तरडीहा, मटरस और सिकरिया को रिंग बांध से घेरना नहीं पड़ेगा और कुरसो आदि गाँवों की सुरक्षा 
अपने आप हो जायेगी। इस तरह जितने मुंह थे उतनी ही बातें थी और हरेक के अपने-अपने सुझाव थे जिसे वह 
पूरा होता देखना चाहता था। सरकार के इंजीनियर भी शायद इसलिए कि अब तटबन्धों के अलाइनमेन्ट और 
उनके बीच की दूरी का कोई मतलब ही नहीं बचा था, कभी-कभी ऐसी मांगों को खुद हवा देते थे। 


ग्रा-भलुआही, पो°-जनार्दनपुर, जिला-मधुबनी के राजकुमार लालदास (65) बताते हैं कि, '' तटबन्ध की पहली 
लाइन मटरस से बाथ और तरडीहा होते हुये रहुआ संग्राम तक की खींची गई थी। इसे बदल दिया गया और इस 
परिवर्तन के खिलाफ एक आन्दोलन खड़ा हो गया। मेरे पिता जी ने बहुत से दूसरे लोगों के साथ ललित नारायण 
मिश्र से सम्पर्क किया। उन्होंने बताया कि कोसी प्रोजेक्ट के कुछ उच्च पदाधिकारी कोसी डाक बंगले पर कोसी 
कन्ट्रोल बोर्ड की गोष्ठी के लिये आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक शिष्टमंडल लेकर वहीं आ जाइये और अपनी 
समस्‍यायें इन अधिकारियों को बताइये। तब सारे गाँव वालों ने नक्शे के साथ अपनी समस्याओं को अधिकारियों 
के पास रखा। स्थानीय इंजीनियरों ने तो हमारे प्रस्ताव का विरोध किया मगर कंवर सेन ने कहा था कि अलाइनमेन्ट 


में परिवर्तन संभव है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोगों का प्रस्ताव कतई पसन्द नहीं था और उसने भरपूर 
कोशिश की कि कम से कम हमारा घर जरूर तटबन्ध के अलाइनमेन्ट में पड़ जाय। हम लोग इसके खिलाफ उच्च 
न्यायालय तक गये और जीते भी। हम लोग अपना प्रस्ताव लेकर अनुग्रह नारायण सिंह के पास भी गये मगर 
उनका मानना था कि पौनी-मधेपुर वाले अलाइनमेन्ट पर बहुत पैसा खर्च हो चुका है अतः अब परिवर्तन की मांग 
न की जाय मगर काफी समझाने बुझाने के बाद वह राज़ी हो गये थे।'' 


पूर्वी तटबन्ध पर भी लोग तटबन्ध के बाहर रहना चाहते हैं 


जब पूरब और पश्चिम वाले दोनों तटबन्धों के बीच सामूहिक पंचलत्ती पड़ने के कारण फासले कम होने लगे तो 
उनके बीच फंसे वह गाँव जिनके बाहर निकल पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी कुंठा और हताशा के गर्त में गिरे 
और वहाँ विक्षोभ पनपने लगा। ।956 समाप्त होते-होते इन लोगों ने अपने विरुद्ध हुये अन्याय के खिलाफ खुद 
को संगठित करना शुरू किया। 


जब पश्चिमी तटबन्ध को पूरब की ओर ठेला जा रहा था तब पूर्वी तटबन्ध के इर्द-गिर्द लोगों के कान खड़े हुये 
क्योंकि इससे पानी का प्रवाह मार्ग घटने वाला था और नदी का पानी अब पूर्वी तटबन्ध पर ही सीधी चोट करता 
और अगर नदी और पश्चिमी तटबन्ध के बीच फंसे गाँवों ने सफलतापूर्वक तटबन्ध का अलाइनमेन्ट बदलवा लिया 
और उनमें से बहुत से गाँव अब तटबन्धों के बाहर थे तो यही बात पूर्वी तटबन्ध पर क्यों नहीं लागू होगी? सहरसा 
के धरहरा थाने के बाशिन्दों ने मांग की कि बराही के दो किलोमीटर नीचे बड़हर, परताहा और गोबिन्दपुर गाँव को 
बचाने के लिए पूर्वी तटबन्ध के अलाइनमेन्ट को नदी की ओर पश्चिम में ठेल दिया जाना चाहिये। यही बात महिषी 
और बनगाँव के निवासियों को भी जंच गई और उन्होंने भी आन्दोलन करके पूर्वी तटबन्ध का अलाइनमेन्ट बदलवा 
लिया और अन्ततः तटबन्धों के बाहर आने मों सफल हुये। 


इस बीच पश्चिमी तटबन्ध की रूपरेखा तय कर दी गई और अब इसे पौनी, सिकरिया और तरडीहा के पूरब होते 
हुये बेलहा से भेजा तक जाना था। भेजा के नीचे इसका विस्तार दरभंगा में जमालपुर तक किया जाना था। पश्चिमी 
तटबन्ध के इस नये अलाइनमेन्ट से जाहिरतौर पर बहुत से गाँव तटबन्ध के बाहर आ गये थे और कथित रूप से 
कोसी की बाढ़ से सुरक्षित हो गये। बिरौल और सिंधिया थाने भी अब कोसी तटबन्ध के बाहर थे। इन सभी इलाकों 
में कोसी तटबन्ध का अलाइनमेन्ट बदल देने की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पूर्वी तटबन्ध से लगे सुपौल 
के पास के गाँव हाटी और बराही वालों ने, जो कि तटबन्धों के बीच फंसने जा रहे थे, भारत सेवक समाज से 
सम्पर्क साधा कि वह किसी तरह से पूर्वी तटबन्ध के अलाइनमेन्ट को बदलवा दें जिससे उनका गाँव तटबन्ध के 
बाहर आ गये। स्थानीय प्रशासन ने गाँव वालों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार 
किया जायेगा। देखें बॉक्स-सब भिखारी बन गये- फूलेश्वर झा। 


तटबन्धों के बीच फंसने वाले गाँव चाहते थे कि तटबन्धों के बीच का फासला ज्यादा हो 


जब पूरब और पश्चिम वाले दोनों तटबन्धों के बीच सामूहिक पंचलत्ती पड़ने के कारण फासले कम होने लगे तो 
उनके बीच फंसे वह गाँव जिनके बाहर निकल पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी कुंठा और हताशा के गर्त में गिरे 
और वहाँ विक्षोभ पनपने लगा। 956 समाप्त होते-होते इन लोगों ने अपने विरुद्ध हुये अन्याय के खिलाफ खुद 
को संगठित करना शुरू किया। इन लोगों ने बरसात में हुये नुकसान का मुआवजा मांगा और बाढ़ के मौसम में 
वैकल्पिक आवास की मांग की। उनकी सबसे खास मांग थी कि तटबन्धों के बीच फासला जितना ज्यादा होगा, 
नदी के पानी को बहने के लिये उतनी ही ज्यादा जगह मिलेगी और बाढ़ का असर उनके ऊपर उतना ही कम 
पड़ेगा। 


उनका कहना था कि सरकार हमेशा के लिए उनको आने वाले समय में एक अन्धे कुएं में ढकेल देने पर तुली हुई 
है और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उनके पास सत्याग्रह के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सरकारी 
उपेक्षा से यह लोग इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने 3। दिसम्बर ।956 को अलोला के पास पश्चिमी तटबन्ध 
को काटने की भी कोशिश की क्यों कि यह लोग चाहते थे कि सरकार मझारीधार का मुंह बन्द कर दे मगर फिर 
कुछ सोच कर यह अनुष्ठान छोड़ दिया कि सरकार को संभलने का और कुछ करने का एक और अवसर दे सकें। 


सरकार द्वारा विरोध दबाने के लिये सशस्त्र पुलिस उतारने की धमकी 


आन्दोलन के अन्य जगहों पर फैलने के अन्देशे से सरकार ने पुलिस बन्दोबस्त को पूरा मजबूत करके रखा था 
जिसकी प्रतिक्रिया में महिलायें और बच्चे भी आन्दोलन में शामिल हो गये। वह तटबन्धों के निर्माण के लिये 
बनाई गई खाइयों में जाकर सो जाते थे कि तटबन्ध उनकी लाश पर बनेगा। इन लोगों पर सरकार की किसी 
हार-मनुहार का न तो कोई असर पड़ रहा था और न ही आला अफसरान के गाँवों में शिविर लगाने का। 


कोसी तटबन्धों के विरोध में लोगों का आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ रहा था और कई स्थानों पर काम बन्द कर देना पड़ा। 
पश्चिमी तटबन्ध पर काम-बन्दी के सवाल को सरकार के सामने भी उठाया गया और सरकार यह मानती थी कि 
जन-प्रतिरोध के कारण और उचित मात्रा में सशस्त्र बल उपलब्ध नहीं होने के कारण पश्चिमी तटबन्ध पर काम 
बन्द करना पड़ा है और जैसे ही मार्च ।957 के आम-चुनाव के बाद सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध होगा, काम शुरू 
कर दिया जायेगा। 


जयदेव सलहैता के नेतृत्व में 4 फरवरी ।957 को कुसमौल गाँव में 87 गाँवों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई 
जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सरकार पर यह दबाव डाला जाय कि वह तटबन्ध के उसी अलाइनमेन्ट का 
अनुसरण करे जो कि मधेपुर हो कर जाता था। इन लोगों की मान्यता थी कि मात्र 4 गाँवों को बचाने के लिये 
तटबन्धों के अन्दर फंसने वाले 79 गाँवों के हितों की कुरबानी दे दी गई है और इन लोगों ने यह प्रतिज्ञा की कि 
वह आखिरी दम तक अपने हितों के लिए लड़ेगें। इनका यह भी मानना था कि मधेपुर अलाइनमेन्ट पर अब तक 
20 लाख से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है और इसे बदल कर इसे नष्ट करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह 
भी कहा कि तटबन्धों के बीच फासला कम होने से तटबन्धों के बीच बसे हुये गाँव नदी की तेज धारा में बह जायेंगे। 
यह सारी बातें उन्होंने कोसी परियोजना के अधिकारियों तक पहुँचा दी थी और उन्हें धरना पर बैठे एक सप्ताह 
बीत चुका था।5 देखें बॉक्स-सरकार अपने तटबन्ध समेत बीच में फंसी थी। 


करीब 36 गाँवों को दफा 07 के नोटिस जारी किये गये और सहरसा के कलक्टर ने 28 फरवरी 957 को 
कोसी परियोजना के अधिकारियों को यह आश्वासन दिया कि 3 मार्च ।957 तक सभी जरूरी स्थानों पर सशस्त्र 
पुलिस तैनात कर दी जायेगी। तब तक 957 के आम चुनाव के बाद पुलिस बल के खाली हो जाने का अनुमान 
था। 


जब से सरकार ने तटबन्ध निर्माण के लिये सशस्त्र पुलिस उतारने की धमकी दी उसके बाद से इंजीनियरों का रुख 
भी कड़ा पड़ने लगा। कोसी प्रोजक्ट के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर पी. आर. गुहा ने सभी को साफ शब्दा में बता 
दिया कि अब तटबन्ध के अलाइनमेन्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। देखें बॉक्स-तटबन्ध ने तो हम लोगों 

लड़ाया आपस में...। 


भारत सेवक समाज के यूनिट लीडर, जो कि कार्यस्थल से चले गये थे, वह अब वापस लौटने लगे थे मगर उन्हें 
डर था कि काम शुरू होने पर उनके साथ हाथा-पाई हो सकती है। अतः वह भी पुलिस की सुरक्षा चाहते थे। 


ऐसा लगता है कि पुलिस महानिरीक्षक ने पहले ही चीफ इंजीनियर को आश्वस्त कर दिया था कि कार्यस्थलों पर 
जल्दी ही सुरक्षा उपलब्ध करवा दी जायेगी। 


कोसी प्रोजेक्ट के उप-मुख्य प्रशासक सचिन दत्त फरवरी 57 में भलुआही में 5 दिन शिविर लगा कर पड़े रहे कि 
लोगों को समझा-बुझा कर तटबन्ध बनने देने के लिए राजी कर सकें। वह तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता 
प्राणरंजन गुहा नीचे जमालपुर तक गये जहाँ सभी जगह तटबन्ध के अलाइनमेन्ट को लोग फुटबाल की तरह लात 
मार कर दूसरे के पाले में ठेलने लगे हुये थे। उत्तर में करहारा से भेजा तक तथा दक्षिण में जमालपुर से भंथी तक 
प्रदर्शनकारियों का दिन रात पहरा रहता था और जैसे ही कोई इंजीनियर/ओवरसियर झंडी, रस्सी या डम्पी लेवेल 
के साथ दिखाई पड़ता था, उसे खदेड़ दिया जाता था। इसी तरह की घटनाएं पूर्वी तटबन्ध पर धरहरा थाने में भी 
हो रही थीं। सरकार के एक प्रतिनिधि ने 8 मार्च 957 को प्रेस से बात करते समय यह जानकारी दी कि सरकार 
के सामने काम बन्द कर देने का विकल्प हमेशा खुला हुआ है और उसने यह भी चेतावनी दी कि उस हालत में 
अगर लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ी तो सरकार उनकी मदद में आगे नहीं आयेगी। 


मार्च 957 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और नई सरकार के गठन के तुरन्त बाद नई सरकार ने 
अपनी बात रखते हुये कोसी तटबन्धों के निर्माण स्थल पर सशस्त्र पुलिस भिजवा दी और पश्चिमी कोसी तटबन्ध 
का काम एक बार फिर शुरू हो गया। परियोजना का विरोध लेकिन फिर भी नहीं थमा। चुन्नी से टेकुना टोल, भेजा 
से तरही और तरही से जमालपुर के बीच में यह विरोध अब पहले से कहीं ज्यादा मुखर था। परियोजना 
अधिकारियों की तो करहारा, द्वालख, टेंगराहा, बरियरवा, डारह, खरीक, भखराइन, रहुआ, संग्राम, मुसहरिया 
और बगेवा जैसे गाँवों में एक तरह से शामत सी आ गई थी। सरकार की तरफसे कितने ही लोगों को इन गाँवों में 
नोटिस मिला कि वह सरकारी कामों में दखल देने से बाज आयें। 


957 के आम चुनाव समाप्त होने पर जहाँ एक ओर सरकार पूरे कोसी क्षेत्र पर जहाँ-जहाँ भी तटबन्ध निर्माण 
में विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे थे वहाँ सशस्त्र पुलिस लगाकर दमन की कार्यवाही चला रही थी वहीं जिला प्रशासन 
की शह पर कोसी परियोजना के अधिकारी एक कड़ा रुख लेने का प्रयास कर रहे थे। अब मान-मनौवल का दौर 
खत्म हो चुका था और लोगों के सीने पर संगीनें थी। आज बहुत से लोग यह मानते हैं कि कोसी परियोजना का 
सारा काम बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुआ और कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। वह यह भी कहते 
हैं कि अगर किसी को कोसी परियोजना से कोई असहमति थी तो वह अपना विरोध दर्ज कर सकता था। “' 
..-आपको मालूम होना चाहिये कि यह योजना जन-सहयोग से बनी थी। अगर लाभ नहीं होता तो लोग लेट जाते 
जमीन पर कि हमारी छाती पर होकर इसे बनाइये।'' सच यह है कि हुआ ऐसा ही था मगर अपनी सुविधा के 
अनुसार याददाश्त रखने वालों और उसी के मुताबिक अनजान बनने वालों से पार पाना बड़ा मुश्किल है खासकर 
तब जब ऐसा आदमी हाकिम-हुकुम का रुतबा रखता हो। बहरहाल, सरकार को एक विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों 
को खबरदार करना पड़ा कि वह अराजकता या हिंसा से बाज आयें। देखें बॉक्स- बिहार सरकार की विज्ञप्ति। 


सरकार स्थानीय लोगों को दो पालियों में बांटने में कामयाब हो गई थी। इनमें से एक तरफ के लोग चाहते थे कि 
तटबन्धों के बीच की दूरी घटाई जाय ताकि उनके गाँव कन्ट्री साइड में चले जायें। दूसरी तरफ वह लोग थे जो कि 
किसी भी हालत में तटबन्धों के अन्दर रहने के लिए अभिशप्त थे और चाहते थे कि तटबन्धों के बीच की दूरी को 
यथा-संभव बढ़ाया जाये ताकि उन पर नदी के पानी का कम असर पड़े। सरकार इस समय तक यह फैसला कर 
चुकी थी कि पश्चिमी तटबन्ध किशुनीपट्टी से करहारा होते हुये भंथी तक जायेगा। लोगों की लड़ाई अब सड़कों पर 
उतर आई थी और मधेपुर प्रखण्ड के करहारा गाँव में तटबन्धों के बीच रहने वालों और पश्चिमी तटबन्ध के बाहर 
के गाँवों के लोग लाठियों के साथ आमने-सामने थे। 


अब ऐसी हालत में पश्चिमी तटबन्ध पर प्रायः पूरी लम्बाई में आपस में लोगों में झगड़ा लग गया और पुलिस की 
मार ऊपर से। कितने ही लोगों को काम में रोडे अटकाने के खिलाफनोटिस दिया गया। अलाइनमेन्ट के विरोधियों 
ने भारत सेवक समाज के कार्यकर्ताओं को जगह-जगह पर खदेड़ा, उनके दफरतरों में आग लगा दी और मजदूरों 


की झोपड़ियों को भी नहीं बख्शा। 


मजदूरों को डराया धमकाया गया और अधिकारियों के साथ हाथा-पाई तक की नौबत आ गई। अगरगढ़ा धार के 
पास स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी और झगरुआ तथा नीमा के बीच किसी भी वक्‍त चिनगारी सुलगने के पहले की 
शान्ति थी 


आन्दोलन के अन्य जगहों पर फैलने के अन्देशे से सरकार ने पुलिस बन्दोबस्त को पूरा मजबूत करके रखा था 
जिसकी प्रतिक्रिया में महिलायें और बच्चे भी आन्दोलन में शामिल हो गये। वह तटबन्धों के निर्माण के लिये बनाई 
गई खाइयों में जाकर सो जाते थे कि तटबन्ध उनकी लाश पर बनेगा। इन लोगों पर सरकार की किसी हार-मनुहार 
का न तो कोई असर पड़ रहा था और न ही आला अफसरान के गाँवों में शिविर लगाने का। सारे ठेकेदार काम 
छोड़ कर जा चुके थे और ऐडिशनल चीफ इंजीनियर उनको मनाते रहे कि वह काम शुरू करें मगर ठेकेदारों पर 
इस पहल का कोई असर नहीं पड़ता था। इन सब झगड़े-झमेलों के बीच में थाना-पुलिस तक की नौबत आयी 
और बहुत से लोगों को जेल तक जाना पड़ा। देखें बॉक्स-हम लोग जेल गये। 


बैद्यनाथ मेहता, परमेश्वर कुंअर, तुलमोहन राम, युवराज जनक सिंह और जानकी नन्दन सिंह जैसे विधायकों ने 
क्षेत्र की समस्या और तटबन्धों के अलाइनमेन्ट के प्रश्न को विधान सभा और उसके बाहर उठाने में कोई कसर 
नहीं रखी। मेहता ने तो यहाँ तक कहा कि, '' ...जब वहाँ पर जायेंगे तो पायेंगे कि कोसी किस तरह शेर की तरह 
गरजती हुई वहाँ की जमीन और आबादी को बरबाद करती है... जब वहाँ के लोगों ने जो दो बांधों के बीच में 
पड़ते हैं, आपसे पूछा ''मेरा भविष्य कया होगा”, ''जो काम आप करने जा रहे हैं उसका नक्शा क्या होगा'”, 
“मेरे लिये सरकार क्या कर रही है'', तो आपने उनको जेल में बन्द कर दिया।'' 


तटबन्ध का अलाइनमेन्ट-तकनीक नहीं, जनमत संग्रह 


इस तरह से रंगमंच पर अब सारे पात्रा इकट्रे थे। एक तरफ वह लोग थे जो चाहते थे कि पश्चिमी तटबन्ध को पूरब 
की ओर ठेल दिया जाय। दूसरी ओर वह थे जो पूरबी तटबन्ध को पश्चिम की ओर ठेलने की मांग कर रहे थे। अगर 
यह दोनों मांगें मान ली जाती हैं तो बीच में नदी के पानी के बहाव के लिए जगह बहुत कम बचती है और इसलिए 
तटबन्धों के बीच में रहने वाले लोगों की मांग थी कि अव्वल तो तटबन्ध बनें ही नहीं और अगर उसका निर्माण 
एकदम जरूरी है तो उनके बीच का फासला जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ही अच्छा होगा। यह तीसरी 
मांग अगर मान ली जाती तब पहली दो मांगें अपने आप खारिज हो जाती थीं। 


जैसे इतना ही काफी नहीं था कि एक और मांग उन लोगों की तरफ से थी जिनकी इस बात में कोई दिलचस्पी 
नहीं थी कि तटबन्ध किस तरफ से होकर जाता है और किस तरफ से नहीं। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी ही थी 
कि किसी तरह से तटबन्धों पर काम शुरू हो ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और ऐसे लोगों की तादाद काफी थी। 
सरकार ने इन्हीं लोगों का इस्तेमाल यह प्रचार करने के लिए किया कि कोसी क्षेत्र में तटबन्धों की मांग कितनी 
जबर्दस्त है। इन चारों समूहों के अपने अपने निहित स्वार्थ थे और वह बाकी तीन के खिलाफ कमर कस कर खड़े 
थे। सरकार चाहती भी शायद यही थी कि लोग आपस में लड़ें और फिर तकनीकी औचित्य का हवाला देकर वह 
जो मन में आये सो करे और अपनी राय सब पर थोपे। 


यह एक अलग बात थी कि तकनीकी औचित्य को बहुत पहले ही कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। बेहतर यही 
रहा होता कि तटबन्धों की ऊँचाई, चौड़ाई और उनके बीच का फासला इंजीनियर और केवल इंजीनियर तय करते 
मगर कोसी तटबन्धों के मामले में जो कुछ भी हुआ वह किसी भी मायने में जनमत संग्रह से अलग नहीं था। 


इस समस्या का कोई समाधान था नहीं मगर जैसे-तैसे तटबन्धों का काम पूरा कर ही लिया गया। इसलिए यह 
एकदम आश्चर्यजनक नहीं है कि फिलहाल जो कोसी तटबन्ध बना है वह मूल डिजाइन का, अगर ऐसी कोई 


डिजाइन रही हो तो, मखौल भर है। बाढ़ नियंत्राण की इस तकनीक और तटबन्धों का अगर कार्टून देखना हो तो 
कोसी तटबन्ध जैसी उपयोगी जगह शायद दूसरी कोई न हो। 


इतनी कशमकश के बाद बने तटबन्धों ने क्या अपना कथित उद्देश्य पूरा किया? यह जानने का प्रयास हम अगले 
अध्याय में करेंगे। निर्माण के समय तटबन्धों की जो आतंकमयी छवि बन गई थी वह एक दूसरी शक्ल में, उनकी 
टूटन के रूप में, सामने आ रही है। 


अध्याय -4 यह दरारें आखिरी नहीं हैं 
यह दरारें आखिरी नहीं हैं 


पृष्ठभूमि 


कोसी ने डलवा से 400 मीटर उत्तर में बनरझूला के पास बने एक स्लुइस पर कटाव करना शुरू कर दिया। यह 
हमला एकाएक और बहुत तेजी से हुआ। स्लुइस गेट के पास तटबन्ध 20 अगस्त को कट गया मगर वहाँ 
कन्ट्रीसाइड की जमीन ऊँची थी इसलिये पानी बाहर नहीं गया। 2। अगस्त को पानी भी बाहर आया और इसी 
दिन रिटायर्ड लाइन भी कट गई। कोसी का पश्चिमी तटबन्ध लगभग 75 मीटर लम्बाई में और रिटायर्ड लाइन 
5 मीटर दूरी में समाप्त हो गई। 


कोसी योजना (953) में प्रस्तावित कोसी तटबन्धों का निर्माण वैसे तो 959 में लगभग पूरा हो गया था मगर 
बाद में पश्चिमी तटबन्ध का विस्तार भंथी से घोंघेपुर तक 4 किलोमीटर में तथा पूर्वी तटबन्ध का विस्तार महिषी 
से कोपड़िया के बीच 33 किलोमीटर दूरी तक किया गया (चित्रा 4.])। यह काम पूरा होते न होते 964 आ 
गया। इस तरह से कोसी तटबन्धों को पूरा करने में 8 से 9 साल का समय लग गया। इसके पहले कि तटबन्धों का 
निर्माण कार्य पूरा हो पाता, कोसी ने तटबन्धों पर अपने हमले शुरू कर दिये और तटबन्धों में टूटन की पहली 
घटना 963 में ही घट गई जबकि तटबन्ध का काम पूरा भी नहीं हो पाया था। इस अध्याय में हम अब तक 
(2006 के बरसात के मौसम तक) की ऐसी सारी दुर्घटनाओं का जायजा लेंगे जो कि कोसी तटबन्धों के साथ 
हुई। इसमें हम लोग तटबन्धों के अन्दर रहने वाले तथा साथ में बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी 
राय जानने का प्रयास करेंगे। 


टूटते तटबन्धों का उद्धाटन-डलवा कटाव (।963) 


यह वर्ष कोसी परियोजना के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी साल 3 मार्च की रात बजे कोसी 
की धारा पर बराज द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। 340 घनमेक (करीब 2,000 क्यूसेक) वाले 
सर्वनिम्न प्रवाह और एक किलोमीटर से अधिक में फैली धारा को मोड़ देने की सफल कोशिश का यह केवल 
भारत में ही नहीं, सारी दुनियाँ में शायद पहला प्रयास था। बराज निर्माण के क्षेत्र में इससे भारत का सिर ऊँचा 


हुआ था और इसका सेहरा वहाँ काम करने वाले इंजीनियरों के सिर पर बंधा। बराज और उस पर पुल बन जाने 
की वजह से कोसी नदी के मामले में यह पहला मौका था जबकि नदी पार करने के लिए नाव के इस्तेमाल की 
जरूरत नहीं रही और लोगों को जान जाने का खतरा नहीं रहा। इस तरह सरकार और इंजीनियरों के प्रति सभी 

मन में एक कृतज्ञता का भाव था। 


यह कृतज्ञता भाव लेकिन बहुत टिकाऊ नहीं रहा। जून महीने में नेपाल में डलवा के पास नदी कोसी के पश्चिमी 
तटबन्ध की ओर खिसकने लगी। डलवा भारत नेपाल सीमा के उस पार कोसी के तटबन्ध से लगा हुआ नेपाल का 
पहला गाँव है। सीमा के इस पार भारत का आखिरी गाँव कुनौली पड़ता है। समाचार पत्रों में नदी के तटबन्ध के 
नजदीक आने की खबरें बराज का निर्माण कार्य पूरा होने के समय से आने लगी थीं और सरकार से तुरन्त और 
प्रभावकारी कदम उठाने की माँग की जा रही थी। यह खतरा किसी भी मायने में साधारण नहीं था। बचाव के 
लिए पश्चिमी कोसी तटबन्ध से हट कर एक रिटायर्ड लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया और जुलाई के अन्तिम 
सप्ताह में इसके निर्माण के काम में हाथ लग गया। भारदह से लेकर हनुमान नगर तक का रास्ता काफी खराब 
होने की वजह से आवाजाही में भी रुकावट पड़ने का अन्देशा था मगर आम जनता को यह भरोसा जरूर था कि 
इंजीनियर लोगों ने जब कोसी पर फतह पा ली है तो वह नदी के कटाव को रोकने में भी जरूर सफलता प्राप्त 
कर लेंगे। 29 जुलाई को राज्य के सिंचाई मंत्री दीप नारायण सिंह तथा कोसी परियोजना के चीफ इंजीनियर देबेश 
मुखर्जी ने क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और बयान दिया कि मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और अब 
कोई खतरा नहीं है। 


चित्र (4.१ देखने के लिए अटैचमेंट डाउनलोड करें। 


2 आगस्त को केन्द्रीय सिंचाई मंत्री डा” के" एल राव जिन्होंने हाल ही में (।8 जुलाई ।963) केन्द्र में सिंचाई मंत्री 
का पद सम्भाला था, डलवा का हवाई सर्वेक्षण किया और कहा कि कटाव नियंत्रण में है मगर सतर्क रहने की 
जरूरत है। 5 अगस्त आते-आते कटाव बहुत तेज हो गया और नदी में तार की जाली से बंधे पत्थरों को गिराने 
का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। आर्यावर्त-पटना ने अपने 8 अगस्त के सम्पादकीय में लिखा कि, ''... 
कोसी में जब से तटबन्ध बने हैं तब से कई बार उन पर खतरा आने पर भी वह कहीं पर टूटने नहीं दिये गये हैं। 
इसलिये आशा की जाती है कि इस बार भी उसे टूटने नहीं दिया जायगा। कोसी का यह कटाव कोसी योजना में 
लगे इंजीनियरों के लिये चुनौती है और इसे ध्यान में रख कर उन्हें काम करना चाहिये।'' 


9 अगस्त तक तटबन्ध टूटने की आशंकायें व्यक्त की जाने लगीं और यह लगभग तय हो गया कि अगर तटबन्ध 
टूट जाता है तो 800 से लेकर 000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पानी फैल जायेगा। फसलें डूब जायेंगी, गाँव-घर 
तबाह होंगे और और काफी तादाद में लोग मरेंगे। इस बीच डलवा में मंत्रियों, राजनीतिज्ञों, इंजीनियरों और 
प्रशासकों का आना-जाना जारी रहा। 9 अगस्त को डलवा में नेपाल के तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉ. नागेश्वर सिंह 
स्थिति का निरीक्षण करने के लिये पहुँचे और उन्होंने नेपाल द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसी 
दिन दिल्ली में डॉ. के0 एल0 राव ने बयान जारी कर के कहा कि कोसी के तटबन्ध तो तीन चार साल पहले ही 
बन गये थे मगर इस साल यह पहला मौका था जबकि नदी का पूरा पानी तटबन्धों के बीच होकर बहाया गया है। 
ऐसे में तटबन्धों को अगर कुछ हो जाता है तो कोसी क्षेत्र के लोगों का उत्साह निराशा में बदल जायेगा। 


अगले दिन कोसी ने तटबन्ध को अपनी चपेट में ले लिया और इसकी करीब 600 मीटर लम्बाई में तटबन्ध का 
.5 मीटर स्लोप कट गया। यह तटबन्ध आधार पर 32 मीटर और शीर्ष पर 5 मीटर चौड़ा था। कटाव इतना तेज 
हो गया कि जो भी पत्थर पानी में डाला जाता उसका कहीं अता-पता नहीं लगता था और धीरे-धीरे साइट पर 
उसकी कमी महसूस होने लगी। रास्ता और मौसम दोनों की खराबी की वजह से गाड़ियों के आने जाने में दिक्कत 
पेश आ रही थी और बड़ी गाडियाँ तो निर्माण स्थल तक पहुँच ही नही पाती थीं। अब तक लगभग 2000 मजदूर 
तथा 300 तकनीकी अफसर दिन-रात काम पर लगे थे। निर्माण स्थल पर बिजली की व्यवस्था कर दी गई और 
मजदूरों के रहने-खाने का भी इन्तजाम कर दिया गया जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। नदी का पानी अब तटबन्ध 


पर सीधे चोट कर रहा था और किसी भी वक्‍त टूट सकता था। क्योंकि डलवा नेपाल में पड़ता है इसलिए भारत 
सरकार को सूचना दे दी गई कि वह समुचित कार्यवाही करे और तटबन्ध टूट जाने की शक्ल में जो संकट का 
सामना करना पड़ता उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई। इस समय असली मुकाबला था कि पहले क्या होता है? 
नदी तटबन्ध को पहले काट देती है या सरकार पहले रिटायर्ड लाइन बना लेने में सफल हो जाती है। आज के दिन 
डलवा में सिंचाई मंत्री दीप नारायण सिंह और केन्द्रीय जल एवम्‌ शक्ति आयोग के बाढ़ के चीफ इंजीनियर आर 
डी° धीर ने स्थल का निरीक्षण किया था और आशा व्यक्त की कि 6-7 दिन के अन्दर रिटायर्ड लाइन बन कर 
तैयार हो जायेगी। 


| *।-९/।2 अगस्त को तटबन्ध की सुरक्षा इंजीनियरों के 
हाथ से निकल कर कोसी के हाथ में चली गई। अब अगर बख्श दे तब तो तटबन्ध बचेगा वरना इसके 
कटाव को रोक पाना अब इंजीनियरों के बस की बात नहीं थी। इस दिन स्थल निरीक्षण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री 
बिनोदानन्द झा, सिंचाई मंत्री दीप नारायण सिंह, मुख्य सचिव एस0 जे0 मजूमदार और कोसी परियोजना के 
मुख्य-प्रशासक एस0 एन0 सिंह ने डलवा का दौरा किया। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि तटबन्ध टूटने 
की स्थिति में सहरसा/दरभंगा के करीब 25 गाँवों के साथ-साथ नेपाल के सप्तरी जिले के भी बहुत से गाँव डूब 
जायेंगे (उन दिनों आज का सुपौल जिला सहरसा का हिस्सा हुआ करता था)। इसके अलावा हजारों एकड़ खड़ी 
फसल के डूबने का भी अन्देशा था। इस मसले पर नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत में ।। अगस्त को बहस के लिए 
आवेदन किया गया। पंचायत के कुछ सदस्यों का विचार था कि कोसी परियोजना के क्रियान्वयन से नेपाल पर 
कुप्रभाव पड़ा है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिये और अगर जरूरत पड़ती है तो भारत के साथ कोसी 
विषयक समझौते में संशोधन किया जाय। 


दरअसल 962 में ही पूर्वी कोसी तटबन्ध पर गोपालपुर और सिमरी (निर्मली प्रखण्ड) गाँवों में इसी तरह की 
घटना हुई थी मगर खतरा टल गया था। तभी नदी का कुछ हमला तटबन्ध पर डलवा में होता दिखाई पड़ा और 
यहाँ एक रिटायर्ड लाइन का प्रस्ताव वहाँ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एम" एम° बख्शी द्वारा किया गया था। यह 
स्थल नेपाल में होने के कारण बिना उनकी अनुमति के बिहार सरकार कुछ कर नहीं सकती थी और उस समय 
नेपाल सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। यह निर्णय लिया गया 963 में और तभी डलवा रिटायर्ड लाइन का 
काम शुरू हो पाया। ।3 अगस्त को बिनोदानन्द झा एक बार फिर डलवा आये और यहाँ का काम देखा। इस दिन 
नदी की धारा एकाएक मुड़ कर तटबन्ध से 3 मीटर दूर चली गई और सभी ने राहत की सांस ली मगर सरकार ने 
कोताही नहीं बरती और किसी अनहोनी घटना से निबटने की पूरी तैयारी कर ली। लौकही थाने में 20 गाँवों को 
खाली करने के लिए चेतावनी दे दी गई। 2। अफसर और 50 नावों की व्यवस्था हुई। निर्मली से 8 किलोमीटर 
दूर बनगामा में राहत केन्द्र खोला गया जहाँ वायरलेस की व्यवस्था की गई। 6 अगस्त को डॉ. के. एल. राव फिर 


एक बार डलवा आये और उन्होंने रिटायर्ड लाइन के काम की प्रगति पर संतोष जाहिर किया और कहा कि जिस 
रफ्तार से काम हो रहा है उस हिसाब से 3-4 दिन के अन्दर रिटायर्ड लाइन बन कर तैयार हो जायेगी। उन्होंने यह 
सुझाव जरूर दिया कि रिटायर्ड लाइन को और मजबूत बनाया जाय। मगर उसी दिन कोसी ने डलवा से 400 
मीटर उत्तर में बनरझूला के पास बने एक स्लुइस पर कटाव करना शुरू कर दिया। यह हमला एकाएक और बहुत 
तेजी से हुआ। 


गेट के पास तटबन्ध 20 अगस्त को कट 
गया मगर वहाँ कन्ट्रीसाइड की जमीन ऊँची | नहीं गया। 2 अगस्त को पानी भी बाहर 
आया और इसी दिन रिटायर्ड लाइन भी कट गई। कोसी का पश्चिमी तटबन्ध लगभग ।75 मीटर लम्बाई में और 
रिटायर्ड लाइन 5 मीटर दूरी में समाप्त हो गई। तटबन्ध से बाहर निकलते हुये पानी की गहराई मुख्य तटबन्ध पर 
45 सेन्टीमीटर थी जबकि रिटायर्ड लाइन पर यह मात्रा 5 सेन्टीमीटर थी। रिटायर्ड लाइन से निकला पानी 
सकरदेही नदी में गिरा जो कि तिलयुगा से मिल जाती थी। तिलयुगा कोसी की सहायक धारा है और इस तरह यह 
पानी वापस कोसी में पहुँच गया। नदी का पानी डलवा गाँव में फैल गया। रिंग बांध (रिटायर्ड लाइन और पश्चिमी 
कोसी तटबन्ध के बीच) से होकर ।5 सेन्टीमीटर से लेकर 45 सेन्टीमीटर तक की गहराई में पानी बाहर निकल 
रहा था। बिहार के सरकारी सूत्रों के अनुसार यहाँ (रिंग बांध) का कुल क्षेत्रफल लगभग 52 हेक्टेयर था जिसमें से 
40 हेक्टेयर पर कमर भर पानी था। डलवा में 47 परिवार थे जिनकी कुल आबादी 24 थी जिसमें से 22 परिवारों 
के 92 व्यक्तियों को हटना पड़ा। इन्हें तटबन्ध पर ही त्रिपाल से बने घरों में रखा गया। 


मूंगा लाल यादव (63) डलवा गाँव के रहने वाले हैं और उस समय कोसी योजना में वर्क-चार्ज में काम करते थे। 
बताते हैं कि, एकाएक नदी इस स्लुइस के बहुत पास आ गई। एक मद्रासी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, (एच. 
के. एन अय्यंगार-ले°) पगड़ी बांधते थे, उसूलों के बड़े पक्के थे और कभी किसी दूसरे का दिया या बनाया हुआ 
कुछ भी नहीं खाते थे। उन्होंने बनरझूला वाले स्लुइस के कटाव को देखा और कहा कि यहीं तटबन्ध टूटेगा और 
चार दिन बाद उसी जगह टूट भी गया। रिटायर्ड लाइन पर ज़ोर शोर से काम चल रहा था। तटबन्ध भी कट गया 
और रिटायर्ड लाइन भी कट गई। रमपुरा, मल्लियाँ, बिशुनपुर, कुनौली, कमलपुर और लाला पट्टी तक पानी गया। 
डगमारा के पास तिलजुगा के लोहा पुल से पानी निकल गया था। उसके बाद तो न जाने कितने स्पर और कितनी 
रिटायर्ड लाइनें बनीं। लोग कहते थे कि रुपये का बांध बना दीजिये मगर बांध टूटने न पाये। बांध तो सचमुच रुपये 
का ही बना था।” पानी की गहराई कम होने से कोई व्यक्ति यहाँ हताहत नहीं हुआ था। 


चेतू राम (विधायक) के एक सवाल के जवाब में बिहार विधान सभा में सरकार की तरफ से महेश प्रसाद सिंह ने 
बताया कि डलवा में कुल बीस हेक्टेयर जमीन पानी में डूबी और केवल 2 हेक्टेयर पर लगी फसल को नुकसान 


पहुँचा और जान-माल की कोई हानि नहीं हुई। कुछ इसी तरह का बयान लोक सभा में डॉ. के" एल० राव ने (22 
अगस्त ।963) दिया। ' टूटे हुये रिंग बांध को जोड़ने की कोशिशें जारी हैं। यह अगर सफल हो जाती हैं तो आगे 
कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम यह चाहते हैं कि तटबन्ध का जो मूल अलाइनमेन्ट था उसी के हिसाब से नया 
तटबन्ध बना दिया जाय और इसके लिये हमें नेपाल सरकार से आग्रह करना पड़ेगा कि वह हमें मूल डिजाइन के 
मुताबिक तटबन्ध के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवा दे। इस नए और मूल तटबन्ध का निर्माण सितम्बर में 
शुरू होगा और एक बार यदि यह निर्माण पूरा हो जाता है तो कोसी का पश्चिमी तटबन्ध सुरक्षित हो जायेगा।'' 


डलवा में जान-माल की कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि नदी का प्रवाह कम हो गया। अगर यही प्रवाह अधिक, ।0 
हजार क्यूमेक के आस-पास भी रहता तो नदी किसी के रोके नहीं रुकती। डलवा में तटबन्ध के टूटने की घटना 
अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। एक तो साल भर पहले दी गई चेतावनी का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। 
इस वजह से ।963 में सारा काम आपा-धापी में करना पड़ा। दूसरे यह कि कोसी योजना के अधिकारियों द्वारा 
मजदूरों की कमी का रोना रोया गया जब कि बैद्यनाथ मेहता, संसदीय सचिव, बिहार सरकार, खुद उस इलाके में 
घूम-घूम कर मजदूरों की व्यवस्था में लगे रहे। जिन इलाकों को डलवा में तटबन्ध टूटने का खतरा था वह उनके 
चुनाव क्षेत्र में पड़ता था और उनकी चिन्ता स्वाभाविक थी। बहुत से ग्रामीण कार्यकर्ता भी उनका साथ देने के 
लिए उनके साथ उत्साह से जुट गये। “इसकी प्रतिक्रिया अफसरों में बहुत बुरी हुई। वे क्रोध और आवेश में आ 
गये। मुझे निश्चित जानकारी है कि संसदीय सचिव को एक अधिकारी ने अपमानित भी किया। मुझे यह भी 
जानकारी है कि इसकी शिकायत उस विभाग के मंत्री महोदय के पास हुई। अधिकारियों के अनापेक्षित व्यवहार 
के कारण संसदीय सचिव श्री मेहता पटना लौट आये। फिर इंजीनियरों द्वारा साजिश के फलस्वरूप अवांछनीय 
स्थिति पैदा की गई, मजदूरों को पैसे देने में हतोत्साहित किया गया, ट्रक की सुविधा उठा ली गई। मजदूरों को 
कहा गया कि ठेकेदार के माध्यम से या मस्टर रोल पर काम करो नहीं तो चले जाओ ...।' 


रिटायर्ड लाइन पर काम करने के लिए मुफ्त सेवा के लिए बहुत से श्रमदानी तैयार थे। घोघरडीहा के प्रखण्ड 
विकास अधिकारी ने ,000 श्रमदानियों का एक जत्था भेजने की पेशकश कोसी परियोजना से की थी मगर वहाँ 
के जन-सम्पर्क अधिकारी ने उन्हें यह कह कर लौटा दिया कि उन्हें श्रमदानियों की नहीं प्रशिक्षित मजदूरों की 
जरूरत है। अब मिट्टी काटने के काम में किस प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है यह तो अधिकारी ही जानें। 


| घटनाओं पर रोशनी डालते हैं ग्राम अंजनी, 
पो. मकेर, जिला-सारण के राम लगन सिंह (74) जो उस समय कोसी परियोजना में रेल विभाग का काम देखते 
थे और नेपाल से कोसी परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों में पत्थर ढुलाई करके साइट तक पहुँचाना उनका काम था। 
उनका कहना है कि, “जहाँ तक रेल जा सकती थी वहाँ तक तो पत्थर पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं थी पर उसके 
आगे रास्ता खराब होने के कारण पत्थर ढुलाई में बहुत बाधा पड़ी। रही श्रमदानियों को वापस भेजने की बात तो 


अय्यंगार साहब, जो वहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे ,बहुत ही सिद्धान्त के पक्के और काम से मतलब रखने वाले 
आदमी थे। श्रमदानी आते तो नेता-मंत्री आते, गाड़ी-घोड़ा आता, भाषण बाजी होती और बिना बात मेला लगता 
जिससे काम में बाधा पड़ती। उनको यह पसन्द नहीं था और उन्होंने बैद्यनाथ मेहता को साफ शब्दों में कह दिया 
था कि तटबन्ध को संभालने की जिम्मेवारी उनकी है जिसे वह बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मजदूरों 
को, जोकि मजदूर कम और राजनैतिक कार्यकर्ता ज्यादा थे, वापस कर दिया गया था। इस समय तटबन्ध का 
निर्माण नहीं करना था मगर उसे टूटने से बचाना था, इसलिये एमरजेन्सी थी। तब समय दूसरा था। एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर का पद एक रुतबे वाला पद था और सभी इस बात से डरते थे कि कहीं यह आदमी छोड़ कर चला गया 
तो क्या होगा? यही वजह थी अय्यंगार पर बैद्यनाथ मेहता से झंझट के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज 
की हालत होती तो कोई भी गाँव स्तर का नेता एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मार-पीट कर लेता। देबेश मुखर्जी, 
चीफ इंजीनियर, को बिहार सरकार पैर पकड़ कर डी0 वी0 सी0 से लाई थी, वह नौकरी मांगने नहीं आये थे। यह 
सभी लोग जिम्मेवार व्यक्ति थे। फिर नदी के किनारे तोड़ कर बहने से कोई नुकसान तो हुआ नहीं। 


डलवा के सारे विवाद के पीछे दो मुख्य कारण थे। एक तो यह कि यह स्थल नेपाल में पड़ता था जिसकी वजह से 
इसे ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई। दूसरे यहाँ अहम का टकराव था। बैद्यनाथ मेहता एक बहुत ही कर्मठ और 
ईमानदार नेता थे और खगड़िया के एक कॉलेज में गणित के अध्यापक रह चुके थे। नेतागिरी उनकी मजबूरी नहीं 
थी। डलवा में एक ही तरह के आन-बान वाले अय्यंगार और मेहता आमने सामने आ गये।' 


बैद्यनाथ मेहता ने भी योजना अधिकारियों पर कम छींटाकशी नहीं की। उनका कहना था कि, ' कोसी तटबन्ध 
टूट रहा है लेकिन इनके चीफ इंजीनियर को इसके लिये कोई परवाह नहीं है। ...घटना घट रही थी लेकिन इनके 
चीफ इंजीनियर आराम से सोये हुये थे। जहाँ पर इनके चीफ इंजीनियर थे वहाँ से डलवा सिर्फ 26 किलोमीटर 
की दूरी पर था लेकिन वे नहीं गये। उनको तो चाहिये था कि वहाँ पर कैम्प देकर रहते तो उसको टूटने से रोकते 
या उससे कुछ ही दूरी पर कोसी का इन्सपेवशन बैंग्लो था उसी में रह कर इस काम को करते लेकिन उन्होंने ऐसा 
नहीं किया। ... इस बांध के टूटने का नतीजा यह हुआ कि 5 लाख रुपया उसको बचाने में खर्च हुआ और रिपेयर 
करने में भी एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपया खर्च हो गया। ...उस रुपये से एक दूसरा प्रोजेक्ट बन सकता था।' इस 
तरह योजना कार्यो में लापरवाही और निहित स्वार्थो की भूमिका आम जनता के बीच अब सार्वजनिक होने लगी 
थी।इसका जवाब देते हैं बिहार सरकार के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर पी0 एन0 त्रिवेदी(82)। उनका कहना है, 
'...डलवा में तटबन्ध में घुमाव था और घुमाव इसलिए था क्योंकि जनता की मांग पर तटबन्ध का अलाइनमेन्ट 
बदल दिया गया था। इस तटबन्ध का तो डिजाइन से कोई वास्ता ही नहीं बचा था। जिसने जैसा चाहा मोड़ दिया, 
जहाँ जनता का दबाव नहीं था वहां राजनीतिज्ञों का दबाव था। घुमावदार होने के कारण तटबन्ध की ओर नदी 
को बढ़ने में मदद मिली। पूना के रिसर्च स्टेशन में मॉडल टेस्ट के आधार पर सब फैसले होते थे। वहाँ का डाइरेक्टर 
बताता था कि उस पर दोनों तटबन्धों के बीच की दूरी घटाने के लिए जबर्दस्त राजनैतिक दबाव था। हालत यह 
थी कि जनता और नेताओं के दबाव में अगर कोसी प्रोजेक्ट द्वारा सारे उल्टे -सीधे सुझाव मान लिये जाते तो पूर्वी 
और पश्चिमी तटबन्ध मिल कर एक हो जाते और नदी कहाँ और कैसे बहती, पता नहीं। आप सिर्फ मॉडल टेस्ट 
करके नदी की स्वच्छन्दता को नहीं रोक सकते। उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई भी कटाव 
रोकने के लिए साइट पर आवश्यक सामान चाहिये जिसे पहुँचाने के लिये सड़क या रेल लाइन चाहिये। सड़क 
आप के पास थी ही नहीं। ...यह सब बकवास है। आप 6 करोड़ रुपया दीजिये, हम सड़क बना देंगे। अब आपके 
पास पैसा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे?" 


कुछ इसी तरह के विचार जी0 पी0 साही, भूतपूर्व, अभियंता प्रमुख, जल-संसाधान विभाग, बिहार सरकार ने भी 
लेखक से व्यक्तिगत संवाद के समय व्यक्त किये। वह 963 में डलवा में सहायक इंजीनियर नियुक्त थे और 
उनका कहना था कि पत्थर से भरे ट्रक खड़े के खड़े रह गये थे क्योंकि साइट तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं था। 


तटबन्ध के अलाइनमेन्ट को लेकर तो सचमुच नाटक ही हुआ था जिसके बारे में हम अध्याय-3 में पढ़ आये हैं। 
इस सम्बन्ध में आर्यावर्त पटना का 26 अगस्त ।963 का सम्पादकीय बड़ा महत्वपूर्ण है। पत्र लिखता है कि, 


'...पहले कोसी के दोनों किनारों के बांधों के बीच नदी के बहाव और पानी के फैलाव के लिए 6 किलोमीटर की 
चौड़ाई रखने का विचार था किन्तु काफी बड़ क्षेत्र दोनों बांधों में पड़ने से जमीन के मालिकों को ज्यादा नुकसान 
उठाना पड़ता। इसलिए उसका विरोध हुआ और बाद में बांधों के बीच का पफ़ासला कम रखने को बाध्य होना 
पड़ा, फलतः कहीं-कहीं तो यह चौड़ाई सोलह किलोमीटर के बदले मुश्किल से पाँच से सात किलोमीटर रखी जा 
सकी। डलवा के पास कटाव का अनुभव होने के बाद लोगों ने अब यह तो महसूस किया ही होगा कि अगर दोनों 
बांधों के बीच नदी के पानी के बहाव और फैलाव के लिए ज्यादा चौड़ा क्षेत्र होता तो पश्चिमीय पुश्ते पर कटाव का 
ऐसा खतरा पैदा होता। 


इसी क्रम में 22 अगस्त को कोसी परियोजना के बीरपुर मुख्यालय में बिहार के सिंचाई मंत्री दीप नारायण सिंह, 
नेपाल के पंचायत मंत्री खड़ग बहादुर सिंह और सिंचाई मंत्री नागेश्वर प्रसाद सिंह की बैठक हुई जिसमें नेपाल की 
तरफ से कोसी के विरुद्ध दीर्घकालिक कार्यवाही में सहयोग की पेशकश की गई। नेपाली प्रतिनिधियों ने इतना 
जरूर कहा कि अगर जरूरत पड़े तो पुनर्वास का दायित्व भारत सरकार ले। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि 
डलवा में नेपाली जनता की ओर से कोई खास छेका-छांकी नहीं हुई थी जबकि तटबन्ध टूटने का पहला दुष्प्रभाव 
उन्हीं पर पड़ने वाला था। ठेकेदारी की पारस्परिक स्पर्धा के कारण थोड़ा बहुत तनाव जरूर था। 


इस घटना पर एक टिप्पणी तत्कालीन स्थानीय सांसद यमुना प्रसाद मण्डल ने की थी, 'डलवा के निकट जो 
खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस ओर हम ने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन मैं यह कहते हुए 
लज्जित हूँ कि उस दुरावस्था की ओर उस समय कदम नहीं उठाया गया।' उस समय तक नेताओं को शर्म आती 
थी मगर हम आगे आने वाली घटनाओं में देखेंगे कि शर्मिन्दा होने का रिवाज किस तरह से धीरे-धीरे खत्म हो 
गया। 


दरार जो नहीं पड़ी-कुनौली (967) 


एक बार जब डलवा में तटबन्ध की दरार को पाट दिया गया तब पश्चिमी तटबन्ध पर नदी के हमले डलवा से थोड़ा 
नीचे भारत-नेपाल सीमा पर कुनौली के पास शुरू हुये। यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई और परेशानी भी बहुत ज्यादा 
नहीं हुई क्योंकि कुनौली भारत में अवस्थित है। इस तरह नेपाल प्रकरण से लोग बचे हुये थे। खर्च और दरार पड़ने 
का दबाव जरूर अपनी जगह पर था। 


सांसद एस0 एम0 बनर्जी के दरार से बचाव संबंधी एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा में डॉ. के0 एल0 राव ने 2 
जुलाई 967 को एक बयान दिया था कि, ““नदी के सम्बन्ध में कोई भी यह नहीं कह सकता कि दरार पड़ेगी या 
नहीं। कोसी के बारे में यह बात खास कर कही जा सकती है क्योंकि कोसी हमेशा पश्चिम की ओर खिसकती रही 
है। कोसी की इस विशिष्टता के कारण ही हमें कोसी परियोजना को हाथ में लेना पड़ा है जिसकी वजह से नदी 
पर लगाम कसी जा सकी और यह पिछले दस वर्षों से एक जगह बनी हुई है वरना यह दरभंगा जिले में झंझारपुर 
तक पहुँच गई होती। 


यह बयान उन्हीं डॉ. के0 एल0 राव का है जिन्होंने चीन की ह्वांग हो घाटी की यात्रा के बाद तटबन्धों की पूरी बहस 
का रुख मोड़ दिया था और वह उस समय चाहते थे कि कोसी पर तटबन्धों का निर्माण बराज के निर्माण से पहले 
ही कर लिया जाय (अध्याय-2) और उन्होंने ।967 में जो बात कही, वही बात अगर उन्होंने ।954 में कही होती 
तो कोसी पर तटबन्धों की योजना कब की कूड़ेदान में फेंक दी गई होती। 


जमालपुर जल-समाधि (968) 


तटबन्धों के अन्दर की सारी फसल मारी गई और बड़ी तादाद में घर गिरे। कोसी और कमला की सहायक 
धाराओं जैसे तिलयुगा, भुतही बलान, खड़क, घोरदह, पाँची, धोकरा, बिहुल, गेहुमां और सुपैन आदि ने अपने 


हिस्से की तबाही अगल से मचाई। इस तरह कोसी तटबन्धों के अन्दर और बाहर, दोनों तरफ, तबाही का मंजर 
था मगर इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी था। कोसी तटबन्धों के बीच बाढ़ का पानी जैसे-जैसे दक्षिण की ओर 
गया, बरबादियों के नये-नये किस्से लिखता गया। 


“मैंने अपने जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी यद्यपि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ।'' यह कहना था अक्टूबर 
968 में ललित नारायण मिश्र का जो कि उस समय केन्द्र में रक्षा राज्य मंत्री थे और सहरसा तथा दरभंगा के 
बाढ्ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके लौटे थे। हुआ यह कि इस साल 3-4 अक्टूबर को कोसी के बिहार तथा नेपाली 
जलग्रहण क्षेत्र में जम कर बेमौसम की बारिश हुई और यह सारा पानी गरजते हुये घाटी से निकल कर मैदानों में 
आया। मैदान में उतरते ही इसने पहला काम नेपाल में चतरा नहर के हेड-वर्क्स की सुरक्षा के लिए बनाये गये 
कॉफर बांध को ध्वंस करने का किया। यह स्थान बीरपुर बराज और भारत नेपाल सीमा से कोई 42 किलोमीटर 
उत्तर में है। 5 अक्टूबर को यह प्रवाह 25,853 क्यूमेक (करीब 9,3,00 क्यूसेक) था और जब यह पानी बीरपुर 
बराज पहुँचा तो बराज के सारे 56 पफाटक एक साथ खोल देने पड़े क्योंकि इतना पानी आ जाने की किसी ने 
कल्पना भी नहीं की थी। कोसी नदी में अब तक का सर्वाधिक प्रवाह ।954 में देखा गया था जबकि नदी तटबन्धों 
के बीच क़ैद न होकर पूरी तरह से आजाद थी और उस समय भी यह 8,54,00 क्यूसेक (24,20 क्यूमेक) तक 
ही सीमित था। लेकिन अब बराज के नीचे, और ऊपर भी, नदी पर दोनों ओर तटबन्ध बने हुये थे जिनकी इस 
प्रवाह के सामने परीक्षा होने वाली थी। 


इतनी वर्षा और उसके परिणामस्वरूप नदी के उफनते पानी ने किसी अमंगल की सूचना काफी पहले दे दी थी। 
भागलपुर के आयुक्त वी0 पी0 कश्यप और सहरसा के जिलाधिकारी एस0 के0 चतुर्वेदी स्थिति पर नियंत्रण रखने 
के लिए सुपौल में मौजूद थे और तटबन्धों के बीच बहती कोसी पूर्वी तटबन्ध पर बराज से 28 किलोमीटर दक्षिण 
तटबन्ध के ऊपर से बह निकलने को बेकरार थी। इंजीनियरों और स्थानीय लोगों की कोशिशों से यह दुर्घटना 
जैसे-तैसे टल गई। मगर बाढ़ का लेवल जब इतना ऊँचा हो गया तो तटबन्ध के अन्दर फंसे लगभग 400 के आस- 
पास गाँवों के अस्तित्व पर बन आई। यहाँ के निवासियों की रक्षा के लिए यह जरूरी था कि उन्हें सुरक्षित स्थानों 
पर पहुँचाया जाय। तेज बारिश और नदी की उफनती धारा ने मिल कर यह काम नामुमकिन सा कर दिया मगर 
जहाँ लोग भांप गये थे कि तीन दिनों की लगातार बारिश गजब ढायेगी वहाँ नावों की तैयारी कर ली गई थी और 
लोगों ने ऊँचे और सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जाना शुरू कर दिया था। जहाँ से तटबन्ध नजदीक पड़ता था 
वहाँ लोग तटबन्धों पर भाग आये थे। कितनी जानें तो इन सुरक्षित स्थानों की तलाश में चली गई। 


निर्मली के रिंग बांध पर आस-पास के गाँवों के लोग भाग कर आये थे जिनमें जिरौली, हरियाही, नवटोलिया, 
रसुआर, केवट पट्टी, कदमाहा, कटैया, सोनापुर, दुधैला और दिघिया आदि गाँवों के लोग शामिल थे। निर्मली के 
नागरिकों और व्यापारियों ने इनके लिए रहने-खाने का इंतजाम किया। प्रखण्ड कार्यालय भी बाढ़ पीड़ितों से भरा 
पड़ा था। यहाँ की व्यवस्था प्रखण्ड कार्यालय की तरफ से हुई। निर्मली पर स्वयं खतरे की घंटी बज रही थी क्योंकि 
इसके रिंग बांध के बाहर नदी का पानी तटबन्ध के ऊपरी तल से मात्रा डेढ़ मीटर नीचे था और कस्बे के अधिकांश 
हिस्से में वर्षा का पानी भरा हुआ था। यहाँ भी अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ी जा रही थी क्योंकि रिंग बांध में किसी 
दरार की हालत में कस्बे की सारी आबादी की जल-समाधि हो जाती। यह काम किसी भी मायने में आसान नहीं 
था क्योंकि भारी और लगातार बारिश की वजह से न तो कहीं मजदूर मिलते थे और न ही जरूरत की जगहों पर 
कोई सामान पहुँचाया जा सकता था। तटबन्ध की किसी भी मरम्मत के लिये सूखी मिट्टी चाहिये जो कहीं उपलब्ध 
नहीं थी। 


यही हालत करीब-करीब पूरे तटबन्ध पर थी। आमतौर पर 5 सितम्बर तक बाढ़ के मौसम की समाप्ति मान ली 
जाती है और सारे सम्बद्ध लोग इस समय तक एक राहत की सांस लेते हैं। सरकारी कर्मचारी, इंजीनियरिंग विभाग, 
ठेकेदार, नाविक आदि सभी लोगों की मुराद होती है कि सितम्बर खैर से पार हो जाये तो गंगा नहायें। मगर इस 
साल तो कुछ और ही बदा था। तटबन्धों के अन्दर की सारी फसल मारी गई और बड़ी तादाद में घर गिरे। कोसी 
और कमला की सहायक धाराओं जैसे तिलयुगा, भुतही बलान, खड़क, घोरदह, पाँची, धोकरा, बिहुल, गेहुमां 


और सुपैन आदि ने अपने हिस्से की तबाही अगल से मचाई। इस तरह कोसी तटबन्धों के अन्दर और बाहर, दोनों 
तरफ, तबाही का मंजर था मगर इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी था। कोसी तटबन्धों के बीच बाढ़ का पानी जैसे- 
जैसे दक्षिण की ओर गया, बर्बादियों के नये-नये किस्से लिखता गया। (देखें बाक्स- 'ऊपर से बारिश और नीचे से 
त्राहि गोबिन्द”) 


तटबन्ध टूटने के बाद बाहर के तथाकथित बाढ़ सुरक्षित क्षेत्रों में क्या हुआ उसका किस्सा बताती हैं डॉ. उषा 
किरण खान। देखें बॉक्स- दो घण्टे के अन्दर भीतर और बाहर सब बराबर हो गया। बांध जमालपुर में 6 अक्टूबर 
को टूटा। यह दरारें पश्चिमी तटबन्ध के 40 किलोमीटर (किशुनीपट्टी से शुरू होकर) पर मुसहरिया के पास दो 
स्थानों पर, खैसा के पास दो स्थानों पर और गण्डौल (सहरसा) के पास एक जगह, कुल मिला कर पाँच जगहों 
पर पड़ीं। उसके बाद हवाई सर्वेक्षण का दौर चला। सबसे पहले गये ललित नारायण मिश्र जिन्होंने जमालपुर के 
पास एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी में तटबन्ध को पाँच जगह टूटे हुये देखा और जान-माल और फ सल के भारी 
नुकसान होने की संभावना जताई। उनका कहना था कि लोग बड़ी तादाद में मरे होंगे। उधर रिलीफ कमिश्नर एस* 
एन° सिंह का कहना था कि जमालपुर के पास चार जगह तटबन्ध टूटा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व 
अध्यक्ष राजेन्द्र मिश्र का कहना था कि इस बाढ़ में दरभंगा, सहरसा और पूर्णियाँ में भारी तबाही हुई है और कम- 
से-कम 200 लोग मारे गये हैं 


लाल (74) भूतपूर्व इंजीनियर-इन-चीफ , बिहार सरकार बताते हैं कि, '...मैं उस समय कोसी प्रोजेक्ट के चीफ 
इंजीनियर का तकनीकी सलाहकार था और पटना में नियुक्त था और सीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की रैंक 
में था। दुर्गा पूजा के बाद का समय था, बाढ़ के मौसम के बाद की चहल-पहल थी। प्रायः सभी अधिकारी और 
कर्मचारी अपने-अपने घर पर थे। कुछ छुट्टी पर तो कुछ छुट्टी के बिना भी। मेरे पास बराहक्षेत्र कन्ट्रोल रूम से 
वायरलेस से सूचना आई कि 9,।3,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज जा रहा है और उचित कार्यवाही का संदेश था। 
मैंने तुरन्त गणना की कि इतने पानी को नीचे पहुँचने में कितना समय लगेगा और फिर सहरसा और दरभंगा के 
कलक्टर और मधुबनी के एस" डी" एम° को बचाव और राहत कार्यों की तैयारी के संदेश दिये। आकाशवाणी के 
निदेशक उस समय कोई शर्मा जी थे जिनसे अनुरोध किया कि वह आधे-आधे घन्टे पर समाचार प्रसारित कर 
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहें। कोसी प्रोजेक्ट के मुख्य प्रशासक अब्बास साहब राँची में थे, वह 
रेडियो पर समाचार सुन कर पटना आ गये। धीरे-धीरे चीफ इंजीनियर और सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर भी आ गये। 
दूसरे दिन हवाई जहाज से हम सभी लोग बीरपुर गये। ...सब पानी से लबालब था, तटबन्ध के अन्दर भी और 
बाहर भी। जमालपुर में जहाँ तटबन्ध टूटा वहाँ टूटने या न टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि तटबन्ध के 
बाहर वैसे भी कमला-बलान और गेहुमां का पानी भरा ही रहता है। एक भी आदमी नहीं मरा और किसी को भी 


यह अहसास नहीं होने पाया कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। बाद में पी" एन" कुमरा ने एक एन्क्वायरी की थी, 
उसमें उन्होंने क्या लिखा था वह मुझे याद नहीं है। जमालपुर के पास की मिट्टी चिकनी मिट्टी थी और यह सूख 
कर पत्थर जैसी हो जाती है। मुमकिन है कि ऐसी ही बनी दरारों से पानी बह कर आने लगा हो और तटबन्ध टूट 
गया हो।' 


कोसी प्रोजेक्ट के मुख्य प्रशासक एस° ए० एफ° अब्बास 6 अक्टूबर को पटना से हवाई जहाज से इलाके को 
देखने गये। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि इस बाढ़ ने तटबन्धों की क्षमता का परीक्षण करने का एक मौका मुहैया 
करवाया और तटबन्ध इस इम्तहान में पास हुये हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मौके का फायदा तकनीकी आंकड़े 
इकट्ठा करने में उठाया जायेगा जिन्हें बाद में केन्द्रीय जल आयोग और हाइड्रॉलिक रिसर्च स्टेशन, पूना भेजा 
जायेगा जहाँ उनकी छान-बीन की जायेगी और यह पता लगाने की कोशिश की जायेगी कि अगर भविष्य में ऐसा 
कभी फिर होता है तो उस परिस्थिति में कया किया जाना चाहिये। 


धीरे-धीरे यह जाहिर हुआ कि इस बाढ़ में तटबन्धों के बीच के सारे गाँवों पर बाढ़ का असर पड़ा और पश्चिमी 
तटबन्ध के बाहर 96 गाँवों के 70,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में पानी पैफला। इनमें से 25 गाँव बिरौल 
प्रखण्ड में, 26 गाँव घनश्यामपुर प्रखण्ड में, 30 गाँव कुशेश्वर स्थान में तथा ।5 गाँव सिंधिया प्रखण्ड (समस्तीपुर 
जिला) के थे। खगड़िया जिले के गाँवों को मिला कर इन गाँवों की संख्या ।50 के आसपास होती थी। स्पष्ट है 
कि जब कोसी प्रोजेक्ट के मुख्य प्रशासक अब्बास साहब खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे तब उनके सामने 
तटबन्धों की सलामती का मसला ज्यादा अहम था बनिस्बत लोगों की जान-माल की हिफाजत के और जिन 
तटबन्धों को वह परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र दे रहे थे, बकौल ललित नारायण मिश्र, वह तटबन्ध पाँच 
जगहों पर फेल हो चुके थे। तटबन्धों के अन्दर लगी हुई 60 प्रतिशत खेती भी बह गई थी। हजारों की तादाद में 
जानवर मारे गये और सैकड़ों की तादाद में लाशें तैरती देखी गई। 


राज्यपाल की तरफ से हालात की जानकारी लेने के लिए उनके दो सलाहकारों, एम° एस° राव और डी° बी० 
आनन्द को हवाई सर्वेक्षण के लिए भेजा गया और 0 अक्टूबर ।968 को पटना में तत्कालीन गृह मंत्री यशवंत 
राव चव्हाण की अध्यक्षता में एक पार्लियामेन्टरी सलाहकार समिति की बैठक निर्धारित की गई जिसमें यह कहा 
गया कि राज्य सरकार इस अप्रत्याशित बाढ़ के मद्देनजर राहत और पुनर्वास के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। 
इसके अलावा तटबन्ध टूटने की जाँच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाये और केन्द्र सरकार राहत कार्य 
चलाने के लिए 0 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करे। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि इस बाढ़ के समय राज्य में 
राष्ट्रपति शासन लागू था और कोई लोकप्रिय सरकार नहीं थी। यही वजह थी कि इस मसले पर विधान सभा या 
विधान परिषद में कोई बहस नहीं हुई। 


केन्द्रीय सिंचाई मंत्री डॉ. के” एल° राव ने बिहार के इस बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा ] अक्टूबर को किया और 
सुझाव दिया कि (4) कमला-बलान तटबन्ध को पश्चिमी कोसी तटबन्ध से जोड़ दिया जाय, (2) तटबन्धों के कन्ट्री- 
साइड वाले हिस्से पर 3 मीटर चौड़ी एक सर्विस सड़क बनाई जाय जिससे निरीक्षण में सुविधा हो सके, (3) 
तटबन्धों पर हमेशा नजर रखी जाय और जहाँ जरूरी हो उन्हें ऊँचा और मजबूत किया जाय, (4) निर्मली के नीचे 
पश्चिमी कोसी तटबन्ध पर जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है, इसका निर्माण किया जाय, (5) तटबन्धों के बीच रह 
रहे लोगों को वहाँ से हटाया जाय, (6) जल्दी एक ड्रेजर की व्यवस्था की जाये और (7) निर्मली के नीचे पश्चिमी 
कोसी तटबन्ध पर जाने के लिए कमला-बलान पर एक पुल बनाया जाय। 


कोसी योजना में पुनर्वास का काम बड़ी मंथर गति से चल रहा था और उसमें भी बहुत से परिवार पुनर्वास में 
जाकर वापस लौट आये थे। ऐसे लोगों की हालत अब सांप-छछूंदर की थी। घर छोड़ कर पुनर्वास में गये और 
वह रास नहीं आया तो फिर गाँव में लौटे जहाँ उन पर तटबन्धों की वजह से कोसी की सरकारी मार पड़ी और 


सरकारी चीजें मान्यता प्राप्त होती हैं। मगर दुर्योग और विपत्ति के समय सरकार बड़ी विनम्र होती है। उसी 
विनम्रता में सरकार ने तटबन्ध टूटने की जिम्मेवारी खालिस लखनवी अन्दाज में अदना से चूहों और लोमड़ियों 
के नाम कर दी। 


डॉ. राव की पहल पर केन्द्रीय जल आयोग के चीफ इंजीनियर (बाढ़ नियंत्रण), पी" एन" कुमरा ने ।2 और 3 
अक्टूबर ।968 को जमालपुर जाकर तटबन्ध टूटने की जाँच की। वह बराज पर भी गये और उन्होंने करीबन सारे 
तटबन्ध का निरीक्षण किया। उनका कहना था कि, “वहाँ बहुत सी लोमड़ियों की मांदें थी। चूहों के बिल भी वहाँ 
थे। लोमड़ियों की मांदें बड़ी थीं। तटबन्ध पर ढेले-पत्थर भी थे जिनसे पता चलता है कि निर्माण के समय उन पर 
अच्छी तरह दुरमुस नहीं किया गया था। न तो कहीं तटबन्धों के ऊपर होकर पानी बहा और न ही तटबन्धों की 
नींव में कोई खराबी थी क्योंकि जहाँ-जहाँ तटबन्ध टूटे हैं वहाँ की धरती बहुत अच्छी हालत में थी। तटबन्ध अपने 
अन्दर से होने वाले रिसाव के कारण टूटा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जब पानी का लेवल बहुत ऊँचा 
उठ गया तब यह पानी तटबन्ध की कन्ट्री-साइड में लोमड़ियों की मांदों से होकर बहने लगा। तब तटबन्ध बैठ गया 
और टूट गया।' कुमरा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि अक्टूबर के महीने में बाढ़ की कोई उम्मीद नहीं करता 
है। इसलिए तटबन्ध पर नजर रखने का काम थोड़ा ढीला था। 6 अक्टूबर 968 की सुबह जब रिसाव शुरू हुआ 
तब वहाँ नियुक्त असिस्टेन्ट इंजीनियर मौजूद नहीं था। जो ओवरसियर वहाँ के प्रभारी थे वह भी छुट्टी पर गये हुये 
थे। पानी का लेवल एकाएक बड़ी तेजी से बढ़ा और देखते-देखते तटबन्ध टूट गया। तटबन्धों के निर्माण के बाद 
अपने तरह की यह पहली घटना थी। इन सभी कारणों से हालात बिगड़ गये और शीघ्र ही तटबन्धों से होने वाला 
रिसाव कटाव में बदल गया। उधर बिहार के जल संसाधन विभाग के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर पी० एन* त्रिवेदी का 
कहना है कि ''...वुफमरा ने यह कैसे लिख दिया कि न तो तटबन्धों के ऊपर से होकर पानी बहा और न ही 
तटबन्धों की नींव में कोई खराबी थी। मैंने खुद नाव पर बैठ कर कई बार वह गड्ढे पार किये थे जहाँ तटबन्ध टूटा 
था। यह स्थान तब मेरे कार्य क्षेत्र में आता था।'' सच चाहे जो भी रहा हो, इतना जरूर है कि कुमरा की रिपोर्ट की 
जानकारी के° एन° लाल और पी° एनः त्रिवेदी तक को नहीं थी। इसके अलावा तटबन्ध पानी के रिसाव के कारण 
टूटा या ऊपर से पानी बह जाने के कारण, मतभेद इस पर भी था। सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि स्थानीय लोगों 
ने रात के अंधेरे में लोमड़ियों की मांदों और चूहों के बिलों से रिसते हुए पानी को देखा। कुमरा को रिपोर्ट लिखते 
समय यह क्यों पता नहीं था कि तटबन्ध 963 में डलवा में टूट चुका था और कुनौली में सिर्फ एक साल पहले 
उस तरह की घटना होते-होते बची? इण्डियन नेशन-पटना (दि° ।3 अक्टूबर ।968) में “कोसी का पानी तटबन्ध 
के ऊपर से बहा" शीर्षक से छपे एक लेख में केशव कुमार ने यह शिकायत की कि, “यह बुनियादी तथ्य कि पहली 
बार कोसी का पानी 24 फुट ऊँचे तटबन्ध के ऊपर से दो स्थानों पर बहा, ऐसा लगता है, जान बूझ कर छिपाया 
जा रहा है।' 


कुछ कठिनाई बीरपुर बराज पर भी 5 अक्टूबर को देखने में आई थी मगर इसके पहले कि वहाँ कोई नुकसान 
होता, स्थिति पर काबू पा लिया गया। पूर्वी तटबन्ध पर 9 कि.मि., 63 से 65 कि.मी., 92 से 96 किमी. तथा 
05 किलोमीटर पर पानी का जबर्दस्त दबाव था मगर भगवान की दया से कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 


बिहार के साथ-साथ इस साल पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में भी बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। कुमरा को 
जमालपुर भेज कर डॉ. के” एल° राव खुद एक सेमिनार में भाग लेने के लिए अमेरिका चले गये। प्रशासनिक, 
तकनीकी और राजनैतिक क्षेत्रों में इस संवेदनहीनता का जिक्र करते हुये एच° एन° मुखर्जी ने लोकसभा में अपना 
विक्षोभ जताते हुये कहा था कि, “' दूसरे स्तर पर, मेरे सम्मानित मित्र और मंत्री डॉ. के° एल" राव, जो खुद भी 
एक इंजीनियर हैं, इस महाप्रलय के तुरन्त बाद एक सेमिनार में भाग लेने अमेरिका चले गये। मुझे यह कहते हुये 
बहुत दुःख होता है कि जीवन के इस पड़ाव पर अर्जित किया हुआ उनका ज्ञान हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा 


फायदेमंद नहीं होने वाला है। 


कुमरा की जाँच रिपोर्ट से लगता है कि उन्होंने कारण पहले खोज लिया था, निरीक्षण के लिए वह जमालपुर बाद 
में पहुँचे। तटबन्ध जहाँ कहीं भी टूटता है वहाँ से नींव का पता तक नहीं लगता है। यह नामुमकिन है कि 25,000 


क्यूमेक के डिस्चार्ज पर पानी बड़ी शान्ति और सुव्यवस्थित तरीके से तटबन्ध से होकर गुजरा हो। नामुमकिन यह 
भी है कि जिस 2 अक्टूबर को कुमरा जमालपुर पहुँचे, उस दिन नदी वहाँ सूख गई हो। यह भी कम आश्चर्यजनक 
नहीं है कि जिस जगह तटबन्ध निर्माण का काम दस साल पहले खत्म हो गया हो वहाँ कुमरा को ऐसे ढेले-पत्थर 
मिले जिनको देख कर उन्हें लगा कि “निर्माण के समय उन पर अच्छी तरह से दुरमुस नहीं किया गया था।' उनके 
सामने निश्चित रूप से यह लक्ष्य रहा होगा कि उनकी जाँच से तटबन्धों के प्रति लोगों में किसी भी प्रकार के उत्साह 
की कमी न आये और इसके लिए “बेवजह” किसी इंजीनियर को परेशानी में न डाला जाय। यह जरूर सच है कि 
बाद में एक असिस्टेन्ट इंजीनियर और दो ओवरसियरों को वहाँ निलम्बित किया गया। उन्हें यह भी मालूम रहा 
होगा कि उनकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होगी और 'लोकहित' में उसे गोपनीय करार दे दिया जायेगा। वैसे 
भी केन्द्रीय जल आयोग और जल संसाधन विभाग गोपनीयता के दुर्भेद्य किले हैं। बाघिन को खूंटे से बांध कर 
दुहना आसान है मगर इन संस्थानों से खास आदमी भी कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकता तब फिर आम आदमी 
किस खेत की मूली है? 


पूरे मसले की गूंज लोकसभा में काफी 
समय तक सुनाई पड़ी। डॉ. सुशीला नैय्यर के एक | | जवाब में केन्द्रीय उप-सिंचाई मंत्री सिद्धेश्वर प्रसाद 
ने बताया कि, “' राज्य सरकार ने दो ओवरसियरों और वर्क-चार्ज कर्मियों को निलम्बित कर दिया है और उनके 
ऊपर कर्तव्यहीनता के लिए विभागीय कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पूरे प्रकरण की जाँच 
की जा रही है।” सिद्धेश्वर प्रसाद के इस उत्तर से सांसद कामेश्वर सिंह संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि, “कोसी 
में जो बाढ़ आई उसमें एक नई थ्योरी बताई गई कि चूहों ने सूराख कर दिये थे। मेरा कहना है कि चूहों के सूराख 
नहीं थे बल्कि सरकार की लापरवाही थी। छोटे-मोटे चूहों को, अर्थात ओवरसियर्स वगैरह को तो सरकार ने 
सस्पेण्ड कर दिया लेकिन जो मोटे चूहे थे, जो बड़े अधिकारी हैं, जो वाकई पैसा खाते हैं, उनके खिलाफ कोई 
ऐक्शन अभी तक नहीं लिया गया।'' उधर सरकार द्वारा कोई त्वरित कार्यवाही न किये जाने की सफाई देते हुये 
सिद्धेश्वर प्रसाद ने सांसद गुणानन्द ठाकुर को बताया कि, ''तटबन्ध के बीच बसे व्यक्तियों के साथ, विशेषकर 
रात को जबकि नदी का पानी चढ़ रहा था, संचार सम्बन्ध स्थापित करना स्वभावतः कठिन था। बाढ़ का पानी 
एकदम चढ़ गया था, इस बात का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बराहक्षेत्र पर जो निस्सार 4.]0.।968 
को 2 बजे दोपहर 3,25,000 क्यूसेक (920 क्यूमेक) था वह 5.0.।968 को प्रातः एक बजे बढ़कर 
9,3,000 क्यूसेक (25,853 क्यूमेक) हो गया था।”” 


गुणानन्द ठाकुर का जो गुस्सा सरकार के ऊपर था वह थमने का नाम ही नहीं लेता था। उनका कहना था कि, 
“शुरू से हम लोग कोसी में रह गये और डॉ. राव की कृपा से सदा के लिए कोसी पीड़ित बना दिये गये। जो कोसी 
योजना बनी, उसके लिए तो हम सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकार ने जो कोसी 
तटबन्ध के भीतर 300 गाँव के साढ़े तीन लाख लोगों को सदा के लिए उनकी किस्मत पर छोड़ दिया है उसकी 
हमें बड़ी चिन्ता है। किसी भी जनतांत्रिक सरकार को इसके लिए शर्म और लज्जा आनी चाहिए।'' ठाकुर का यह 
आक्रोश वाजिब था क्योंकि वह खुद तटबन्धों के बीच सुपौल जिले के बनैनियाँ गाँव के रहने वाले थे। कोसी 
योजना में पुनर्वास का काम बड़ी मंथर गति से चल रहा था और उसमें भी बहुत से परिवार पुनर्वास में जाकर 
वापस लौट आये थे। ऐसे लोगों की हालत अब सांप-छछूंदर की थी। घर छोड़ कर पुनर्वास में गये और वह रास 


नहीं आया तो फिर गाँव में लौटे जहाँ उन पर तटबन्धों की वजह से कोसी की सरकारी मार पड़ी और सरकारी 
चीजें मान्यता प्राप्त होती हैं। मगर दुर्योग और विपत्ति के समय सरकार बड़ी विनम्र होती है। उसी विनम्रता में 
सरकार ने तटबन्ध टूटने की जिम्मेवारी खालिस लखनवी अन्दाज में अदना से चूहों और लोमड़ियों के नाम कर 
दी। कुमरा की रिपोर्ट पर भी गुणानन्द ठाकुर जम कर बरसे, “' ...बहुत से संसद सदस्य उस इलाके में घूमें हैं और 
देखा है कि कोसी से बर्बादी हुई लेकिन कुमरा साहब जब तटबन्ध टूट गया उसके पांच दिन बाद वह रिपोर्ट करते 
हैं। कहते हैं कि सियार के छेद से सरकार की यह योजना फेल कर गई, पांच जगह। जरा बहाना बाजी देखिये। 
दरभंगा जिले की लाखों की पापुलेशन खत्म हो गई, हजारों एकड़ फ सल बर्बाद हो गई। पांच जगह सियार के 
छेद से तटबन्ध का यह हाल हो गया।”” गुणानन्द ठाकुर ने डॉ. के° एल° राव को भी नहीं बख्शा। जैसा कि हम 
जानते हैं कि तटबन्ध बनने के पहले कोसी अनेक धाराओं से होकर बहती थी। उस समय परेशानी यह थी कि 
नदी की मुख्य धारा कौन सी धार बनेगी इसका अंदाजा नहीं हो पाता था। मगर इतना जरूर होता था कि बहुत 
सी धाराओं में बहने के कारण नदी की मारक शक्ति घट जाती थी। तटबन्धों के निर्माण ने नदी को वह ताकत दे 
दी थी। ठाकुर ने आगे कहा कि, '' ...।954 में 8 लाख ।5 हजार क्यूसेक (23,095 क्यूसेक) तक बाढ़ का पानी 
आ गया था और अबकी बार 968 में जो बाढ़ आई उसमें 9 लाख 3 हजार क्यूसेक (25,853 क्यूमेक) पानी 
आ गया। आप स्वयं अन्दाजा कीजिये कि उस 8 लाख 5 हजार क्यूसेक पानी में जबकि तटबन्ध नहीं बना था 
पूरा दरभंगा और सहरसा जिला बर्बाद हुआ था। अब जबकि 9 लाख ।3 हजार क्यूसेक पानी दस मील (6 
किलोमीटर) के अन्दर आ गया है तो उसके परिणाम स्वरूप वहाँ के बसने वाले लोगों की कैसी दुर्दशा हुई होगी? 
क्या गारन्टी है कि वहाँ पर 0 लाख क्यूसेक (3,000 क्यूमेक) पानी नहीं आ सकता है? क्या राव साहब ऐसी 
गारन्टी दे सकते है?" 


इस पूरी बहस में एक बहुत ही सहानुभूति पूर्ण टिप्पणी की थी सांसद जगन्नाथ राव जोशी ने। उन्होनें कहा था कि, 
“... बिहार की जनता आज बहुत तड़पती है। वहाँ पर बार-बार यही कहा जाता है कि कोसी हमारे प्रदेश में बहती 
है यदि वह अन्य किसी प्रदेश में बहती होती तो इसके संकटों के पूर्व ही इसका कोई इंतजाम हो गया होता। बिहार 
की जनता के मन में जो यह भाव है, इस भाव को निकालने की कोशिश यह सरकार करे-यही मैं चाहता हूँ।” 


969 में टूटे हुये पश्चिमी तटबन्ध को बांध दिया गया। राज्य सरकार ने जो जांच बैठाई थी, उसका कोई पता या 
हवाला नहीं मिलता। इतना जरूर था कि घोंघपुर के नीचे से जो कोसी नदी का पानी पीछे की ओर मुड़ कर 
महिषी, सिंधिया, घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखण्ड के गाँवों को तबाह करता था, उसके खिलाफ लोगों ने 
आवाजें उठाई। सरकार ने । आकार का एक लम्बा स्पर बनाकर कोसी के वापसी पानी का रास्ता बन्द कर दिया। 
इससे कोसी का पानी तो रुक गया मगर कमला-बलान का जो पानी अपने आप बाढ़ खत्म होने पर कोसी में चला 
जाता था उसका रास्ता भी बन्द हो गया। जो लोग पहले कोसी के पानी से 4 महीनें परेशान रहते थे वह अब 
कमला-बलान के पानी से लगभग पूरे साल तबाह होने लगे। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। 


भटनियाँ अप्रोच बांध का टूटना (977) 


कोढ़ली की रिटायर्ड लाइन बनने के बाद भटनियाँ के नजदीक कोसी की गोबरगढ़ा धार से एक उप-धारा निकली 
और उसने पूर्वी कोसी तटबन्ध को ।7 से 8 किलोमीटर के बीच में तबाह करना शुरू किया। तब इस धार को 
बन्द किया गया। इस तरह 20-22 किलोमीटर के बीच जो रिटायर्ड लाइन बनी, उसी के उत्तरी विस्तार के रूप 
में भटनियाँ अप्रोच बांध धीरे-धीरे बन कर तैयार हो गया जिसे ।0 किलोमीटर के पास पूर्वी तटबन्ध में मिला 
दिया गया। 


कोसी के पूर्वी तटबन्ध के निर्माण के फलस्वरूप नदी की मुख्य धारा और तटबन्ध के बीच बहुत से गाँव फंसे। 
यद्यपि इस तरह के गाँवों के पुनर्वास का एक कार्यक्रम सरकार अपने हाथ में ले चुकी थी मगर पूर्वी तटबन्ध के 
१0वें से 9 किलोमीटर के बीच सुपौल जिले के बसन्तपुर प्रखण्ड के कई गाँवों के रहने वालों ने तटबन्ध के बाहर 


पुनर्वास में जाकर रहने से साफ इनकार कर दिया। इन लोगों की मांग थी कि इनकी बाढ़ से सुरक्षा एक अप्रोच 
बांध का निर्माण करके की जाय (देखें चित्रा-4.2) और यह लोग अपने पूर्वजों की जमीन-जायदाद और घर-द्वार 
छोड़ कर कहीं भी नहीं जायेंगे। इन लोगों का नेतृत्व टेढ़ी गाँव के जंग बहादुर सिंह और छतौनी के नत्थू सिंह कर 
रहे थे जो अपने क्षेत्र के प्रभावशाली नेता थे और इनके ललित नारायण मिश्र से नजदीकी ताल्लुकात थे। यह 
जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इन गाँवों से लगे हुये बसावन पट्टी नाम का एक गाँव था जो कि इस क्षेत्र के 
प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं राजेन्द्र मिश्र और रवि नन्दन मिश्र का पैतृक गाँव था। मूलतः इसी गाँव के रहने वाले 
ललित नारायण मिश्र और डॉ. जगन्नाथ मिश्र केन्द्रीय मंत्री हुये। डॉ. जगन्नाथ मिश्र तो तीन बार बिहार राज्य के 
मुख्यमंत्री बने और वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ललित नारायण मिश्र लंबे समय तक केंद्र में मंत्री थे। 


इस दूरी में कोसी का पूर्वी तटबन्ध 956 में ही बन कर तैयार हो गया था। भटनियाँ गाँव इस तटबन्ध के बाहर 
पूरब में पड़ता था जहाँ कभी निलहे गोरों की कोठी हुआ करती थी। ललित नारायण मिश्र से नजदीकी ताल्लुकात 
का फायदा इन गाँवों को मिला और बिना कोई आन्दोलन किये ही अप्रोच बांध का प्रस्ताव कोसी परियोजना द्वारा 
स्वीकार कर लिया गया। 


घटना क्रम कुछ इस प्रकार है कि तटबन्ध बनने के कई वर्ष बाद भी कोसी परियोजना में पुनर्वास के प्रति कोई 
स्पष्टता नहीं थी। उधर दोनों तटबन्धों के बीच नदी की मुख्य धारा का अपनी राह बदलते रहना जारी था। ।962 
के आस-पास बसन्तपुर प्रखण्ड के पश्चिमी हिस्सों में पूर्वी तटबन्ध पर कोसी नदी का आक्रमण शुरू होने लगा। 
नदी का पहला हमला हुआ भीमनगर से दक्षिण 20 से 22 किलोमीटर के बीच जहाँ नदी से तटबन्ध की रक्षा के 
लिए रिटायर्ड लाइन तटबन्ध का निर्माण करना पड़ा। इस निर्माण से तटबन्ध की सुरक्षा तो जरूर सुनिश्चित हुई 
मगर दो गाँव, गोपालपुर पुनर्वास और कोढ़ली (दोनों भपटियाही प्रखण्ड), मुख्य तटबन्ध और रिटायर्ड लाइन के 
बीच फंस गये। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। कोढ़ली की रिटायर्ड लाइन बनने के बाद भटनियाँ के नजदीक 
कोसी की गोबरगढ़ा धार से एक उप-धारा निकली और उसने पूर्वी कोसी तटबन्ध को 7 से 8 किलोमीटर के 
बीच में तबाह करना शुरू किया। तब इस धार को बन्द किया गया। इस तरह 20-22 किलोमीटर के बीच जो 
रिटायर्ड लाइन बनी, उसी के उत्तरी विस्तार के रूप में भटनियाँ अप्रोच बांध धीरे-धीरे बन कर तैयार हो गया जिसे 
0 किलोमीटर के पास पूर्वी तटबन्ध में मिला दिया गया। इस अप्रोच बांध को नदी के हमलों से बचाने के लिए 
इस पर भी स्परों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब पूरा रुपौली गाँव, नरपत पटी की बंजराही टोली, 
भटनियाँ, पूरा टेढ़ी बाजार, लालमन पट्टी, छतौनी और ढाढ़ा का कुछ हिस्सा भटनियाँ अप्रोच बांध और कोसी 
पूर्वी तटबन्ध के बीच आ गया। अप्रोच बांध के निर्माण का यह काम फरवरी ।968 तक पूरा कर लिया गया। 
थोड़ा बहुत काम 969 में भी चला था। 


RR 97 की बिहार की राज्य-व्यापी बाढ़ में 2 अगस्त के दिन भटनिया बांध का कटाव 
I0 आस-पास शुरू हुआ और यह बांध धीरे-धीरे कट गया। ढाढ़ा गाँव के भुवनेश्वर प्रसाद सिंह 
(87) बताते हैं कि, ''... यह अप्रोच बांध हमारी मांग पर बना था क्योंकि हम लोग अपना पैतृक गाँव छोड़ कर 
जाना नहीं चाहते थे। सरकार ने हम लोगों के प्रभाव से हमारी बात मान ली थी। हम लोगों की जमीन बहुत 
उपजाऊ थी। पाँच मन का कट्टा जलई भदई धान होता था और अनायास पटुआ की खेती होती थी। रबी फसल 
भी बिना मेहनत के होती थी। आराम ही आराम था, इसलिए कोई अपनी जमीन से हटना नहीं चाहता था। 


97 में जब बांध कटने लगा तो हम लोगों ने काफी शोर-शराबा किया मगर यहाँ जो सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर थे 
वह बहुत ही शाह तबियत के आदमी थे। “चलो आते हैं- चलो देखते हैं', कहते-कहते उन्होंने बहुत समय गंवा 
दिया। अप्रोच बांध के स्परों पर लगा कटाव धीरे-धीरे अप्रोच बांध को ही खाने लगा। नीचे तबके के कर्मचारी तो 
यहाँ काफी सक्रिय थे और जब कुछ भी बस नहीं चला तो यहाँ के दो ओवरसियरों ने बकरे की बलि चढ़ाई और 
कोसी मइया से जान बख्श देने की गुहार लगाते रहे। उधर एस0 ई0 साहब इन सभी चीजों से बेखबर बने रहे 
और अप्रोच बांध टूट गया और सारा पानी अन्दर के गाँवों में भर गया। लोग भाग कर तटबन्ध पर आ गये अपने 
पूरे परिवार और माल मवेशी के साथ। दो-एक दिन में पूरा का पूरा अप्रोच बांध साफ हो गया। फसल भी डूब गई 
और घर भी बैठ गये। हमारी हजारों एकड़ जमीन पानी में चली गई। यह सारी बर्बादी हमने अपनी आंखों के 
सामने बेबस होकर देखी। बस कोसी ने इतनी मेहरबानी जरूर की कि पूर्वी तटबन्ध को कोई नुकसान नहीं 
पहुँचाया। थोड़ी सी धारा और तेज रहती तो पूर्वी तटबन्ध भी बह गया होता क्योंकि इस पर कोई स्पर या 
सुरक्षात्मक संरचना थी ही नहीं और हमलोगों को भागते भी नही बनता। भटनियाँ अप्रोच बांध केवल इन गाँवों 
की ही रक्षा नहीं करता था, पूर्वी कोसी तटबन्ध को भी बचा कर रखता था। 


इंजीनियरों को तकलीफ इसी बात की थी। एक तो अप्रोच बांध उनकी नहीं, हमारी मरजी से बना था। दूसरे जब 
तक यह अप्रोच बांध रहता तब तक 0 से 20 किलोमीटर के बीच उनकी कमाई के सारे रास्ते बन्द थे। जो योजना 
में पैसे की लूट-पाट मचती और सरकारी धन का अपव्यय होता वह रुक गया था। इसलिए व्यक्तिगत फायदे को 
ध्यान में रखते हुये कोसी योजना के स्थानीय इंजीनियरों ने इस बांध की रक्षा नहीं की और इसे टूट जाने दिया।”/ 
धीरे-धीरे अन्दर के सारे गाँव खाली हो गये। पूर्वी तटबन्ध पर ही नदी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए स्पर बना 
दिये गये। बंजराही और रुपौली गाँव के लोग कुछ साल तक अपने गाँव में टिके मगर अब वह भी गोपालपुर और 
नरपतपटी पुनर्वास में चले गये हैं। जल संसाधन विभाग के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर पी0 एन0 त्रिवेदी, जो कि इस 
क्षेत्र और इस घटना से परिचित थे, का मानना है कि, ''... सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर पर इस तरह के आरोप लगाना 
ठीक नहीं है। उनके साइट पर चले जाने से कोई बहुत फर्क पड़ता, यह तो कोई जरूरी नहीं है। आखिर वह घर 


में बैठ कर आराम तो नहीं ही कर रहे थे। हो सकता है वह दफ्तर में रह कर निर्माण सामग्री और कर्मचारियों की 
व्यवस्था कर रहे हों। दिक्कत यह है कि ऐसी एमरजेन्सी के समय आम ग्रामीणों के मानस और अधिकारियों पर 
काम और सुरक्षा बनाये रखने के दबाव एकदम अलग-अलग दिशा में काम करते हैं। इंजीनियरों को काम के साथ 
जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। कोई भी इंजीनियर यह नहीं चाहेगा कि जिस तटबन्ध की रक्षा 
की जिम्मेवारी उसकी है उसे यूँ ही टूट जाने दिया जाय। आखिर उसको भी तो कहीं न कहीं जवाब देना पड़ता 
है।'' 


बिहार विधान सभा सदस्य अमरेन्द्र मिश्र ने 5 जनवरी 974 को विधान सभा की लोक लेखा समिति के 
सभापति को इस घटना की जांच करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि, भटनियाँ अप्रोच बांध, जिसे 
विभाग भी पूर्वी कोसी तटबन्ध की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति मानता था, की सुरक्षा के लिए कोसी परियोजना के 
अधिकारियों ने प्रयास नहीं किया और उसे टूट जाने दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थानीय लोगों ने मौखिक 
रूप से बांध टूटने के महीनों पहले ओवरसियरों, सहायक अभियन्ताओं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों और 
सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को इस संभावित दुर्घटना के प्रति आगाह किया था मगर कोई कार्यवाही की नहीं गई। 


अमरेन्द्र मिश्र के इस आवेदन पर लोक लेखा समिति ने निम्न पहलुओं पर जाँच के लिए गंभीरता पूर्वक विचार 
किया। (]) क्या विभाग ने 497 में फ़लड पफाइटिंग रूल्स के अनुसार बांध की सुरक्षा का प्रबन्ध किया या नहीं, 
(7) क्या भटनियाँ बांध की सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्रियों का पूर्व से संचयन किया गया था या नहीं, (गा) 
कया अधिकारियों ने लोगों द्वारा दी गई सूचनाओं पर ध्यान दिया या नहीं, ([४) इन सब कारणें के बावजूद अगर 
बांध टूटा तो विभाग के किन अधिकारियों पर कितना दोष आता है? 


| 2 नवम्बर ।975 को लोक लेखा समिति 
के सदस्यों ने जिनमें सत्य नारायण यादव तथा रामाश्रय राय (सदस्य- विधान सभा), जागेश्वर मंडल (सदस्य- 
विधान परिषद) और चीफ इंजीनियर (डिजाइन) लोक निर्माण विभाग-बिहार शामिल थे, क्षेत्र का दौरा किया। 
इस समिति ने आम जनता के साथ-साथ बहुत से स्थानीय नेताओं जैसे दमन नारायण सिंह, डम्बर नारायण सिंह, 
तारिणी देव, सहदेव झा, मार्कण्डेय झा, बलदेव महतो, रामजी गोयत तथा भुवनेश्वर प्रसाद सिंह से भी बात की। 
स्थानीय लोगों से बात करने के साथ समिति ने कोसी योजना तथा सरकार के अधिकारियों के साथ भी विचार 
विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुँची कि विभाग की रिपोर्टों और पत्राचार तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार 
यह पाया कि फ्लड फाइटिंग नियमों का पालन स्थानीय अधिकारियों ने किया था यद्यपि आम जनता की राय 
इससे एकदम भिन्न थी। समिति ने यह भी पाया कि कोसी तटबन्ध के दसवें किलोमीटर पर दो लाख ईटें, 40,000 
घनफुट पत्थर/बोल्डर्स तथा क्रेट्स, बांस बल्ला और अन्य सामग्री उपलब्ध थी। इसके अलावा कोसी परियोजना 
के खातों के मुताबिक मार्च-मई 97 के बीच भटनियाँ स्थल पर जून 97 में 5,705/-रुपये, जुलाई में 
2,62,530/-रुपये और 2 अगस्त 97 तक 57,353/-रुपये खर्च हुये थे। समिति की समझ में यह नहीं आ 
सका था कि जब वहाँ निर्माण सामग्री भारी मात्रा में मौजूद थी तो इतना पैसा वहाँ क्यों खर्च हुआ। समिति ने यह 


भी महसूस किया कि पाँच वर्षों के बाद यह अन्दाजा लगाना कि इतना पैसा खर्च भी हुआ था या नहीं, नामुमकिन 
है। 


समिति ने यह माना कि भटनियाँ में कोसी योजना के अधिकारियों से ज्यादा वहां के लोग सतर्क थे क्योंकि उन्होंने 
हर तरह से पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से तथा अन्य उपलब्ध-साधनों से, सरकार का ध्यान बराबर संभावित खतरे 
की ओर आकृष्ट किया। ''इस बात के लिए विभाग को दोषी ठहराया जा सकता है कि जनता की इन शिकायतों 
की ओर सावधानीपूर्वक कार्यवाई करने का निदेश उच्चाधिकारियों से स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ।'' 


समिति ने यह भी पाया कि भटनियाँ बांध के टूट जाने के बाद मुख्य पूर्व कोसी तटबन्ध की सुरक्षा पर 
भारी व्यय हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है- 


वर्षा | 


] 


972-73 |39,76,08 रुपया 50 पस 
973-74 |88,6,572 रुपया 08 पस 


I974-75 |92,0,490 रुपया 38 पैस 
I975-76 |66.0,322 रुपया ]0 पैस 
2,86,40,466 रुपया 06 पेस 


इस तरह जहाँ भटनियाँ अप्रोच बांध के निर्माण में कुल 3,6,887 रुपये खर्च हुये थे वहीं इस बांध के टूट जाने 
के बाद मुख्य पूर्वी कोसी तटबन्ध की मरम्मत में बाद के चार वर्षों में 2.86 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। 


अमरेन्द्र मिश्र (70) का कहना है कि, ... भटनियाँ आदि गाँवों के लोग अप्रोच बांध टूटने पर बाहर आने को मजबूर 
हुये। यह पूरा इलाका सीपेज का इलाका है। भीम नगर से सलखुआ तक एक ही हालत है। यह एक बड़ी समस्या 
है और ऐसी ही बातों के लिए जिस कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार की स्थापना हुई थी, वह कुछ करता ही नहीं 
है। मैं जब बिहार सरकार में लोक निर्माण विभाग का मंत्री था तब मैंने अस्सी के दशक में दो सड़कें इन लोगों के 
लिए बनवा दी थीं। एक सड़क सिमराही से भटनियाँ और नरपतपट्टी को जोड़ती थी। दूसरी सड़क बीरपुर से 
बीहपुर तक 0 किलोमीटर तक पक्की बनी थी। यही कुछ काम हुये हैं मगर आम हालत वहाँ की अच्छी नहीं 
है।”” 


जिस साल भटनियाँ का अप्रोच बांध टूटा उसी साल बरसात के बाद पूर्वी तटबन्ध के 0 से 20 किलोमीटर के 
बीच में एक रिटायर्ड लाइन तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव किया गया। इस रिटायर्ड लाइन के निर्माण से यहाँ पूर्वी 
कोसी तटबन्ध के टूटने की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था हो पाती। मगर दूसरी तरफ ढाढ़ा, पिपराही, 
बसावन पदी, लालमन पट्टी, बैद्यनाथपुर, राजपुर, नरपत पट्टी और सातन पदी गाँव और उनकी अधिकांश शमीन 
प्रस्तावित रिटायर्ड लाइन और पूर्वी कोसी तटबन्ध के बीच फंस जाती। इन गाँवों की जमीन पहले से ही कोसी 
तटबन्ध अप्रोच बांध, सुपौल शाखा नहर, एस्केप चैनेल आदि के लिये सरकार द्वारा अधिगृहित की जा चुकी थी 
और जो बची-खुची जमीन थी वह रिटायर्ड लाइन में चली जाती। इसलिये ग्रामीणों ने रिटायर्ड लाइन का जोरदार 
विरोध किया और उसे बनने नहीं दिया। वह अभी भी पुराने अप्रोच बांध के पुनर्निमाण की बात करते हैं मगर इस 
स्थान को तो कोसी ने दखल कर लिया हुआ है। इसलिए यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। 


पूर्वी कोसी तटबन्ध का बहुअरवा कटाव (980) 


984 में एक एन्क्वायरी हुई थी। तब तक रिटायर्ड लाइन वगैरह सब बन चुकी थी। सारा काम खत्म हो चुका 
था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि बोल्डरों की खरीद और ढुलाई में हेरा-फेरी हुई है। अब अगर दो देशों में 
युद्ध हो तो लड़ाई के बाद गोला-बारूद और कारतूसों के खर्च पर जाँच बैठे तो सेना के मनोबल का क्या होगा? 
ऐसे ही हालात तब बनते हैं जब एक ओर नदी तटबन्धों को तोड़ने पर आमादा होती है और दूसरी ओर जान- 
माल की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। 


कोसी का पूर्वी तटबन्ध ।26 किलोमीटर लम्बा है और कोपड़िया के निकट जा कर मानसी सहरसा रेल लाइन से 
जुड़ जाता है। इसी तटबन्ध पर भीमनगर बराज से 2 से ।23 किलोमीटर के बीच में 979 में नदी पूर्वी तटबन्ध 
के काफी नजदीक आ गई थी। तटबन्ध की इस लम्बाई के बीच में सघन रूप से स्पर बने हुये थे क्योंकि इस दूरी 
में तटबन्धों पर नदी का जर्बदस्त खतरा बना रहता है। इन स्परों में मुख्य स्पर 2.2 किलोमीटर पर 396 मीटर 
लम्बा, 2.4 किलोमीटर पर 2 मीटर लम्बा, 2.5 मीटर पर मीटर लम्बा, 2.6 कि0 मी0 पर 84 
मीटर लम्बा, 2. 67 कि0 मी0 पर 52 मीटर लम्बा, ।2.8 कि मी0 पर 224 मीटर लम्बा, 2.90 कि0 मी0 
पर 39 मी0 लम्बा और 22 कि0 मी0 पर 60 मीटर लम्बा था। आखिरी स्पर 22.4 किलोमीटर पर बना हुआ 
था। यह सारी संरचनायें खगना स्लुइस के दक्षिण और सितुआहा स्लुइस के उत्तर में बनी हुई थीं। 22.4 
किलोमीटर वाले स्पर पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ हुआ करता था। ।979 में नदी का पहला हमला इसी स्पर 
पर हुआ। इस स्पर का कटाव शुरू हुआ जो धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा और 980 आते-आते 2].2 
किलोमीटर वाले स्पर पर दबाव पड़ने लगा। 


जब हालात बिगड़ने लगे तब साइट पर नियुक्त एस0 डी0 ओ0 ने अपने पत्र संख्या 456 दिनांक 7 जून 980 
के माध्यम से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सूचित किया कि, “... पूर्वी तटबन्ध का 2-22 कि0 मी0 वाला 
रीच बहुत ही नाजुक हो गया है। मुख्यतया 2.25 के बीच नदी (तटबन्ध पर) लम्बवत है। 2.70 किलोमीटर 
पर तटबन्ध से नदी की दूरी मात्रा ।2-5 मीटर अवशेष है। उत्पन्न स्थिति को देखते हुये यह क्षेत्र काफी खतरनाक 
और भयानक हो गया है। अतः तटबन्धों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त रूप से सुरक्षात्मक कार्यों को सम्पन्न कराने 
की आवश्यकता हो गई है।'' अब स्परों को बचाने का काम शुरू हुआ ताकि तटबन्धों पर नदी के सीधे हमले को 
रोका जा सके। 


राजेन्द्र उपाध्याय (68), जो कि उस समय वहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और तटबन्ध के इस हिस्से की सुरक्षा 
की जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी, बताते हैं कि, ““... यह 2.25 किलोमीटर वाला स्पर जिस पर नदी सीधा 
हमला कर रही थी, हमारी और हमारे विभाग की नाक था। स्पर कटा तो नाक कटी। तटबन्धों की आत्मा इन स्परों 
में बसती थी। करीब दो महीनें तक काफी जिद्दो-जहद की हम लोगों ने इसे बचाने के लिए। रेलवे तथा सेना के 
इंजीनियरों को भी मदद के लिये बुलाया गया मगर उनका कहना था कि राज्य सरकार के इंजीनियर जो कुछ भी 
कर रहे हैं, वही सही रास्ता है। ऐसा कह के वह चले गये। हमने डॉ. के0 एल0 राव की हिदायतों के मुताबिक नदी 
में खुदरा बोल्डर पिंफकवाये और भर-भर कर बालू के बोरे गिरवाये। मगर नदी थी कि तटबन्ध की ओर बढ़ी ही 
आती थी। अगस्त में तो वह ।2.60 कि0 मी और 22 कि0 मी0 के बीच तटबन्ध से जा लगी और 8 अगस्त 
980 को तटबन्धों को लील गई। तटबन्ध कट जाने के बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि कटाव की लम्बाई 
न बढ़ने पाये मगर उसमें भी कामयाबी नहीं मिली और लगभग एक किलोमीटर लम्बाई में तटबन्ध कटा और 
आखिर में रिटायर्ड लाइन बनानी पड़ गई। गनीमत यही थी कि जब नदी ने तटबन्ध को काटा तो तटबन्धों के बाहर 
कन्ट्री-साइड में, बाढ़ और जल-जमाव के पानी का लेवल तटबन्धों के अंदर के लेवल के मुकाबले ज्यादा था। 
तटबन्ध कट जाने के बाद यह पानी नदी की ओर जाने लगा। इसलिए न घर गिरे, न जान-माल का कोई नुकसान 
हुआ और न फसल खराब हुई। अगर नदी का लेवल ज्यादा रहा होता तो जरूर नुकसान पहुँचता। 


| सबसे बड़ी परेशानी बोल्डर्स का तटबन्ध तक नहीं पहुँच पाना 
थी। यह कोपड़िया स्टेशन तक आता था जहाँ से हमारी साइट करीब 4 किलोमीटर दूर थी। तटबन्ध कच्चा 
था और रास्ते खराब। जैसे-तैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से माल ढोया जाता था जो कि अक्सर कीचड़ में फंस जाती थीं। 
एक ट्रैक्टर फंसा नहीं कि उसके पीछे ट्रैकटरों की लाइन लग जाती थी और हम लोग इंतजार करते रह जाते थे। 
बोल्डर अगर रेल गाड़ी से आये तो बरीनी में बड़ी लाइन से छोटी लाइन के डिब्बों में बदलना पड़ता था जिसमें 
समय की बहुत बर्बादी होती थी और अगर नाव से आये तो कोसी-गंगा वाला रास्ता बचता था जो कि बरसात के 
मौसम में बहुत खतरनाक हो जाया करता है। 


जैसे काम के दौरान यह सब परेशानियाँ आती हैं वैसे ही काम खत्म हो जाने के बाद पब्लिक पिटीशन, एनक्वायरी 
कमीशन, जांच या फिर निलम्बन आदि का दौर चलता रहता है। यह सब भी काम का ही हिस्सा होता है और हम 
लोग इसके आदी हो जाते हैं। इस मामले में भी 984 में एक एन्क्वायरी हुई थी। तब तक रिटायर्ड लाइन वगैरह 
सब बन चुकी थी। सारा काम खत्म हो चुका था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि बोल्डरों की खरीद और ढुलाई 
में हेरा-फेरी हुई है। अब अगर दो देशों में युद्ध हो तो लड़ाई के बाद गोला-बारूद और कारतूसों के खर्च पर जाँच 
बैठे तो सेना के मनोबल का क्या होगा? ऐसे ही हालात तब बनते हैं जब एक ओर नदी तटबन्धों को तोड़ने पर 
आमादा होती है और दूसरी ओर जान-माल की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। हमारे ऊपर अभियोग की जाँच 
अब्दुस्समद साहब, चीफ इंजीनियर ने की थी और हमें क्लीन चिट दी थी। आपत्कालीन परिस्थिति में काम करने 
वालों से हिसाब लेने वालों के दिमाग की बलिहारी ह” 


स्पर कटने पर एक दिलचस्प टिप्पणी पी. एन. त्रिवेदी-भूतपूर्व चीफ इंजीनियर, बिहार सरकार की है। उनका 
कहना है कि, “आप ने कभी सुना है कि सीमा पर सैनिक के शहीद होने पर एन्क्वायरी हुई हो। यह सभी लोग 
जानते हैं कि वह देश-रक्षा के लिए, हमारे-आप के लिए वहाँ मरने के लिए ही जाता है। यही हाल स्परों का है। 
वह तटबन्ध की रक्षा के लिए कट जाने के लिए ही बनाये जाते हैं। बरसात के मौसम में जब कोई नदी से आंख 
नहीं मिला सकता उस समय हम लोग जान हथेली पर रख कर बाढ़ से बचाव की कोशिश करते हैं। उस समय 
मदद में कोई नहीं आता। मगर बाढ़ के बाद सब आ जाते हैं अपने-अपने ढंग से घटना का विश्लेषण करने। इन 
सब की परवाह करने लगे तब तो हो चुका बाढ़-नियंत्रणा” 


इसके बाद की कहानी बताते हैं बहुअरवा (पो0 उटेसरा, थाना सलखुआ, जिला-सहरसा) के मुखिया उदय कुमार 
सिंह (54) जो ]980 में भी अपने गाँव के मुखिया थे। 


पक्ष कल आती '...उस समय प्रवाह कम हो गया था। कटाव रोकते समय तो सभी पी 
क्षण कुछ सकता था। राजेन्द्र उपाध्याय ने बड़ी मेहनत की। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। 
मगर उनका वह बयान बड़ा मशहूर हुआ था कि “हम अपनी तरफ से कटाव रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 
देखें भगवान को क्या मंजूर है।' यह बात अखबार में भी छपी थी। कन्ट्री साइड का पानी ऊँचा था सो नदी में 
जाने लगा मगर कटाव फिर भी जारी रहा। हमारा गाँव कटा 98] में और मेरा घर तो सिर्फ दो साल पुराना था, 
एकाएक बैठ गया। हम लोग थोड़ा सक्रिय थे इसलिए नावों, रिलीफ और संरक्षण का फायदा मिल गया, मेरे 
मुखिया होने का भी थोड़ा असर पड़ा था। फिर रिटायर्ड लाइन बनी और हम लोगों के पुनर्वास के लिए ।3.8 
हेक्टेयर जमीन (34.2 एकड़) का अधिग्रहण किया गया। हमारा पुराना गाँव काफी बड़ा था और 20 कि0 
मी0 से लेकर 24 कि0 मी0 के बीच बसा था। पुनर्वास वाली जमीन काफी नीची थी और हम लोग चाहते थे कि 
इसकी भराई करके जमीन हम लोगों को मिले और यहीं से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। तीन बार तो यहाँ टेकनिकल 
ऐडवाइजरी कमेटी की टीम आई। तीसरी कमेटी ने गड्डा भराई के लिये सिफारिश की और 40 लाख रुपये का 
एस्टीमेट बनाया जिसके विरुद्ध मात्र 0 लाख रुपये स्वीकृत हुये। जमीन प्रायः डेढ़ मीटर नीची थी और केवल 
एक चौथाई गडा भरा जा सका। बाकी सब वैसे ही पड़ा रह गया। अब हालत यह है कि हमारा गाँव तो है बाहर 
और खेती की जमीन है तटबन्धों के अन्दर और वह भी बर्बाद हो चुकी है। जीविका का कोई साधन नहीं है और 
सिर्फ दिल्ली-पंजाब वगैरह में मजदूरी का आसरा है। उधर थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है इसलिए लोग कुछ 
बचा भी लेते हैं। अब इसी पैसे से लोग खुद भरावट करके घर बना रहे हैं। 


हम लोगों ने कोई कोशिश बाकी नहीं लगा रखी। विधान परिषद की याचिका समिति तक को लिखा। बहस हुई, 
फैसले हुये मगर जमीन पर कुछ नहीं हुआ। मेरे इसी घर में मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जल-संसाधन मंत्री और 
न जाने कितने चीफ इंजीनियर आये गये होंगे। किसी की आवभगत में कोई कमी नहीं उठा रखी थी हम लोगों ने, 
मगर मेहमान-नवाजी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। रिटायर्ड लाइन पर जो स्पर बने उसकी जमीन का 
मुआवजा भी बीस वर्ष से ऊपर हो गया अभी तक नहीं मिला। कोसी बेल्ट का तो जीवन की संघर्षमय है। यहाँ 
जरा सी देर में आदमी राजा से रंक बनता है।'” 


पूर्वी कोसी तटबन्ध की नवहट्टा (984) दरार 


सुरक्षित स्थानों की तलाश में कुछ लोग सहरसा भागे तो कुछ लोगों ने दूर जाकर मानसी-सहरसा रेल लाइन की 
पटरियों को अपना आश्रय बनाया। कुछ लोग जो स्वयं अपने परिवारजनों के साथ कुछ घंटों के बाद वापस 
आने की उम्मीद लिए चले गये थे और पीछे सारा घर और खूँटे में बँधे मवेशी छोड़ गये थे, इन लोगों को अपने 


गाँव वापस आने में महीनों का समय लग गया और तब तक उनके मवेशी जहाँ खूँटे से बँधे ही पानी में घिर कर 
मारे गये और वहाँ सम्पत्ति और घर का कुछ भी नहीं बचा। 


984 का वर्ष बाढ़ के लिहाज से बिहार में एक बुरा वर्ष था। राष्ट्रीय सन्दर्भ में जहाँ जुलाई मास में आतंकवादियों 
ने भाखड़ा नहरों को तोड़ दिया था वहीं बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला और महानन्दा के तटबन्ध बड़े पैमाने 
पर टूटे थे। कोसी का पूर्वी तटबन्ध यूँ तो ।979 से नवहट्टा के नीचे 8-83 किलोमीटर (बीरपुर से दूरी) के स्थान 
पर कोसी की मुख्य धारा के हमले झेल रहा था मगर इस वर्ष जून में नदी का पहला झटका 72-73 कि0 मी0 के 
बीच में लगा जिसे मरम्मत करके दुरुस्त कर दिया गया। जुलाई में नदी एक बार फिर 8-83 किलोमीटर के बीच 
में सक्रिय हुई मगर कटाव निरोधक कार्य करके तटबन्ध को सुरक्षित कर लिया गया। इस काम के पूरा होते न होते 
नदी अगस्त महीने में एक बार फिर 70-72 कि0मी0 के बीच में सक्रिय हुई। इस माह के शुरू में नदी तटबन्ध से 
लगभग एक कि0मी0 दूर थी मगर आखिरी सप्ताह में तटबन्ध के काफी पास आ गई और 7 कि0मी0 पर बने 
स्पर को पूरी तरह से काट दिया। अब हमला सीधे तटबन्ध पर था। एक ओर नदी तटबन्ध को काटने के लिए 
आतुर थी तो दूसरी तरफ बारिश ने मरम्मत की सारी कोशिशों पर लगाम कस रखी थी। तटबन्ध खुद तो जर्जर 
हालत में था ही मगर वहाँ तक पहुँचने के सारे रास्ते भी खस्ता हालत में थे। तटबन्ध के बचाव के लिए बड़ी मात्रा 
में बोल्डरों की जरूरत थी पर ट्रक इन्हें लेकर तटबन्ध तक पहुँच नहीं सकते थे। 


बची-खुची कसर पूरी हो गई तब जब 4 सितम्बर 984 से राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी अनिश्चित कालीन 
हड़ताल पर चले गये जिसकी वजह से विभाग को अपने ओवरसियरों और ड्राइवरों की भी सेवायें नहीं मिल पा 
रही थीं। जगदीश पाण्डेय (भूतपूर्व चीफ इंजीनियर-जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार) जो उस समय नवहट्टा 
में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे, का कहना था कि, “'...इस हड़ताल ने हम लोगों को बेहाथ 
का कर दिया। और किसी जगह कोई काम हो नहीं रहा था इसलिए सारे हड़तालियों की नजर कोसी बांध पर थी 
और हड़ताली कर्मचारी नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई काम हो। काम रोकने के लिए उन्होंने हर मुमकिन हथकण्डे 
अपनाये। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद 5 सितम्बर की रात को 9 बजे तटबन्ध जवाब दे गया। वास्तव में 
जुलाई में विभाग के उच्च-पदाधिकारी यहाँ तटबन्ध के निरीक्षण के लिए आये थे। उन्हें हम लोगों ने अपनी कठिनाई 
बताई थी कि तटबन्ध के कच्चा होने के कारण सामान ढुलाई में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः 
सुरक्षा की दृष्टि से तटबन्ध पर अगर पक्की सड़क नहीं बन पाती है तो कम से कम आठ इंच मोटी ईट की सोलिंग 
ही कर दी जाय जिससे सामान किसी भी बिन्दु तक पहुँचाया जा सके मगर इस काम की स्वीकृति नहीं मिली। 
अगर आवागमन की सुविधा उपलब्ध रहती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था।” 


| शीश प का पूर्वी तटबन्ध खतरे में है इसकी आशंका जुलाई से व्यक्त 
की जा रही थी। आर्यावर्त (पटना) 5 जुलाई ।984 के सम्पादकीय में लिखा कि, ''...अभियंताओं के 
पदस्थापन और स्थानान्तरण में भी होने वाली तिकड़म के कारण कोसी तटबन्धों, विशेषकर पूर्वी तटबन्ध पर 
खतरा आसन्न रहता है। तटबन्ध के टूटने से आने वाली बाढ़ और उसके वेग से होने वाले नुकसान का इजहार 
अभी-अभी महानन्दा और गण्डक नदियाँ कर चुकी हैं। यदि दुर्भाग्य से कहीं कोसी नदी का तटबन्ध किसी स्थल 
पर टूटता है तो उसकी विनाशलीला का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस समय भी कोसी के पूर्वी 


तटबन्ध पर कम से कम आधे दर्जन स्थल इतने संवेदनशील हैं कि यदि पर्याप्त चौकसी नहीं बरती गई तो कोई 
भी अप्रिय घटना किसी भी क्षण हो सकती है|” 


तटबन्ध नाजुक हालत में है यह तो अगस्त के अन्त तक तय हो गया था। 3 सितम्बर को हेमपुर गाँव के निवासियों 
ने प्रशासन से बचाव के लिए गुहार लगाई और धीरे-धीरे यह गुहार आक्रोश में बदली तथा बाद में हंगामें की शक्ल 
में सामने आई। प्रशासन क्योंकि हंगामें और तोड़-फोड़ की भाषा अपेक्षाकृत आसानी से समझता है और तभी 
हरकत में आता है, इसलिये सहरसा के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक 4 सितम्बर को स्थिति का जायजा 
लेने के लिए नवहट्टा गये। उसके बाद जिलाधिकारी बांध की सुरक्षा की व्यवस्था करने के बजाय पटना चले गये। 
प्रमंडलीय आयुक्त जिया लाल आर्य ने इस संभावित खतरे की सूचना लहटन चैधरी, तत्कालीन राजस्व मंत्री, को 
दी। नवहट्टा का यह इलाका उनके चुनाव क्षेत्र में पड़ता था। इन लोगों ने 5 सितम्बर को दिन में तटबन्ध का दौरा 
किया मगर तब तक तीन चौथाई तटबन्ध कट चुका था। जिलाधिकारी 6 सितम्बर को पटना से सहरसा लौटे और 
तब तक 75-78 कि0 मी0 के बीच कोसी का पूर्वी तटबन्ध साफ हो चुका था। देखें चित्रा 4.3। 


तटबन्ध टूट जाने के बाद यह बात उठी कि कोसी कन्ट्रोल बोर्ड ने अपनी 3 मार्च 984 की एक मीटिंग में यह 
सिफारिश की थी कि सहरसा जिले के लगभग 5 लाख लोगों की बाढ़ से रक्षा के लिए कोसी तटबन्ध की मरम्मत 
कर दी जाय और उसमें अपेक्षित सुधार किये जायें। इस काम के लिये बोर्ड ने 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित 
करने की सिफारिश भी की थी और चेतावनी के साथ कहा था कि इन कामों को तुरन्त पूरा कर लिया जाय। मगर 
3 मार्च से सितम्बर तक कुछ नहीं किया गया। इस दुर्घटना के बाद का घटनाक्रम नीचे दिया जा रहा है। 


कोसी का पूर्वी तटबन्ध 5 सितम्बर ।984 को सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखण्ड में हेमपुर गाँव के पास, बीरपुर 
बराज से 75 कि0मी0 की दूरी पर टूटा था। जिस जगह तटबन्ध टूटा उसके ठीक सामने पड़ने वाले गाँव, नवहट्टा 
प्रखण्ड के केदली पुनर्वास, पुरषोत्तमपुर, गोरपाड़ा, नौलखा पुनर्वास तथा हेमपुर प्रायः नेस्त-नाबूद हो गये। देखें 
बॉक्स- भगवती की कृपा हम पर नहीं रहती तो आज आप से बात करने के लिए हम यहाँ नहीं होते। 


FE गम मम की के टूटने से चार धाराएं फूट कर निकली 

7 प्रखण्ड गाँव के पास इकट्ठी हुई और इस प्रकार तेघरा प्रायः लापता हो 
गया। धीरे धीरे पानी सहरसा जिले के नवहट्टा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा, सलखुआ तथा कहरा 
प्रखण्डों में फैल गया। सुपौल अनुमण्डल के भी कुछ गाँव इस बाढ़ से प्रभावित हुये थे। नदी अब केवल तटबन्धों 
के भीतर ही नहीं थी, तटबन्धों के बाहर भी बह रही थी और केवल तटबन्ध की ही जमीन ऐसी थी कि जो पानी 
के ऊपर दिखाई पड़ती थी। इस विध्वंस के कारण हुये पानी के फैलाव को चित्रा 4.3 में दिखाया गया है। गनीमत 
इतनी ही थी कि इलाके के बाशिन्दों को यह पूर्वानुमान था कि तटबन्ध किसी भी समय टूट सकता है अतः 
मानसिक रूप से लोग अपने को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर चुके थे परन्तु इस प्रकार के जल- 
प्लावन का मुकाबला करने के अभ्यस्त न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियाँ हुई क्योंकि यह क्षेत्र ।959 
के बाद से बाढ़ से सुरक्षित था। तटबन्धों के अन्दर बसने वाले लोगों के लिए यह स्थिति अवश्य सुखद थी क्योंकि 
तटबन्धों के टूट जाने से तटबन्धों के अन्दर बाढ़ का दबाव कम हो गया था। 


सुरक्षित स्थानों की तलाश में कुछ लोग सहरसा भागे तो कुछ लोगों ने दूर जाकर मानसी-सहरसा रेल लाइन की 
पटरियों को अपना आश्रय बनाया। कुछ लोग जो स्वयं अपने परिवारजनों के साथ कुछ घंटों के बाद वापस आने 
की उम्मीद लिए चले गये थे और पीछे सारा घर और खूँटै में बँधे मवेशी छोड़ गये थे, इन लोगों को अपने गाँव 
वापस आने में महीनों का समय लग गया और तब तक उनके मवेशी जहाँ खूँटे से बँधे ही पानी में घिर कर मारे 
गये और वहाँ सम्पत्ति और घर का कुछ भी नहीं बचा। अधिकांश लोग आश्रय के लिए पूर्वी तटबन्ध की ओर ही 
भागे जहाँ गाँव के गाँव बसे और इस तटबन्ध के अन्दर वाले भाग में मुख्य नदी तथा बाहर वाले भाग में तटबन्धों 
को तोड़ कर बहती हुई नदी थी। इस प्रकार जहाँ तक नजर जाये पानी ही पानी था और साथ ही बरसात की मार 
भी कम नहीं थी। तटबन्धों के शीर्ष पर लोगों के घर बने जो कि बाँस, फूस, साड़ी, ताड़ के पत्ते, प्लास्टिक की 
चादर, चौकी, आलमारी और चारपाईयों जैसे नायाब सामानों से बनाये गये थे। कुछ लोग जो चैकी या चारपाई 
आदि उठा कर ले आ पाये थे उनके मकान दो या तीन मंजिल के भी बने क्योंकि इनके नीचे और ऊपर दोनों जगह 
रहा जा सकता था। तटबन्धों के ढलानों पर बचे हुये जानवर बाँधे गये। तटबन्ध के शीर्ष पर लगभग 5 फुट की 


चौड़ाई में बस्तियाँ बसीं और ढलानों का प्रयोग जानवरों के रहने के स्थान, बच्चों के खेलने की जगह और शौचादि 
के लिये हुआ। शुरू में तटबन्धों पर आश्रय लेने वाले साढ़े चार लाख लोगों में से लगभग एक लाख से अधिक 
लोगों ने प्रायः छः महीने इसी प्रकार का जीवन यापन किया। जिस तरह से बाढ़ का पानी फैला था उसके अनुसार 
मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिये थी पर लोगों द्वारा दुर्घटना की आंशिक मुकाबले की तैयारी कर 
लेने के कारण सहरसा जिले में मरने वालों की कुल आधिकारिक संख्या केवल 35 थी वहीं गैर सरकारी सूत्र इसे 
केवल 200 से ऊपर मानते थे। 


सरकार की तरफ से भोजन (गेहूँ) की व्यवस्था हुई और 2.5 किग्रा” प्रति वयस्क प्रति सप्ताह की दर से यह 
सामग्री बाँटी गई जो कि कभी भी नियमित रूप से नहीं मिली। 9 साल से कम के बच्चों के लिए गेहूँ की मात्रा 
वयस्क मात्रा की आधी थी। तटबन्धों के ढलानों पर पीने के पानी के लिए कहीं-कहीं चापाकल भी गाड़े गये। जो 
कुछ खुली जगह उपलब्ध थी वह तटबन्धों के ढलान पर थी, धीरे-धीरे यह जगह गन्दी होनी शुरू हुई और कुछ 
ही दिनों में नर्कप्राय हो गई। खाद्य सामग्री की व्यवस्था तो थोड़ा बहुत अवश्य हुई पर ईधन का अभाव अपने आप 
में एक समस्या थी। कुछ दिनों तक, और केवल कुछ साहसी लोगों के लिए, नदी में घरों के बहते हुये पुराने छप्पर 
ही काम आये पर ईधन का मुख्य स्रोत बना करमी, जो कि एक प्रकार की पानी में बढ़ने वाली लता है। इसके 
पत्तों का साग बना कर लोग खाते थे और इसका डंठल सुखा कर ईधन के काम में लाते थे। साधारण वर्षो में इस 
जलीय घास को कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार जानवरों के चारे का भी घोर अभाव था और जानवर जलकुम्भी 
खाने को बाध्य थे जिसकी तरफ साधारणतः वे देखते भी नहीं। अखाद्य खाने से मनुष्यों में बीमारी फैलने के साथ- 
साथ जानवर भी बीमार पड़े और अधिकांश जानवर तो चारे के अभाव में मारे गये। पीने के पानी की किल्लत 
और औषधियों का अभाव तो हमेशा ही बना रहा। 


ल की जगह के न सबसे अधिक असुविधा महिलाओं तथा बच्चों को उठानी पड़ी। ब फिरने, खेलने 

जगह का सर्वथा अभाव था और उनके प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती थी क्योंकि 
चारों ओर पानी ही पानी था। महिलाओं के लिए स्नानादि नित्य क्रियाओं के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ 
लोगों की नशरें उन तक न पहुँचती हों। यहाँ तक कि शौच के लिए उन्हें नावों में बैठकर जाना पड़ता था और 
इसका निष्पादन भी पानी में ही करना पड़ता था क्योंकि तटबन्धों के अतिरिक्त खुली जमीन कहीं थी ही नहीं। 
बच्चे पैदा होने की स्थिति में तो कठिनाइयों का सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है। जाड़े की रातों में हालत 
और बदतर हो गई क्योंकि चारों ओर पानी जमा रहने से ठण्ड भी अधिक पड़ी, ओढ़ने-बिछाने की कोई व्यवस्था 
तो थी नहीं, तापने के लिये भी कुछ उपलब्ध नहीं था। जाड़े के मौसम में तटबन्धों पर रात में अच्छी रौनक रहा 
करती थी क्योंकि लोग ठण्ड के मारे सो नहीं पाते थे। कुछ खुशनसीबों को खैरात में कम्बल अवश्य मिल गये थे। 


इस क्षेत्र में अधिकांश पुल लकड़ी के थे जो कि प्रायः सभी टूट या बह गये थे। तथाकथित ''विकसित'' संचार 
व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई। वास्तविकता यह थी कि पूर्वी तटबन्ध के 75वें किलोमीटर के बाद इस 
तटबन्ध का कोई मतलब ही नहीं बचा था। मानसी से सहरसा तक की रेल लाइन कोपड़िया और सिमरी 
बख्तियारपुर के बीच बह गई थी और मरम्मत बाद दिसम्बर में चालू की जा सकी। 


लोगों का मुख्य पेशा खेती है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और चारों तरफ पानी भरा होने के कारण 
रबी की बुआई की सम्भावना भी बाकी नहीं बची थी। थोड़े से खाते-पीते और सामर्थ्यवान परिवार तो दोस्तों और 
रिश्तेदारों की मेहरबानी से सलामत बच गये पर अधिकांश छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को रोटी के लाले 
पड़ गये क्योंकि अगली खरीफ की फ सल के पहले उनके रोजगार पाने के कोई आसार नहीं थे लिहाजा यह लोग 
नेपाल, दिल्ली, पंजाब, हरयाणा अथवा कोलकाता पलायन कर गये। वैसे श्रमिकों का पलायन इस क्षेत्र के लिए 
कोई नई बात नहीं है पर इस वर्ष यह समय से कुछ जल्दी और बड़े पैमाने पर हुआ। प्राथमिक रूप से कोसी 
तटबन्ध के टूटने से प्रभावित क्षेत्र और जनसंख्या का विवरण नीचे तालिका में दिया हुआ है। 


तालिका 4.] 


कोसी तटबंध टूटने से (4984) प्रभावित क्षेत्रों का विवरण 
स्रोत समाहरणालय-सहरसा 


पूल आंशिककुल गांव हिक्टेयर जनसंख्या 
नवह्धा 9 2 28 |23T49560000 
महिषी 6 59 55 589 5,73 


र a 
spn 


सलखुआ [/ | | 
सोनबरसा |? 2 [ 22 
कहरा |5 0 2 [5 
सुपील वि £ | अप्राप्य | 
कुलयोग |// 9 [6 | 
यह संख्या अधिक होनी चाहिए। 

दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है? 


बांध के टूट जाने से इस पैसे से किये, या न किये गये काम का सारा सबूत मिट गया और बाढ़ नियंत्रण नाटक 
के पहले अंक का पटाक्षेप हो गया जब तटबन्ध पर आपातस्थिति बनने लगी तो ठेकेदारों ने भी अपने रंग दिखाने 


शुरू किये। यहाँ जो स्टाफ था वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर 
भी, सब नये थे। सब ने अप्रैल 984 के आस पास यहाँ अपना पद संभाला था। ठेकेदारों ने भुगतान के लिए 
एस. डी. ओ. का घेराव किया। 


जहाँ लोग तटबन्ध टूटने से अपने घर-द्वार, सम्पत्ति, फसल और रोजगार के साधन खो कर दर-दर के भिखारी 
बन गये वहीं एक दूसरा नाटक भी चल रहा था कि तटबन्ध टूटने की जिम्मेवारी किस पर डाली जाय। वास्तव में 
984 में मई महीने से ही बारिश शुरू होने के बाद बराज से 75-78 कि.मी. दूरी पर तटबन्ध पर कटाव का 
अन्देशा बना हुआ था और इस स्थान पर युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल भी रहा था। बिहार के सिंचाई विभाग के 
अभियंता-प्रमुख स्वयं बाँध टूटने से एक दिन पहले आकर बचाव कार्य देख गये थे और बाँध की स्थिति देख कर 
निश्चित तौर पर उन्होंने यह नहीं कहा था कि बाँध के टूट जाने का खतरा है। बाँध कब टूटा इसके बारे में भी 
मतभेद बने रहे। कुछ लोगों का कहना है कि तटबन्ध 5 सितम्बर की रात में टूटा और आधिकारिक रूप से इसकी 
सूचना 6 सितम्बर की शाम को दी गई और यह बीच का समय बाँध टूटने के कारणों का सबूत गायब करने के 
काम आया। दुर्घटना के समय प्रशासन के उफँचे अधिकारी भी शहर में नहीं थे और लागों को उनके भाग्य के 
सहारे छोड़ दिया गया। उसके बाद दस्तूर के मुताबिक कीचड़ उछालने का काम शुरू हुआ। कहा जाता है कि 
तत्कालीन राहत और पुर्नवास मंत्री ने राहत कार्यों में गड़बड़ी की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दिया 
जो कि बाद में वापस ले लिया गया। एक जाँच समिति का भी गठन हुआ जिसने कुछ अभियंताओं को इस दुर्घटना 
के लिए दोषी पाया और उनके निलम्बन की सिफारिश की और यह कहा गया कि बड़ी मात्रा में धन के आवंटन 
के बावजूद कटावरोधी काम जान बूझ कर देर से शुरू किये जाने के कारण ही दुर्घटना घटी। अभियंता-प्रमुख के 
ऊपर भी आरोप लगा कि उन्होंने तटबन्धों की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशासन को गुमराह किया। अब बारी अभियंता 
प्रमुख के इस्तीप्रेफ की थी जो कि सम्भवतः देकर वापस ले लिया गया। निलम्बन के मुद्दे को लेकर अभियंताओं 
ने हड़ताल की धमकी दी जो देकर वापस ले ली गई। 


जाँच बैठाना, निलम्बन, इस्तीफा, हड़ताल की धमकी और इन सारी चीजों को वापस लिये जाने का नाटक विभिन्न 
स्तरों पर ।985 तक चलता रहा और नई बाढ़ के साथ सारी चीजें पुरानी पड़ गई। तटबन्ध टूटने के कुछ ही दिन 
पहले 54 लाख रुपये का भुगतान मरम्मत कार्यों पर लगे हुये ठेकेदारों को किया गया था जिनमें से कुछ सक्षम 
स्थानीय राजनीतिज्ञों के सम्बन्धी थे और कुछ परियोजना के इन्जीनियरों के रिश्तेदार बताये जाते हैं। इस मामले 
को भी उन दिनों काफी उछाला गया। इन्जीनियरों द्वारा सफाई में बहुत सी पुरानी रिपोर्ट खोद कर निकाली गईं 
जिनमें तटबन्धों और योजनाओं के भविष्य पर शंका व्यक्त की गई थी और कहा गया था कि तटबन्ध बाढ़ की 
समस्या का आखिरी समाधान नहीं है। 


इन रिपोर्टो का हवाला देकर लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि तटबन्धों का प्रभावी जीवन काल 25 
वर्ष का था जो कि पूरा हो चुका है। वह समाचार पत्र जिन्होंने 70 के दशक में तटबन्धों के जीवन काल तथा 
बराहक्षेत्र में बनाये जाने वाले बाँध की पुरजोर वकालत की थी इस बार खामोश रह गये। किसी भी इन्जीनियर ने 
न तो बराहक्षेत्र वाले बाँध का नाम लिया और न ही एक भी इन्जीनियर ने इस मुद्दे पर त्यागपत्र दिया कि जीवन 
काल पूरा हुये तटबन्धों की मरम्मत वह नहीं कर सकता और यह कि उनके अनुसार सही तथा ज्ञात समाधान 
बराहक्षेत्र का बड़ा बाँध ही है जिसके लिए कोसी सलाहकार परिषद ने काफी पहले, 974 में, चेतावनी दी थी 
और कहा था कि यह काम प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिये। 


मार्च ।985 में हेमपुर और चन्द्राइन के बीच पड़ी इस दरार को लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च करके रिटायर्ड लाइन 
की मदद से बाँध दिया गया और अधिकांश लोग अपने गाँवों को वापस लौटने लगे तो धीरे-धीरे सारी बातें भुला 
दी गईं। इस बीच घरों की मरम्मत के लिए थोड़ा बहुत पैसा कुछ परिवारों को सरकार द्वार अवश्य बाँटा गया। 


तटबन्ध टूटने के सवाल पर कर्पूरी ठाकुर ने 0 सितम्बर 984 को बिहार विधान सभा में शून्य काल में एक 
स्थगन प्रस्ताव रखा जिसमें उन्हों ने कहा कि, ' ...मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार अधिकारियों 


को कहने के बावजूद उस पर ध्यान न देकर, समय पर जो मरम्मती का कार्य, साधारण सा कार्य करना चाहिये 
था वह नहीं हुआ। फलस्वरूप कोसी के पूर्वी तटबन्ध का 76 से 78 आर. डी. तक बांध टूट गया और पूरा का 
पूरा सहरसा जिला पानी में करीब-करीब डूब गया है। वहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है। इसको रोकने के लिए 
जिला के प्रशासन को जो करना चाहिये, सिंचाई विभाग के अभियंतागण को जो करना चाहिये, वह नहीं किया 
गया। ... रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था वैसे ही यह सरकार टुकुर-टुकुर ताक रही है। इसलिए इस 
सरकार को गद्दी पर बैठने का हक नहीं है।”” इस प्रस्ताव की नामंजूरी पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाक आउट 
किया मगर ॥3 सितम्बर 984 को इसी बात पर फिर बहस हुई। 


इस घटना को लेकर जयप्रकाश नारायण यादव ने सरकार पर तीखे प्रहार किये। उन्होंने कहा कि, '' ... आज 
सहरसा की जनता दियासलाई के लिए, मोमबत्ती के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, दवा के लिए, रोटी के लिए 
तरस रही है और वहाँ के मंत्री इस ढंग से जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि 
इसके लिए आप एक मात्र जिम्मेवार हैं- आप को इस्तीफा करना चाहिये था मगर आप थेथर हैं, इस्तीफा कर के 
भी इस्तीफा नहीं करते हैं। ... केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा।'' 


उधर विधायक अमरेन्द्र मिश्र ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि तटबन्ध टूटने से 6 प्रखण्डों के 
5 लाख लोग प्रभावित हुये हैं और इन बाढ़ पीड़ितों को दस दिन के बाद तक भी एक भी त्रिपाल नहीं दिया गया 
है। कुछ खाने के पैकेट जरूर गिराये गये हैं मगर नावें नदारद हैं। उनका मानना था कि सुरक्षात्मक कामों के 
अभाव में यह घटना हुई है। इसके पीछे स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही रही है और बोल्डर के नाम पर लाखों 
रुपयों का घोटाला हुआ है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की सिफारिश की। 
विधायक विश्वनाथ गुरमैता का मानना था कि बराज के सभी फाटक एक साथ खोल देने से यह दुर्घटना हुई थी। 
हड़ताली कर्मचारी चाभियाँ छोड़ कर चले गये थे और बराज के एस. डी. ओ. ने सारे फाटक एक साथ खुलवा 
दिये। उन्होंने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर पर आरोप लगाया कि 3 सितम्बर को उन्होंने ठेकेदारों को 54 लाख रुपये 
का भुगतान किया और बीमारी का बहाना बना कर छुट्टी पर चले गये। 5 सितम्बर को बांध टूट गया। 


जगन्नाथ मिश्र ने, जो कि इस बीच किसी तरह सहरसा पहुँच पाये थे, अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोप 
लगाया कि, '' ... सरकार का कोई आदमी सरकारी स्तर पर नहीं गया है। अगर वहाँ का आदमी जिन्दा होगा तो 
वह सोचता होगा कि हम दस दिनों से पानी में घिरे हुये हैं और हमको कोई देखने वाला नहीं है। यह एक चिन्ता 
का विषय है। मैं कहूँगा कि अभी भी वहाँ के गाँवों में जो लोग जिन्दा हैं उनको देखने की कोशिश की जाय। उनको 
कैसे बचाया जाये, नाव से लाया जाय या हेलिकॉप्टर से, इसका प्रबन्ध किया जाय। ... सहरसा की बाढ़ कोई 
साधारण नहीं है, बल्कि असाधारण है और इसको हम बाढ़ की संज्ञा नहीं दे सकते, यह प्रलय है।'' उधर गणेश 
यादव चाहते थे कि सहरसा के कलक्टर के निलम्बन की घोषण सदन में ही की जाये क्योंकि, '' ...कलक्टर की 
यह जुर्॑त कि वह रिलीफ मिनिस्टर से कहे कि आप मेरे साथ अनाप-शनाप मत बोलिये।'” 


राजस्व मंत्री लहटन चौधरी ने बचाव का रुख अख्तियार करते हुये कहा कि, “ ...ऐसे लोगों को तुरन्त मदद नहीं 
पहुँच सकी है, अक्षमता के कारण नहीं बल्कि परिस्थिति के कारण और इसलिये मैंने इसके लिए माफी मांगी है।'” 


न न क इने य हे उप अगले दिन 4 सितम्बर ।984 को विधान सभा में सरकार की 
तरफ से कृष्णानन्द झा तटबन्ध के ध्वंस होने पर वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि 3 सितम्बर 984 को 
अचानक नदी अपनी धारा बदल कर 75.60 से 75.90 के बीच तटबन्ध के पास आ गई और वहाँ कटाव शुरू 
हो गया। पूर्णियाँ से चीफ इंजीनियर 4 सितम्बर शाम को 9 बजे कटाव स्थल पर पहुँचे और उनके निर्देशन में 
कटाव निरोधक काम शुरू हुये। सहरसा के कमिश्नर, राज्य के रिलीफ कमिश्नर, राजस्व मंत्री और विभाग के 
इंजीनियर-इन-चीफ ने 5 सितम्बर पूर्वाह्न में कटाव स्थल का निरीक्षण किया मगर उस दिन दोपहर बाद भारी वर्षा 
शुरू हो गई और बोल्डरों की आमद पर इसका बुरा असर पड़ा। प्रशासन को इसकी खबर दी गई और 6 सितम्बर 
की सुबह 4.45 पर बाँध में दरार पड़ गई और पानी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा। इस पानी ने एक बार फिर 
8 सितम्बर 984 को कोपड़िया के पास पूर्वी तटबन्ध को काटा और कोसी नदी में जा मिला। जाँच का आश्वासन 
देते हुये उन्होंने यह भी कहा कि जिस 75 लाख रुपये के भुगतान की बात की जा रही है, ऐसा कोई भुगतान नहीं 
किया गया है। 


जहाँ तक ठेकेदारों का काम के बदले भुगतान का सवाल है वहाँ समाचार पत्र/पत्रिकाओं में यह आरोप लगाया 
गया कि तटबन्ध मरम्मत के लिये हाई लेवल टेकनिकल कमेटी ने दिसम्बर 983 में 58 से 77 किलोमीटर तक 
तटबन्ध को नाशुक पाया था। पाँच करोड़ रुपयों की लागत से काम पूरा करने की सिफारिश कोसी कंट्रोल बोर्ड 
ने की और सरकार ने राशि स्वीकृत की | करोड़ 33 लाख 902 रुपये। 52,000 टन पत्थर गिराने का आदेश 
हुआ। | सितम्बर 984 को बांध बचाव कार्य के लिए स्वीकृत राशि की आखिरी किस्त का भुगतान 5] लाख 
रुपये, पत्रांक 3225 के जरिये किया गया। 2 सितम्बर 984 से 4 सितम्बर ।984 के बीच, केवल तीन दिनों में 
76 कि.मी. से 77.50 कि.मी. के बीच का सारा काम सम्पन्न हुआ और उसका भुगतान भी कर दिया जिसमें कुछ 
भुगतान का विवरण नीचे दिया जा रहा है। 


।,40,467रु. 
43705 
बदरी ।,।5,09रु. 


2,07,572रु. 


3,35,659 


कुल[ के 


बांध के टूट जाने से इस पैसे से किये, या न किये गये काम का सारा सबूत मिट गया और बाढ़ नियंत्रण नाटक के 
पहले अंक का पटाक्षेप हो गया यद्यपि जगदीश पाण्डेय का कहना है कि, “' ... ठेकेदारों के काम का पैसा ।983 
से बाकी था और उनका कुछ पावना जून 984 वाले काम का भी बनता था। जब तटबन्ध पर आपातस्थिति 
बनने लगी तो ठेकेदारों ने भी अपने रंग दिखाने शुरू किये। यहाँ जो स्टाफ था वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, 
सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर भी, सब नये थे। सब ने अप्रैल 984 के आस पास यहाँ 
अपना पद संभाला था। ठेकेदारों ने भुगतान के लिए एस. डी. ओ. का घेराव किया। हमारी बीच-बचाव की पहल 
करने पर हमको भी घेर लिया। हम लोगों ने सारे भुगतान कर देने के लिये दो महीने का समय मांगा मगर अधिकांश 
ठेकेदार नहीं माने यद्यपि उनका रुख थोड़ा नर्म जरूर पड़ा था। बाद में हम लोगों ने तय किया कि नये आवंटन में 
से जिस-जिस इंजीनियर की जो क्षमता बनती है उसके अनुसार वह भुगतान करके काम को रुकने से बचाये।'” 
उन्होंने आगे बताया कि, '' ... जब बांध टूट गया तब तो जितने मुँह उतनी बातें हम लोगों को सुननी पड़ीं। 
कृष्णनन्द झा मंत्री थे। उन्होंने इंजीनियरों के निलंबन का बयान दे दिया। इस कदम से इंजीनियर-इन-चीफ नीलेन्दु 
सान्याल बहुत नाराज हुये और उन्होंने भी त्याग पत्र देने की बात कही मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।'' उधर आम 
जनता में यह भावना प्रबल थी कि ठेकेदारों और एजेन्सियों के भुगतान तटबन्ध टूटने की स्थिति में रुक जाते और 
उन्हें काली सूची में डाल दिया जाता। इसलिए उनका भुगतान कर दिया गया जबकि लोगों का मानना था कि 
इंजीनियरों ने जितनी तत्परता ठेकेदारों के पैसों के भुगतान में दिखाई उसका अगर सौवाँ हिस्सा भी सुरक्षा सामग्री 
इकट्ठा करने और तटबन्ध की देख-रेख में लगाया होता तो यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। 


क्षति-पूर्ति आन्दोलन 


न बड़ी दुर्घटना के बाद भी सरकार को राहत कार्य शुरू करने में बहुत समय लगा क्यो 
और बहते हुये नदी के पानी के कारण न तो कोई बाढ़ पीडितों तक पहुँच सकता था और न ही बाढ़ पीड़ित 

उस इलाके से बाहर निकल सकते थे। तटबन्ध टूटने के लगभग 8 दिन बाद तक सरकारी राहत का कहीं अता 
पता नहीं था। जो कुछ भी राहत कहीं मिली वह भोजन की शक्ल में और नाते-रिश्ते वालों, मारवाड़ी युवा मंच 
और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से मिली। कुछ दिनों बाद भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन के 
लोग भी इस इलाके में आये। सरकारी निष्क्रियता और तटबन्धों के रख-रखाव में लापरवाही तथा भ्रष्टाचार से 
पैदा हुये आक्रोश ने लोगों को सरकार के विरु( गोलबन्द होने को मजबूर किया। नेतृत्व मिला सर्वोदय के कार्यकत्रता 
शिवानन्द भाई, उनकी पत्नी सरला बहन, तपेश्वर भाई, श्रद्धानन्द, राजेन्द्र झा, राजेन्द्र यादव, सत्य नारायण 
प्रसाद, किशोरी बहन, कमला बहन और अमर नाथ भाई की ओर से और इस कार्यक्रम को मिर्जापुर के प्रेम भाई 
का समर्थन प्राप्त था। तय यह हुआ कि तटबन्ध के रक्षा की जिम्मेवारी सरकार की थी जिसका निर्वहन उसने नहीं 
किया अतः काम-चलाऊ राहत का बहिष्कार करके तटबन्ध टूटने के कारण हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार से 
करवाई जाय क्योंकि यह बाढ़ प्राकृतिक बाढ़ तो थी नहीं, यह तो मानव निर्मित बाढ़ थी और इस मामले में तो 
लोग उन चेहरों को भी पहचानते थे जिनकी वजह से यह बाढ़ आई थी। 


लोगों को संगठित करना प्रारम्भ किया गया और 9 नवम्बर 984 को पहली बार सहरसा के जिलाधिकारी के 
दफ्तर पर 20,000 सत्याग्रहियों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांगें थी कि, () तटबन्ध टूटने के कारण सभी प्रकार 
की चल-अचल सम्पत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाय, (2) बांध टूटने के कारणों की जांच के लिए 
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमीशन बहाल किया जाय और दोषी 
व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाये तथा (3) तत्काल रोजगार देने के लिए कठिन श्रम योजना एवं सरल श्रम 
योजनाएं शुरू की जायें। क्षतिपूत््ति आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले शिवानन्द भाई का कहना था कि, "' ... 
जिलाधिकारी ने हम लोगों को बुलाया और पूछा कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, 'यह क्या बदमाशी है?” 
उन्होंने पूछा। हमें बड़ा आघात लगा। तत्कालीन राजस्व मंत्री ने, जो कि उसी क्षेत्र के थे, भी कहा कि आप लोगों 
के विरोध का तरीका गैर-गाँधीवादी है, सर्वोदय की विचारधारा से मेल नहीं खाता। हम लोगों ने उन लोगों को 
समझाने की कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर तय हुआ कि क्षतिपूर्ति की माँग के पक्ष में हम घेराव 
करेंगे और प्रशासन ठप्प करेंगे। 


जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री (चन्द्र शेखर सिंह) से सम्पर्क किया जो कि उस वक्त राँची में थे, जिसमें उन्होंने 
परिस्थिति की जानकारी दी और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोली चलाने की छूट माँगी जो कि उन्हें 
नहीं मिली। इस तरह आन्दोलन ने रंग पकड़ा। बाद में लोगों ने, एक कानूनी सहायता की संस्था की मदद से, 


उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसका आशय बाढ़ पीड़तों को क्षति-पूर्ति दिलाना था और पटना 
उच्च-न्यायालय में इस मामले की पैरवी रामचन्द्र लाल दास ने की थी। माननीय अदालत ने रूरल एन्टाइटिलमेन्ट 
ऐण्ड लीगल सपोर्ट सेन्टर, पटना बनाम बिहार सरकार तथा अन्य से सम्बन्धी याचिका नम्बर 522 (।985) के 
20 फरवरी 989 के अपने प्रैफसले में लिखा है कि, “हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बयान सुना 
है और दलीलों का अध्ययन किया है। बिहार सरकार के अधिवक्ता ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि 
बिहार सरकार आज से दो महीने के अन्दर ।984 में कोसी तटबन्ध के टूटने तथा इस कारण हुये जान-माल के 
नुकसान की जाँच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी जिससे कि उचित मुआवजे का भुगतान 
किया जा सके। यह समिति अपने गठन के तीन महीने के अन्दर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। आवेदनकर्ता 
इस समिति के सामने अपना पक्ष रखने के लिए अधिकार युक्त हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस याचिका का निस्तार किया 
जाता है।' यह आदेश न्यायमूर्ति मा. श्री रंगनाथ मिश्र तथा न्यायमूर्ति मा. श्री के. जगन्नाथ शेट्टी की अदालत से 
पारित हुआ। 


यह समिति आज तक नहीं बनी। हमने सरकार के एक आला अफसर से इस मसले पर तहकीकात की तो उन्होंने 
बताया कि इससे तो सरकार का दिवाला निकल जायगा।' 


उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर राज्य सरकार की तरफ से आने वाले तीन वर्षो में जब कोई कार्यवाही नहीं 
की गई तब सपोर्ट सेन्टर ने 3 अप्रैल 992 को न्यायालय की अवमानना का मुकद्दमा दायर किया जिस पर कोई 
कार्यवाही नहीं हो पाई क्योंकि कुछ दिनों बाद प्रेम भाई का निधन हो गया और मामले के पीछे लगे रहने वाली 
शक्ति का हास हो गया। इस पूरे प्रकरण पर अब कोई सक्रियता नहीं बची है। 


पश्चिमी तटबन्ध का समानी और घोंघेपुर कटाव (।987) 


इसी तरह की घटना ।987 में पश्चिमी कोसी तटबन्ध पर समानी और घोंघेपुर गाँवों के पास घटी। तटबन्ध के 
आखिरी छोर पर होने के कारण इन गाँवों में वैसे भी पानी भरा ही रहता था। तटबन्ध के टूटने की घटना ने थोड़ी 
तबाही और बढ़ा दी। लेकिन यहाँ लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे जितने कि डलवा या बहुअरवा में थे। यहाँ लोगों 
को तटबन्ध टूटने की त्रासदी झेलनी ही पड़ी थी। 


पश्चिमी कोसी तटबन्ध का जोगिनियाँ (नेपाल) कटाव (997) 


तटबन्ध अगर कट जाता है और नदी के पानी का लेवल आस-पास की जमीन से ऊपर रहता है तो नदी तटबन्ध 
तोड़ कर बाहर निकल आयेगी और उसका पानी अपनी मर्जी की राह चुनेगा और कहाँ-कहाँ तबाही मचायेगा 
यह कह पाना मुश्किल है। इस बात को न केवल बिहार सरकार के इंजीनियर जानते थे बल्कि आस-पास रहने 
वाले लोग भी अच्छी तरह समझते थे। तटबन्ध की सुरक्षा सुनिश्चित करना इंजीनियरों का काम था जिसकी 
वजह से उन पर बहुत ज्यादा दबाव था। 


तटबन्ध के कटाव की यह अपने तरह की अब तक की आखिरी घटना है यद्यपि उस तरह की दुर्घटना पहले भी 
डलवा, बहुअरवा और भटनियाँ में हो चुकी थी मगर इस घटना ने राज्य में एक राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया। 
घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। कोसी प्रोजेक्ट तो वैसे भी प्रदेश के राजनीतिज्ञों, इंजीनियरों और ठेकेदारों की 
चरागाह के तौर पर मशहूर था और अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है। कोसी के अलावा भी प्रान्त की बहुत सी 
नदियों पर बने तटबन्ध आये दिन टूटा करते हैं और यह कभी भी न रुकने वाला सिलसिला है। 990 में प्रान्त में 


लालू प्रसाद की सरकार बनी और उनके काबीना में जल संसाधन विभाग के मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण पर किये जाने 
वाला वार्षिक खर्च को पहले के मुकाबले काफी घटा दिया गया और कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी इस 
आशय के बयान दिये कि वह उन सारे छेदों को बन्द कर देंगे जिनसे होकर बाढ़ नियंत्रण का पैसा बह जाया करता 
था। 


यहाँ तक तो सब ठीक था मगर उनसे सिर्फ एक गलती हो गई। भावातिरेक में उन्होंने एक बार 99 में विधान 
सभा में यह बयान दे दिया कि अगर कोई तटबन्ध टूटता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह का 
बयान देकर वह अव्यावहारिकता की सीमा में काफी अन्दर तक घुस गये। निश्चित रूप से उनके मन में यह बात 
रही होगी कि अपने प्रयासों से वह प्रान्त के सारे तटबन्धों की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेंगे और उन्हें किसी ने 
विश्वासपूर्वक यह समझा दिया था कि तटबन्ध केवल भ्रष्टाचार के कारण ही टूटते हैं जबकि सच यह है कि तटबन्ध 
तकनीकी कारणों से भी टूटते हैं और ऐसे हालात बन जाते हैं कि पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से बनाये गये 
तटबन्ध को भी ध्वस्त होते देर नहीं लगती। भ्रष्टाचार तटबन्ध टूटने की घटनाओं को बढ़ाता जरूर है और उनकी 
बारम्बारता सुनिश्चित करता है मगर वह तटबन्ध टूटने का अकेला कारण नहीं हो सकता है। यही वजह है कि 
इंजीनियरों का एक अच्छा खासा तबका सैद्धान्तिक रूप से तटबन्धों के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण किये जाने का 
विरोध करता है। यह बात उनको शायद किसी ने समझाई नहीं और न ही एक अतिवादी बयान देने से उन्हें रोका। 
तटबन्ध का टूटना मृत्यु की ही तरह एक शाश्वत सत्य है जिसे औषधि-उपचार कर के टाला तो जा सकता है मगर 
रोका नहीं जा सकता है। किसी की मृत्यु कब और कहाँ होगी यह कोई नहीं जानता और ठीक उसी तरह कोई 
तटबन्ध कब और कहाँ टूटेगा, यह भी निश्चित नहीं है। तटबन्ध मिट्टी की जगह अगर लोहे का भी बना दिया जाय 
तो भी 954, 955, 968, 97,984, 987, 998, 2000 या 2004 जैसा प्रवाह नदी में आने पर 
पानी तटबन्ध के ऊपर से बह निकलेगा और उतना ही नुकसान पहुँचायेगा जितना कि मिट्टी का तटबन्ध टूटने से 
पहुँचाता है। हाँ! लोहे का तटबन्ध जरूर अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। तटबन्ध टूटने की यह अनिश्चितता तब और 
ज्यादा बढ़ जाती है जब मुकाबले में कोसी जैसी उच्छुंखल स्वभाव वाली नदी हो। खुद बिहार में जून से लेकर 
नवम्बर तक और घाघरा से लेकर महानन्दा तक तटबन्ध टूटने का एक लम्बा इतिहास उपलब्ध है और यह सारी 
दरारें केवल भ्रष्टाचार या लापरवाही के कारण नहीं पड़ी होंगी। 


इतना कह लेने के बाद हम जोगिनियाँ चलते हैं। जोगिनियाँ नेपाल में भारदह के पास स्थित एक गाँव है जिसके 
बगल से कोसी का पश्चिमी तटबन्ध (बराज से कि. मी.) गुजरता है। नेपाल में कोसी नदी के तटबन्धों के रख- 
रखाव का जिम्मा बिहार के जल-संसाधन विभाग का है। यहाँ नदी ने 4 जुलाई 99 से ही तटबन्ध पर दबाव 
बना रखा था और 6 जुलाई 99 को कोसी इसी 3 से 4 कि. मी. के बीच तटबन्ध से सट कर बहने लगी थी। 
नदी ने अपने किनारों का उल्लंघन तो नहीं किया मगर तटबन्ध से सट कर बहने के कारण तटबन्ध का कटाव शुरू 
कर दिया। इस दिन नदी का प्रवाह 6660 क्यूमेक (2,35,070 क्यूसेक) था और पानी की सतह आस पास की 
जमीन से सिर्फ 25 सेन्टीमीटर (प्रायः ।0 इंच) नीचे थी। बांध की सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थिति खतरनाक थी 
क्योंकि अगर नदी के पानी का लेवल बढ़ने लगे और कटाव जारी रहे तो तटबन्ध की खैर नहीं थी। तटबन्ध अगर 
कट जाता है और नदी के पानी का लेवल आस-पास की जमीन से ऊपर रहता है तो नदी तटबन्ध तोड़ कर बाहर 
निकल आयेगी और उसका पानी अपनी मर्जी की राह चुनेगा और कहाँ-कहाँ तबाही मचायेगा यह कह पाना 
मुश्किल है। इस बात को न केवल बिहार सरकार के इंजीनियर जानते थे बल्कि आस-पास रहने वाले लोग भी 
अच्छी तरह समझते थे। तटबन्ध की सुरक्षा सुनिश्चित करना इंजीनियरों का काम था जिसकी वजह से उन पर 
बहुत ज्यादा दबाव था। उधर स्थानीय लोगों में घर बैठे-बिठाये जल-प्रलय की आशंका का आक्रोश था। ऊनती 
नदी, कटाव के प्रति आशंकित नेपाली जनता और उनकी सुरक्षा के लिये जिम्मेवार भारतीय इंजीनियर, यह सारे 
लोग एक ही जगह मौजूद थे जहाँ तटबन्ध के बचाव का काम चल रहा था। इस वजह से माहौल काफी तनावपूर्ण 
बन गया था। शाम को साढ़े चार बजे नेपाल क्षेत्र के इंजीनियर-इन-चीफ ने स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ 
नेपाल क्षेत्र के प्रमुख जिला पदाधिकारी, राज बिराज के एस. पी. और डी. एस. पी. तथा नेपाल के दो वरिष्ठ 
इंजीनियर भी थे। इंजीनियर-इन-चीफ के चले जाने के बाद शाम को 7 बजे नेपाल के सारे अधिकारी साइट से 
चले गये। अब वहाँ केवल तीन नेपाली पुलिसकर्मी मौजूद थे जो कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में असमर्थ 


थे। 


का भेर समय बीतता गया वैसे-वैसे स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहा इकट्ठा होने 
और हंगामे के हालात पैदा हो गये। '' काफी उत्तेजना थी। कोई कह रहा था कि जान-बूझ कर 
बांध तुड़वाया जा रहा है। किसी की शिकायत थी कि पिछले तीन चार वर्षो में किये गये कार्यो का भुगतान नहीं 
किया जा रहा है। जब बाढ़ आती है विभाग कह-सुन कर, झूठा वादा कर काम करा लेता है बाद में इसके भुगतान 
को बोगस कह कर फण्ड नहीं देता है, इस बार कोई लोकल आदमी साथ नहीं देगा। देखें कहाँ का ठेकेदार आकर 
काम करता है और बांध बचाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि नजदीक में ही बहुत से ठेकेदारों का बोल्डर और क्रेट 
पड़ा है, उसे ले लिया जाय।''48 रात 8 बजे के आस-पास नेपाली श्रमिकों और ट्रक वालों ने काम बन्द कर दिया। 
एक तरफ यह असहयोग, दूसरी ओर आक्रोशित भीड़ और तीसरी ओर तटबन्ध के कटाव ने स्थिति बहुत तनावपूर्ण 
बना दी। रात को 2 बजे (7 जुलाई की सुबह) नेपाली पुलिस ने भारतीय इंजीनियरों को बताया कि स्थिति नाशुक 
है और वह स्थल छोड़ कर चले जायें। 


7 जुलाई 99 को नेपाल के अधिकारी एक बार फिर कार्य स्थल पर आये और बीरपुर से चीफ इंजीनियर भी 
साइट पर पहुंचे। इस समय तक तटबंध का नदी की तरफ वाला ढाल कट चुका था। साइट पर पहुंचने से पहले 
चीफ इंजीनियर की गाड़ी पर राज बिराज चैक पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया था। इसमें चीफ इंजीनियर तो 
बच गये थे मगर उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसी दिन नेपाल के जल संसाधान मंत्री और नेपाल में भारत के 
राजदूत ने भी कटाव स्थल का दौरा किया और 4 बजे के करीब बिहार के जल संसाधन सचिव और गंगा फ्लड 
कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष ने हवाई जहाज से काफी नीची उड़ान भरते हुए कटाव को देखा। इस समय लगभग 
300 मीटर लंबाई में तटबंध का ढाल कट चुका था और शाम होते-होते तटबंध के शीर्ष का भी आधा हिस्सा कट 
गया। नदी लेकिन अभी भी अपने दायरे में थी। भारतीय अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में काम करना 
उचित नहीं समझा और भारदह से बीरपुर चले गये। 


8 जुलाई ।99 को जोगिनियां में तटबंध टूटने को लेकर बिहार विधान सभा में जल संसाधन मंत्री के इस्तीफे 
की मांग की गई। सदस्यों ने जल संसाधान मंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने इसी सदन में कुछ दिन पहले कहा 
था कि “इस साल यदि राज्य में कहीं भी तटबंध टूटेगा तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अतः नैतिकता, मंत्री 
की वचन बद्धता तथा सदन की मर्यादा का हवाला देते हुए जल संसाधन मंत्री से मांग की गई कि वह अपना 
त्यागपत्र दें।” इस्तीफा मांगने वालों में विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के भी सदस्य थे। सदस्यों ने यह भी 
आरोप लगाया कि 'तटबंध कल शाम में टूटा है और निर्मली सहित सहरसा जिले के अनेक भागों में पानी आ 


गया।' विपक्ष के नेता ने मंत्री पर आरोप लगाया कि प्श्विमी तटबंध पर खतरा पिछले एक साल से मंडरा रहा था 
तब सरकार क्या कर रही थी? मुख्य मंत्री लालू प्रसाद उस दिन सदन में नहीं थे और जल संसाधन मंत्री ने 
भोजनावकाश के पहले अपना त्यागपत्र दे दिया और सदन छोड़ कर चले गये। 


अपना त्यागपत्र देने के पहले जल संसाधन मंत्री ने सदन को बताया कि “ जिस स्थान पर तटबंध टूटने की बात 
कही जा रही है वहां पानी का दबाव 4 जुलाई से महसूस किया जा रहा था और इसकी जानकारी बिहार सरकार 
को थी, लेकिन वह स्थान नेपाल में है और उसकी अनुमति के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते थे। तटबंध की 
सुरक्षा के लिए पर्याप्त लोहा, पत्थर हमने वहां इकट्ठा कर लिया था। हमारे अधिकारी मौजूद थे। सारी तैयारी थी, 
मगर ठेकेदारों ने हमें कोई काम करने नहीं दिया। न तो बिहार सरकार काम करवा सकी और न नेपाल सरकार- 
ठेकेदारों को वहां प्रतिवर्ष साढ़े चार करोड़ रुपए चाहिए और जो उन्हें इतनी राशि नहीं देगा, उसे काम नहीं करने 
देंगे। ठेकेदारों को यह रकम सालों-साल दी जाती रही है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बांध तोड़े जाएंगे।'” 


हमारे खेत, बाग-बगीचे और गांव, सब कुछ कोसी तटबंध के बीच थे। हमारे पास जो कुछ भी था वह नदी की 
धारा बदलते रहने के कारण खत्म हो गया और जो बाकी बचा था वह इस कटाव में चला गया। नदी ।99 में 
तटबंध के बहुत पास आ गई थी जोगिनियां में। यहां तटबंध पर कोई स्पर नहीं था इसलिए तटबंध पर खतरा 
बढ़ गया। अगर इस तटबंध को तोड़ कर पानी बाहर आ गया होता तो नेपाल के बहुत से गांव साफ हो जाते। 
बात यहीं खत्म नहीं होती। कोसी और तिलयुगा के बीच में भारत में बसे गांवों का भी यही हाल होता। 


मंत्री ने यह भी कहा कि, ''उसी दिन (4 जुलाई) सहरसा के जिलाधिकारी सहित जल संसाधन विभाग के तमाम 
वरिष्ठ अधिकारी कटाव स्थल की ओर कूच कर गए, लेकिन ठेकेदारों ने उस क्षेत्र में अधिकारियों को घुसने नहीं 
दिया। तब से आज तक ठेकेदार उस क्षेत्र पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं ... कटाव स्थल पर काबिज ठेकेदारों का 
कहना है कि बचाव कार्य के लिए उनसे बोल्डर्स खरीदे जाएं जबकि उसी स्थल के निकट राज्य सरकार की ओर 
से एक लाख घन फुट बोल्डर एंव 80 मीट्रिक टन तार (जिससे क्रेट बनाए जाते हैं) मौजूद है। उन ठेकेदारों ने 
स्थानीय करीब दो-ढाई हजार नेपाली नागरिकों के साथ नेपाली कटाव स्थल को घेर रखा है और सौदेबाजी के 
लिए अड़े हुए हैं। ... भारतीय मूल के करीब 20-22 ठेकेदारों ने धमकी दे रखी है कि बिहार सरकार डेढ़ करोड़ 
रुपए दे तो बचाव करने देंगे अन्यथा नहीं। ... पिछले साल नेपाल में उसी तटबंध पर मरम्मत के काम में वर्षो से 
जारी “लूट” को रोका गया था और उससे राज्य सरकार ने ढाई करोड़ रुपयों की बचत की थी। उसी रुपए से इस 
साल बारिश आने से पूर्व ही मरम्मत के तमाम कार्य पूरे किए गए।” 


8 जुलाई 99 को ही दोपहर बाद से जोगिनियां के कटाव स्थल पर नेपाली पुलिस और शाही सेना पहुंच गई 
जिनके संरक्षण में भारतीय इंजीनियरों ने फिर से काम करना शुरू किया। रिटायर्ड लाइन निर्माण कार्य में भी हाथ 
लगा और कुछ दिनों मों यह काम पूरा कर लिया गया। 


पटना में गुबार लेकिन अभी भी शांत नहीं हुआ था। जल-संसाधन मंत्री ने इस्तीफा जरूर दे दिया था और अब 
यह करीब-करीब निश्चित हो गया था कि तटबंध टूटा हो या कटा हो, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था और यह 
भी तय हो गया था कि सहरसा तथा मधुबनी जिलों तक पानी फैलने की खबर सिर्फ अफवाह थी। इसकी पुष्टि 
जय प्रकाश नारायण यादव, राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग के एक बयान से हुई। अब बहस “तटबंध टूटने' 
और 'तटबंध क्षतिग्रस्त” होने के शब्द विन्यास की ओर मुड़ गई। मान्यता यह बनती दिखाई पड़ती थी कि अगर 
तटबंध से होकर नदी का पानी बाहर आने लगे तो तटबंध टूटा हुआ है और अगर ऐसा न हो तो क्षतिग्रस्त कहलाता 
है। विधायक रघुनाथ झा फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि बांध के कटाव के बावजूद पानी बाहर नहीं गया। 
उनका कहना था कि, '' हम सभी लोग जानते हैं कि जब नदी के बांध का कटाव होगा, पानी जाएगा ही दूसरी 
तरफ , इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।”” सच यह था कि भटनियां और बहुअरवा में भी इसी तरह की घटना 


हुई थी जबकि तटबंध कटा था मगर पानी बाहर नहीं गया था और तब न किसी मंत्री का इस्तीफा मांगा गया और 
न उसने दिया। 968 में जब जमालपुर के पास पांच जगह तटबंध टूटा था तब प्रांत में राष्ट्रप्ति शासन था। डलवा 
में जरूर तटबंध कटने के बाद कुछ पानी बाहर गया था। मगर इस बार तटबंध टूटे या क्षतिग्रस्त जो भी रहें हों, 
जल संसाधन मंत्री ने तो त्यागपत्र दे ही दिया था। मामला शांत तब हुआ जब विधान सभा अध्यक्ष ने पूरे प्रकरण 
की जांच के लिए एक विशेष ] सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 30 मार्च 
993 को दिया और तटबंध को 'क्षतिग्रस्त' पाया और लिखा कि, '' यदि दिनांक 6 व ।7 जुलाई 99 को 
अप्रिय घटना कार्यस्थल पर नहीं घटती तो इस बात की पूरी संभावना थी कि युद्ध स्तर पर कार्य कर कोसी तटबंध 
को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता था। यह दुख की बात है कि कि विभागीय क्षमता तथा सामग्री की 
उपलब्धता होते हुए भी, अपरिहार्य कारण से घटना स्थल पर कार्य संपन्न नहीं कराया जा सका। जब नेपाल 
सरकार के पदाधिकारियों और भारतीय अभियंताओं में और अधिक समन्वय हो गया तब कार्य रेकार्ड अवधि में 
पूरा कर लिया गया।'” 


जोगिनियां का तटबंध कटा था, टूटा नहीं था। यह महज इत्तिफाक था कि नदी का लेवल अपने किनारों से नीचे 
बना रहा और कोई विपत्ति नहीं पड़ी। अगर यह लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे बने रहने के बजाय 30 सेंटीमीटर ऊपर 
रहता तो हालात एकदम अलग होते। वैसी परिस्थिति में नेपाल में सप्तरी जिले के बरसाइन, कोइराली, हनुमान 
नगर, मधेपुरा, डलवा, रमपुरा, जोगिनियां, परसाही, बभनगामा, तिलाठी, भेलही, इनरवा, लोनियां, सरबुहा, 
कुसहर और परसा डीह जैसे गांव भयंकर दुर्घटना के शिकार होते। पानी सिर्फ इन्हीं गांवों को बर्बाद नहीं करता 
वह नीचे जाकर मधुबनी और सुपौल जिलों के गांवों में भी तबाही मचाता और वापस नदी में जाने की कोशिश में 
कम से कम एक जगह तटबंध को कहीं और तोड़ता। गंगा प्रसाद यादव, ग्राम जोगिनियां, पो0 हनुमान नगर, 
जिला सप्तरी, नेपाल का कहना है कि, 'हमारे खेत, बाग-बगीचे और गांव, सब कुछ कोसी तटबंध के बीच थे। 
हमारे पास जो कुछ भी था वह नदी की धारा बदलते रहने के कारण खत्म हो गया और जो बाकी बचा था वह 
इस कटाव में चला गया। नदी 99] में तटबंध के बहुत पास आ गई थी जोगिनियां में। यहां तटबंध पर कोई स्पर 
नहीं था इसलिए तटबंध पर खतरा बढ़ गया। अगर इस तटबंध को तोड़ कर पानी बाहर आ गया होता तो नेपाल 
के बहुत से गांव साफ हो जाते। बात यहीं खत्म नहीं होती। कोसी और तिलयुगा के बीच में भारत में बसे गांवों का 
भी यही हाल होता।' 


वास्तव में गांवों में रहने वाले लोग पानी के प्रवाह की दिशा और उसकी गहराई को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं 
और वह बिना किसी डम्पी लेवल या थियोडोलाइट के यह बता सकते हैं कि किस जगह पर तटबंध टूटने पर नदी 
का पानी कहां-कहां तक जायेगा और कितना नुकसान पहुंचायेगा। लेकिन तटबंध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद 
केवल अनुमान के आधार पर इस तरह की खबरें अखबारों में आने लगी थीं जो सच्चाई से काफी परे थीं। इस 
तरह की एक घटना पहले भी अगस्त ।988 में बिहार-धरान भूकम्प के समय हुई थी। 2 अगस्त को आये इस 
भूकम्प में एक दिन समाचार पत्रों में यह खबर आई कि भूकम्प के कारण भुतही बलान के तटबंध में दरार पड़ 
गई है। इतनी खबर सच्ची थी मगर जब दूसरे दिन यह खबर आई कि इस दरार की वजह से फलां-फलां गांव में 
पानी भर गया है और भीषण तबाही हुई है तब लोगों की भवें तनीं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। घटना 
कुछ यूं हुई कि भूकंप के कारण भुतही बलान तटबंध के ऊपर लंबाई में दरार पड़ी जबकि तटबंध सलामत था। 
अब क्योंकि पहले दिन तटबंध में दरार की खबर आ गई थी और उसमें उस जगह का भी जिक्र था जहां यह दरार 
पड़ी थी तो दूसरे दिन संवाददाता ने आगे की खबर बिना इलाके के निरीक्षण के ही बना दी। वह जानता था कि 
जिस जगह दरार पड़ी है वहां से पानी अगर निकल जाता है तो वह किन-किन गांवों में फैलेगा। बस बन गया 
समाचार। ऐसा ही कुछ जोगिनियां में हुआ था। इस तरह की अफवाहें केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित नहीं 
रहतीं, बहुत से जिम्मेवार लोग न केवल इन बातों पर विश्वास करते हैं बल्कि उन्हें फैलाने का भी कार्य करते हैं। 
जोगिनियाँ में तटबन्ध के कटाव की चर्चा नेपाल की एक पत्रिका में कुछ इस तरह से हुई ''नेपाल में समाचार पत्रों 
में इस तरह की खबरें छपी हैं कि हनुमान नगर के पास प्थ्िमी तटबंध में 400 मीटर चौड़ी पड़ी एक दरार के 
कारण सप्तरी जिले के 42 गांवों के 50,000 लोगों का विस्थापन हुआ है। इसके साथ ही दबी जबान में यह 
इशारा भी किया गया है कि क्योंकि इस घटना की जिम्मेवारी भारत की है अतः आगे की व्यवस्था भी उसे ही 


करनी चाहिये। यह एक दिलचस्प बात है कि नेपाली समाचार पत्रों में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इस 
प्रलय में सहरसा और मधुबनी जिलों में भी कोई ,50,000 लोग बेघर हो गये।'' जाहिर है न तो ।988 की 
भुतही बलान के तटबन्ध से भूकंप में हुई तबाही की घटना सच्ची थी और न ही 99 में जोगिनियां में तटबन्ध 
टूटने से सहरसा और मधुबनी जिले में ।,50,000 लोग बेघर हुये। सहरसा तो वैसे भी जोगिनियाँ के कटाव से 
किसी भी हालत में प्रभावित नहीं हो सकता। 


नेपाल में कोसी तटबंधों की मरम्मत में लगे ठेकेदारों की बात किये बगैर इस पूरे प्रकरण को समाप्त कर देना ठीक 
नहीं होगा। उनका पक्ष रखते हैं हनुमान नगर, जिला सप्तरी, नेपाल के दुर्गानन्द झा जिनका कहना है कि, ' भारत 
सरकार की दो समितियां है जो कि यहां किये जाने वाले काम के बारे में फैसला करती हैं। इनमें से एक टेकनिकल 
एडवाइजरी समिति है और दूसरी हाई लेवल कमिटी है। इन दोनों समितियों के सदस्यों का दौरा यहां सूखे मौसम 
में होता है जिसकी वजह से बरसात के मौसम में यहां हाल किस तरह बदल जाता है उसका उन्हें अहसास ही 
नहीं होता। यहां के इंजीनियर जो कुछ भी प्रस्ताव करते हैं यह समितियां उन्हें अस्वीकार कर देती हैं। 2002 में 
यहां कोसी प्रोजेक्ट के इंजीनियरों द्वारा 2.25 किलोमीटर पर एक स्पर का प्रस्ताव किया गया जिसे समिति ने 
खारिज कर दिया। नदी आजकल प्थ्चिमी कोसी नहर के बहुत पास आ गई है और यहां जल्दी ही कटाव-रोधी 
काम किये जाने चाहिये मगर कहां कुछ हो रहा है? हम लोग कोई सुझाव देने की हैसियत ही नहीं रखते। ।998 
में 9वें किलोमीटर पर हालात बिगड़ चले थे। बहुत से ठेकेदार मैदान छोड़ कर चले गये। मैंने ।989 में 5.80 
किलोमीटर पर काम करवाया था मगर आज तक (2004) उसका भुगतान नहीं हुआ। 988 में भी मैंने भारत- 
नेपाल सीमा पर कुनौली के पास काम करवाया था उसका भी पैसा नहीं मिला है। सौ से ऊपर मजदूरों ने काम 
किया होगा। हम लोगों ने चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बीरपुर जाकर 
मिलने का प्रयास किया मगर कोई नतीजा नहीं निकला। ।988 से आज तक पैसा नहीं मिला। बड़े ठेकेदारों का 
कोई काम नहीं अटकता मगर हम छोटे लोग हमेशा मारे जाते हैं।” 


i यह मतलब कतई नहीं है कि जोगिनियां की घटना को हल्के 
से लिया जाये। इस “क्षतिग्रस्त” हुए तटबंध की मरम्मत पर ही 5 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च हुए और 9.80 
लाख रुपए का मुआवजा नेपाल में स्थाई और अस्थाई भूमि के अर्जन, पेड़ों तथा फसल की क्षतिपूर्ति और मकान 
हटाने के खर्च के रूप में भारत को अदा करना पड़ा था। मुआवजे की यह रकम नेपाल में सरकारी बैंक खाते में 
जमा कर दी गई और इसका भुगतान नेपाल सरकार को अपने नागरिकों को करना था। इस भुगतान में हुई देरी 
का नतीजा भी भारतीय इंजीनियरों को 992 के मरम्मत कार्य के समय भोगना पड़ा था जिसमें उनकी कोई 
गलती नहीं थी। इंजीनियरों को जो मानसिक प्रताड़ना और जिस दुट्रयवहार का सामना करना पड़ा वह इन सबसे 
अलग था। यहां बिहार में जल संसाधन मंत्री को जो त्यागपत्र देना पड़ गया वह भी अपने आप में अभूतपूर्व था। 
यह एक अलग बात है कि दो साल के अनुभव ने 993 में तटबंधों के प्रति उनकी मान्यता बदल दी। ...'” अगर 
3,700 किलोमीटर लम्बे तटबंधों में दो एक जगह दरार पड़ जाती है तो आप इसे यह तो नहीं कह सकते कि हम 
तटबंधों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार, हम हर खतरे से निपट लेने की व्यवस्था तो नहीं बना पाये हैं। 
अगर ऐसा करना है तो जो खर्च आयेगा उसे संभालना मुश्किल होगा।”” सच यह है कि यह दरारें कभी भी इक्का- 
दुक्का न पड़ कर थोक में पड़ती हैं और यह भी गलत नहीं है कि इनमें से अधिकांश घटनाएं विभागीय लापरवाही 
और अकर्मण्यता के कारण पड़ती हैं। 


कहते हैं कि कोसी प्रोजक्ट में ठेकेदारी करना कोई व्यवसाय नहीं है महश आमदनी का एक जरिया है जिसे कुछ 
राजनैतिक परिवारों का संरक्षण प्राप्त है। राजनीति चलाने के लिए संसाधन चाहिये और वह इसी तरह के किये 
या न किये गये कामों से जुटते हैं। जो जनता है वह यह समझती है कि यह योजनाएं उसके लाभ के लिए बनी हैं, 
कागजों और प्रोफाइलों में लिखा भी यही जाता है मगर जो नियंता है वह इन योजनाओं को एक दुधारू गाय की 
तरह से देखता है जिसकी सारी देखभाल का एकमात्रा उद्देश्य गाय को दुह लेना होता है। कौन सा काम कितना 
जरूरी है यह व्यवस्था तय करती है। किसी काम से जनता को और निहित स्वार्थो को कितना फायदा होता है, 
यह इसी निर्णय में निहित होता है और इस निर्णय पर न तो कोई अंकुश है और न ही फ रियाद या सुझाव की 
गुंजाइश। जल संसाधन मंत्री 499 में भी 2.5 करोड़ रुपया बचा लेना चाहते थे मगर जितना बचा नहीं, उसका 
दुगुना खर्च करना पड़ गया। इसे कहते हैं चौबे जी गये छब्बे बनने और दुबे बन कर लौटे। इसलिए तटबंधों की 
मरम्मत का काम अपनी रफ्तार से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। ।993 में विधान सभा में बाढ़ पर 
हुई बहस में बोलते हुये डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने कहा था कि, “सिंचाई मंत्री ने सदन में ऐलान किया था कि तटबंध 
टूटे नहीं थे जबकि समिति की रिपोर्ट में था कि तटबंध टूटे थे। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं ... पहले यह 
व्यवस्था हुआ करती थी कि 24 घंटे तक तटबंध की हिफाजत की जाती थी और तटबंध पर विभाग का शिविर 
लगाया जाता था, पुलिस की व्यवस्था हुआ करती थी लेकिन हम देखते हैं कि वह मुस्तैदी न सिंचाई विभाग से 
हुई और न जिला प्रशासन की तरफ से ही हुआ... अब अगर आगे तटबंध टूटेगा अगस्त और सितंबर में तो हम 
किसी को माफ नहीं करेंगे और विधान सभा भी मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को माफ नहीं करेगी।'' 


सच यह है कि सारे सिंचाई विभाग, पुलिस व्यवस्था, जिला प्रशासन की मौजूदगी में और सभी पार्टियों की 
सरकारों के दौरान तटबंध टूटते थे, आज भी टूट रहे हैं और भविष्य में भी टूटते रहेंगे। नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप, 
आश्वासन, प्रशासन और इंजीनियरों को जिम्मेवार ठहराना, माफी मांगना/मंगवाना, इस्तीफा देना/दिलाना-यह 
सब व्यावहारिक राजनीति के अंग हैं। इनका आम आदमी के योग-क्षेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां तक 
कोसी तटबंधों का सवाल है डलवा, जमालपुर, भटनियां, बहुअरवा, हेमपुर, समानी-घोंघेपुर या फिर जोगिनियां 
की घटना तो सिर्फ तबाही के रास्ते की शुरुआत भर है, इनमें से कोई भी घटना आखिरी नहीं है। नदी अगर 
मेहरबान होगी तो कुनौली, बहुअरवा और जोगिनियां दुहराया जायेगा और नदी की नामेहरबानी की हालत में 
डलवा, जमालपुर, भटनियां, हेमपुर और समानी-घोंघेपुर की पुनरावृत्ति होगी। कोसी के दोनों तटबंधों पर दर्जनों 
की संख्या में कमजोर बिंदु हैं जहां हर साल अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी रेलवे के इंजीनियरों की 
मदद से तो कभी सेना की मदद से। तटबंध अगर सलामत रह जाता है तो यह जनता के भाग्य से होता है और 
अगर टूट जाता है तो उसके पीछे किन-किन लोगों की दुआओं का असर होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। 
हमारा जल संसाधन विभाग शुद्ध भारतीय परंपरा के अनुसार तटबन्ध रक्षा का कर्म करेगा और फल की प्राप्ति 
भगवान पर छोड़ देगा और जनता 'जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिये' का भजन तब तक गाती रहेगी जब 
तक वह जागरूक नहीं होगी। 


निर्मली और उसका रिंग बांध 


कोसी परियोजना ने तीन अदद 49 हॉर्स पॉवर के पम्प रिंग बांध में तीन स्थानों पर लगा दिये थे जिससे बाजार 
में जमा हुये पानी की निकासी की जा सके। समय के साथ वह पम्प खराब हो गये और अब एक ही पूरब वाला 
पम्प हाउस काम करता है जिससे जितना पानी निकाला जा सके, निकलता है। उत्तर और दक्षिण वाले दोनों 
पम्प हाउस बेकार पड़े हैं। कस्बे की हालत यह है कि इसके पूरब में कोसी नदी है जिसने उधर का क्षेत्र पाट 
दिया है और पश्चिम में भुतही बलान और अन्य छोटी-छोटी नदियों का उत्पात रहता है और उधर भी बालू पटा 
पड़ा है। 


सुपौल जिले में स्थित निर्मली कस्बा कभी अनाज की एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करता था। मधुबनी जिले के 
घोघरडीहा और भारत-नेपाल सीमा पर बसे कुनौली गांव के बीच यह अपने किस्म का अकेला बाजार था। यहां 
से प्रतिवर्ष लगभग 6,000 टन चावल, 4,000 टन जूट, 400 टन तीसी का निर्यात होता था। मनोहर पट्टी की 
चीनी मिल के लिए गन्ने की आपूर्ति का स्रोत भी निर्मली का ही बाजार था। उत्तर पूर्व रेलवे का भी यह एक 
महत्वपूर्ण सीमांत स्टेशन था जिससे इसकी साख और भी बढ़ती थी। इसके व्यापारिक महत्व को देखते हुये इसे 
कोसी के थपेड़ों से बचाना जरूरी था। 


पश्चिमी कोसी तटबंध के साथ-साथ निर्मली के चारों ओर एक रिंग बांध का प्रस्ताव किया गया और शीघ्र ही इसे 
बना लिया गया। जाहिर तौर पर अब यह कसबा कोसी की बाढ़ से सुरक्षित कर दिया गया था। अब इसमें कोसी 
के पानी के घुसने की कोई गुंजाइश नहीं थी और हर साल होने वाले कटाव से भी कस्बे को बचा लिया गया था। 
मगर जो दूसरी चीज साथ-साथ हो रही थी वह यह कि रिंग बांध के अंदर जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था, 
उसके बाहर निकलने के भी सारे रास्ते बंद हो गये थे। हल्की सी बारिश हो और निर्मली में नाव चलने लगे। तब 
कोसी परियोजना विभाग ने कुछ पम्पों की व्यवस्था करके शहर के पानी को बाहर नदी में फेंकने की व्यवस्था 
की। यह समय कोसी तटबंधों और नहरों के निर्माण का समय था अतः धन का कोई अभाव नहीं था, सो पम्प 
लग गये। मगर जैसे ही तटबंधों का काम समाप्त हुआ और बराज का काम भी पूरा हो गया तब कोसी परियोजना 
ने अपनी सारी माया समेट ली और पम्प /मोटर आदि सब की वापसी हो गई। इधर पम्पों की वापसी हुई उधर 
निर्मली की समस्याएं सामने आने लगी। 


विधायक विनायक प्रसाद यादव ने निर्मली की इस दुःस्थिति पर 967 में विधान सभा में सवाल उठाया। उन्होंने 
कहा कि, “ थोड़ी वर्षा हुई तो बाजार में पानी फैल गया, जिसके लिए मेरे पास तार आया। नोटिफाइड एरिया के 
अध्यक्ष ने तार दिया जिस तार को मैंने सिंचाई मंत्री को दिखाया किंतु सिंचाई मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग से 
इसका सम्बंध नहीं है, यह तो एल0एस0जी0 से सम्बन्ध रखता है। निर्मली बाजार कोसी नदी के दक्षिणी तटबंध 
से सट कर बसा हुआ है। कोसी से बाजार को बचाने के लिए उपाय किया गया था लेकिन वर्षा के पानी के कारण 
पानी बाजार में जमा हो जाता है। जिस समय कोसी नदी योजना से तटबंध बनाया गया था, उस वक्त वहां तीन- 
चार पंपिंग सेट रहता था जो वर्षा का पानी निकाल देता था। लेकिन तीन-चार वर्ष से कोसी योजना ने यह काम 
छोड़ दिया है। ... कुछ बड़े लोगों को छोड़कर (5-20 आदमी) बाकी लोगों का घर झोपड़ी का है। उनके घर में 
पानी घुसा रहता है, लेकिन पानी निकालने का काम न तो एल0एस0जी0 विभाग से हो रहा है न सिंचाई विभाग 
से।'” 


सरकार ने विनायक प्रसाद यादव की बातें तो सुनी ध्यान से मगर कार्यवाही कुछ नहीं की। नतीजा यह हुआ कि 
यही बातें विधान परिषद में शंकर प्रसाद टेकरीवाल (97) को फिर दुहरानी पड़ीं। जवाब में केदारनाथ पाण्डे ने 
सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया कि, '' यह सर्वविदित है कि घेरा बांध बन जाने के कारण निर्मली बाजार 
का कोसी नदी के कटाव से बचाव हुआ है और घेरा बांध बनने के ही कारण सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे 
कारोबार इत्यादि में उन्नति हुई है। ... निर्मली बाजार में हर साल पानी आ जाता है और बाढ़ के समय यह प्रश्न 
उठता है कि पानी की निकासी किस प्रकार हो। यद्यपि बाजार से पानी निकालने की जवाबदेही कोसी योजना पर 
नहीं है तो भी नदी घाटी योजना विभाग ने बाजार से पानी निकालने के लिए कुछ पम्पिंग सेट रख छोड़े हैं और 
प्रत्येक साल नदी घाटी योजना विभाग द्वारा पम्पिंग सेट का संचालन किया जाता है” 


जाहिर है कि कोसी परियोजना को बचाव की व्यवस्था से वास्ता नहीं था मगर निर्मली के लिए परेशानियां पैदा 
करना जरूर उसके अधिकार क्षेत्र में था। परियोजना ने निर्मली को कटाव से तो बचाया मगर जल-जमाव में झोंक 
दिया। 


:>[दरअसल कोसी परियोजना ने तीन अदद 49 हॉर्स 
पॉवर के पम्प रिंग बांध में तीन स्थ पसे बाजार में जमा हुये पानी की निकासी की जा सके। 
समय के साथ वह पम्प खराब हो गये और अब एक ही पूरब वाला पम्प हाउस काम करता है जिससे जितना 
पानी निकाला जा सके, निकलता है। उत्तर और दक्षिण वाले दोनों पम्प हाउस बेकार पड़े हैं। कस्बे की हालत यह 
है कि इसके पूरब में कोसी नदी है जिसने उधर का क्षेत्र पाट दिया है और पश्चिम में भुतही बलान और अन्य छोटी- 
छोटी नदियों का उत्पात रहता है और उधर भी बालू पटा पड़ा है। बालू ऊपर है और कसबा नीचे है। थोड़ी सी 
बारिश में शहर में नाव चलने लगती है। कोसी परियोजना का जो पम्प चलता है वह भी निर्मली की जनता के प्रति 
सरकार के कर्तव्य को ध्यान में रख कर नहीं चलता है। वह तब चलता है जब परियोजना अधिकारियों पर जनता 
की तरफ से भरपूर दबाव डाला जाता है। निर्मली के निवासी सूर्य नारायण कामत, एडवोकेट, बताते हैं कि, ''लोग 
लाठी डण्डा लेकर एस.डी.ओ को घेरते हैं तक यह पम्प चलता है। तीन महीनें इस कस्बे में नारकीय स्थिति बनी 
रहती है। आधे निर्मली में हर घर में पानी घुसता है। मेरे घर में भी पानी रहता है। वार्ड नंबर ,2,5,7, 8 और 9 
में पूरी बरसात में पानी रहता है। रेलवे कालोनी में पूरा स्टाफ और स्टेशन मास्टर अपना घर छोड़ कर रहने के लिए 
स्टेशन पर ही आ जाते हैं। रेल सेवा अक्सर बंद रहा करती है बरसात में और इसके अलावा निर्मली से निकलने 
का कोई रास्ता नहीं बचता। बेलही और घोघरडीहा मार्ग के बीच तीन ऐसे पुल हैं जो पिछले 6-7 वर्षो से ध्वस्त 
पड़े हैं और उन पर हो कर बस नहीं जा पाती है। अगल-बगल से होकर किसी तरह ट्रैक्टर निकल जाते हैं लेकिन 
सिर्फ सूखे मौसम में। बरसात में तो इस रास्ते पर दो से ढाई फुट तक पानी बहता है। भुतही बलान तो खैर भुतही 
है उसका पानी ज्यादा देर तक रुकता नहीं है मगर भूतनी से कब भेंट हो जायेगी, इसका डर तो हर एक को रहता 
ही है। इसी डर से कोई इस रास्ते से बरसात में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।” 


निर्मली का एक टोला नवटोलिया रिंग-बांध के बाहर और नदी की पेटी में है और रेलवे स्टेशन से करीब एक 
किलोमीटर के फासले पर होगा। यहाँ जाने के लिये पहले से भी रास्ता था मगर 2000 में 26 लाख रुपये की 
लागत से सांसद कोष से लोगों की सहूलियत के लिये एक स्क्रू पाइल पुल बना दिया गया। 200 की पहली 
बरसात में यह पुल बह गया। इसी दिन एक ऐसा ही पुल निर्मली से ।0 किलोमीटर दूर दक्षिण में बेलहा के पास 
(सरोजा बेला पंचायत) भी बह गया था। दोनों पुलों में से किसी का उद्धाटन तक नहीं होने पाया। 


निर्मली से लगे हुये मरौना प्रखण्ड की अपनी एक अलग कहानी है। यह प्रखण्ड 956 में बना मगर आज तक 
इसका अपना भवन नहीं है। मरीना गाँव कोसी तटबन्धों के बीच में पड़ता है और वर्ष में चार महीने बाकी दुनियाँ 
से कटा रहता है। पहले इसका प्रखण्ड कार्यालय निर्मली के एक किराये के मकान में चलता था पर आजकल 
बेलही गाँव में एक विकास भवन है, वहाँ से चलता है। वहाँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नहीं हैं। निर्मली सब- 
डिवीजन के एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यह काम देखते हैं। मरीना में सर्किल ऑफिसर भी नहीं हैं निर्मली के सर्किल 
ऑफिसर यह काम देखते हैं। मरौना थाने का भी अपना भवन नहीं है, वह उत्तरी मरौना के पंचायत भवन से 
चलता है। मरौना गाँव में एक स्वास्थ्य केन्द्र है। चार एम. बी. बी. एस. डॉक्टरों की नियुक्ति वहाँ की गई है मगर 
रहता कोई नहीं है। मरौना में हाई स्कूल है मगर तटबन्ध के बाहर अगरगढ़ा में। कॉलेज कोई नहीं है मरीना में। 
मरौना फिर भी एक प्रखण्ड है। मरीना प्रखण्ड का एक उपयोग जरूर है। किसी सरकारी कर्मचारी को धमकाना 
हो तो उसे मरौना में नियुक्त कर देने का डर दिखाया जाता है। 


अंकुरित महादेव का गाँव महादेव मठ 


जब रिंग बांध में पानी घुसा तो लकड़ी और बांस तैरने लगे और जाकर निकासी वाले स्लुइस में अटक गये और 
उसे लगभग पूरी तरह जाम कर दिया। अब दो घन्टे के अन्दर गाँव में बाढ़ के पानी का लेवल बुरी तरह से बढ़ 
गया और गाँव में भगदड़ मच गई। जैसे-तैसे लोग भाग कर तटबन्ध तक पहुँच कर अपनी जान बचा पाये और 
फिर सबने मिल कर रिंग बांध को काट दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला और लोग घर वापस आ पाये। 


आज यह एक गाँव है, कभी जंगल हुआ करता था। जंगल की साफ -सफाई के समय महादेव जी का स्वयंभू 
लिंग यहाँ निकला जहाँ रामवृक्ष सिंह नाम के एक ठेकेदार ने एक मन्दिर बनवा दिया। वह खुद निःसन्तान थे, इस 
मन्दिर के निर्माण से देवता प्रसन्न हुये और उन्हें पुत्रा प्राप्ति हुई। तब से इस स्थान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ 
गया। 


जब कोसी के पश्चिमी तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव किया गया तब महादेव मठ को रिंग बांध बना कर घेरने की बात 
उठी ताकि इस गाँव की कोसी की बाढ़ से रक्षा की जा सके। इस रिंग बांध का निर्माण ।955 में कर लिया गया 
था। गाँव के कई टोलों में से बेलही इस रिंग बांध के बाहर पड़ गया जिसका पुनर्वास रिंग बांध के अन्दर ही किया 
गया। इंजीनियरों और स्थानीय लोगों को यह भ्रम था कि रिंग बाँध के अंदर जीवन सुरक्षित रहेगा। इस बांध के 
अलाइनमेन्ट को लेकर कुछ झमेला हुआ था क्योंकि गाँव से लगी एक पोखरी थी जिसके उत्तर पूर्व से यह रिंग 
बांध जाने वाला था। इसे खींच कर नीचे लाया गया। इस रिंग बांध की यह खासियत है कि इसमें दो स्लुइस गेट 
बने हुये हैं। एक 6 फाटकों वाले स्लुइस से बाहर का पानी अन्दर आता है और दूसरे 7 फाटकों वाले स्लुइस से 
बाहर चला जाता है। इस तरह गाँव का दक्षिणी हिस्सा रिंग बांध के बावजूद पानी के रास्ते में पड़ता है और उससे 
तबाह रहता है। कोसी की धारा में स्थित रहने के कारण रिंग के बाहर बालू जमा हो गया है इसका सीधा असर 
पानी की निकासी वाले स्लुइस पर पड़ता है जिसके सामने नदी का तल ऊपर उठा हुआ है। इस तरह से पहले 
वाले स्लुइस से पानी रिंग में आ तो जाता है मगर इसके निकलने मों परेशानी होती है। 


987 वाली बाढ़ के समय महादेव मठ रिंग के अन्दर एक ठेकेदार का कुछ सामान रखा हुआ था जिसमें कुछ 
बांस और लकडियाँ भी रखी हुई थीं। जब रिंग बांध में पानी घुसा तो लकड़ी और बांस तैरने लगे और जाकर 
निकासी वाले स्लुइस में अटक गये और उसे लगभग पूरी तरह जाम कर दिया। अब दो घन्टे के अन्दर गाँव में बाढ़ 
के पानी का लेवल बुरी तरह से बढ़ गया और गाँव में भगदड़ मच गई। जैसे-तैसे लोग भाग कर तटबन्ध तक पहुँच 
कर अपनी जान बचा पाये और फिर सबने मिल कर रिंग बांध को काट दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला और 
लोग घर वापस आ पाये। मगर इतना होते-होते सबको खुले आसमान के नीचे ।987 जैसे बरसात के मौसम में 
रिंग बांध पर हफ्तों रहने की सजा काटनी पड़ी। इतना सब हो जाने के बाद बिहार सरकार का जल संसाधन 
विभाग महादेव मठ पहुँचा, किसी मदद करने की नीयत से नहीं बल्कि उन लोगों पर मुकद्दमा करने के लिए 
जिन्होंने रिंग बांध को काट दिया था। बाद में इसकी छान-बीन हुई और एक स्थानीय मंत्री कृपा नाथ पाठक की 
कोशिशों से मामला रफा-दफा हुआ। 


पूरब में तिलयुगा, पश्चिम में जल-जमाव और बीच में रिंग बांध के अन्दर महादेव मठ - कुल मिलाकर बाढ़ के 
समय इस गाँव की परिस्थितियाँ हर तरह से विपरीत हो जाती हैं। महादेव मठ के निवासी इन्द्र देव कुँअर (49) 
बताते हैं कि, “... 2002 में रिंग बांध काटा तो नहीं गया मगर पानी के दबाव से अपने आप कट गया। सरकार 
ने इस कटाव को भरने के लिए टेण्डर निकाला। मधुबनी जिला परिषद ने रिंग बांध के अन्दर पानी लाने वाले 
स्लुइस और बाहर निकास करने वाले स्लुइस के बीच में एक नहर खुदवाने के लिये ,3,000 रुपये दिये मगर 
काम कुछ नहीं हुआ यद्यपि रकम जरूर खत्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि रबी के मौसम में पश्चिमी कोसी नहर 
के एस्केप चैनेल से छोड़ा गया पानी महादेव मठ में घुसा और नजराने के तौर पर 50 एकड़ में लगी गहूँ की फ 
सल को अपने साथ लेता चला गया। 


इस समय लोगों ने सरकार से दो मांगे रखी थीं, एक तो यह कि जिस स्लुइस गेट से रिंग के अन्दर पानी आता है 
उसे बन्द कर दिया जाय तथा दूसरे यह कि पानी की निकासी के लिए बनाये गये स्लुइस का आकार बढ़ाया जाय। 
वह कटाव बन्द करने के पहले और कुछ नहीं तो कुछ ह्यूम पाइप लगाने की मांग कर रहे थे। दोनों में से कुछ भी 
नहीं हुआ। 


| में भी महादेव मठ से आधा 
किलोमीटर ऊपर पश्चिमी कोसी तटबन्ध को डकही और धरहरा गाव के किसानों ने काट दिया था क्योंकि उनके 
गाँवों में बरसात का पानी काफी उफँचा चढ़ गया था और निकासी की कोई जगह नहीं थी। थोड़ा पानी तो जरूर 
निकला मगर उसके बाद नदी के अन्दर और बाहर बराबर लेवल रहने के कारण निकासी बन्द हो गई। काफी 
समय लगा पानी निकालने में। जनता द्वारा तटबन्ध काट दिये जाने के कारण थाना-पुलिस सब हुआ। कुछ 
अनजान लोगों पर मुकद्दमे हुये और मामला रफा-दफा हो गया। सिंचाई विभाग का एक असिस्टेंट इंजीनियर 
कुनौली से घटना स्थल तक तटबन्ध का कटाव देखने के लिए आया था मगर लोगों की भीड़ देखकर अनिष्ट की 
आशंका से वहाँ से चुपचाप खिसक लिया। 


अब महादेव मठ में खरीफ की फसल नहीं होती। गेहूँ थोड़ा-बहुत होता है वह भी पश्चिमी कोसी नहर की मेहरबानी 
पर है कि उसका पानी इसे बहा न ले जाये। 990 के बाद से रिंग बांध की मरम्मत बंद है। बिन्देश्चरी दूबे के समय 
यहाँ एक रेफ रल अस्पताल की बात उठी थी, शिलान्यास भी हुआ मगर कुछ नहीं हुआ। भागवत झा 'आजाद' 
ने भी आश्वासन दिया था, वह भी आश्वासन ही रह गया। 


यहाँ से थोड़ी दूर पर तिलयुगा नदी पर एक लकड़ी का पुल हुआ करता था जिससे बरसात में रउआही, मैनही, 
बगेवा, खुरसाहा, बेला और दिघिया आदि गाँवों से सम्पर्क बना रहता था। 987 की बाढ़ में यह पुल बह गया। 
जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में बने इस पुल को फिर से बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई।'” 

अध्याय -5 पूर्वी कोसी मुख्य नहर 

पूर्वी कोसी मुख्य नहर 

कोसी परियोजना 


950 के दशक में कोसी परियोजना (953) की शुरुआत किन परिस्थितियों और तैयारियों के साथ हुई उसकी 
एक झलक हमने अध्याय-2 में देखी है। कोसी योजना में किस तरह से तटबन्धों का निर्माण हुआ और कैसे इस 


क्षेत्र के लोग आज भी बाढ़ और तटबन्धों के टूटने के आतंक के साये में जीते हैं इसकी एक तस्वीर अध्याय 3-4 
में देखने को मिलती है। पूर्वी कोसी मुख्य नहर द्वारा इस योजना से सिंचाई की उम्मीद भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी 
तथा इस के बाद में जोड़ा गया विद्युत उत्पादन भी लोगों के लिए उतना ही जरूरी था। पश्चिमी कोसी नहर का 
समावेश इस योजना में शुरू-शुरू में नहीं था। इसे भी बाद में जोड़ा गया। इस अध्याय में हम पूर्वी कोसी मुख्य 
नहर के निर्माण के समय और उसके बाद की परिस्थितियों का एक लेखा-जोखा लेंगे। परियोजना में प्रस्ताव के 
स्तर पर क्या-क्या लक्ष्य रखे गये थे और उनके सन्दर्भ में वस्तुस्थिति क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। इस योजना 
के भविष्य पर भी एक दृष्टि डालने का प्रयास किया जायगा। 


पूर्वी कोसी मुख्य नहर 


पूर्वी कोसी मुख्य नहर (चित्र-5.।) भीमनगर बराज के उत्तर में कोसी नदी के बाएं किनारे से निकलती है और 43 
किलोमीटर लम्बी है। अपने उद्गम से यह नहर 6 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व दिशा में चलती है और उसके बाद पूरब 
की ओर मुड़ जाती है और पूर्णियाँ-जोगबनी रेल लाइन को पार कर के यह नहर परमान नदी में जा कर समाप्त 
हो जाती है। अपने इस रास्ते में यह नहर कोसी की 2 पुरानी छाड़न धाराओं को पार करती है। 953 वाली मूल 
योजना के अनुसार इस से चार शाखा नहरें निकालने का प्रस्ताव था। इन नहरों के नाम मुरलीगंज शाखा नहर 
(लम्बाई 64 कि.मी.), जानकीनगर शाखा नहर (8.6 कि.मी), अररिया शाखा नहर (57.6 किमी.) तथा पूर्णियाँ 
शाखा नहर (64 कि.मी.) हैं। इन नहरों की मदद से 4.95 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई करने का अनुमान 
था। खरीफ, रबी और गरमा की अलग-अलग सिंचाई की व्यवस्था से नहर से इतनी ही जमीन पर कुल 5.69 
लाख हेक्टेयर के फसल क्षेत्र पर सिंचाई की जा सकती थी। 


953 में यह प्रस्ताव किया गया था कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर से भेंगा धार के पूरब और पनार नदी के पश्चिम 
वाले क्षेत्र की ही सिंचाई की जायेगी। भेंगा धार और कोसी के पूर्वी तटबन्ध के बीच में कोसी की बहुत सी छाड़न 
धाराएं पड़ती हैं और शुरू-शुरू में यह योजना थी कि बरसात के मौसम में कोसी तटबन्धों के बीच से बहने वाले 
पानी का कुछ हिस्सा, लगभग ,400 क्यूमेक (50,000 क्यूसेक) इन छाड़न धाराओं से होकर बहा दिया जायगा। 
इससे तटबन्धों पर भी दबाव को कम किया जा सकेगा। मगर कुछ तकनीकी कारणों से यह इरादा बदल देना 
पड़ा। तब भेंगा धार और पूर्वी कोसी तटबन्ध के बीच वाली पट्टी की सिंचाई का सवाल उठा। इस इलाके की 
सिंचाई करने के लिए एक नई नहर, राजपुर नहर, का निर्माण किया गया। इसकी चार उप-शाखा नहरें हैं। जिनके 
नाम मधेपुरा उप-शाखा नहर (लम्बाई 80.25 कि.मी.), गम्हरिया उप-शाखा नहर (77.36 कि.मी.); सहरसा उप- 
शाखा नहर (89.78 कि.मी.) तथा सुपौल उप-शाखा नहर (74.90 कि.मी.) हैं। इस नहर से ।.7 लाख हेक्टेयर 
जमीन को सिंचाई मिलने का अनुमान किया गया था। बहुमौसमी सिंचाई व्यवस्था से यह क्षेत्र .43 लाख हेक्टेयर 
हो जाता था। इस प्रकार पूर्वी कोसी मुख्य नहर और राजपुर नहर दोनों मिला कर 7.2 लाख हेक्टेयर पर लगी 
फसल को पानी दिया जा सकता था। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। 


पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई 


नहरी पानी का एक बड़ा हिस्सा नहर से ही जमीन में रिस जाता है और खेतों तक पहुँचते-पहुँचते इसका परिमाण 
आधे के आस-पास रह जाता है जिससे जहाँ एक ओर खेतों को पानी समुचित मात्रा में नहीं मिल पाता वहीं 
नहर की पूरी लम्बाई में जल-जमाव बढ़ता है। इसके अलावा बहुत से स्थानों पर इन नहरों के निर्माण के कारण 
वर्षा के स्वाभाविक पानी की निकासी के रास्ते रुक गये जिससे जल-जमाव बढ़ा। कोसी के पानी के साथ आने 
वाली रेत भी नहरों के जरिये खेतों पर फैल कर उन्हें चौपट करने लगी। 


पूर्वी कोसी मुख्य नहर का निर्माण ।957 से शुरू हुआ और इससे पहली बार सिंचाई 964 में मिली जब 8 
जुलाई 964 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने बीरपुर में नहर के हेड-वर्क्स से नहर में 
पानी छोड़ कर उसका उद्धाटन किया। राजपुर नहर का निर्माण 962 से शुरू हुआ और इस नहर से सिंचाई 
पहली बार 968 में मिली। नहर से होने वाली सिंचाई का विवरण तालिका 5.। में दिया गया है। पूर्वी कोसी 
मुख्य नहर तथा राजपुर नहर द्वारा की गई सिंचाई के यह आंकड़े बहुत ज्यादा विश्वास नहीं जगाते। जहाँ 7.2 
लाख हेक्टेयर में सिंचाई होनी थी वहीं सर्वाधिक सिंचाई (983-84) 2.3 लाख हेक्टेयर पर जा कर अटक गई। 
इसके पहले भी एक उछाल 972-73 में आया था जबकि 2.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इस नहर से सिंचाई हुई 
थी। नहर की सिंचाई के लक्ष्य से इतनी दूरी और वह भी लगातार, यह सभी के लिये चिन्ता का विषय था। इसका 
कारण कुछ तो तकनीकी और कुछ पारम्परिक था। कोसी के निरन्तर धारा बदलते रहने के कारण इलाके की 
जमीन ऊँची-नीची थी। इसलिए बड़े आकार की नहरें तो आसानी से बन गई मगर जब छोटी-छोटी नहरों से पानी 
को खेतों तक पहुँचाने की बात आई तब जमीन का ऊँचा-नीचा होना आड़े आया। यहाँ आकर सिंचाई विभाग 
फंस गया। फिर सदियों से लोग कोसी के साथ जीवन जीते आये थे और उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी खेती 
और सिंचाई की जो भी व्यवस्था विकसित की रही हो उसे तुरन्त छोड़ पाना और उसके बदले में एक ऐसी व्यवस्था 
को रातों-रात स्वीकार कर लेना जिसके परिणामों के प्रति वह आश्वस्त न रहे हों, यह उनके लिए मुश्किल पड़ रहा 
था। भाखड़ा या गंगा और यमुना नहरों के किस्से सुनना और सुनाना और उन इलाकों में हुई तरक्की की मिसाल 
देना एक बात थी मगर उस प्रणाली को अपनी जमीन में उतारना एकदम अलग बात थी। 


फिर कोसी नहरों से सिंचाई की जो योजना बनी थी उसमें केवल 5 क्यूसेक प्रवाह तक की नहरों का निर्माण कोसी 
परियोजना को करना था और किसानों से यह उम्मीद की गई थी इसके आगे खेतों तक पानी ले जाने का इंतजाम 
वह खुद कर लेंगे। अच्छा यह हुआ कि सरकार को खुद ही यह लगा कि ऐसी उम्मीद रखना गलत है और तब 
परियोजना की तरफ से एक क्यूसेक क्षमता तक की नहरों को बनाने का काम शुरू हुआ। समस्या लेकिन अपनी 
जगह बनी रही क्योंकि एक क्यूसेक के आगे भी नालियों के निर्माण के लिए संसाधन चाहिये और तकनीकी हुनर 
भी। किसानों के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। जमीन को समतल करना नामुमकिन था और नालियों को 
ही उसके अनुरूप बनाना होगा, यह बात सब की समझ में आने लगी थी मगर उस समय इसकी कोई तैयारी नहीं 
थी। वास्तव में एक क्यूसेक क्षमता वाली नहरों का निर्माण कर के सिंचाई विभाग यह मानने लगा था कि उसने 
सिंचाई समस्या का समाधान कर दिया है जबकि सच यह है कि सिंचाई की समस्या शुरू यहीं से होती है। 


ठीक इसी तरह की समस्या पहले बंगाल में दामोदर घाटी निगम और मयूराक्षी बांध के कमान क्षेत्र में भी देखने 
को मिली थी जहाँ () औसत वर्षा 40 मिलीमीटर से 270 मिलीमीटर होती थी जबकि धान के लिए 000 
मिलीमीटर काफी होता था और इसलिए किसान नहर के पानी का उपयोग केवल सूखे के वर्षो में ही करते थे, 
(2) पानी के उपयोग किये जाने के अनुमान भी कुछ जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी कर लिए गये थे, (3) शुरू 
में वाटर कोर्सेज न बनने की वजह से पानी एक खेत से हो कर दूसरे खेत में जाता था जिसकी वजह से 20 से 
30 प्रतिशत पानी जमीन में रिस कर नष्ट हो जाता था और (4) नहरों का करीबन आधा कमान क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ 
था जहाँ सब जगह पानी पहुँचाना नामुमकिन था और किसान अपनी जमीन समतल करने की स्थिति में नहीं थे। 


Sess अलावा नहरी सिंचाई की योजना बनाने के कुछ द री उसूल होते 

महकमों में आमतौर पर यह माना जाता है कि एक क्यूसेक पानी से 00 एकड़ (40 हेक्टेयर) क्षेत्र पर 
सिंचाई हो जाती है। इसी मान्यता पर सिंचाई क्षेत्र आदि का अनुमान किया जाता है। यह मान्यता ही संदेह के 
दायरे में है। नहरी पानी का एक बड़ा हिस्सा नहर से ही जमीन में रिस जाता है और खेतों तक पहुँचते-पहुँचते 
इसका परिमाण आधे के आस-पास रह जाता है जिससे जहाँ एक ओर खेतों को पानी समुचित मात्रा में नहीं मिल 
पाता वहीं नहर की पूरी लम्बाई में जल-जमाव बढ़ता है। इसके अलावा बहुत से स्थानों पर इन नहरों के निर्माण 
के कारण वर्षा के स्वाभाविक पानी की निकासी के रास्ते रुक गये जिससे जल-जमाव बढ़ा। कोसी के पानी के 
साथ आने वाली रेत भी नहरों के जरिये खेतों पर फैल कर उन्हें चौपट करने लगी। 


कोसी पूर्वी मुख्य नहर से जब सिंचाई शुरू हुई तो यह सारी की सारी समस्याएं एक साथ उभर कर सामने आई 
और इसी के साथ खुल कर सामने आई समस्या विभागीय अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की। जिस साल कोसी नहर 
से सिंचाई शुरू हुई उसी मौसम में पीताम्बर सिंह (965), सदस्य-विधान सभा, ने सरकार को सुझाव दिया कि, 

'...जो पटवन की सुविधा है उसे बढ़ाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो विलेज चैनेल है और जो खेती 
के लिए जरूरी है उसे ठीक करना है। हालाँकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि वे इसके लिए एक बिल ला रहे 
हैं। इस चीज को उनको बहुत पहले करना चाहिये था। ...जिस जमीन में सिंचाई नहीं होती है उसके लिए भी जोर 
जबरदस्ती से रेन्ट वसूल किया जाता है।” ... वायदों के अनुसार अपेक्षित सिंचाई न मिलने की शिकायत की 
जगदम्बी प्रसाद यादव (965) ने जब उन्होंने कहा कि, “... आपने आंकड़े देकर बता दिया कि इतनी अधिक 
जमीन की सिंचाई व्यवस्था आप ने कर दी, मगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पुरानी जो व्यवस्था सिंचाई की 
थी और उससे जितनी जमीन को फायदा होता था उससे अधिक जमीन को नई व्यवस्था से फायदा नहीं मिल रहा 
है ...मतलब यह है कि आपको इस तरह का मूल्यांकन समय-समय पर करना चाहिये ... कि जितना पैसा एक 
योजना पर खर्च होता है उसके हिसाब से फायदा कितना होता है।” 


दीप नारायण सिंह ने जब सरकार की तरफ से एक क्यूसेक बनाम 00 एकड़ के इस फार्मूले से बिहार विधान 
सभा को अवगत करवाया (।968) तब वह काफी हर्षित थे। उन्होंने कहा कि, “...एक क्यूसेक का अर्थ होता है 
कम से कम 00 एकड़ जमीन का पटवन उससे होगा। उसके बाद किसान लोग अपने से मोरियाँ बनायें, यह 
जवाबदेही उन पर छोड़ दी गई है। मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि किसानों ने अपनी जवाबदेही सही-सही 
तरीके से निभाई है।”” जाहिर है कि एक क्यूसेक नहरी पानी से ।00 एकड़ जमीन की सिंचाई हो जाती है, यह 
बात नेताओं को इंजीनियरों ने ही सिखाई होगी। मगर इन्हीं नेताओं द्वारा सिंचाई का पूर्वानुमान लगाने वाले फार्मूले, 
एक क्यूसेक से ।00 एकड़ की सिंचाई की खूब खिंचाई हुई। अनूप लाल यादव ने सरकार की तरफ से दिये गये 


इस बयान की अच्छी गत बनाई। उन्होंने कहा कि, “...हमारे एरिया में विलेज चैनेल बने हुये हैं लेकिन इसी हिसाब 
के चलते कि एक क्यूसेक पानी में ।00 एकड़ की सिंचाई होगी, सिंचाई नहीं हो पा रही है। यह बात बिलकुल 
गलत है। ज्यादा से ज्यादा एक क्यूसेक में 50 एकड़ की सिंचाई हो सकती है, इससे ज्यादा सिंचाई नहीं होती है 

हमने अपने एरिया में डेवलपमेन्ट कमिश्नर के साथ दौरा किया और ... उन्होंने कबूल किया कि सिंचाई विभाग 
का यह हिसाब गलत है। ...मैं गाँवों में घूमता हूँ तो किसान कहते हैं कि ...हमारे खेतों में पानी नहीं जा रहा है। 
मैंने पूछा कि क्यों नहीं जा रहा है तो उन्होंने कहा कि एक क्यूसेक पानी में 400 एकड़ की सिंचाई होगी, इसी 
हिसाब के चलते।'' 


eh अररिया नहर वाले इलाके से, जहाँ सिंचाई के लिए पानी h शुरू 

हुआ था, शि लगीं कि नहरों का अलाइनमेन्ट ठीक नहीं है और उनमें पानी नहीं चढ़ता। उस इलाके में 
लोगों को लगने लगा था कि सिंचाई के लिहाज से इस नहर की कोई उपयोगिता नहीं है। इन नहरों की वजह से 
वर्षा के समय पानी की निकासी में बाधा पड़ी। नहर से रिसाव का पानी गाँवों में घुसने लगा था और खड़ी फसल 
बर्बाद हुई। कई जगहों पर गाँव वालों को विभागीय अधिकारियों से कह कर पानी की निकासी के लिए नहरों को 
कटवाना पड़ा तब जा कर पानी से थोड़ी बहुत रिहाई मिली। 


सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि, ''...गत वर्ष पानी के जमाव के जोर को कम करने के लिये अररिया उप- 
शाखा नहर के कुछ हिस्सों में छ: जगह कटाव करना पड़ा। गत वर्ष बाढ़ बहुत भीषण थी। अररिया उप-शाखा 
नहर के दबाव के कारण कुछ साइफन बनाने का विचार किया गया, लेकिन गर्मी के दिनों की सिंचाई व्यवस्था को 
मद्दे नजर रखते हुये इन निर्माण कार्यों को रोकना पड़ा। इस वर्ष भी दाहिने किनारे पर 4 से 7 किलोमीटर और 
8 से 22 किलोमीटर तक काफी बाढ़ आई। मानिकपुर और ठीला मोहन गाँवों को क्षति पहुँची है। 6 जगहों पर 
इनलेट बनाने की तैयारी है ...अभी दो दिन के अन्दर की खबर है कि कुछ हिस्सों में पानी जम गया है। आर.डी. 
95 के पास किसानों ने मुख्य नहर को काट दिया है। एक जगह पर अररिया नहर भी काट दी गई है ...राज्य 
सरकार जागरूक है।' 


सरकार जरूर जागरूक थी क्यांकि वर्ष 969-70 में कोसी नहरों से 7.।2 लाख हेक्टेयर के सिंचाई के लक्ष्य के 
विरुद्ध केवल .29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (मात्रा 8 प्रतिशत) पर सिंचाई हुई थी और वह इस लक्ष्यहीनता से बचाव 
के बहाने खोज रही थी। लहटन चौधरी ने विधान सभा में बयान दिया कि, “...इससे 7.4॥ लाख हेक्टेयर जमीन 
की सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी लेकिन अभी लगभग 6.48 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाने को है। यह 
क्षमता उत्पन्न हो गई है किन्तु पूरी जगहों में हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। ...एक समस्या यह है कि बालू जम जाता 


है जिससे कि पानी का बहाव अवरु( हो जाता है। दूसरी बात है कि किसानों ने अभी तक फील्ड चैनेल नहीं बनाया 
है। ...तीसरी बात है कि ऊपर में कुछ अव्यवस्था के कारण जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पानी बहाने की 
कोशिश करते हैं, लोग इस पर नियंत्रण नहीं होने देना चाहते। चौथी बात है बालू का जमना, लेकिन इसकी यह 
स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे हर जगह पानी पहुँचेगा ...हम एक नई 
योजना शुरू कर रहे हैं वह है सिल्ट इजेक्टर का निर्माण। इससे बालू रोकने की व्यवस्था होगी और बालू नदी में 
वापस चला जायेगा।'' 


जमा होने वाली रेत अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। नहर के तल में रेत बैठ | ऊपर उठने 
लगी थी जिससे नहर की प्रवाह क्षमता घटती थी, खेतों को पानी कम मिलता था और उन पर बालू फैलता था। 
नहरों में बैठती हुई इसी रेत और उसकी सफाई ने कोसी परियोजना में भ्रष्टाचार और लूट-पाट की कितनी 
कहानियाँ लिखीं जिसे आज भी कुछ लोग जल-भुन कर सुनते हैं तो कुछ जला-भुना कर सुनाते हैं। कोसी नहरों 
से बालू हटाने की एक घटना का जिक्र बैद्यनाथ प्रसाद मेहता (।970), विधायक ने बिहार विधान सभा में किया 
था। एक बार वह बीरपुर होते हुये नेपाल की यात्रा पर थे। पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पास उनकी गाड़ी रेत में फंस 
गई। तब उन्हें नहर में बालू सफाई का काम देखने का मौका मिल गया। उन्होंने बताया कि, “यहाँ की मिट्टी काट 
कर वहाँ देता है और वहाँ की मिट्टी काट कर यहाँ देता है। थोड़ी सी ऊँची-नीची जमीन को बराबर करता है यानी 
ड्रेसिंग का काम होता है। मुझे लोग पहचानते नहीं थे इसलिए काम लोग अपने तरीके से कर रहे थे और हम देख 
रहे थे। यह सब सिल्टेशन के काम में होता है और रुपया पेमेन्ट होता है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि नदी घाटी 
योजना का काम देखने लायक है।'' मेहता को 963 में बने बराज पर 970 में सिल्ट इजेक्टर बैठाने की तुक 
भी समझ में नहीं आती थी और वैसे भी उनका मानना था कि इस इजेक्टर के निर्माण में नेताओं के अपने लोगों 
को खाने-खिलाने की व्यवस्था हो रही है और उसी के हिसाब से इस काम के लिए इंजीनियरों और ओवरसियरों 
का तबादला और नियुक्ति की जा रही है। 


कोसी परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगना रेत की सफाई से ही नहीं शुरू हुआ, इसकी शुरुआत उसी दिन 
हो गई थी जिस दिन भुतहा में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह ने कोसी परियोजना का शिलान्यास किया था। यहाँ हम केवल 
पूर्वी नहर की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप जय कुमार सिंह ने भी विधान सभा में लगाया। उन्होंने कहा 
कि, “जो काम हुआ है और जो राष्ट्रीय सम्पत्ति व्यय हुई है उससे यही अन्दाजा होता है कि आधा खर्च हुआ है। 
खास करके जो ड्रेसिंग वगैरह का काम होता है उस पर जो पैसे खर्च हुये वह गोया खर्च हुये ही नहीं। इस विभाग 
में जो ओवरसियर, एस. डी.ओ., एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन सभी लोगों का परसेन्टेज मुकर्रर है। वे काम पर 
बहुत कम जाते हैं या देखते हैं, उन्हें अपने परसेन्टेज से मतलब है ...कुमार खंड प्रखण्ड की गंगापुर शाखा नहर 


के 48 आर. डी. पर अभी एक साइफन बन रहा है। मैं परसनली लोगों की शिकायत पर एक रोज उसे देखने के 
लिए गया। वहाँ क्या देखा कि बिना ईंट भिंगाये हुये जुड़ाई हो रही थी। सीमेन्ट और बालू की जो तायदाद थी उसमें 
सीमेन्ट नहीं के बराबर था जबकि साइफन के लिए और 4 की जुड़ाई निश्चित है। सीमेन्ट को यहाँ पर बचाया 
जाता है। इस पर कारीगर ने हम से पूछा कि आप कौन हैं? हम ने कहा कि हम एक पब्लिक हैं। इसी बीच में 
किसी ने कह दिया कि आप इस क्षेत्र के एम.एल.ए. हैं। इस पर कारीगर ने मुझ से कहा कि हुजूर बिना प्रोग्राम के 
ही यहाँ चले आये हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं।” 


972 आते-आते तक परियोजना में समस्याओं का अंबार लग गया और हर तरफ से सिंचाई का न हो पाना, 
जल-जमाव में बढ़ोतरी और बालू के विस्तार को लेकर जाँच बैठाने की मांग उठने लगी। इसके अलावा किसानों 
पर कैनाल रेट कमाण्ड एरिया के आधार पर लगता था यानी किसान खेती करे या उसे परती छोड़ दे, उसमें जल- 
जमाव हो या बालू की परत बैठी हो, इससे विभाग को कोई मतलब नहीं था। अगर किसान का खेत नहर के 
कमान क्षेत्र के नक्शे की सीमाओं में पड़ता है तो विभाग का काम किसानों को नोटिस भेजना था और पैसे की 
अदायगी न होने पर किसान की कुर्की, जब्ती करना और बैल खोल कर ले जाना था। 


राम नारायण मंडल समिति (कोसी सिंचाई समिति) का गठन 


कोसी मुख्य नहर और उसके द्वारा पैदा की गई समस्याओं के अध्ययन और | | देने 
के लिए बिहार सरकार ने 27 सितम्बर 973 को राम नारायण मंडल की अध्यक्षता में एक सिंचाई समिति का 
गठन किया। इसे कोसी सिंचाई समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के विचारणीय विषय थे- 


i कोसी नहरों से वास्तव में कितनी सिंचाई संभव है? 
उससे अभी कितनी सिंचाई मिल रही है? 
3. क्या उपाय किये जायें कि उनसे सुनिश्चित सिंचाई हो सके, और 
4. कोसी कमाण्ड के किन क्षेत्रों को सुनिश्चित सिंचाई की कोटि में रखा जाय, इसका ग्राम तथा भूखण्ड स्तर पर 
निर्धारण। 


कोसी सिंचाई समिति का निष्कर्ष 


इस समिति ने पूर्वी कोसी नहर कमाण्ड क्षेत्र के नक्शे एक बार । इंच-300 फुट के पैमाने पर दुबारा बनवाये। इस 
नवशे पर उन इलाकों को दिखलाया गया जो कि रिहायशी थे, जिन पर फलों के बाग थे, वह इलाके जहाँ नहर 
का पानी पहुँच ही नहीं सकता था, वह इलाके जहाँ पूरी क्षमता से बहती हुई नहर के पानी की सतह जरूरत से 
कम थी, वह इलाके जिन में जल-जमाव था और जिसे सिंचाई की जरूरत नहीं थी, और इसके साथ वह इलाके 
जो कि नीचे थे और जिन्हें सूखे के समय सिंचाई की जरूरत नहीं थी, इन सभी श्रेणियों को नक्शे पर अलग- 
अलग रंगों से दिखाया गया। इन नवशों के आधार पर उस वास्तविक क्षेत्र का निर्धारण किया गया जिस पर खेती 
संभव थी और साथ ही उसे पूर्वी कोसी मुख्य नहर से पानी भी मिल सकता था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 9 मार्च 
975 को सरकार को सौंपी। तब यह पाया गया कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर और राजपुर नहर दोनों को मिला का 
पूर्वी कोसी मुख्य नहर के कमान क्षेत्र में 4.40 लाख हेक्टेयर (0.88 लाख एकड़) से ज्यादा क्षेत्र पर खेती 
मुमकिन ही नहीं है। सिंचाई की बात तो इसके बाद में आती है। हम पहले बता आये हैं कि मूल योजना में पूर्वी 
कोसी मुख्य नहर और राजपुर नहर का मिला-जुला यह क्षेत्र 6..2 लाख हेक्टेयर था जिसे बहुमौसमी कर के 
7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फसल सींची जाने वाली थी। जैसे इतना ही काफी नहीं था, फसल और सिंचाई की 
व्यावहारिकता को देखते हुये समिति ने सुझाव दिया कि केवल अगहनी धान और गेहूँ की फसल को लेकर सिंचाई 
की योजना बनानी चाहिये। इसका मतलब यह होता था कि कुल खेती वाले क्षेत्र के 65 प्रतिशत पर धान के लिए 
और 20 प्रतिशत क्षेत्र पर गेहूँ के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी और यही इन दोनों नहरों (पूर्वी मुख्य नहर 
और राजपुर नहर) का अधिकतम सिंचित क्षेत्र होगा। इस तरह समिति ने सिंचाई के लिए निम्नलिखित क्षेत्र का 
निर्धारण किया- 


65 प्रतिशत 4.40 


0 प्रतिशत 


८. अ 
कुल योग | 


इस तरह रबी और खरीफ दोनों मिला कर पूर्वी कोसी मुख्य नहर और राजपुर नहर से 3.74 लाख हेक्टेयर से 
ज्यादा के फसल क्षेत्र पर सिंचाई होने वाली नहीं थी जबकि प्रारंभिक अनुमान 7.2 लाख हेक्टेयर का था। इस 
तरह कोसी सिंचाई समिति के परियोजना का लक्ष्य ही घटा कर करीब-करीब आधा (52.53 प्रतिशत) कर दिया। 
समिति ने इस कमी के पीछे तीन मुख्य कारण बताये। (।) वह इलाके जहाँ कोसी या गंगा नदी का पानी फैलता 
है, उन्हें नहर के कमान क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है, (2) बड़े नगर और कस्बे जो कि किसी भी नहर के 
कमान क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और (3) कमान क्षेत्र में पड़ने वाली बहुत सी धारों के 
दोनों तरफ के फैलाव वाले इलाके को बाहर कर दिया गया है। समिति ने यह तय किया कि इस कमान की 
82,270 हेक्टेयर जमीन रिहायशी या बाग-बगीचों वाली है। एक लाख हेक्टेयर जमीन नहरों से ऊँची है जिस पर 
पानी चढ़ ही नहीं सकता, 49,400 हेक्टेयर जमीन जल-जमाव में फंसी है, 57,300 हेक्टेयर जमीन पर कभी- 
कभार ही सिंचाई का इन्तजाम करना पड़ेगा और ।6,300 हेक्टेयर जमीन को अन्य कारणों से सींचा नहीं जा 
सकता।॥3 स्पष्टतः ।953 में जो कोसी योजना का प्रारूप था उसके अनुसार दीयर (खादिर), शहर-नगर, बाग- 


बगीचे और नहर के तल के ऊपर की जमीनों को सींच लेने की भी योजना थी। 


समिति ने यह भी बताया कि कोसी परियोजना में अब तक 2.53 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता अर्जित की 
जा चुकी है और इस नहर से अब तक सर्वाधिक सिंचाई .85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इस तरह से नहर की 
अर्जित सिंचाई क्षमता (2.53 लाख हेक्टेयर) में से 73.39 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई हो भी चुकी है। यद्यपि समिति 
द्वारा निर्धारित संभावित कुल सालाना सिंचाई के सन्दर्भ में यदि देखा जाय तो यह प्रतिशत 49.56 प्रतिशत बैठता 
है। 


तालिका 5.१ देखने के लिए अटैचमेंट डाउनलोड करें 


कोसी परियोजना में सिंचित क्षेत्र के निर्धारण में लापरवाही और सिंचाई की इस गैर -जिम्मेवाराना कमी के लिये 
कौन जवाबदार था, यह समिति के विचारणीय विषय में नहीं था। इसलिए समिति के निष्कर्ष और उसकी 
सिफारिशें “तुम्हारी भी जय-जय, हमारी भी जय-जय" तक सीमित रह गई। समिति ने यह नहीं बताया कि तब 
तक की सर्वाधिक सिंचाई, .85 लाख हेक्टेयर, वास्तव में मूल योजना में जनता से किये गये वायदों का सिपर्फ 
26 प्रतिशत थी और लक्ष्य को आधा घटा कर के समिति ने सिंचाई विभाग और उसके इंजीनियरों को यह मौका 
दिया कि वह सीना तान कर कह सकें कि तमाम आलोचनाओं और गैर-तकनीकी लोगों द्वारा मीन-मेष निकालने 
के बाद भी कोसी नहर ने दस वर्षो के अन्दर लक्ष्य के आधे क्षेत्र में सिंचाई कर दी है। यही बात राजनीतिज्ञ भी 
कह सकते थे और अब इलाके के किसान अपना समझें। 


सचमुच, आंकड़ों की फसल उगाने के लिए सिंचाईकी जरूरत नहीं पड़ती, न तो आंकड़ों में पानी लगता है कि 
उनका विकास रुक जाय और न ही आंकड़ों पर बालू की परत जमती है। समिति की रिपोर्ट सनसनीखेज होते 
हुये भी सूचनाओं की एक स्मारिका बन कर रह गई। इसे कहते हैं “भाड़ में जाये माधो-अपना काम साधो।' 975 
में कोसी सिंचाई समिति की रिपोर्ट पर जब तक कोई बहस हो पाती तब तक देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने 
आपातस्थिति लगा दी थी जिसकी वजह से जो कुछ भी इस विषय पर बहस की संभावनायें थीं वह समाप्त हो 
गई। इसके बाद सारे सम्बद्ध पक्ष जनता को किये गये वायदों को सुविधापूर्वक भूल गये और कोसी सिंचाई समिति 
के आंकड़ों को मानक का दर्जा मिल गया। 


तालिका 5. के आंकड़ों पर एक बार नजर डालने पर हम पाते हैं कि पिछले चार वर्षो में केवल पूर्वी कोसी मुख्य 
नहर से 2004-2002 में ।953 के मूल प्रस्ताव के मुकाबले 27.9 प्रतिशत सिंचाई उपलब्ध हो सकी है। बाकी 
के वर्षो में कथित उद्देश्य के संदर्भ में उपलब्धि 20 प्रतिशत से कम रही है। वर्ष 2004-2005 में रबी के मौसम में 
नहर मरम्मत की वजह से सिंचाई के लिए बंद थी। मरम्मत के बाद भी 2005-06 में नहर से सिंचाई की उपलब्धि 
मूल लक्ष्य की मात्रा 20.95 प्रतिशत ही रही। 


यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि वर्ष 975 तक पूर्वी कोसी नहर योजना में मात्रा 2.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 
पर सिंचाई क्षमता अर्जित की गई थी और जब लहटन चौधरी ने 28 मई 970 को विधान सभा को यह बताया 
था कि कोसी परियोजना में 6.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास हो गया है, वह सच नहीं बोल 
रहे थे। विधान सभा में गलत बयानी का मसविदा निश्चय ही उन्हें सिंचाई विभाग ने ही तैयार कर के दिया होगा 
और वह यह बयान दे कर बिना किसी टोका-टाकी के बहस से बच कर निकल भी गये। 


पूरी सिंचाई क्षमता का उपयोग न होने के कारक 


सिंचाई समिति ने अर्जित सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न कर पाने के कई कारण बताये- 


. मुख्य नहर के बीच में बिजली घर का निर्माण 


मुख्य नहर के हेड-वर्क्स और अंतिम छोर के बीच नहर के बेड-स्लोप के निर्धारण के बाद कोई 4 मीटर का अन्तर 
बचता था। इसलिए यह तय किया गया था कि मुख्य नहर में ही एक पनबिजली घर बना लिया जाय और पानी 
के 4 मीटर के उपलब्ध दबाव का फायदा उठा लिया जाय। इसके लिए 4 टरबाइनें बैठाई गईं जिनमें प्रत्येक के 
लिए 406 क्यूमेक पानी की व्यवस्था की गई। इस तरह से नहर में उसके रूपांकित प्रवाह 425 क्यूमेक पर यह 
चारों टरबाइनें चलतीं और इससे कुल मिला कर 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता। टरबाइनों से निकलता 
हुआ पानी फिर मुख्य नहर में बहता और सिंचाई के काम आता। सिद्धान्त रूप में यह बात बिलकुल ठीक थी 
किन्तु व्यावहारिकता यह थी कि अगर किसी कारण से टरबाइनें काम न करें तो बिजली घर भी बन्द रहेगा और 
नहर में भी पानी नहीं जायेगा। ऐसा अक्सर होता था और नहर या तो बन्द रहती थी या कम क्षमता पर चलती थी 
जिससे सिंचाई में कमी आती थी। सिंचाई को विद्युत उत्पादन से मुक्त रखने के लिये समिति ने एक बाइ-पास 
नहर के निर्माण को यथाशीघ्र पूरा करने की सिफारिश की। मुख्य नहर में अवस्थित होने के कारण जब तक सारे 
जेनरेटर स्थापित न किये जाएँ तब तक नहर की पूरी क्षमता 425 घनमेक का उपयोग नहीं किया जा सका। जब 
आंशिक रूप से विद्युत गृह से हो कर पानी गुजारा गया तब पानी के साथ काफी मात्रा में बालू आने लगा और 
काँस, पटेर और जलकुंभी आदि घासें भी पानी के साथ आ कर जेनरेटरों को जाम करने लगीं और तब विद्युत 
गृह को बन्द कर देना पड़ा। इस विद्युत गृह का निर्माण 964 में शुरू हुआ और यह 4965 में पूरा किया जाना 
था परन्तु 965 में पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान जापान से आ रहे यंत्रों को पाकिस्तान द्वारा जब्त कर लेने के 
कारण इसके निर्माण में बाधा आई। जैसे-तैसे 497-72 में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ पर यह पाया गया कि इन 
चार जेनरेटरों से 4 मीटर (।3 फीट) के प्रपात पर मात्र 2।5 घनमेक का ही निस्सरण हो पाता था अतः कालान्तर 
में एक बाइ-पास नहर का निर्माण करना पड़ा जिससे विद्युत गृह की अनदेखी कर के सिंचाई के लिए नहरों से 
पानी उपलब्ध करवाया जा सके। 


किसी भी जल-विद्युत योजना में जिसमें नहर के साथ विद्युत उत्पादन का भी समायोजन होता है, हमेशा सिंचाई 
और विद्युत उत्पादन को यथासम्भव एक दूसरे से मुक्त रखा जाता है, यह एक बुनियादी तरीका है पर पता नहीं 
कोसी योजना के इंजीनियरों को यह समझ शुरू में ही क्यों नहीं आई? लोकसभा की 68वीं प्राककलन समिति 
(चौथी लोकसभा) ने इस प्रश्न को कोसी योजना अधिकारियों के सामने रखा था तब ऐसा बताया गया कि इस 
विषय पर विषद चर्चा हुई थी और यह तय पाया गया था कि बाइ-पास नहर के निर्माण में 20 लाख रुपये की 
अतिरिक्त लागत आती अतः यह विचार छोड़ दिया गया था। इसके आगे भी सफाई दी गई कि “...यह सच है कि 
विद्युत गृह के मुख्य नहर में होने के कारण पहले वर्ष में आंशिक रूप से ही सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी तथा 
बाद के वर्षों में भी दो बाइ-पास नहरें बनानी पड़ीं। यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्युत गृह का बाइ-पास चैनेल 
में अवस्थापन और उसका निर्माण समुचित योजना के अभाव में हुआ है। सत्य यह है कि हर कदम पर, जैसे 
निर्माण कार्यो की डिजाइन तैयार करना और जेनरेटरों के लिए आर्डर देना, इत्यादि सब जगह अभूतपूर्व देर हुई 
और सबके ऊपर जेनरेटरों के जरूरी कल-पुर्जे पाकिस्तान द्वारा ।965 के युद्ध के दौरान जब्त कर लिये गये। यह 
सब घटनाएँ अप्रत्याशित थी।' 


इन सारे तर्को के बावजूद 20 लाख रुपये बचाये नहीं जा सके और अन्ततः बाइ-पास नहरों का निर्माण करना ही 
पड़ा। 


2. इलाके की जमीन बलुआही है और इससे होकर पानी की बहुत बड़ी मात्रा जमीन में रिस कर बर्बाद हो जाती 
थी। यह रिसाव योजना बनाते समय लगाये गये अनुमान से कहीं ज्यादा था। 
3. नहरी पानी में सिल्ट/बालू का प्रवाह कोसी के अनुरूप ही बहुत ही ज्यादा था जिससे नहरों में बालू भर गया 
और उनके मुहाने जाम हो गये। 
4. सिंचाई उपलब्ध हो जाने के बाद जिस फसल पद्धति की कल्पना योजना बनाने के समय की गई थी, किसानों 
ने उसे नकार दिया। 


5. नहर के कमान क्षेत्र में रबी के मौसम में भी ,24,300 हेक्टेयर जमीन में जल-जमाव पाया गया जो कि खरीफ 
के मौसम में और भी अधिक था। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से कृषि और सिंचाई दोनों पर फर्क 
पड़ा। 

6. चकबन्दी के अभाव में खेतों तक पानी पहुँचाना मुश्किल काम था। 
7. कोसी नहर के कमान क्षेत्र में करीब 3.07 लाख हेक्टेयर जमीन ऊँची-नीची थी जिसे समतल किये बगैर सब 


जगह पानी पहुँचाना नामुमकिन था। 
8. फील्ड चैनेल और फील्ड ड्रेन्स का निर्माण न होना। 
9. नहरों के समुचित रख-रखाव का अभाव। 
0. नहरों के संचालन में गड़बड़ी। 


. किसानों में सिंचित क्षेत्र में फसल उगाने के अनुभव और ज्ञान का अभाव, तथा 
2. कैनाल रेट का निर्धारण और उसकी वसूली में किसानों को होने वाली परेशानियाँ। 


समिति ने इन खामियों को दूर करने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की। इन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों 
को गंभीरतापूर्वक लिया गया और उन पर कुछ सुधारात्मक काम किया गया यह तो इसके बाद की सिंचाई की 
तरक्की से ही जाहिर हो जाता है। हाँ, 'कोसी क्रान्ति” नाम से एक नौटंकी एमरजेन्सी के बाद 977-979 के 
बीच जरूर हुई। यह समय जनता पार्टी की सरकार और 'दूसरी आजादी' का था। इसके प्रणेता विख्यात पत्रकार 
और समाजकर्मी बी.जी. वर्गीज थे और स्थानीय राजनीति की धुरी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। 


कोसी क्रान्ति का बिगुल 


कोसी क्रान्ति” का प्रस्ताव इस बात को मानता था कि केवल संसाधन, पूंजी, श्रम-शक्ति, तकनीकी अनुभव 
और इन्फ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी से कृषि और ग्रमीण विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि लोग खुद 
अपनी प्रेरणा से कोई काम नहीं करेंगे। 'क्रान्ति' प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया था कि खास कर छोटे 
और सीमान्त कृषकों की समस्याओं की बारीकी से और तथ्यपरक समस्याओं की जानकारी हासिल की जाय। 


पूर्णियाँ जिले के बनमनखी, भवानीपुर, धमदाहा, बरहरा और रुपौली प्रखण्डों में कृषि तथा सर्वतोन्मुखी विकास 
के लिये यह कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्ट की शक्ल में हाथ में लिया गया था। यह इलाका पूर्वी कोसी मुख्य नहर की 
जानकीनगर और पूर्णियां शाखा नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में आता था। पूर्णियाँ की जमीन आन्दोलनों के लिये बड़ी 
जरखेज रही है और किसान आन्दोलनों का तो यह हमेशा से गढ़ रहा है। बटाईदारों के शिकमी हकदारी की एक 
बड़ी लड़ाई यहाँ ।950 के दशक में सफलतापूर्वक लड़ी गई थी। यहाँ की खासियत थी कि कृषि से सम्बद्ध 53 
प्रतिशत लोग तब भूमिहीन थे और 40 प्रतिशत से ज्यादा किसान बटाईदार थे। खेती में काम करने वाले मजदूरों 
को साल में 50 से 80 दिन से ज्यादा का रोजगार नहीं मिलता था और मजदूरी की बाजारी दर उस समय 4 
रुपये तक थी जबकि कानूनी तौर पर उन्हें 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिये थी। कोसी 
क्रान्ति का मुख्य उद्देश्य था कि वह लोक-शक्ति और सरकार के समर्थन से इस सामन्तवादी व्यवस्था के सांड़ को 
उसके सींग से पकड़ेगी और उसे उसकी औकात बतायेगी।'' कोसी क्रांति का उद्देश्य केवल भूमि-सुधार न हो कर 
आम आदमी की सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं का विकास करना था और उन तक कोसी परियोजना द्वारा 
उपलब्ध सिंचाई क्षमता के पूरपूरे लाभ को भी पहुँचाना था। 


“कोसी क्रान्ति” का प्रस्ताव इस बात को मानता था कि केवल संसाधन, पूंजी, श्रम-शक्ति, तकनीकी अनुभव और 
इन्फ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी से कृषि और ग्रमीण विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि लोग खुद अपनी 
प्रेरणा से कोई काम नहीं करेंगे। 'क्रान्ति” प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया था कि खास कर छोटे और 
सीमान्त कृषकों की समस्याओं की बारीकी से और तथ्यपरक समस्याओं की जानकारी हासिल की जाय। दूसरी 
बात यह कि किसानों को मिलने वाली सारी सुविधाओं, जैसे कर्ज और विक्रय व्यवस्था के साथ जो एक जटिल 


प्रशासनिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है उसको “अच्छे प्रबन्धन” से जहाँ तक मुमकिन हो सके आसान किया जाय। इसके 
लिए एक समेकित सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसकी नजर केवल लक्ष्य पूरा करने पर न होकर लोगों पर 
केन्द्रित होनी चाहिये। इस पूरी योजना के 'कार्यकारी गाँधीवादी' विकल्प की परिकल्पना बी.जी. वर्गीज ने की थी 
जिससे, “...क्षेत्रीय विकास के लाभ उसके सही हकदारों तक पहुँच सकें।' जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति 
की दिशा और दृष्टि भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। इस तरह इस योजना से बहुत बड़े-बड़े नाम चाहे-अनचाहे 
जुड़ गये थे। एमरजेन्सी के ठीक बाद बनी सरकारों द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों में से एक, इस कार्यक्रम में 
जनता का अपूर्व उत्साह देखने को मिलता था और इसलिए इस योजना का सुचारु रूप से संचालन सभी सम्बद्ध 
पक्षों के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न था। 


“कोसी क्रान्ति" के मुख्य अंश इस प्रकार थे- 


f: कृषि सुधारों की दिशा में सर्वतोन्मुखी प्रयास 
2. ऑन फार्म डेवलपमेन्ट के कार्यक्रम सम्पन्न करना 
3. स्वास्थ्य कार्यक्रम 
4. शिक्षा कार्यक्रम 
5. सड़कों तथा सम्पर्क सेवाओं का निर्माण 
6. ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना 
7. समुचित विक्रय व्यवस्था का विकास 
8. बहु-फसली पद्धति की शुरुआत करना। 


बड़े लाव-लश्कर और गाजे-बाजे के साथ “कोसी क्रान्ति' की शुरुआत 26 जनवरी 978 को बनमनखी में 
तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा की गई। इस आयोजन में “हरित क्रान्ति' से लेकर “बेरोजगारी समस्या के 
समाधान,' सामाजिक न्याय और जमीन के मालिकाना हक तक सभी चीजों की मांग, आश्वासन और सपनों का 
बड़े पैमाने पर आदान-प्रदान हुआ। देखें बाक्स-'कोसी क्रान्ति’ एक गंभीर पहल थी। 


दुर्भाग्यवश एक साल होते न होते “कोसी क्रान्ति” के खेमें उखड़ने लगे। एक तो जमीन का मसला बहुत ही 
संवेदनशील होता है और पूर्णियाँ जैसे इलाकों में तो स्थिति और भी गंभीर है। इन प्रखण्डों में जमीन के सर्वे और 
उसके रिकार्डो को लेकर बवाल खड़ा हो गया। सरकारी अमला, जिसकी भूमिका को सरल और समाज तथा 
जन-केन्द्रित बनाने की बात क्रान्ति के प्रस्तावों में की गई थी, दस्तूर के मुताबिक बातचीत में जन-केन्द्रित थी मगर 
अन्दर-अन्दर उनकी साठ-गाँठ भू-स्वामियों से थी। उसके अपने हित कभी भी गरीब आदमी की मदद कर के पूरे 
होने वाले नहीं थे। 


इस समय एमरजेन्सी हटाई जा चुकी थी और कोसी परियोजना की उपलब्धियों और कार्यकलाप पर बहस भी 
जिन्दा हो गई। जब पूर्णियाँ के पाँच प्रखण्डों में 'क्रान्ति' का बिगुल फूंका जा रहा था तब लगभग उसी समय केन्द्र 
सरकार ने बिहार सरकार से कोसी नहरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव मांगा क्योंकि अब यह तय हो चुका था 
कि कोसी योजना पूरी तरह से नाकारा साबित हो गई है और उससे सिंचाई अपने कथित उद्देश्यों से एक चौथाई 
हिस्सों में ही हो पा रही है और यह कि अर्जित सिंचाई क्षमता का 75 प्रतिशत बिना उपयोग के व्यर्थ हो रहा है। 
लेकिन केन्द्र के दिशा-निर्देशों में यह साफ कहा गया था कि आधुनिकीकरण की यह योजना “वर्तमान व्यवस्था 
की खामियों के गहन अध्ययन और विभिन्न आउटलेट पर सिंचित कमाण्ड की व्यापक जानकारी' के आधार पर 
बनाई जानी चाहिये। इण्डियन नेशन अपने 8 फरवरी ।980 के सम्पादकीय में लिखता है कि, ''जानकारी तो 
इस बात की है कि कोसी परियोजना कब की बट्टे खाते में चली गई और इसके हालात दिनों-दिन बदतर होते चले 
जा रहे हैं और कोसी क्रान्ति कर्पूरी ठाकुर की अधिकांश विकास और रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं की 


तरह छलावा साबित हुई है।'' पत्र आगे लिखता है कि, “...कांग्रेस ने कोसी प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया और 
बहुत सी तकनीकी, प्रशासनिक और राजनीतिक समितियों का गठन करके उसने सुधार के रास्ते सुझाने को कहा 
लेकिन वह इन परियोजनाओं को पुर्नजीवित करने में नाकामयाब रहीं। उसके उत्तराधिकारियों की, जो इस गर्द 
को साफ करने के क्रम में खुद हर जगह कूड़े का अम्बार लगा बैठे, कार्य क्षमता के इतिहास को देखते हुये यह 
आशा करना ही बेकार है कि वह कोसी योजना या किसी भी विकास कार्यक्रम में कोई सुधार ला पायेंगे।”” 


सरकार की तरफ से “कोसी क्रान्ति” कार्यक्रम के दावे और वायदे किये जाते रहे, कागजी घोड़ों की फर्राटा दौड़ 
हुई मगर काम कुछ नहीं हुआ। जमीन के मालिकाना हक के लिये जो प्रारंभिक सर्वेक्षण इस दौर में शुरू हुये 
उसके प्रति स्थानीय किसान बड़े सशंकित थे और दस्तावेज ठीक करने के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायतें बड़े 
पैमाने पर आने लगीं। राज्य में जनता पार्टी के शासन में उसी पार्टी के एक विधायक शालिग्राम सिंह तोमर ने 
सरकार को चेताया कि अगर दस्तावेज ठीक करने के नाम पर किसानों को परेशान किया गया तो “कोसी क्रान्ति" 
'खूनी क्रान्ति में बदल जायेगी। 


उधर सरकारी प्रचार भी अपने चरम पर था। 24 जुलाई ।978 को राज्य के मुख्य सचिव के.ए. रामासुब्रह्मण्यम 
ने एक प्रेस कांफ्रेन्स में बताया कि कोसी क्रान्ति के अधीन बहुत सी जल-निकासी की योजनाओं पर काम शुरू 
हो गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 0,000 हेक्टेयर के एक चौर से 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र की जल-निकासी 
कर दी गई है और 2,000 हेक्टेयर के एक दूसरे चौर पर काम शुरू होने वाला है। जबकि सच यह था कि सिर्फ 
इन योजनाओं का समावेश ऑन फार्म डेवलपमेन्ट की स्कीमों में किया गया था। 


इसके अलावा कृषि विकास की इन सारी योजनाओं में यह उम्मीद की जाती थी कि सारा पैसा सरकार लगायेगी 
और इसमें से अधिकांश निवेश अनुदान की शक्ल में होगा। धीरे-धीरे यह साफ होने लगा कि कम से कम 40 
प्रतिशत कामों में यह पैसा ज्यादातर वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के रूप में दिया जायेगा जिसे किसान किस्तों में 
वापस करेंगे। इसका उत्साह न तो बैंकों में देखा गया और न ही पहले से कर्ज में दबे किसानों ने कृषि विकास के 
नाम पर नये कर्ज लेने में कोई रुचि दिखाई। साथ ही बहुत से किसानों ने बैंकों के पुराने व्रफर्शे न लौटा कर अपनी 
साख पहले ही खो दी थी, इसलिये अगर वह चाहते तो भी बैंक उन्हें नया कर्ज नहीं देते। बटाईदारी के झमेले इन 
सब के ऊपर थे। 


नतीजा यह हुआ कि 'कोसी क्रान्ति" ने साल भर के अन्दर दम तोड़ दिया। 2 अप्रैल 979 को कर्पूरी ठाकुर की 
सरकार का भी पतन हो गया जिसकी वजह से सरकार की जो कुछ भी रुचि इस कार्यक्रम में थी वह समाप्त हो 
गई। 5 जनवरी 982 को पूर्णियाँ के कलक्टर एम.के. दास ने “क्रान्ति” से सम्बन्धित 37 कर्मचारियों की छटनी 
कर के इस योजना का औपचारिक रूप से श्राद्ध कर दिया। 


योजना आयोग द्वारा कोसी परियोजना का मूल्यांकन 977-78 


ध आयोग (4977-78) 
gn NE '£]कोसी तटबन्धौं से होने वाले नफा-नुकसान का एक मूल्यांकन 
मूल्यांकन संस्थान ने ।977-78 में किया। यह मूल्यांकन यह जानने के लिए किया 
गया था कि इन तटबन्धों के निर्माण की वजह से इस इलाके में लोगों की आमदनी और रोजगार पर क्या असर 
पड़ा, जमीन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं? आवागमन की सुविधाओं में कुछ सुधार हो पाया या नहीं?, 
स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में तटबन्धों की क्या भूमिका रही और विकास की प्रक्रियाओं पर उनका क्या असर 
पड़ा? 


अध्ययन दल ने कोसी तटबन्ध वाले इलाकों को 5 हिस्सों में बांटा (चित्र-5.2) (।) तटबन्धों के बीच घिरे गाँव, 
(2) तटबन्धों के बाहर के 5 किलोमीटर दूरी तक के गाँव, (3) तटबन्धों के निचले छोरों के गाँव, (4) वह गाँव जो 
कि 948 की बाढ़ से तबाह हुये थे मगर पहले () से (3) में जिनकी गिनती नहीं होती, और (5) वह गाँव जो 
कि 954 की बाढ़ में फंस गये थे मगर ऊपर के () से (4) के किसी वर्गीकरण में नहीं आते। 


अध्ययन दल ने पाया कि 978 तक 40.32 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके तटबन्धों से ,60,000 हेक्टेयर 
क्षेत्र पर बाढ़ से सुरक्षा मिली है और इनकी वजह से हर साल 6 से ।0 करोड़ रुपये तक होने वाले बाढ़ के नुकसान 
को रोका जा सका है। इससे मछली पालन को बढ़ावा मिला है, संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, नहरों के किनारे 
पेड़ लगाये गये हैं, कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है, आम आदमी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और जमीनों की 
कीमत बढ़ी है। यद्यपि तटबन्धों के रख-रखाव पर सालाना एक करोड़ रुपया खर्च होता है फिर भी इन फायदों 
को देखते हुये यह जरूरी है और वैसे भी तटबन्धों की सुरक्षा के लिए यह किया ही जाना चाहिये। 


कृषि के बारे में दल की रिपोर्ट जरूर चैंकाने वाली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तटबन्ध बनने के 20 साल बाद 


भी खेती के विकास में कोई खास बदलाव नहीं आया जिसकी उम्मीद की गई थी। सबसे मजे की बात थी कि, 
रिपोर्ट के अनुसार, तटबन्धों के बीच खेती का रकबा दुगुना हो गया था जबकि तटबन्ध से लगे बाहर वाले 5 
किलोमीटर के क्षेत्र में जल-जमाव हो गया था और वहाँ फसल का रकबा पहले के मुकाबले कम हो गया था। धान 
की प्रति हेक्टेयर उपज में प्रायः सभी क्षेत्रों में कमी आई थी। तटबन्धों के अन्दर भी धान का रकबा जरूर बढ़ा 
मगर बालू-जमाव के कारण प्रति हेक्टेयर उपज कम हुई। रासायनिक खाद का उपयोग इस इलाके में बहुत कम 
हुआ और प्राकृतिक खाद का उपयोग नहीं के बराबर था। 


बाढ़ सुरक्षा के बारे में दल संतुष्ट था मगर इस समय तक बहुअरवा (98) या हेमपुर (984) वाली घटनायें 
नहीं हुई थीं और आज जैसा जल-जमाव भी नहीं था। फिर भी, यह आश्चर्यजनक है कि डलवा, कुनौली, जमालपुर 
और भटनियाँ जैसी दुर्घटनाओं का कोई हवाला इस रिपोर्ट में कहीं भी नहीं मिलता है। 


पूर्वी कोसी नहर की वर्तमान स्थिति 


कोसी परियोजना में नहरों से बालू की निकासी एक उद्योग की शक्ल में सामने आई। जहाँ एक ओर किसान 
अपने खेतों पर बालू पड़ जाने से और नहर के सुचारु रूप से न चल पाने के कारण परेशान थे वहीं कुछ स्वार्थी 
तत्वों ने नहरों की सफाई में अपना फायदा खोज लिया। ऐसे लोग चाहते थे कि नहरों में बालू जमा हो जिसकी 
सफाई करके वह अपने जखीरे बढ़ा सकें। 


सन 2004 तक पूर्वी कोसी मुख्य नहर में बालू पटा पड़ा था। बीरपुर डिवीजन में जहाँ से यह नहर बराज के उत्तर 
से निकलती है, मुख्य नहर अपनी पूरी गहराई में बालू से भर गई थी। इस बालू को निकालने की कोशिशें भी 
बेकार हो रही थीं और सबसे बड़ी समस्या थी कि बालू को लेकर भी कहाँ जाया जायेगा? इस नहर की प्रवाह 
क्षमता 5,000 घनसेक (लगभग 425 घनमेक) है और यह नहर अपनी चौथाई क्षमता ।00 से 5 घनमेक के 
प्रवाह पर ही लबालब भर जाती थी। बीरपुर डिवीजन के इंजीनियरों का कहना है कि नहर तो अब उनके डिवीजन 
में फुल सप्लाई लेवेल तक बालू से पट चुकी थी अतः अब उसमें ज्यादा पानी देना ही मुमकिन नहीं था। जब तक 
नहर से बालू को नहीं हटाया जायेगा तब तक नहर का उद्धार नहीं हो सकता था और बालू हटाने की सम्भावनाएँ 
नजर नहीं आती थीं। 


2004 के अन्त में पूर्वी कोसी मुख्य नहर के बालू की सफाई के लिए 54 करोड़ रुपयों की लागत से एक बहुत ही 
महत्वाकांक्षी योजना राज्य के जल-संसाधन विभाग द्वारा हाथ में ली गई। इस सफाई का काम 4,000 ट्रैक्टरों के 
माध्यम से मई-जून 2005 तक पूरा कर लिया गया था। इस तरह से कई वर्षो के बाद अब इस नहर से पूरी गहराई 
और पूरी क्षमता के साथ पानी दिया जा सकेगा। नहर की इस सफाई और पानी की पूरी आपूर्ति का भविष्य में 
क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो समय ही बतायेगा पर एक बात जो साफ दिखाई पड़ती है वह यह कि मुख्य नहर के 
दोनों किनारों पर रेत के पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि नहर के दोनों किनारों पर पर्याप्त मात्रा में जमीन 
उपलब्ध थी जिस पर इस रेत को रखा जा सका। स्थानीय किसान बताते हैं कि यह रेत अभी तो उनकी जमीन 
पर नहीं पड़ी है मगर भविष्य में अगर नहर की फिर कभी खुदाई करनी पड़ी तो उनकी जमीनें रेत की चपेट में 
आयेंगी। 


कोसी नहर की बालू की समस्या को समझने के लिये हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। हम पहले पढ़ आये 
हैं कि कोसी के प्रवाह में हर साल इतना बालू आता है कि उससे यदि एक मीटर चौड़ी और एक मीटर ऊँची मेड़ 
बनाई जाय तो वह भूमध्य रेखा के करीब ढाई चक्कर काटेगी। इतना बालू अपने साथ लेकर कोसी जब बीरपुर 
पहुँचती है तो उसके सामने 56 फाटकों वाला एक किलोमीटर से श्यादा लम्बा बराज खड़ा मिलता है। इस पानी 
में से बालू का कुछ हिस्सा बराज के उत्तर में जमा होने लगता है, कुछ हिस्सा जो फाटकों से होते हुये तटबन्धों के 
बीच में पहुँच जाता है उसका कुछ भाग गंगा होते हुये समुद्र की राह पकड़ता है और बाकी नदी की पेटी में जमा 


होने की कोशिश करता है। नदी के पानी का वह हिस्सा जिसे नहरों में प्रवाहित कर दिया जाता है, नहर की 
तलहटी में बालू का जमाव पैदा करता है। कुछ बालू पानी के साथ खेतों तक भी पहुँच जाता है। नहरें ठीक-ठाक 
ढंग से काम कर सकें, इसलिए उनकी तलहटी से समय-समय पर बालू निकालना पड़ता है। 


कोसी परियोजना में नहरों से बालू की निकासी एक उद्योग की शक्ल में सामने आई। जहाँ एक ओर किसान 
अपने खेतों पर बालू पड़ जाने से और नहर के सुचारु रूप से न चल पाने के कारण परेशान थे वहीं कुछ स्वार्थी 
तत्वों ने नहरों की सफाई में अपना फायदा खोज लिया। ऐसे लोग चाहते थे कि नहरों में बालू जमा हो जिसकी 
सफाई करके वह अपने जखीरे बढ़ा सकें। इस तरह जहाँ ए.के. मित्रा और एस.के. जैन जैसे इंजीनियर नहरों के 
संचालन को दुरुस्त करके नहर में बालू की मात्रा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उनका सुझाव था 
कि जब नहर के पानी में बालू की मात्रा अधिक हो जाय तब उसे बन्द कर दिया जाय वहीं निहित स्वार्थ चाहते थे 
कि नहरों में बालू जमा होता रहे। बाद में नहरी पानी से मोटे बालू को अलग करने के लिये एक सिल्ट इजेक्टर 
नहर में लगाया गया मगर उसे भी इन लोगों ने अपनी मौत मरने दिया। सिल्ट इजेक्टर अगर ठीक से काम करता 
तो इनके हितों को चोट पहुँचती। 


कोसी नहर और बालू काण्ड पर बिहार विधान सभा की 50वीं और 53वीं प्राककलन समिति की रिपोर्ट (]972- 
73) में विशेष रूप से चर्चा हुई है। इन दोनों रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद बिहार में एक राजनैतिक बवण्डर चल 
पड़ा था क्योंकि सरकारी धन के दुरुपयोग की बहुत सी घटनाओं को नाम सहित और राशि सहित इन रिपोर्टो में 
जगह मिली थी इस रिपोर्ट में ठेकेदारों के राजनैतिक सम्पर्क सूत्रों का भी जिक्र था। सारी घटनाओं को समेटते 
हुये 53वीं रिपोर्ट कहती है, ''...इस तरह मुख्य पूर्वी कोसी नहर के बीरपुर डिवीजन में तलछट निकासी में राजकीय 
कोष के अपव्यय और अपहरण के कतिपय मामलों का ही उल्लेख किया गया है, यों विशेष छानबीन पर ऐसे 
हजारों उदाहरण इस प्रमण्डल में और मिलेंगे पर समयाभाव के कारण उनकी छानबीन और उनका उल्लेख सम्भव 
नहीं हो सका है। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि ये कुछ अपहरण तो सिर्फ मुख्य नहर की 
तलछट निकासी से सम्बन्धित हैं पर इससे भी ज्यादा लूट के कारनामे तो बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षात्मक कामों 
एवम्‌ राजपुर नहर में राघोपुर प्रमण्डल में किये गये हैं, ऐसी सूचनायें समिति को बीरपुर में यहाँ के जन-प्रतिनिधियों 
के द्वारा प्राप्त हुई है। पर चूँकि लाख प्रयत्न करने के बावजूद विभाग द्वारा राघोपुर प्रमण्डल में की गई डिसिल्टिंग 
अथवा मरम्मत से संबन्धित कागजात समिति को उपलब्ध नहीं कराये जा सके फलतः उनकी छानबीन नहीं हो 
सकी और न ही वहाँ राजकीय कोष के दुरुपयोग का पता ही लगाना सम्भव हो सका है।” 


इस तरह बालू निकासी में काफी अनियमिततायें बरती गई। जो सिल्ट इजेक्टर लगाया गया वह भी जमीन में 
दफन हो गया। इसका व्यावहारिक नुकसान जो हुआ वह यह था कि सिल्ट इजेक्टर का उपयोग करने से नहर की 
प्रवाह क्षमता 2,000 घनसेक (57 घनमेक) घट गई और अब इसकी निर्धारित क्षमता ।3,000 घनसेक (369 
घनमेक) हो गई यानी अनुमान के मुताबिक 2 लाख एकड़ सिंचाई वाला क्षेत्र (लगभग 8,000 हेक्टेयर) अकेले 
सिल्ट इजेक्टर खा गया। वैसे भी बिजली घर के नहर के बीच अवस्थित होने के कारण कभी भी नहर में ।0,000 
घनसेक (283 घनमेक) से ज्यादा पानी दिया नहीं जा सका था। 


एक लंबे समय से जल-संसाधन विभाग संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था और उसके लिए मुख्य नहर को अपने 
मूल रूप में सुरक्षित रख पाना नामुमकिन था। जब मुख्य नहर से ही पानी नहीं दिया जा सके तो शाखा नहरों या 
छोटी नहरों और वितरणियों में पानी कहाँ से दिया जाता? आशा की जाती है कि नहर की खुदाई के बाद, थोड़े 
ही समय के लिए ही सही, मगर परिस्थिति में कुछ सुधार जरूर होगा। हम थोड़े ही समय की बात इसलिए कर 
रहे हैं क्योकि नहर तो जल्दी ही फिर बालू से पट जायेगी। 


नहर में पानी लग जाने से मिर्जापुर में तो नहर अपने आप बाएं किनारे पर टूट गई मगर इसके बावजूद इससे 
नहर के उत्तर की समस्या का समाधान नहीं होता था तो वह लोग काटने आ गये। नहर के दक्षिण में नरपत गंज 
के गढ़िया, खैरा, चन्दा और धनकाही आदि गाँव पड़ते हैं। नहर कटने की स्थिति में यह गाँव पानी के चपेट में 
आते। अब नहर बीच में और उत्तर और दक्षिण के दोनों तरफ के 'युयुत्सु' लोग अपने-अपने हथियारों, लाठी- 
डण्डा और बन्दूकों के साथ आमने-सामने। मगर नहर काट दी गई। 


यह नहर पानी के प्राकृतिक बहाव को सीधे-सीधे काटती है क्योंकि यह लगभग पश्चिम से पूरब की ओर जाती है 
और जमीन का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर दिशा से आने वाला सारा पानी, चाहे वह विभिन्न धारों 
से आता हो या सीधा वर्षा का पानी हो, नहर के उत्तरी भाग में अटक जाता है। धारों का भी पानी उत्तर दिशा में 
फैलता है और नहर पर ही खतरा पहुँचाता है। कभी-कभी नहर टूट भी जाती है और कभी-कभी उत्तर वाले गाँवों 
के लोग, जिन्हें इस अटके हुये पानी से नुकसान पहुँचता है, नहर को काट देते हैं। पूर्वी नहर के इस अटके और 
नहर तोड़ कर निकलते हुये पानी से सुपौल जिले के बसन्तपुर, छातापुर और अररिया जिले के नरपत गंज प्रखण्डों 
के कितने ही गाँव बरसात के मौसम में डूबते उतराते रहते हैं। यह पानी पश्चिम में बिशुनपुर से लेकर बलुआ (पूर्व 
मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का गाँव), चैनपुर, ठुट्टी, मधुरा से लेकर पूरब में बथनाहा तक चोट करता है और जल- 
जमाव की शक्ल में लम्बे समय तक बना रहता है जिससे बरसात के मौसम में डेढ़ दो महीने तक भारी तबाही 
रहती है। 2002 में ठुट्टी के पास धानुक टोली गाँव वालों ने नहर को काट दिया था। यहाँ लोग जानते हैं कि 
सोमवार के दिन कटैया बिजली घर को फरलश करने के लिए नहर बन्द रहती है और उसके पानी का कोई खतरा 
नहीं रहता। इसलिए नहर काटने के लिये सोमवार का दिन ही सबसे उपयुक्त होता है। 


होता यह है कि फुलकाहा थाने (नरपत गंज प्रखण्ड) के लक्ष्मीपुर, मिर्जापुर, मौधरा, रघू टोला, मिलकी डुमरिया, 
नवटोलिया, मंगही और संथाली टोला आदि गाँवों के पानी की निकासी कजरा धार पर बने साइफन से होती है। 
इस साइफन की पेंदी ऊँची है इसलिए यह सारे पानी की निकासी नहीं कर पाता है और वैसे भी इसकी क्षमता 
कम है। नहर में पानी लग जाने से मिर्जापुर में तो नहर अपने आप बाएं किनारे पर टूट गई मगर इसके बावजूद 
इससे नहर के उत्तर की समस्या का समाधान नहीं होता था तो वह लोग काटने आ गये। नहर के दक्षिण में नरपत 
गंज के गढ़िया, खैरा, चन्दा और धनकाही आदि गाँव पड़ते हैं। नहर कटने की स्थिति में यह गाँव पानी के चपेट 
में आते। अब नहर बीच में और उत्तर और दक्षिण के दोनों तरफ के 'युयुत्सु' लोग अपने-अपने हथियारों, लाठी- 
डण्डा और बन्दूकों के साथ आमने-सामने। मगर नहर काट दी गई। मामला मुकदमा हुआ, पंचायत बैठी, 
अफसरान आये तब जा कर कहीं तय हुआ कि केस वापस ले लीजिये, आगे से नहीं काटेंगे। 


चन्दा गाँव में कोसी प्रोजेक्ट की एक कॉलोनी है जहाँ उनका स्टाफ रहता है। नहर कटने के बाद नहर का 
ओवरसियर घटना स्थल पर पहुँचा तो दक्षिण के गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया, गाली-गलौज की और एक घर में 
ले जा कर बन्द कर दिया। बाद में उसे कोसी प्रोजेक्ट वाले छुड़ा कर ले गये। इन गाँवों के लोग कई साल से नहर 
में एक स्लुइस गेट लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें नहर काटना न पड़े मगर इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं 
हो रही है। सुरसर धार का पानी भी निकलने में इसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। जहाँ यह धार मुख्य नहर को 
पार करती है वहीं पास के मंगटी गांव के लोग बरसात में रहने के लिये कोसी प्रोजेक्ट की बथनाहा कॉलोनी में 
चले जाते है और बाकी लोग माल-मवेशी के साथ नहर पर। पूर्वी कोसी मुख्य नहर का कमोबेश पूरी लम्बाई में 
यही किस्सा है। नहर एक जगह टूटी या कटी तो उसके आगे की सिंचाई तो अपने आप बन्द हो जायेगी। वैसे भी 
खरीफ के मौसम में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। 


नहर के उत्तरी किनारे पर अब (2006) जो रेत के टीले बने हैं वह आज के मुकाबले उत्तर की ओर से आने वाले 
वर्षा के पानी को ज्यादा मात्रा में और ज्यादा गहराई में अटका कर रखेंगे जिससे नहर के उत्तर वाले इलाकों में 
जल-जमाव की समस्या ज्यादा गंभीर होगी। नहर की खुदाई हो जाने पर भी इस तरह की झगड़े-झंझट की 
घटनाओं में कोई कमी नहीं आयेगी क्योंकि अब तो नहर के बांध पहले से भी ज्यादा ऊँचे हो गये हैं। यह भी बड़ी 


अजीब बात है कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर की खुदाई में 54 करोड़ रुपये का केवल मिट्टी का काम हुआ और 
स्थानीय मजदूरों को मजदूरी के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला। 


कटैया पन-बिजली घर के पुनरुद्धार के लिए जापान के इंजीनियरों की एक टीम ने दिसम्बर 2003 में इस बिजली 
घर का एक दौरा किया था। इस समय तक इस बिजली घर की क्षमता घट कर ॥ मेगावाट के निचले स्तर पर 
पहुँच गई थी। जापानी इंजीनियरों ने आश्वासन दिया कि बिजली घर की उत्पादन क्षमता को 20 मेगावाट तक 
वापस पहुँचा दिया जायेगा। इस यात्रा से यह उम्मीद बंधी थी कि सरकार इस बिजली घर की बदहाली के प्रति 
सचेष्ट है मगर इस यात्रा के बाद फिर कुछ सुनने में नहीं आया। 


लोग क्या कहते हैं? 


हमें न तो इस नहर से कोई फायदा है और न ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। हमारी खेती में नहर का 
कोई योगदान नहीं है। सरकार के पटवन टैक्स को हम अपने खर्चे में गिन लेते हैं। जैसे खाद, बीज, डीजल पर 
खर्च है वैसे ही यह पटवन टैक्स भी है। कौन झमेला मोल लेगा, परची आती है जाकर पैसा जमा कर देते हैं। 
जितने का टैक्स बचायेंगे उससे ज्यादा का खर्च भाग-दौड़ और घूस-घास में चला जायेगा। 


जब मुख्य नहर खस्ताहाल है तो बाकी जगह का क्या होता होगा उस पर एक नजर डालते हैं। मिश्री लाल सिंह 
(76), गारम नाथपुर, प्रखण्ड नरपतगंज, जि. अररिया-मुरलीगंज शाखा नहर के कमाण्ड क्षेत्र में इनका खेत पड़ता 
है। कहते हैं, “... खेती होती है मगर इस नहर से कहाँ होती है? 5 साल से पानी नहीं आया। हम तो रोपनी भी 
बोरिंग की मदद से करते हैं। 25 से ज्यादा बोरिंग है हमारे गांव में, बाँस बोरिंग भी है-तीन साल तक चल जाती 
है। आज से ।0 साल पहले तक नहर में पानी आता था मगर वह तब भी खरीफ के मौसम में ही आता था। गेहूँ 
में तो खैर कभी नहीं आया। बगल में बुच्चा माइनर है जिसमें, क्या रबी और क्या खरीफ, पानी कभी आया ही 
नहीं। उप-शाखा नहर, माइनर, वितरणी सब बालू से पटी पड़ी है, कहाँ से पानी आयेगा? पहले हम लोग घेर-घार 
कर पानी रोक लेते थे, अब पानी हो तब तो घेरें। 75 रुपया एक एकड़ का लगता है सिंचाई का जो कि होती नहीं 
हैं। खेत पटे या न पटे, परची आ जाती है। पैसा इसलिए जमा कर देना पड़ता है कि पूरी गाँव के सामने बन्दूक के 
कुन्दे से मार कौन खायेगा? पैसा जाता है मगर इज्जत तो बची रहती है। हम लोगों ने कितनी बार सर्किल 
इन्सपेक्टर से कहा तो वह कहता है कि अमीन से कहिये। अमीन के पास जाते हैं तो कहता है कि ऊपर से आर्डर 
है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। गरीब आदमी हैं, कहाँ तक लड़ेंगे? चुपचाप जमा कर देते हैं।” 


कुछ इसी तरह की बात बताते हैं ग्राम मझवा, पो. सरसी, जिला-पूर्णयाँ के श्यामानन्द गोस्वामी। उनके गाँव की 
नहर कुरसेला उप-नहर के बरकोना फाटक से निकलती है। इस नहर से पहले कभी आखिरी छोर तक सिंचाई हो 
जाया करती थी। 5-6 साल से बन्द है। अब जो कुछ सिंचाई होती है वह 'इंजन' से होती है। नहर है मगर या तो 
टूटी हुई है या जाम हो गई है और उसका मुहाना बन्द है, इसलिए पानी नहीं आता है। जिसका गाँव बड़ी नहर से 
लगा हुआ है शायद उसे पानी मिलता हो। ''हमें न तो इस नहर से कोई फायदा है और न ही हमें इसके बारे में 
कोई जानकारी है। हमारी खेती में नहर का कोई योगदान नहीं है। सरकार के पटवन टैक्स को हम अपने खर्चे में 
गिन लेते हैं। जैसे खाद, बीज, डीजल पर खर्च है वैसे ही यह पटवन टैक्स भी है। कौन झमेला मोल लेगा, परची 
आती है जाकर पैसा जमा कर देते हैं। जितने का टैक्स बचायेंगे उससे ज्यादा का खर्च भाग-दौड़ और घूस-घास 

में चला जायेगा।'” 


सिंचाई के टैक्स को लेकर किसानों को बड़ी तकलीफ है। न सिर्फ उन्हें न किये गये काम के एवज में पैसा जमा 
करना पड़ता है बल्कि रेवेन्यू कर्मचारी/अफसर और पुलिस की धौंस ऊपर से बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसा ही 
किस्सा है रजनी बभनगामा गाँव का जो कि मधेपुरा जिले के बिहारी गंज प्रखण्ड में पड़ता है और जानकी नगर 
ब्रांच कैनाल के कमान क्षेत्र में आता है। गाँव के लोग बताते हैं कि “सिंचाई टैक्स के निर्धारण का काम सर्किल 


इन्सपेक्टर का है। यह काम वह अपने घर या दफ्तर में बैठ कर करता है, वहीं से वह हमारा खसरा और खतियान 
तय करता है। वहीं से वह अमीन को हिदायत देता है कि वह हमारी सिंचाई का रकबा तय करे। अमीन भी यह 
काम घर बैठ कर ही करता है। उसे यह मालूम है कि जब से सिंचाई शुरू हुई तब से अब तक का रकबा क्या है, 
उसी में वह अपनी मर्जी के मुताबिक रकबा भर देता है। इस बीच अगर जमीन बिक भी गई हो तो नोटिस पुराने 
मालिक के नाम पर ही जाता है क्योंकि अमीन या सर्किल इन्स्पेक्टर को इस बात का पता तब लगेगा जब जमीन 
का मालिक उसके पास शिकायत लेकर आयेगा। सरकारी कर्मचारी तो नवाब हैं उन्हें इन छोटी मोटी बातों से क्या 
मतलब है? 


जहाँ किसानों की परेशानियों का कोई अन्त नहीं है वहाँ सरकार कया करती है वह देखने लायक है, “'...वर्ष 
99-92 के पूर्व जहाँ कर की वसूली निर्धारित लक्ष्य तक भी नहीं हो पाती थी, वहीं वर्ष ।99-92 से लगातार 
995-96 में अधिक वसूली का मापदण्ड स्थापित किया गया है जो राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावशाली 
बनाने का प्रतिफल है।”' यानी राजस्व प्रशासन प्रभावशाली बनेगा तो किसान सरकार के बोगस बिलों का भुगतान 
करने पर मजबूर किये जायेंगे। जल संसाधन विभाग का सिंचाई शुल्क जमा करने की मुहिम किसी भी मायने में 
एमरजेन्सी के दौरान नसबन्दी कार्यक्रम चलाये जाने से कम नहीं है। दोनों ही मामलों में सरकार अपनी पीठ खुद 
थपथपाती रही है। जो सिंचाई शुल्क सरकार किसानों की छाती पर चढ़ कर वसूलती है उसकी लागत क्या है वह 
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की ।996 (मार्च) की रिपोर्ट से पता लगता है। रिपोर्ट लिखती है कि, 
“ ..सिंचाई शुल्क का निर्धारण एवं संग्रह निदेशालय (राजस्व) को सुपुर्द किया गया था। निदेशालय में 8 
प्रमण्डलों के संचालन के लिये 5 उप-समाहर्ता तथा 3,540 अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। लेखा परीक्षा से यह पता 
चला कि 99-92 से 995-96 के दौरान इस निदेशालय द्वारा संग्रही सिंचाई शुल्क कुल जमा-योग बकाये 
00.08 करोड़ रुपये के विरु( सिर्फ 39.23 करोड़ रुपये (अधिशेष 28.05 करोड़ रुपये तथा चालू .0 करोड़ 
रुपये) था। उसी समय के दौरान निदेशालय की स्थापना लागत 77.2 करोड़ रुपये थी।'' यानी वसूल हुआ 
39.23 करोड़ रुपया और सरकार के अमले पर खर्च हुआ 77.2 करोड़ रुपये। यह पैसा भी मिश्री लाल सिंह 
जैसे गरीब किसानों से जबरन वसूल किया गया। बड़े किसानों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यह पैसा जमा 
नहीं किया। कोसी परियोजना में वसूली की बदहाली पर एक पुस्तक लिखी जा चुकी है जो अन्यत्र उपलब्ध है। 


बात केवल टैक्स वसूली में खर्च हुये पैसे और उससे होने वाली आमदनी पर टिकी रह जाय तो भी गनीमत है यहाँ 
तो कोसी परियोजना (पूर्वी मुख्य नहर) जैसे इंजीनयरिंग प्रकल्प में वास्तविक काम पर हुये खर्च और सरकारी 
अमले पर हुये खर्च की जो बदनुमा तस्वीर है, वह भी सामने है। देखें तालिका-5.2 


तालिका-5.2 


कोसी नहर पर विगत कुछ वर्षो में हु 


जाहिर है जहाँ किसान बन्दूक के कुन्दों की मार खा रहे थे और उनके बैल खोले जा रहे थे वहाँ पूर्वी कोसी मुख्य 
नहर से सम्बद्ध इंजीनियर, अफसर और कर्मचारी घर बैठे तनख़्वाह पा रहे थे क्योंकि काम पर तो कथित वर्षों में 
एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। 


अकर्मण्यता और बुरे नियोजन का एक अजीब सम्मिश्रण है कोसी पूर्वी मुख्य नहर। संसाधनों की कमी इसके 
दुःप्रभाव को मजबूत करती है। इस नहर के पूरे कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी रुक जाइये तो कोई न कोई किसान 
अपनी बरबादी की दास्तान सुनाने को मिल जायेगा। सहरसा, सुपौल मार्ग पर सुपौल से लगभग 8 किलोमीटर 
दक्षिण थलहा के पास सहरसा उप-शाखा नहर की एक वितरणी गुजरती है। इस नहर में सिर्फ भादों महीनें में 
पानी आता है, बाकी सारे साल नहर सूखी। पानी जब चाहिये तो पानी नदारद और जब पूरा इलाका बाढ़ में डूबा 
हो तो नहर से जितना चाहिये उतना पानी निकाल लीजिये। 


इसी तरह सुपौल से भेलाही तक नहर के दाहिनी ओर मरिचा चौर की जमीन पड़ती है। करीबन 280 हेक्टेयर का 
रकबा इस चौर का होगा। बरसात के मौसम में सहरसा-सुपौल मार्ग और नहर के बीच चार फीट पानी लग जाता 
है जिसकी वजह से मेन रोड से लेकर मरिचा तक का धान खत्म हो जाता है और रबी की सम्भावना भी नहीं 
रहती। जबसे लोगों को गरमा धान के बारे में जानकारी हुई तब से कुछ गरमा धान होने लगा है- “चिड़िया को 
खिलाने भर” वह भी तब अगर आषाढ़ में पानी न लगे वरना सब डूब जायेगा। नहर बनने के पहले धान, गेहूँ, 
मूंगफली, मूंग और मकई आदि सब कुछ पैदा होता था। मगर नहर ने चौर का निर्माण कर दिया। इन गाँवों के 
लोगों ने कितने छोटे-बड़े नेताओं के यहाँ अदब से सिर नहीं झुकाया? पर किसान की कौन सुनता है? एक बार 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी तरह पसीजे तो एक नाला पानी की निकासी के लिये बनवा दिया, कुछ दिनों में 
वह भी जाम होकर पट गया उसके बाद सब शान्ति है। 


यही स्थिति मधेपुरा ब्रान्च कैनाल में भी है। इस नहर में भी पानी नहीं आता, परची आती है। गाँव वालों का मानना 
है कि कुछ साल पहले तक मधेपुरा प्रखण्ड के पिठाही, बिरनियाँ चकला, सिरपुर और गढ़िया आदि गाँवों के उत्तर 
में या तो किसान जल-जमाव के चलते नहर काट देते होंगे या नहर छेक कर पानी ले लेते होगें जिसकी वजह से 
यहाँ पानी नहीं आता। उनकी यह भी शिकायत है कि नहर अगर कहीं टूट जाती है तो कर्मचारी जा कर खुद उसे 
और ज्यादा कटवा देता है जिससे मरम्मत में उसकी आमदनी हो सके। 


सरकारी लोग अपनी रिपोर्टों में चाहे कुछ लिखते हों क्योंकि उन्हें कोई देखने नहीं जाता मगर नहरों की वस्तुस्थिति 
यही है और यह स्थिति किसी भी मापदण्ड से सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। 


अध्याय -6 पश्चिमी कोसी नहर 


पश्चिमी कोसी नहर 


पृष्ठभूमि 


बारिश के अनियमित होने के कारण सिंचाई की जरूरत पड़ती है और इस इलाके में धान की फसल के लिए 
हथिया नक्षत्र का पानी बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के निर्माण और 
कमला आदि नदियों पर तटबन्ध के निर्माण के बाद यह इलाका बाढ़ से मुक्त होने वाला था जिस वजह से यहाँ 
सिंचाई की जरूरत पड़ती। 


953 वाली कोसी परियोजना के प्रस्ताव में पश्चिमी कोसी नहर का कोई जिक्र नहीं था। शुरू-शुरू में परियोजना 
के जो नक्शे प्रकाशित किये गये थे उनमें भी पश्चिमी कोसी नहर या उसके हेड-वर्क्स का कोई स्थान नहीं था। फिर 
भी जब बीरपुर के पास कोसी पर 950 के दशक के अन्त में बराज का निर्माण शुरू हुआ तब इस उम्मीद में कि 
भविष्य में कभी पश्चिमी नहर बनाने की योजना बने तो कोई दिक्कत न हो तब इस बराज के साथ ही पश्चिमी 
कोसी नहर के हेड-वर्कर्स के निर्माण का काम हाथ में लिया गया और बराज के साथ ही 963 में इसका निर्माण 
कार्य पूरा कर लिया गया था। नहर के हेड-वर्क्स की साइट नेपाल में थी और नेपाल के साथ बिना किसी प्रचारित 
राजीनामें के ही, लगता है, इसका निर्माण हुआ। दिलचस्प बात यह थी कि सारी अनिश्चितताओं के बावजूद इस 
नहर का शिलान्यास जगजीवन राम, तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री, ने 957 में आम-चुनाव के ठीक पहले कर दिया 
था। इस शिलान्यास की वजह से मधुबनी और दरभंगा (उस समय संयुक्त दरभंगा जिला) जिलों के किसानों में 
सिंचाई के लिए आशा का संचार हुआ। पूर्वी कोसी मुख्य नहर 953 वाली कोसी परियोजना का हिस्सा थी और 
यह नहर अपने हेड-वर्क्स सहित पूरी की पूरी भारतीय जमीन पर बनने वाली थी। इसलिए पूर्वी नहर के निर्माण 
के लिए न तो कोई पैसे की कमी थी और न ही इस निर्माण के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत थी। 
परियोजना के इस हिस्से पर काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था। 


पश्चिमी कोसी नहर का औचित्य 


पश्चिमी कोसी नहर के साथ परिस्थितियाँ पूर्वी कोसी मुख्य नहर के मुकाबले एकदम अलग थीं। कोसी बराज 
भारत-नेपाल सीमा से शुरू होकर पूरी तरह से नेपाल में बना हुआ है। इस बराज से लगा हुआ नदी के दाहिने 
किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर का हेड-वर्क्स है और यह स्थान नेपाल में पड़ता है। जिस तरह पूर्व में पूर्णियाँ और 
सहरसा में पूर्वी नहर से सिंचाई होने जा रही थी, उसी तरह की संभावनाएं पश्चिम में दरभंगा और मधुबनी के लिए 
भी दिखाई पड़ती थीं। पश्चिमी कोसी नहर की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों जिलों का सम्मिलित 
्षेत्रपफल 5,780 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से अधिकांश पर खेती होती है। यहाँ की औसत वर्षा दरभंगा में 
43 मिलीमीटर और मधुबनी में ।289 मिलीमीटर है जो जो कि धान की फसल के लिए काफी अच्छी मानी 
जाती है मगर जब इसे बारिश की समयानुकूलता की शक्ल में देखा जाय तो एक दूसरी ही तस्वीर उभरती है, ऐसा 
कोसी परियोजना का मानना है। 


बारिश के अनियमित होने के कारण सिंचाई की जरूरत पड़ती है और इस इलाके में धान की फसल के लिए 
हथिया नक्षत्र (अक्टूबर) का पानी बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के निर्माण 
और कमला आदि नदियों पर तटबन्ध के निर्माण के बाद यह इलाका बाढ़ से मुक्त होने वाला था जिस वजह से 
यहाँ सिंचाई की जरूरत पड़ती। एक तीसरा कारण जिसने पश्चिमी कोसी नहर को आगे बढ़ाने में मदद की वह 


यह था कि अक्टूबर माह में कोसी का औसत प्रवाह 870 घनमेक (30,700 क्यूसेक) रहता है और पूर्वी कोसी 
मुख्य नहर में उसकी जरूरत का पूरा पानी 480 घनमेक (7,000 क्यूसेक) डाल देने के बाद भी इतना पानी 
बच जाता है कि पश्चिमी कोसी तटबन्ध से बाढ़ से सुरक्षित इलाकों में, और उसके आगे भी, सिंचाई हो सके। 


एक और कारण जो पश्चिमी कोसी नहर के पक्ष में जाता था वह यह था कि दरभंगा जिले के उपलब्ध रिकार्डो से 
पता लगता था कि 9 से लेकर 957 के 47 वर्षों में से 8 वर्षो में धान की बुआई के समय, 9 वर्षों में रोपनी 
के समय और 20 वर्षाँ में हथिया नक्षत्र की बारिश न होने की वजह से खरीफ की फसल को नुकसान पहुँचा। 
परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अगर सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था होती तो साल-दर-साल इस इलाके 
में फसल न मारी जाती। पानी की इसी जरूरत और उपलब्धि ने पश्चिमी कोसी नहर योजना को जन्म दिया। 
नेपाल में भारदह के पास बनने वाले नहर के हेड-वर्क्स से ठीक ही इस क्षेत्र की जनता में आशा की एक नई 
किरण जगी। 


नहर निर्माण में नेपाल की रजामन्दी जरूरी 


Ml यह लोग पूर्वी कोसी मुख्य नहर के कमान में बस वगो जैसे खुशनसी 
| थे। नहर का प्रस्ताव था उसके अनुसार हेड-वर्क्स समेत नहर की पहली 35.3 किलोमीटर की 


लम्बाई नेपाल में पड़ती थी। इसलिए संसाधन और नीयत दोनों के बावजूद भारत सरकार यह नहर तब तक नहीं 


बना सकती थी जब तक कि नेपाल सरकार इस बात की इजाजत न दे दे। अंतर्राष्ट्रीय मसला होने के कारण यह 
काम केन्द्रीय सरकार को करना था। यहीं से नहर के काम में राजनीति ने प्रवेश किया और उसका चुनावी इस्तेमाल 
शुरू हो गया। यही कारण था कि पफरवरी ।957 में आम चुनाव से ठीक पहले, जबकि कोसी पर बराज के काम 
में भी हाथ नहीं लगा था, नहर या हेड-वर्क्स की तो बात ही अलग थी, तभी जगजीवन राम ने पश्चिमी कोसी नहर 
का शिलान्यास कर दिया। बराज और पूर्वी कोसी मुख्य नहर के हेड-वर्क्स के काम में हाथ 959 में लगा। 


अब जब नदी के उस पार, पूरब में, कोसी मुख्य नहर पर काम में हाथ लगा तब पश्चिमी कोसी नहर के क्षेत्र के 
लोगों में निराशा बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि उनकी नहर छलावा है और सरकार ने इसे छोड़ दिया है। राधानन्दन 
झा के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह ने बिहार विधान सभा को बताया (960) कि, “यह 
रेगुलेटर ...कोसी बैराज का एक अंग है और बैराज के साथ ही बनेगा। यह रेगुलेटर प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर 
में पानी ले जाने के लिए है।'” बिहार सरकार की तरफ से बोलते हुये अम्बिका सिंह ने सबको आश्वस्त किया कि 
पश्चिमी कोसी नहर के बारे में भ्रान्तियाँ फैल रही हैं कि इस योजना का परित्याग कर दिया गया है। उन्होंने बताया 
कि हेड रेगुलेटर बन रहा है और आगे के काम की योजना बनाने के लिए एक डिवीजन भी खोल दिया गया है 
और दुहराया कि सरकार ने योजना को छोड़ा नहीं है। ऐसा ही एक आश्वासन राज्य के उप-मंत्री देव नारायण 
यादव ने भी दिया। राज्य के भूतपूर्व सिंचाई मंत्री राम चरित्तर सिंह का कहना था कि पश्चिमी कोसी नहर मूल 
कोसी योजना का अंग थी और राज्य की ढुलमुल नीतियों के कारण उस पर काम नहीं हो रहा है जबकि ललित 
नारायण मिश्र का मानना था कि सर्वेक्षण और अनुसंधान के पूरा न हो पाने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा 
है। इस तरह जितने मुंह थे उतनी तरह की बातें नहर के बारे में कही जाती थीं। ।8 जून 96 को सकरी में नहर 
का एक बार फिर शिलान्यास डॉ. श्रीकृष्ण सिंह ने कर दिया और अपने आश्वासन को दुहराया कि नहर जरूर 
बनेगी। 


962 आते-आते चीन-भारत युद्ध के कारण आपातस्थिति लगी हुई थी मगर इसी बीच पफरवरी 962 में 
तत्कालीन मुख्यमंत्री पंबिनोदानन्द झा ने बरदेपुर (मधुबनी) में पश्चिमी कोसी नहर का एक और चुनावी शिलान्यास 
ठोंक दिया। तसल्ली की बात यही थी कि तब तक सरकारी फाइलों में योजना अपना स्वरूप अख्तियार करने 
लगी थी। इसी साल आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि 3.49 करोड़ रुपयों की लागत से यह नहर 
बनाई जायेगी जिससे नेपाल में 9,300 हेक्टेयर (23,000 एकड़) और भारत में 2,63,000 हेक्टेयर (6 लाख 
50 हजार एकड़) जमीन पर सिंचाई की जा सकेगी। बहु-मौसमी खेती करने पर यह क्षेत्र क्रमशः नेपाल में 70,500 
हेक्टेयर और भारत में 3,25,000 हेक्टेयर (8 लाख 3 हजार एकड़) बैठता था। इस घोषणा के बाद अभी तक 
सरकार को सिर्फ नेपाल की सहमति की जरूरत थी मगर अब नहर बनाने के लिए साढ़े तेरह करोड़ रुपयों का 
इंतजाम भी उसे करना था। युद्ध के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो चुकी थी और केन्द्र सरकार चाहती 
थी कि फिलहाल योजना के क्रियान्वयन के लिए उस पर दबाव न डाला जाय। इस तरह बिहार सरकार को कुछ 
राहत जरूर मिल गई मगर यह स्थिति ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रही। 


इधर लोगों का इन्तजार अब आक्रोश की शक्ल लेने लगा था। जनवरी 965 में दरभंगा में ।,000 लोग सामूहिक 
भूख हड़ताल पर बैठे और 8 मार्च 965 को एक बहुत बड़ा जलूस पश्चिमी कोसी नहर की मांग को लेकर निकाला 
गया। राज कुमार पूर्वे ने बिहार विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा कि, “इसी सदन में महामहिम 
राज्यपाल के भाषण का जवाब देते हुये मंत्री जी ने कहा था कि पश्चिमी कोसी नहर के सम्बन्ध में नेपाल से 
ऐग्रिमेन्ट हो गया है। उसके बाद सिंचाई मंत्री ने कहा कि अभी एग्रिमेन्ट नहीं हुआ है, बात चल रही है, जल्दी होने 
वाला है। इसके लिए 956 से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन काम नहीं हुआ है। यह सारे दरभंगा जिले की 
जनता का सवाल है। 957 में केन्द्रीय मंत्री जगजीवन राम ने इसका उद्धाटन किया था, फिर श्रीकृष्ण सिंह ने 
सकरी में 96 में इसका उद्धाटन किया ...962 में चुनाव के दस दिन पहले ...बिनोदानन्द झा ने इसका 
शिलान्यास किया ...अब मालूम हुआ है कि इसका शिलान्यास (एक बार फिर) श्री लाल बहादुर शास्त्री करेंगे। 
...आप वहाँ की जनता को बारबार गलतफहमी में नहीं रख सकते। हम जानते हैं कि इस आन्दोलन को रोकने के 
लिए 9-8|॥7 (9-बिहार सैन्य वाहिनी-ले.) की सहायता लेंगे मगर इससे यह मसला हल नहीं होगा।” 


नेपाल द्वारा कुछ शर्तों के साथ योजना की डिजाइन तैयार करने के लिए जरूरी स्वीकृति 965 में मिल गई और 
सचमुच एक बार फिर 24 अप्रैल 965 को पश्चिमी कोसी नहर का शिलान्यास भारदह के पास तत्कालीन 
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया। नेपाल के साथ भारत सरकार का एक संशोधित समझौता 9 दिसम्बर 
966 को हुआ और नेपाल सरकार की मांग पर पश्चिमी कोसी नहर की एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट ॥ 
जुलाई 968 को काठमांडू भेजी गई। 


भारत की अपनी जमीन पर डगमारा बराज का प्रस्ताव 


बिहार से सर्वेक्षण की रिपोर्ट अक्टूबर 967 में केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग को भेज दी गई थी जिसे उन्होंने 
विदेश मंत्रालय को अप्रैल 968 में अग्रसारित कर दिया था। इस प्रस्ताव को संक्षिप्त रूप में नेपाल सरकार को 
भेज दिया गया। उन्होंने, जाहिर था, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी जो कि एक साल पहले भेज दी गई थी। इसके 
बाद राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की तरफ से किसी ने भी यह जरूरी नहीं समझा कि वह नेपाल जा कर 
कोई बातचीत करे या उनको अगर कहीं दिक्कत है तो उसका हल खोजने की कोशिश करे। 


संशोधित समझौते के इसी साल (966) में केन्द्र ने कंवर सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और 
उससे कोसी परियोजना के सुचारु रूप से काम करने की दिशा में सिफारिशें मांगी। इस समिति के गठन के पीछे 
भारत सरकार की क्या मंशा थी यह तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता पर इतना जरूर था कि 963 में डलवा में 
पश्चिमी कोसी तटबन्ध के टूटने और उसके बाद कुनौली में तटबन्धों पर लगातार बढ़ते दबाव ने सरकार को चिन्तित 
कर रखा था। इसकी दूसरी वजह नेपाल द्वारा पश्चिमी कोसी नहर योजना की स्वीकृति मिलने में होने वाली देर 
तथा उसके चलते उभरते हुये जनता और राजनीतिज्ञों के विक्षोभ को शान्त करने की नीयत जरूर रही होगी। 
कंवर सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट 966 में ही प्रस्तुत की और उसमें मुख्यतः निम्नलिखित सिफारिशें की गई 
थीं। (4) भीमनगर बराज से 23 किमी. नीचे डगमारा में एक बराज का निर्माण कर के नदी के प्रवाह को नियंत्रित 
किया जाय, (2) नदी की ट्रेनिंग के काम हाथ में लिए जायेँ। (3) नदी के प्रवाह को नियमित करने के लिए ड्रेजिंग 
और बण्डालिंग की व्यवस्था की जाय। (4) बाढ़ चेतावनी की व्यवस्था विकसित की जाय और (5) बड़े पैमाने पर 
भूमि संरक्षण का काम किया जाय। 


इन सिफारिशों में डगमारा बराज का सीधा सम्बन्ध पश्चिमी कोसी नहर से था। यदि नेपाल से भारदह होकर पश्चिमी 
कोसी नहर निकालने पर सहमति नहीं हो पाती है तो भीमनगर बराज से 23 किलोमीटर नीचे पूरी तरह से भारतीय 
भू-भाग में प्रस्तावित डगमारा बराज से यह नहर निकाली जा सकती थी। 


डगमारा बराज और राजनैतिक उठा-पटक 


उधर नेपाल को भेजे गये परियोजना प्रस्ताव पर लम्बे समय तक ख़ामोशी छाई रही और इधर केन्द्रीय सिंचाई 
मंत्री डॉ. के. एल. राव ने ।2 जुलाई, ।967 को लोकसभा को बताया कि, “... दूसरी बराज का जहाँ तक सवाल 
है तो मॉडल टेस्ट में यह पाया गया कि हनुमान नगर से लेकर डलवा तक के इलाकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते 
हुये यही बेहतर होगा कि इस बराज का निर्माण न किया जाय। मॉडल टेस्ट से तो यही पता लगता है।''यही बात 
उन्होंने लोकसभा में एक बार फिर 27 जुलाई 967 को दुहराई। उनका कहना था कि डगमारा बराज से पश्चिमी 
कोसी नहर निकालने पर नहर का सिंचाई वाला क्षेत्र घट कर आधा रह जायेगा और फायदे को देखते हुये 
परियोजना की लागत बहुत ज्यादा हो जायेगी। लेकिन डगमारा बराज का निर्माण अगर मजबूरन करना पड़ जाय 
तब अलग बात है। डॉ.के.एल.राव के इन बयानों से बिहार के अधिकांश राजनीतिज्ञ खुश नहीं थे। सांसद भेगेन्द्र 


झा ने तो उन पर बिना किसी लाग-लपेट के यह इल्जाम लगाया कि राव साहब पहले डगमारा बराज के पक्षधर 
थे मगर जब 967 के चुनावों में राज्य में उनकी पार्टी की हार हो गई और विपक्ष सत्ता पर काबिज हो गया है 
तबसे उनकी राय बदल गई है। अब वह राज्य सरकार के अनुरोध को भी ठुकरा रहे हैं। 


भोगेन्द्र झा का गुस्सा इतने पर ही शान्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत हंगामें के बाद सरकार ने यह तय किया 
कि नेपाल और भारत के इंजीनियर मिल कर नहर का सर्वे करें। जून में यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया मगर 
रिपोर्ट दिसम्बर तक नहीं भेजी गई। नेपाल को जब रिपोर्ट ही नहीं भेजी जायगी तो वह सहमति किस चीज पर 
जतायेंगे? ““इस तरह की उपेक्षा वृत्ति से काम नहीं चलेगा। मैं कहूँगा कि जो इसके लिए जिम्मेवार है उनको जेल 
में होना चाहिये। सिंचाई मंत्री को जेल में होना चाहिये।” बिना नाम लिए भोगेन्द्र झा ने सिंचाई मंत्री (डॉ. के.एल 
राव) का स्थान निर्धारित कर दिया था। 


विधायक रसिक लाल यादव का आक्रोश अलग किस्म का था। वह मानते थे कि, ''इस विभाग के मंत्री, राज्य- 
मंत्री और प्रशासक महोदय वाकचातुरी में प्रसिद्ध हैं। आप का कहना होता है कि इसका सम्बन्ध नेपाल से है। मैं 
आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या गंडक योजना का सम्बन्ध नेपाल से नहीं था? उनकी समस्या कैसे हल हो गई? 
पूर्वी नहर का काम 954-55 में शुरू हो गया था और 0-4 वर्ष बीत जाने पर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। 
भले ही आप जनता का काम न करें, कम से कम हमारे शास्त्री जी के नाम पर कलंक नहीं लगावें।” 


इसी बीच हरिनाथ मिश्र (969) ने केन्द्र में अपनी ही पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह ''नई 
दिल्ली में बैठे हुये कुछ कांग्रेसी बॉसेज के हुकुम से इस अनाथ पश्चिमी कोसी नहर की हत्या हुआ चाहती है।'” 
उनका कहना था कि 967 में केन्द्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि नहर का निर्माण शीघ्र किया जायगा 
मगर 22 महीने बीतने के बाद भी पश्चिमी कोसी नहर का स्थान रसातल में ही बना हुआ था। बिहार से सर्वेक्षण 
की रिपोर्ट अक्टूबर 967 में केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग को भेज दी गई थी जिसे उन्होंने विदेश मंत्रालय 
को अप्रैल 968 में अग्रसारित कर दिया था। इस प्रस्ताव को संक्षिप्त रूप में नेपाल सरकार को भेज दिया गया। 
उन्होंने, जाहिर था, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी जो कि एक साल पहले भेज दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार 
या केन्द्र सरकार की तरफ से किसी ने भी यह जरूरी नहीं समझा कि वह नेपाल जा कर कोई बातचीत करे या 
उनको अगर कहीं दिक्कत है तो उसका हल खोजने की कोशिश करे। सरकार ने अपनी तरफ से भले ही कुछ 
नहीं किया मगर उसे आम जनता से यह उम्मीद जरूर थी कि वह मान ले कि नेपाल की रजामन्दी नहीं मिलने से 
योजना में हाथ लगाना मुश्किल हो रहा था। 


डॉ. राव पर इसी तरह के आरोप बिहार विधान सभा में भी लगे। महावीर प्रसाद (28 मई 970) ने आरोप लगाया 
कि, “...सिर्फ एक व्यक्ति के कारण यह काम नहीं हुआ ...अगर यह काम पहले होता तो यह स्थिति नहीं होती 
यानी आज जिस स्थिति में हम हैं। अगर यह काम अब होता तो श्री के.एल. राव सोचते हैं कि इसके लिए वे दोषी 
ठहराये जायेंगे। अपनी गलती को छिपाने के लिए वे डगमारा के विरोध में हैं।” यही आरोप बैद्यनाथ प्रसाद मेहता 
ने भी लगाया (2 जून 97), “... दूसरी टेकनिकल कमिटी ने अनुशंसा की है कि डगमारा बराज होना चाहिये 
लेकिन खेद का विषय है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री श्री के.एल. राव के इशारे पर जो सी.डब्लू.पी.सी. के 
चेयरमैन है इसमें बाधा डाल रहे हैं।” 


बात केवल डॉ. के.एल. राव के नकारात्मक रुख तक नहीं टिकी। पार्टियों के आपसी आरोप-प्रत्यारोप भी उछाले 
गये। कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि, “पश्चिमी कोसी नहर निर्माण का इतिहास कांग्रेस सरकार के 
विश्वासघात और धोखेबाजी का इतिहास है। मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बिलकुल तौल कर कर रहा हूँ 
और सोच विचार कर कर रहा हूँ,” तो इस पर पलटवार किया बिलट पासवान ने, “पश्चिमी कोसी नहर के सम्बन्ध 
में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार से भी इस संबंध में भूल हुई है। इसके बाद गत संविद 
की सरकार सन्‌ 967 में आई। उस समय श्री कर्पूरी ठाकुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, किन्तु दुःख के साथ कहना 
पड़ता है कि उस समय भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।” 


विधायक धनिक लाल मंडल की मान्यता थी कि इस योजना से नेपाल की 20,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई 
होने वाली थी और उनको शक़ था कि पहले बनी योजनाओं और उनसे सम्बन्धित समझौतों में बिहार सरकार ने 
नेपाल से जो लिखित या अलिखित वादे किये उन्हें पूरा नहीं किया और इसीलिए नेपाल सरकार मंजूरी देने में 
आनाकानी कर रही है। 


पश्चिमी कोसी नहर के शीघ्र निर्माण की मांग को ले कर । मई 969 को दरभंगा बन्द का आयोजन किया गया। 
लगभग इसी समय राधानन्दन झा ने बिहार विधान सभा में कहा (27 जून 969) कि, “पश्चिमी कोसी नहर का 
दरभंगा से ऐसा सम्पर्क है कि यदि पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण नहीं हुआ तो, जनसंख्या की जिस तरह से वृद्धि 
हो रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दरभंगा का आदमी, आदमी को खायेगा।”” 


खरी-खोटी सुनाने में बैद्यनाथ प्रसाद मेहता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि, ''उस सरकार का 
ध्यान डगमारा बराज पर नहीं था। उस सरकार का ध्यान तटबन्ध के निर्माण के बारे में और कटाव को रोकने पर 
था और डिसिल्टिंग रोकने पर था। एक कामधेनु और एक कल्पतरु। कामधेनु की विशेषता यह है कि उसके पास 
पहुँच कर जो इच्छा आप करेंगे, मनोवांछित फल आपको मिल जायेगा। उसी तरह कल्पतरु वृक्ष भी होता है, 
उसके नीचे पहुँच कर जो इच्छा आप करेंगे, मनोवांछित फल आपको मिल जायेगा। इस योजना को बर्बाद करने 
के लिए मोनोपोली हाउस है। मोनोपोली हाउस ऑफ पॉवर एण्ड पॉलिटिक्स है।'' 


नहर की मांग में लोग सड़क पर उतरे 


केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय इस स्थल के पास वैसे भी कोसी पर एक पुल बनाने की सोच रहा था और बराज का 
प्रस्ताव होने पर यह काम एक साथ सम्पन्न किया जा सकता था जिससे खर्च में भी कुछ कमी होती। इस बराज 
के ऊपर से रेल लाइन ले जाने का भी प्रस्ताव था। इस तरह से यदि सिंचाई, सड़क परिवहन तथा रेलवे, इन 
तीनों को इस बराज से सुविधायें मिलतीं तो यह तीनों विभाग इस बराज के लागत खर्च में हिस्सा बटाते और 
संसाधन जुटाने में सहुलियत होती। 


राजनीति से हट कर जो दूसरी बन्दिश थी वह यह कि सरकार के पास नहर निर्माण के लिए पैसे भी नहीं थे। 
हरिनाथ मिश्र ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस योजना में शायद इसलिए रुचि नहीं ले रही है कि 
उसके पास इस काम के लिए पैसा ही नहीं है। “...क्या यह सच नहीं है कि पैसे का प्रभाव भी इसका एक कारण 
है। यह सच है कि सरकार अगर मुस्तैद रहती तो भी 50 लाख रुपयों के आवंटन से वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि 
इस काम को करने के लिए 22 करोड़ रुपये चाहिये। यह काम आप 50 लाख में कैसे कर लेंगे?” 


इन सब बहस-मुबाहसों के बीच दरभंगा, मधुबनी आदि स्थानों में पश्चिमी कोसी नहर की मांग को लेकर जलूस, 
प्रदर्शन और धरना आदि का कार्यक्रम चलता रहा। । मई 969 को इसी मांग को लेकर दरभंगा बन्द का आयोजन 
किया गया था। बात यहाँ तक बढ़ी की कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद यमुना प्रसाद मंडल ने पश्चिमी कोसी 
नहर के लिए आन्दोलन शुरू करने के लिए जुलाई 968 में अपनी ही पार्टी से इजाजत मांगी थी। 


डगमारा बराज मंजूर 


इस सारी उठा पटक के बीच 28 मई ।970 को लहटन चौधरी ने बिहार विधान सभा में डगमारा बराज का काम 
हाथ में लेने की घोषणा की। इस समय तक भारत सरकार का नेपाल से किसी भी तरह के सहयोग का मोह भंग 


हो चुका था। पश्चिमी कोसी नहर का हवाला देते हुये उन्होंने कहा कि, “नेपाल सरकार ने जो भी सुविधा चाही है 
उसे दिया गया है। उसने जो जो मांग रखी है उसे स्वीकार किया गया है। इसके लिए उससे ।963 से लेकर आज 
तक वार्ता चल रही है लेकिन अन्त नहीं हो पाया है। हम नहीं जानते हैं कि नेपाल के साथ क्या कठिनाई है। लेकिन 
वस्तुस्थिति यह है कि आज हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कि इस काम को चालू करें। इसलिए हमारी सरकार ने 
निश्चय किया है कि केवल उसी के भरोसे हम बैठे नहीं रहें।” 


यह प्रस्तावित डगमारा बराज भीमनगर बराज की सक्षम अवधि समाप्त होने पर उसके अभाव की पूर्ति करती 
तथा इसके बन जाने से उत्तर प्रदेश का असम से सीधा सम्पर्क हो जाता और उत्तर बिहार के परिवहन को भी 
इसका अति विशेष योगदान पहुँचता। इस प्रकल्प की लागत बाइस करोड़ रुपये आँकी गई थी। डगमारा से 
निकलने वाली पश्चिमी कोसी नहर योजना में किसी तरह से नेपाल पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। डगमारा से 
निकाली जाने वाली यह नहर ।2 कि.मी लम्बी होती तथा भीमनगर से नीचे होने के कारण लगभग 40,000 
हेक्टेयर का कमाण्ड क्षेत्र इस नहर से कम सिंचित होता जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती। इसके 
लिए नल-कूपों का प्रावधान सोचा गया और ऐसा अनुमान था कि लगभग 6.5 करोड़ रुपयों की लागत से एक 
अच्छी नल-कूप व्यवस्था का प्रबन्ध कर लिया जायगा। डगमारा बराज से निकाली गई नहर से 40,000 हेक्टेयर 
क्षेत्र तो कम सिंचित होता पर इसके अन्य कई लाभ थे। 


बराज के कारण प्रवाह के वेग में कमी होने की वजह से डलवा और कुनौली के बीच में तटबन्धों के कटाव को 
कम किया जा सकता था और तटबन्धों के रख-रखाव पर होने वाले वार्षिक खर्च को भी कम किया जा सकता 
था। साथ ही इस निर्माण से संचार व्यवस्था का निश्चित रूप से सुधार होना था। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय इस 
स्थल के पास वैसे भी कोसी पर एक पुल बनाने की सोच रहा था और बराज का प्रस्ताव होने पर यह काम एक 
साथ सम्पन्न किया जा सकता था जिससे खर्च में भी कुछ कमी होती। इस बराज के ऊपर से रेल लाइन ले जाने 
का भी प्रस्ताव था। इस तरह से यदि सिंचाई, सड़क परिवहन तथा रेलवे, इन तीनों को इस बराज से सुविधायें 
मिलतीं तो यह तीनों विभाग इस बराज के लागत खर्च में हिस्सा बटाते और संसाधन जुटाने में सहूलियत होती। 


डगमारा बराज खारिज 


पूना का रिसर्च स्टेशन, जहाँ डगमारा के बनने वाले बराज का मॉडल टेस्ट हो रहा था, वही संस्था थी जहाँ से 
कुछ साल पहले कोसी तटबन्धों के बीच कुछ भी गैर-मुनासिब न होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बहुत 
से लोगों का मानना था कि डगमारा की टेकनिकल फीजिबिलिटी को लेकर जनता को समय-समय पर अलग- 
अलग कारणों से जान-बूझ कर गुमराह किया गया लेकिन, और उसकी सब से ताजातरीन वजह थी कि, नेपाल 
से पश्चिमी कोसी नहर की मंजूरी मिलने के आसार नजर आने लगे थे। 


जनवरी 977 में बिहार सरकार ने इस समस्या पर विस्तार से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया 
जिसने अप्रैल 97 में डगमारा प्रस्ताव का समर्थन किया मगर डॉ. के.एल. राव अभी भी डगमारा बराज के प्रति 
आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष का हवाला देते हुये कहा कि डगमारा बराज 
उस इलाके की सिंचाई समस्या का कम खर्चे वाला समाधान नहीं है और इस पर कोई फैसला करने के पहले 
इसके आर्थिक पक्ष का खुलासा हो जाना चाहिये। 


अनिर्णय की इस स्थिति का कोई हल न होता देख हरिनाथ मिश्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन 
प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी से 3 अगस्त 97 को मिला और उनसे प्रार्थना की कि वे स्वयं रुचि लेकर दरभंगा की 
जनता को संशय की इस स्थिति से उबारें। इन्दिरा गांधी को दिये गये एक स्मार-पत्र में कोसी तकनीकी समिति 
की रिपोर्ट से उ(रण देकर कहा गया कि “केवल श्री एस.के.जैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, ने 
आर्थिक अध्ययन की बात की थी जो कि पूरा कर लिया गया है और (डगमारा) प्रस्ताव को उचित पाया गया है। 


..- समिति यद्यपि इस बात पर जोर देकर कहती है कि कोसी ने जो चिन्ताजनक परिस्थिति पचास के दशक में 
पैदा कर दी थी उसे भूल जाना भयंकर भूल होगी। बिहार तथा केन्द्र सरकार को उन लोगों के बहकावे में आकर 
निश्चिन्त हो कर नहीं बैठ जाना चाहिये जो कोसी के व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यह निष्क्रियता उत्तर 
बिहार के निवासियों के लिए जबर्दस्त तबाही का कारण बन सकती है और तब कोई भी उपाय करने के लिए 
बहुत देर हो चुकी होगी। समिति इन विचारों को लिख करके रखना चाहती है जिससे भविष्य में यदि कुछ गड़बड़ 
हो तो उसका दायित्व उन्हीं लोगों के कंधे पर रखा जा सके जो सचमुच इसके लिए जिम्मेवार हैं।” 


पुनर्मूषको भव! अब नहर भारदह से ही निकलेगी 


यह बहुत मुमकिन है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा गठित कोसी तकनीकी समिति की सिफारिशों और डगमारा 
बराज के निर्माण की दिशा में होने वाली प्रगति से नेपाल पर कुछ दबाव पड़ा हो क्यों कि डगमारा में नहर निकालने 
पर नेपाल को कोई फायदा नहीं होने वाला था। भारत को इतना नुकसान जरूर था कि भारदह में पश्चिमी कोसी 
नहर निकालने के लिए बनाये गये हेड-वर्क्स पर किया गया पूंजी निवेश व्यर्थ चला जाता। यदि सब कुछ ठीक 
रहा होता तो अब तक पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई भी मिलने लगी होती। 


इधर भारत में डगमारा बराज को लेकर इंजीनियरों में मतभेद कितना तकनीकी और कितना राजनैतिक था, यह 
कह पाना भी मुश्किल है। पूना का रिसर्च स्टेशन, जहाँ डगमारा के बनने वाले बराज का मॉडल टेस्ट हो रहा था, 
वही संस्था थी जहाँ से कुछ साल पहले कोसी तटबन्धों के बीच कुछ भी गैर-मुनासिब न होने का प्रमाण पत्र जारी 
किया गया था। बहुत से लोगों का मानना था कि डगमारा की टेकनिकल फीजिबिलिटी को लेकर जनता को 
समय-समय पर अलग-अलग कारणों से जान-बूझ कर गुमराह किया गया लेकिन, और उसकी सब से ताजातरीन 
वजह थी कि, नेपाल से पश्चिमी कोसी नहर की मंजूरी मिलने के आसार नजर आने लगे थे। 


भारदह से शुरू होने वाली पश्चिमी कोसी नहर की वापसी 


972 में केन्द्र सरकार ने प्रति वर्ष दो करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने का दायित्व संभाला परन्तु नेपाल से हुये 
समझौते में पश्चिमी कोसी नहर का 35 कि.मी. लम्बा नेपाल भाग फरवरी ।975 में पूरा कर लिया जाना था 
और केवल इसी की लागत 7.5 करोड़ रुपये थी और केन्द्रीय अनुदान इसके लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। 
भारतीय भाग में किसी काम के बारे में तो इस पैसे से सोचा भी नहीं जा सकता था। 


पटना से प्रकाशित दी इण्डियन नेशन ने 7 अगस्त 97 के अपने सम्पादकीय में यह आशंका व्यक्त की थी कि 
''(डगमारा) बराज के तकनीकी औचित्य पर सन्देह कर के वास्तव में जनता को धोखा देने की कोशिश हो रही 
है। सरकार द्वारा इस योजना को हरी झंडी दिखाने में नेपाल सरकार द्वारा पश्चिमी कोसी नहर योजना को स्वीकृति 
दिये जाने के संकेत आड़े आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी कि काठमाण्डू से इस 
प्रकार के आश्वासन मिल रहे हैं।'” इण्डियन नेशन का यह अनुमान सही निकला और 27 अक्टूबर 97 को 
काठमाण्डू में इस आशय के एक समझौते पर दोनों देशों ने दस्तखत किये और डगमारा बराज बनाने के विचार 
को छोड़ दिया गया। 


योजना को मंजूरी देने के समय नेपाल ने यह शर्त रखी थी कि नहरों के स्वाभाविक प्रवाह से वहाँ ।3,800 हेक्टेयर 
(34,000 एकड़) क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था की जाय और एक 5 मीटर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिये 
,740 हेक्टेयर (29,000 एकड़) जमीन के लिए नहर से पानी उपलब्ध करवाया जाय। इस तरह से नहर के 


निर्माण की जो सबसे बड़ी अड़चन थी उसका समाधान हो गया मगर जो दूसरी समस्या थी संसाधन जुटाने की, 
वह अपनी जगह बनी रही। सिर्फ बातचीत का दौर चलाते हुये इस नहर के निर्माण की अनुमानित राशि 3.49 
करोड़ रुपयों से बढ़ कर 37 करोड़ रुपयों तक जा पहुँची थी। 


घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने 


तभी डा. के.एल. राव के लोक सभा में 23 नवम्बर 97 के बयान से योजना पर एक बार फिर तुषारापात हुआ 
जब यह कहा गया कि 37 करोड़ रुपये लागत वाली पश्चिमी कोसी नहर योजना का खर्च राज्य सरकार को स्वयं 
वहन करना पड़ेगा। राज्य सरकार के लिए इतने रुपयों की व्यवस्था करना एक असंभव सी बात थी क्योंकि बिहार 
सरकार की औकात क्या थी यह सब को पता था। जहाँ तक दरभंगा/मधुबनी के किसानों का सवाल था उन्हें 
कोई फर्क नहीं पड़ता था कि योजना के लिए पैसा केन्द्र या राज्य सरकार में से कौन लगायेगा। उसके लिए तो 
बस इतना ही काफी था कि किसी तरह उसके खेतों को पानी मिल जाय। 


972 में केन्द्र सरकार ने प्रति वर्ष दो करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने का दायित्व संभाला परन्तु नेपाल से हुये 
समझौते में पश्चिमी कोसी नहर का 35 कि.मी. लम्बा नेपाल भाग फरवरी 975 में पूरा कर लिया जाना था और 
केवल इसी की लागत 7.5 करोड़ रुपये थी और केन्द्रीय अनुदान इसके लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। भारतीय 
भाग में किसी काम के बारे में तो इस पैसे से सोचा भी नहीं जा सकता था। किसी तरह योजना की गाड़ी दो साल 
घिसटती रही और फिर तथाकथित निरीह बिहार सरकार की कारगुजारी रोशनी में आई जब कि योजना पर नेपाल 
में काम बन्द कर दिया गया जिस पर परदा डालने की भरसक कोशिश की गई। एक समाचार संस्था का हवाला 
देते हुये इण्डियन नेशन ने पुनः 3 सितम्बर 973 को अपने सम्पादकीय में लिखा कि, “पश्चिमी कोसी नहर का 
निर्माण कार्य नेपाल में भूमि अर्जन पर खड़े एक विवाद के कारण पिछले पाँच महीनों से रुका पड़ा है जिसकी 
वशह से बिहार सरकार को प्रति दिन 0,000/रु0 (दस हजार रुपये) का नुकासन उठाना पड़ रहा है। 


किन्तु राज्य सरकार ने जान बूझ कर इस सूचना को दबा कर जनता को गुमराह किया है।” पत्र आगे लिखता है, 
“... दो वर्ष पहले केन्द्रीय मंत्री डॉ. के.एल. राव के काठमाण्डू प्रवास के दौरान नेपाल सरकार ने यह वायदा किया 
था कि वह फरवरी 972 के बाद 35 कि.मी लम्बी नहर के पहले 22 कि.मी. अंश वाली जमीन, तत्कालीन 
मुआवजे की दर का भुगतान कर देने के बाद, उपलब्ध करवा देगी। आश्चर्य है कि इस का अधिकांश, 23.22 
लाख रुपये नेपाली मुद्रा, कोसी योजना के बैंक खाते में जमा भी कर दिया गया था जिसका भुगतान जमीन के 
मालिकों को नहीं किया गया और इन लोगों ने पिछली मई में इस वजह से काम रुकवा दिया कि उन लोगों को 
मुआवजे की रकम नहीं मिली। 


..- बिहार सरकार ने इस वर्ष जुलाई में एक दूसरी ही तस्वीर पेश की। नदी घाटी योजना विभाग द्वारा प्रचारित 
एक पुस्तिका में कहा गया है कि निशान देने का काम प्रारम्भ हो गया है, 27 से 35 कि.मी. भूमि का स्थानान्तरण 
भी हो गया है और नहर की खुदाई का काम प्रगति में है। पहले 0 कि.मी. में नहर में ईट की लाइनिंग का भी 
काम इस वर्ष शुरू हो जाने की सम्भावना है। क्या बिहार सरकार को सचमुच जुलाई में वास्तविक स्थिति का पता 
नहीं था?! 


एक और शिलान्यास 


पश्चिमी कोसी नहर की अनुमानित लागत 54.06 करोड़ रुपये तक जा पहुँची थी जबकि उस पर हुआ खर्च 
केवल 7.8 करोड़ रुपये था। नहर पर सालाना खर्च अब तक बिरले ही 4 करोड़ रुपयों की सीमा को पार कर 


पाया। यदि निर्माण सामग्री और मजदूरी की दर स्थिर भी रहती तो भी इस निवेश की दर पर योजना के पूरा 
होने में कोई 35 साल का समय लगने वाला था, यानी धनिक लाल मंडल का हिसाब-किताब एकदम सही था 
और यह नहर अपने निर्माण के क्रम में 2वीं शताब्दी में आधी-अधूरी स्थिति में ही प्रवेश करने वाली थी। 


बिहार सरकार ने नेपाल में पश्चिमी कोसी नहर का काम शुरू करते-करते नवम्बर 972 तक का समय ले लिया 
मगर भारत जैसे देश में यह काम नेताओं की जय-जयकार और शिलान्यास की औपचारिकता निबाहे बिना नहीं 
हो सकता था और इसके लिए 30 जनवरी 974 तक इंतजार करना पड़ा। इस दिन पश्चिमी कोसी नहर के पाँचवें 
शिलान्यास का फर्ज अदा किया बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने और इस दिन नेपाल से समझौता 
हो जाने के बाद एक बार फिर आशा की किरण जगी कि मूल रूप में पश्चिमी कोसी नहर योजना का क्रियान्वयन 
होगा। बहरहाल, जैसे -तैसे योजना पर काम शुरू हुआ और इसकी गाड़ी तबसे अब तक किसी तरह घिसट रही 
है। 


पश्चिमी कोसी नहर की खास बातें 


पश्चिमी कोसी नहर योजना के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। (देखें चित्र 6.)। नेपाल में भारदह हेड-वर्क्स से लेकर 
भारत-नेपाल सीमा तक इस मुख्य नहर की लम्बाई 35.3 किलोमीटर है। भारत में यह नहर मधुबनी जिले के 
लौकही प्रखण्ड में नारी गाँव के पास प्रवेश करती है और यहाँ से धौस नदी तक, जहाँ यह नहर समाप्त हो जाती 
है, इस नहर की कुल लम्बाई 56.90 किलोमीटर है। नारी से यह नहर लौकही, पिपराही गाँवों से होती हुई एकम्मा 
गाँव के पास भुतही बलान नदी को पार करती है जहाँ से बरैल, भूपट्टी, पीढ़ी, सलखनिया, छोराही और भकुआ 
गैप होती हुई कमला नदी को पार करती है। 


कमला को पार करने के बाद यह खजौली के पास सकरी-जयनगर रेल लाइन पार करके कलुआही गाँव के पास 
दरभंगा-जयनगर मार्ग को पार करती है और अन्ततः साहर घाट शाखा नहर के रूप में धौस नदी में जाकर समाप्त 
हो जाती है। इस नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र पूर्व में कोसी पर बने हुये पश्चिमी तटबन्ध, पश्चिम में धौस तथा दरभंगा 
बागमती, दक्षिण में करेह तथा उत्तर में स्वयं इसी नहर से घिरा हुआ है। इस नहर की प्रवाह क्षमता भारदह में 
240 घनमेक (8,500 क्यूसेक) और नारी में 84 घनमेक (6,495 क्यूसेक) है और इससे नेपाल में 4,00 
हेक्टेयर (34.870 एकड़) और भारत में 2,58,,600 हेक्टेयर (6,38,700 एकड़) खेती की जमीन पर सिंचाई 
करने का अनुमान था। भारत में नहर का कुल पफ़सल क्षेत्र 3.25 लाख हेक्टेयर प्रस्तावित था। 


इक्कीसवीं शताब्दी की नहर 


20 फरवरी ।975 को जगन्नाथ मिश्र ने बिहार विधान सभा को बताया कि इस पश्चिमी कोसी नहर योजना की 
लागत 5 करोड़ रुपये हो गई है और इसे ।980-8 में पूरा कर लिया जायेगा। तेजनारायण झा, सदस्य-विधान 
सभा, को इस बात का अफसोस था कि 967 में ।3 करोड़ रुपये की लागत की इस योजना की कीमत चार 
गुणा हो गई थी और उन्हें आशंका थी कि अगर यह काम जल्दी और समय पर पूरा नहीं किया गया तो इसकी 
कीमत पाँच-छः गुणा बढ़ जायेगी। 


मगर यह महज अरण्य रुदन था। पश्चिमी कोसी नहर के काम में वायदों और साइट पर होने वाले काम ने अपनी 
अलग-अलग रफ्तार पकड़ रखी थी। काम की प्रगति ऐसी थी कि वह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी जबकि 


वायदे सरपट दौड़ते थे। धनिक लाल मंडल, जब वह जनता पार्टी की सरकार में केन्द्र में गृहराज्य-मंत्री थे, अक्टूबर 
१979 में अपने गाँव आये थे जो पश्चिमी कोसी नहर के कमान क्षेत्र में पड़ता था। इस समय पश्चिमी कोसी नहर 
परियोजना का दावा था कि 98 में कमला नदी के पूर्व वाले क्षेत्रों को पश्चिमी कोसी नहर से पानी मिलने लगेगा 
मगर तब तक वहाँ मुख्य नहर की 59 में से 7 मात्र संरचनाओं का काम पूरा हुआ था, 7 पर काम चालू था और 
बाकी 35 संरचनाओं की तो सर्वे रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुई थी। 


I हक का काम-काज देखने के बाद उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से पश्चिमी कोसी नहर का 
काम चल रहा है उस रफ्तार से इस नहर का काम बीसवीं शताब्दी में पूरा नहीं होगा। उनकी जब्रान पर उस समय 
सरस्वती का वास था सो जो उन्होंने कहा वह सच हो गया। जब उन्होंने यह बयान दिया था उसके कुछ महीने 
पहले राज्य में उन्हीं की पार्टी की कर्पूरी ठाकुर की सरकार का लगभग दो साल के शासन के बाद पतन हो चुका 
था। मंडल ने कहा कि वह केन्द्र से विशेषज्ञों की एक टीम नहर के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए भेजेंगे मगर 
इससे आम जनता का कोई उत्साह वर्धन नहीं हुआ क्यों कि कर्पूरी ठाकुर के अलावा एक लम्बे समय तक जगन्नाथ 
मिश्र, जो इसी इलाके के रहने वाले थे, राज्य में सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री के पदों पर रह चुके थे। इतने 
प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी के बावजूद योजना में कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी। 


जून 980 को हरिनाथ मिश्र ने एक बार फिर पश्चिमी कोसीनहर की प्रगति का पूरा विवरण देते हुये प्रधानमंत्री 
को स्मार-पत्र दिया और उनसे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। इस बार ऊर्जा मंत्री गनी खान चौधरी ने 
उनको आश्वासन दिया कि पाँच वर्ष के अन्दर इस योजना का काम पूरा कर लिया जायेगा। हरिनाथ मिश्र चाहते 
थे कि इस नहर को किसी तरह राज्य सरकार के चंगुल से छुड़ा कर केन्द्र सरकार के हाथ में दे दिया जाय और 
इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग का नाम भी सुझाया मगर गनी खान चौधरी का कहना था 
कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि केन्द्र सरकार की कोई संस्था राज्य सरकार का काम 
नहीं कर सकती। इस वकत तक (।979-80) में पश्चिमी कोसी नहर की अनुमानित लागत 54.06 करोड़ रुपये 
तक जा पहुँची थी जबकि उस पर हुआ खर्च केवल 7.8 करोड़ रुपये था। नहर पर सालाना खर्च अब तक 


बिरले ही 4 करोड़ रुपयों की सीमा को पार कर पाया। यदि निर्माण सामग्री और मजदूरी की दर स्थिर भी रहती 
तो भी इस निवेश की दर पर योजना के पूरा होने में कोई 35 साल का समय लगने वाला था, यानी धनिक लाल 
मंडल का हिसाब-किताब एकदम सही था और यह नहर अपने निर्माण के क्रम में 2वीं शताब्दी में आधी-अधूरी 
स्थिति में ही प्रवेश करने वाली थी। 


पश्चिमी कोसी नहर की वर्तमान स्थिति 


SE 980 में पूरी कर ली जाने वाली पश्चिमी कोसी नहर का आज भी निर्माण चल रहा है। इस 
हालत इस तरह से है। परियोजना सूत्रों के अनुसार इस नहर के नेपाल भाग का निर्माण पूरा कर लिया 
गया है और भारतीय भाग में भी मुख्य नहर के निर्माण का कार्य (99 प्रतिशत) पूरा कर लिया गया है। वितरणियों 
तथा चक सीमाओं तक नहरें बनाने का काम 60 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है मगर फील्ड चैनेल्स केवल 26 
प्रतिशत तक ही निर्मित हो पाई हैं। काकर घट्टी और साहर घाट शाखा नहरों में संरचनाओं के निर्माण का काम 
काफी चल रहा है। 


जब तक यह संरचनायें नहीं बन जातीं तब तक मिट्टी का काम पूरा होने के बावजूद अधिकांश जगहों पर सिंचाई 
नहीं हो पायेगी। यह भी बात ध्यान देने लायक है कि निर्माण की यह प्रगति पिछले तीस वर्षो की है और उम्मीद 
की जाती है कि भविष्य में इसमें सुधार जरूर होगा। इशारा इस बात का भी है कि अभी तक इस योजना में 
ग्रामीण नहरों तथा फील्ड चैनेल्स पर काम की रफ्तार बहुत ही धीमी है। योजना सूत्रों के अनुसार पश्चिमी कोसी 
नहर का काम अब 20॥0 में पूरा कर लिया जायेगा जिसकी फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। 


वा तथा वाल मठ रैक र नि वसी का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद बिहार में 2,34,800 हेक्र 
CEE EC कृषि क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। 2002 तक पश्चिमी कोसी नहर 
में 23,530 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी थी जो कि लक्ष्य का मात्रा ।0.02 प्रतिशत 
है। धौरी नदी पर साइफन तैयार हो जाने के बाद धौरी और कमला साइफन के बीच वाले क्षेत्र में 5,450 हेक्टेयर 
सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। बाकी की ,85,050 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता कमला नदी पर साइफन बन 
जाने तथा सभी संरचनाओं के निर्माण पर प्राप्त की जायेगी। यह दोनों संरचनाएं अभी (2006) अधूरी हैं। 
परियोजना सूत्रों के अनुसार पश्चिमी कोसी नहर में ।47.48 हजार हेक्टेयर की सिंचन क्षमता अर्जित कर ली गई 
है। 


962 में 3.49 करोड़ रुपये पर प्रस्तावित इस नहर की अनुमानित लागत 98॥ में 6.80 करोड़ रुपये, 
988 में 326.6 करोड़ रुपये, (स्वीकृति 28.75 करोड़ रुपये,)998 में 904.0 करोड़ रुपये (स्वीकृत 
830.69 करोड़ रुपये) है। मार्च 2006 तक इस योजना पर 77.33 करोड़ रुपये खर्च हुये थे। नहर से अब तक 
होने वाली सिंचाई को तालिका-6. में दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक बार ।992-93 में इस 
नहर से खरीफ और रबी मिला कर 6,990 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई हो गई थी। उसके बाद से इस नहर द्वारा 
सिंचाई में गिरावट का क्रम 2000-0 तक जारी रहा। उसके बाद से नहर द्वारा सिंचाई में सुधार का क्रम शुरू 
हुआ और 2005-2006 में नहर द्वारा 2.62 हजार हेक्टेयर पर सिंचाई हुई। इतनी सिंचाई 963 के योजना के 
कथित उद्देश्य का मात्रा 6.65 प्रतिशत है। यह आश्चर्य की बात है कि 990 से लेकर 2006 के बीच जहाँ योजना 
पर अरबों रुपये खर्च हुये वहाँ वास्तविक सिंचाई में मात्रा 50 हेक्टेयर (2,622 एकड़) क्षेत्र की वृद्धि हुई। 
अर्जित सिंचन क्षमता 47.48 हजार हेक्टेयर के मुकाबले मात्रा 2620 हेक्टेयर पर वास्तविक सिंचाई अपने 
आप में योजना के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। 


तालिका 6. 
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पश्चिमी कोसी नहर की समस्याएं 


यहां गांव वाले बताते हैं कि जब तक नहर पर यह पुल और उसका साइफन नहीं बना था तब तक भुतही बलान 
के तटबन्धों से उनको कोई खास परेशानी नहीं हुई थी। साइफन और पुल बन जाने के बाद उन पर उत्तर से 
आने वाले पानी का खतरा बढ़ा है। 'एक बांस पानी लगता है इस गांव में और अगर पहले से पता होता कि ऐसा 
होगा तो यहां हम कुछ भी बनने नहीं देते, पहले ही सब काट दिया होता।' थोड़ा पश्चिम चल कर झांझपट्टी गांव 
पड़ता है जिसे नहर नें दो भाग में बांट दिया है। 


पश्चिमी कोसी नहर की सबसे बड़ी समस्या है प्राकृतिक कारणों से उसका खुद का असुरक्षित रहना। इस क्षेत्र की 
जमीन का ढलान प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर थोड़ा पूरब की ओर झुका है जबकि मुख्य नहर पूरब से पश्चिम 
की ओर जाती है। यह नहर पानी के स्वाभाविक प्रवाह के सामने एक बांध का काम करने लगती है। इस नहर की 
पूरी लगभग 90 किलोमीटर की लम्बाई में उत्तर दिशा से धौरी, सोनी, बलान, हनुमना, सुगरवे, भुतही बलान, 


बिहुल, खड़क, पाँची, धोकरा, घोरदह, तिलयुगा, महुली, खाण्डो और कमला जैसी नदियाँ प्रायः लम्बवत पार 
करती हैं। छोटे-मोटे नालों की तो कोई गिनती ही नहीं है। यह सारे नदी-नाले अपने प्रवाह के साथ भारी मात्रा में 
गाद लेकर आते हैं और यह सारी की सारी गाद नहर के उत्तर में जमा होकर वहाँ जमीन की आकृति को बनाती 
बिगाड़ती रहती है जिससे नहर पर खतरा बढ़ता है। जहाँ-जहाँ यह धाराएं नदी को पार करती हैं वहाँ-वहाँ नहर 
के उत्तर में पानी खड़ा हो जाता है और ऊपरी इलाकों में पानी भर जाता है। अगर इस पानी की वजह से नहर 
नहीं टूटी तो ऊपर वाले लोग, उनके खेत और घर-बार डूबेंगे और अगर नहर टूट गई तो नहर समेत नहर के दक्षिण 
वाले इलाके काम से गये। बरसात के मौसम में इन दो के अलावा तीसरी गति नहीं है। आम तौर पर या तो नहर 
खुद टूट जाती है या फिर ऊपर के लोग उसे काट देते हैं और यह ठीक उसी तरह से होता है जैसा हमने पूर्वी कोसी 
मुख्य नहर में अनुभव किया है। इन नदी-नालों के बहाव में बाधा पड़ने पर नहर के उत्तर में बुरी तरह बालू का 
जमाव होता है जिससे खेत खराब होते हैं और जमीन के लेवेल में बेतरह वृद्धि होती है। बालू में फंस कर बहुत से 
पेड़ जिन्दा नहीं रह पाते हैं और सूख जाते हैं। इस नहर के उत्तर में भारत-नेपाल सीमा के दोनों तरफ के गाँवों में 
इस तरह की बरबादियों के किस्से भरे पड़े हैं। 


998-99 वाले वर्ष में भुतही बलान का दायाँ तटबन्ध नहर के उत्तर वाले भाग में खरहुरिया के पास टूट गया था 
और उसने पश्चिमी नहर के उत्तरी बांध को तोड़ कर नहर में राह बना ली। इस पानी ने पश्चिम की ओर बहते हुये 
छर्रापट्टी के पास नहर के सरप्लस एस्केप को तोड़ दिया। कुछ पानी जोकि पूरब की तरफ बहा उसने मुख्य नहर 
को बालू से पाट दिया। तब से भुतही बलान के पश्चिम नहर से सिंचाई लगभग बन्द है। सरप्लस एस्केप की मरम्मत 
22 लाख रुपये के ठेके पर हुई है और जो बालू नहर में पट गया है उसे निकालने का ठेका करोड़ों का है। काम 
कुछ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यह बालू कहाँ फेंका जायेगा। 


नहर के उत्तरी बांध पर लौकही प्रखण्ड के नारी गाँव से, जहां यह नहर भारत में प्रवेश करती है, मधवापुर तक, 
जहाँ यह नहर धौस नदी में समाप्त होती है, की यात्रा बड़ी शिक्षाप्रद है और इससे नहर के भविष्य में झांकने का 
एक मौका मिलता है। भुतही बलान जहाँ पश्चिमी कोसी नहर को पार करती है उस गांव का नाम एकम्मा है। यहां 
गांव वाले बताते हैं कि जब तक नहर पर यह पुल और उसका साइफन नहीं बना था तब तक भुतही बलान के 
तटबन्धों से उनको कोई खास परेशानी नहीं हुई थी। साइफन और पुल बन जाने के बाद उन पर उत्तर से आने 
वाले पानी का खतरा बढ़ा है। 'एक बांस पानी लगता है इस गांव में और अगर पहले से पता होता कि ऐसा होगा 
तो यहां हम कुछ भी बनने नहीं देते, पहले ही सब काट दिया होता।' थोड़ा पश्चिम चल कर झांझपट्टी गांव पड़ता 
है जिसे नहर नें दो भाग में बांट दिया है। बीच में पुल नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाला नीचे। यहीं 
उत्तरी बांध में एक कटाव भी है जिससे बारिश का पानी नहर में आता है। इस स्थान पर पश्चिमी कोसी मुख्य नहर 
लगभग पूरी गहराई मों बालू से पटी पड़ी है और यहाँ इससे कोई सिंचाई सम्भव नहीं है। 


टैंगरार के सियाराम यादव (35) बताते हैं कि एकम्मा के 6-7 किलोमीटर दक्षिण और परसाही के पूरब से एक 
छोटी नहर निकली है और टेंगरार के बीचो-बीच से जाती है। ' एक पैसे का फायदा नहीं है इस नहर से। गांव वालों 
ने दो-तीन बार 0-20-50 रुपये चन्दा करके नहर को चिरवाया मगर कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पानी परसाही 
वालों को मिल जाता है। इधर कुछ काम नहर में हो रहा है। चतुरानन मिश्र जब केन्द्रीय कृषि मंत्री थे तब पश्चिमी 
कोसी नहर के पुनरुद्धार के लिए कुछ पैसे का आवंटन करवाया था और यह पैसा इस शर्त पर आया था कि यहीं 
इसी नहर पर खर्च होगा वरना यह कब का सोन नहर में चला गया होता। आप तो जानते ही होंगे कि सोन कमाण्ड 
क्षेत्र अपने सिंचाई मंत्री का इलाका है। (यह बात-चीत 2004 की है- ले.) दस साल तक कोई काम नहीं हुआ तो 
सबकी रुचि खत्म हो गई। अब हो या न हो, क्या फकर्‌ पड़ता है। वैसे भी आप पूरे इलाके में घूम लीजिये, इस 
नहर के भरोसे कोई खेती की योजना बनाता हो ऐसा एक भी आदमी आप को नहीं मिलेगा। जहाँ भुतही बलान 
इस नहर को पार करती है, आर.डी. 37.85 पर वहां नहर में 7 मीटर बालू भर गया है। कहाँ से आयेगा पानी?” 


69.00 आर.डी. पर बरैल चैक के पास झंझारपुर शाखा नहर निकलती है। इसके पहले 66.52 आर. डी. पर 
झंझारपुर-लौकहा रेल लाइन नहर को पार करती है। रेल-लाइन के ठीक पूरब में नहर का उत्तरी भाग टूटा पड़ा 


हुआ है। रेल-लाइन और नहर के बांध के कारण बरसात के समय यहाँ एक बड़ा सा तालाब बन जाता है और 
उत्तर में करीब 00 हेक्टेयर जमीन पर हर साल पानी लग जाता है। नहर टूट गई तो ठीक वरना गाँव वाले इसे 
काट देते हैं। हर साल इसकी मरम्मत कर दी जाती है मगर खेती तो चौपट हो ही गई। गांव के लोग बताते हैं कि 
मुख्य नहर में केवल बरसात का पानी आता है जिससे कपड़ा धोने और बरतन मांजने का काम चल जाता है। 
इतने साल हो गये, इस नहर से न तो सिंचाई हुई और आगे हो भी पायेगी या नहीं, पता नहीं। गांव वालों ने अब 
सिंचाई के लिए दमकल (डीजल पम्प) खरीद लिया है। जिनके पास अपना दमकल नहीं है उन्हें यह सुविधा 80 
रुपये से 85 रुपये प्रति घन्टे पर किराये में मिल जाती है। इतने दामों पर जिसे खेती में फायदा दिखाई पड़े वह 
खेती कर ले या फिर दिल्ली, पंजाब चला जाय। वैसे भी सिंचाई की इतनी कीमत देने के लिए घर का एक आदमी 
तो दिल्ली, पंजाब में रहने के लिए मजबूर ही होगा। उन किसानों की जिनकी जमीन नहर में चली गई है, बड़े 
हताश हो गये हैं। 


नहर के पूरा कर लिए जाने की स्थिति में अगर कमला का पूर्वी तटबन्ध टूटता है तो वहां से निकलता पानी 
जरूर नहर के कारण रुक जायेगा जिसकी निकासी के लिए ग्रामीणों को इस नहर को काटना पड़ेगा। अगर 
कभी नहर टूटती है तो उसके पानी की निकासी के लिए कमला के पूर्वी तटबन्ध को काटना पड़ सकता है। दोनों 
ही परिस्थितियों में बीच के किसान हाशिये पर चले जायेंगे। वैसे भी यह पूरा इलाका जल-जमाव से परेशान 
रहता है और नहर यहाँ की जिन्दगी को और अधिक दुश्वार बनायेगी। 


यहाँ से दक्षिण की ओर झंझारपुर के रास्ते पर एक गाँव है हरी। बाहर से बड़ा समृ( लगता है, अन्दर से भी कोई 
बहुत बुरी हालत नहीं है। इस गाँव से होकर झंझारपुर-लौकहा रेल लाइन, मधुबनी जिला परिषद की सड़क और 
पश्चिमी कोसी नहर की उप-शाखा नहर निकलती है। बरसात के मौसम में कभी सड़क टूटेगी तो कभी रेल लाइन। 
बची-खुची कसर नहरों ने पूरी कर दी। अब अगर खेतों में पानी भर जाय तो जिम्मेवारी किसकी होगी? गांव के 
मुखिया योगेन्द्र सिंह बताते हैं, “ इस इलाके में किसान छोटे ही हैं? किसी की जोत चैंकाने वाली नहीं है। इस 
जमीन पर अब नहरें निकल रही हैं। इससे छोटा और सीमान्त किसान तो बर्बाद हो जायेगा। उसकी जो कुछ भी 
जमीन है वह नहर में चली जायेगी और जब जमीन ही नहीं रहेगी तो वह सींचेगा क्या? जिसकी जमीन बच जायेगी 
वह डूबेगी। यह नहर यहाँ की अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर देगी।' 


हर्री के दक्षिण में पश्चिमी कोसी नहर की एक शाखा नहर का विस्तार किया जा रहा है जोकि मधेपुर प्रखण्ड के 
लक्ष्मीपुर चौक तक जायेगी। लखनौर पूर्वी पंचायत के किसान इस नहर के विस्तार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं 
क्योंकि उन्हें नहर में जमीन चले जाने का और बची खुची जमीन पर जल-जमाव का खतरा है। यह नहर कमला 
के पूर्वी तटबन्ध के समानान्तर चलेगी जो कि बरसात के मौसम में हर साल टूटने के लिए बदनाम है। नहर के पूरा 
कर लिए जाने की स्थिति में अगर कमला का पूर्वी तटबन्ध टूटता है तो वहां से निकलता पानी जरूर नहर के 
कारण रुक जायेगा जिसकी निकासी के लिए ग्रामीणों को इस नहर को काटना पड़ेगा। अगर कभी नहर टूटती है 
तो उसके पानी की निकासी के लिए कमला के पूर्वी तटबन्ध को काटना पड़ सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में 
बीच के किसान हाशिये पर चले जायेंगे। वैसे भी यह पूरा इलाका जल-जमाव से परेशान रहता है और नहर यहाँ 
की जिन्दगी को और अधिक दुश्वार बनायेगी। 


ग्राम पचही, प्रखंड मधेपुर जि. मधुबनी के महाबीर प्रसाद महतो बताते हैं कि 987 की बाढ़ में पश्चिमी कोसी 
नहर तहस-नहस हो गई थी और उत्तर से बहता हुआ सारा पानी पश्चिमी कोसी तटबन्ध और कमला के पूर्वी 
तटबन्ध के बीच की वुफप्पी में घुसा। अब कहाँ नारी से कमला तक चैड़ा इलाका और कहाँ इन दोनों तटबन्धों के 
बीच की डेढ़-दो किलोमीटर का फासला। बीच के सारे गाँवों की बरसात और नदी-नालों के पानी से शामत आ 
गई। खरीफ की फसल तो यहाँ वैसे भी बाढ़ के कारण नहीं हो पाती है मगर रबी की संभावनाएं रहती हैं। लगभग 
इसी समय पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई शुरू हुई। छर्रापट्टी के पास इस नहर का एक सरप्लस एस्केप है जिससे 


अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए रबी के मौसम में खुला छोड़ देते हैं। अब यह सारा पानी हमारे इलाके में रबी 
की फसल को डुबाता है। इस तरह खरीफ और रबी दोनों फसलें साफ हो गईं। 987 में हम लोगों ने नहर के 
खिलाफ आन्दोलन किया। सौभाग्य से सरकार के पास पैसा ही नहीं था सो कई साल काम बन्द रहा। इधर 2-3 
साल से फिर शुरू हुआ है तो लोगों ने विरोध किया पर प्रचार यह किया गया कि जो मुआवजा मिलता है ले लो 
वरना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। झगड़ा-झंझट, धरना-जलूस सब हुआ कितने लोग जेल गये मगर हार कर लोगों 
ने आन्दोलन वापस ले लिया। पिछले दो साल से यहाँ पानी बहुत कम बरसा है और बाढ़ नहीं है अतः नहर का 
पानी सबको तसल्ली देता है पर बुनियादी तौर पर हमारा इलाका बाढ़ और जल-जमाव वाला है और हमारा यह 
निश्चित तौर पर मत है कि नहर का यह पानी भविष्य में हमारे लिए समस्या बनेगा और तब कोई युक्ति काम नहीं 
आयेगी। पूर्वी कोसी मुख्य नहर में तो यही हो रहा है न?” 


बरैल चैक से थोड़ा और आगे चलने पर नहर के आस-पास पीढ़ी और सलखनियाँ आदि गाँव पड़ते हैं। यहाँ बलान 
नदी मुख्य नहर को पार करती है जिसके लिए यहां एक साइफन का निर्माण हुआ है और यह लगभग तैयार है। 
पीढ़ी के राम परीक्षण पाण्डेय ने कभी कमला-बलान के तटबन्धों के विरुद्ध 950 के दशक में आन्दोलन का 
नेतृत्व किया था और यहां तटबन्ध बनने नहीं दिया था। कमला-बलान के तटबन्धों से जितनी तबाहियां हुईं उनसे 
यह क्षेत्र बचा रहा क्योंकि यहां नदी के पानी को फैलने की आजादी थी। सरकार को दबाव में आन्दोलनकारियों 
की बात तो मान लेनी पड़ी थी मगर उसने हमेशा यही कहा कि भकुआ गैप नाम की इस जगह से बलान, धौरी 
और सोनी नदियां कमला-बलान में प्रवेश करती हैं इसलिए यह गैप रखना जरूरी हो गया था। अगर यह गैप 
सरकार ने ही छुड़वा दिया था तो फिर गैप छुड़वाने के लिए किसानों ने आन्दोलन क्यों किया? पीढ़ी, सलखनियाँ 
के पास से ही बलान, सोनी, धौरी और कमला पर बनने वाले साइफनों की श्रृंखला शुरू होती है। यहाँ कंक्रीट के 
कामों पर लगे लोगों को छोड़ कर बाकी के इंजीनियर से लेकर ठेकेदार और मजदूर जैसे लोग बड़े निर्विकार भाव 
से मिलते हैं। उनका कहना है कि कंक्रीट वाला काम तो एक बार पूरा हो जायगा मगर नहर से जुड़े मिट्टी और 
लाइनिंग के काम कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि नहर हमेशा टूटती रहेगी और वह लोग इसे बनाते रहेंगे। यहाँ बहुत 
से ठेकेदार कई वर्षों से यही काम कर रहे हैं। 


उधर कमला साइफन का शिलान्यास 992 में लालू प्रसाद यादव (तत्कालीन मुख्य मंत्री) ने किया था और तब 
यह कहा गया था कि इस काम के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी और ।996 तक नहर कमला नदी को 
पार कर जायेगी तथा पूरे इलाके में सिंचाई होने लगेगी। 4 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से बनने वाली इस 
संरचना का काम अभी भी (जून 2006) पूरा नहीं हुआ है और इसलिए कमला के पश्चिम सिंचाई का भी प्रश्न नहीं 
उठता। 


कमला नदी पार करने के बाद थोड़ा दक्षिण में खजौली प्रखण्ड का बरदेपुर गांव है जो दरभंगा-मधुबनी-जयनगर 
मार्ग पर पड़ता है। यहां भी नहर की वही हालत है। इस नहर के उत्तर में बसे रमगढ़ा, लक्ष्मीपुर, कालिकापुर, 
बरदेपुर-परमेश्वरी टोला, कोरिया पट्टी, मइया पट्टी और मन मोहन आदि गांवों में नहर के कारण प्रचण्ड जल- 
जमाव होता है और अक्सर इन गांवों के लोग नहर को काट दिया करते हैं। कालिकापुर गांव के किसान बताते हैं 
कि “... सरकार के लोग, राजनेता, अफसर और इंजीनियर यह नहीं चाहते कि इस नहर का काम कभी पूरा हो 
क्योंकि अगर यह नहर ठीक से काम करने लगे तो यहाँ तीन-तीन फसल होगी और यह इलाका पूरी तरह से 
खुशहाल हो जायेगा। वैसी हालत में यहाँ से लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जायेंगे उस समय पंजाब, हरियाणा की 
खेती कौन संभालेगा? दिल्ली, मुम्बई में मजदूर कहाँ मिलेंगे और उनके होटलों में जूठन कोन साफ करेगा? हम 
लोगों अपनी तरफ से लिखा-पढ़ी से लेकर मार-पीट तक सब कुछ करके देख लिया मगर नहर का काम आगे 
खिसकता ही नहीं है। यह नहर साक्षात घोटाला है जिसके आगे बड़े-बड़े घोटालों की साख गिर जायेगी। बस एक 
बार एन्क्वायरी तो हो जाये।”” 


उधर खजौली के पास कन्हौली ग्राम के पास नहर का एक रेगुलेटर है जहाँ से उग्रनाथ शाखा नहर और बिदेश्वर 
नाथ उप-शाखा नहर निकलती है। इन दोनों शाखा नहरों के निर्माण की वजह से पहले उग्रनाथ नहर से लगने 


वाला हिस्सा डूबा और बाद में बिदेश्वर स्थान वाली नहर से लगा हुआ क्षेत्र, क्योंकि खजौली-बाबू बरही सड़क इन 
दोनों नहरों को काटती है और वहाँ जल-जमाव होता है। पश्चिमी कोसी नहर के बड़े नक्शे को, जिसमें सड़कें और 
रेल लाइनें दिखाई गई हों देख कर कोई भी सामान्य बुद्धि वाला आदमी ऐसे स्थानों पर गये बिना बता सकता है 
कि कहाँ-कहाँ भविष्य में जल-जमाव की समस्या होने वाली है या हो चुकी है। ऐसी ही स्थिति रहिका के नीचे 
सकरी शाखा नहर और काकर घट्टी शाखा नहर के बीच के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। बस नहर के चालू होने भर 
की देर है। खजौली से करमली होते हुये मधुबनी वाले रास्ते पर दायीं तरफ सकरी शाखा नहर गुजरती है। इस 
नहर में करमली के नीचे भलनी गांव के पास नहर सड़क के बहुत नजदीक आ जाती है और वहीं नहर में एक 
चन्द्रकार मोड़ है। नहर से घिरे हुये इलाके की जल-निकासी के लिए नहर के नीचे कंक्रीट के पाइप कलवर्ट लगे 
हुये हैं जिनको देखते ही यह अंदाजा लग जाता है कि इनसे पानी की निकासी नहीं हो सकती। नहर पर खड़ा होने 
के बाद तो यह एक दम साफ हो जाता है। यहाँ भलनी, मधेपुर और दोस्तपुर गांवों का पानी इकट्ठा हो कर अभी 
से इन गांवों की खेती को डुबाने में लगा है जबकि सिंचाई के लिए एक बूंद भी पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ 
है। जिस दिन नहर में पानी आयेगा उस दिन इन गांवों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर होगी। 


पश्चिमी कोसी नहर और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन 


आज की तारीख में पश्चिमी कोसी नहर कुछ चुनिन्दा लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है जिसमें इंजीनियर, 
ठेकेदार, ईट भट्टो के मालिक, निर्माण सामग्री के सप्लायर्स आदि और उनके माध्यम से, मुमकिन है, छोटे-बड़े 
राजनीतिज्ञ आदि फलते-फूलते है। किसानों के हित में काम करने वाले सभी लोगों का वर्तमान और भविष्य 
सब कुछ सुरक्षित है जबकि किसानों के हक में केवल भविष्य के वायदे हैं। 


पश्चिमी कोसी नहर परियोजना (दरभंगा) ने इस नहर का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन 2000 में 
पूरा किया है। इसमें नहर से होने वाली सिंचाई, उससे पैदा होने वाली समृद्धि, जमीन के नीचे के पानी की सतह 
पर कोई भी प्रभाव न पड़ने की भविष्यवाणी, बहुत से इलाकों की इस नहर की खुदाई के कारण बाढ़ से मुक्ति, 
नहर के किनारे वृक्षारोपण (लागत 56.44 करोड़ रुपये), नहर का पूरा काम 2002 के अन्त तक पूरा कर लिए 
जाने का दावा, इत्यादि बहुत सी अच्छी-अच्छी बातों की ओर संकेत किया हुआ है। 


यह दावे और वायदे किसी भी उस आदमी को प्रभावित करने के लिए काफी हैं जो कि इस क्षेत्र से, परियोजना 
के कार्य-कलाप से और इसकी समस्या से पूरा-पूरा अनजान हो। इस रिपोर्ट में एक जगह यह भी लिखा हुआ है 
कि, ...”(पश्चिमी कोसी नहर) के कमान क्षेत्र में किसानों द्वारा नहर के पानी का आवश्यकता से अधिक उपयोग 
किये जाने के कारण मच्छरों का उत्पादन बढ़ गया है जिसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिये वरना 
मलेरिया और फाइलेरिया नहर के कमान क्षेत्र में फिर बड़े पैमाने पर फैलेगा।”” (चेक लिस्ट पृ. टप्द्ध। जिस नहर 
से सिंचाई के लिए पानी ही न मिलता हो उस नहर से किसान इतनी सिंचाई करने लगें कि उससे मलेरिया और 
फाइलेरिया फैलने लगे तो इस अनर्गल बात का क्या जवाब हो सकता है? जाहिर है कि इस तरह के अध्ययन 
दफ्तर में ही बैठ कर पूरे कर लिये जाते हैं और यह मान कर किये जाते हैं कि इन रिपोरटो को कोई पढ़ेगा नहीं। 


अगर कहीं कुछ हुआ है तो यह नहर के कारण पैदा हुये जल-जमाव से है और इसके लिए पश्चिमी कोसी नहर का 
अवैज्ञानिक और अपूर्ण निर्माण जिम्मेवार है। इस रिपोर्ट में नहर के बांधों पर पहले से लगे शीशम के सूखते पेड़ों 
का कोई जिक्र नहीं है मगर 56.44 करोड़ रुपये के वृक्षारोपण की बात जरूर है। नहर के बालू से पटे रहने का 
भी कोई जिक्र नहीं है और न ही तीस साल से ज्यादा से बन रही इस नहर से मूल अनुमान (3.49 करोड़ रुपये) 
से 53 गुने से ज्यादा पैसा खर्च कर देने के बाद और अनुमानित खर्च 67 गुना हो जाने पर किसी के भी चेहरे पर 
कहीं कोई शिकन दिखाई पड़ती है। ।975 में विधायक तेज नारायण झा को इसलिए पसीना आता था कि योजना 
की लागत पाँच-छः गुना बढ़ जायेगी। 


इस रिपोर्ट में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, भारत सरकार की भी एक रिपोर्ट संलग्न है जो कि सम्भवतः 2000 में 
तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि, “... पश्चिमी कोसी नहर का क्षेत्र के भू-जल पर विपरीत 
प्रभाव पड़ेगा। इस इलाके में प्रस्तावित नहर के माध्यम से बाहर से पानी लाया जायगा जो कि यहाँ की वर्तमान 
फसल पद्धति की जरूरतों के दुगुने से भी ज्यादा है। इस आयातित पानी का कुछ हिस्सा सिंचाई के जरिये जमीन 
के अन्दर चला जायेगा और दूसरे स्रोतों से भी जमीन के अन्दर पानी जाता रहेगा और भू-जल की सतह ऊपर 
उठेगी। इस बात की गणना की गई कि इस परियोजना को पूरा कर लिए जाने के बाद अगर नहर अपनी आधी 
क्षमता पर भी काम करती है तब भी, भविष्य में पूरे इलाके में जल-जमाव फैलेगा। यह भविष्यवाणी भारत सरकार 
की ही एक संस्था ने की है। यह कथन किसी गैर-जिम्मेदार नागरिक या एन.जी.ओ. का नहीं है। रिपोर्ट ने भू-जल 
के समेकित उपयोग की सिफारिश इस इलाके के लिए की है। 


पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई का भविष्य 


हमने देखा है कि इस नहर की खुद की सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ।987 में एक बार भुतही बलान 
ने अपने तटबन्धों को तोड़ कर इस नहर को पाट दिया था और कई वर्षो तक नहर बन्द रही थी। जब तक इस 
संकट से उबरा जाता तब तक दुबारा उसने 998 में नहर को ऐसा तोड़ा और बालू से पाटा कि तब से इस स्थल 
के नीचे सिंचाई बन्द है। भविष्य में भी जब-जब नहर इन कारणों से टूटेगी या जल-जमाव के कारण काटी जायगी, 
तब-तब उस स्थान के नीचे लम्बे समय के लिए सिंचाई बन्द रहेगी। यह एक ध्रुव सत्य है। 


इसके बाद यह भी तय है कि यह नहर प्रायः उसी तरह काम करेगी जैसे पूर्वी मुख्य नहर कर रही है। उससे भिन्न 
होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इलाके की टोपोग्राफी, पानी का स्रोत, जमीन का ढलान, नहर का 
अलाइनमेन्ट, नहर की योजना बनाने वालों से लेकर बाकी के इंजीनियर, ओवरसियर, सर्किल इन्सपेक्टर, अमीन 
यहाँ तक कि जनता और किसान, उनकी कार्य संकृति, फसल पद्धति इत्यादि सारी चीजें दोनों नहरों में एक जैसी 
हैं। तब अगर पश्चिमी कोसी नहर में भी जल-जमाव वाले क्षेत्र का रकबा सिंचित क्षेत्र से ज्यादा हो तो किसे आश्चर्य 
होगा? पश्चिमी कोसी नहर में भी पानी बाद में आये और परची पहले तो नया कुछ क्या होगा? 


पूर्वी कोसी मुख्य नहर को अगर किसान अररिया या सुपौल में काट देते हैं तो यहां मधुबनी में बरदेपुर और भलनी 
में क्यों नहीं काटेंगे? सिल्ट इजेक्टर के बावजूद अगर पूर्वी कोसी मुख्य नहर अपनी पफुल-सप्लाई डेप्थ तक बालू 
से पट गई तो पश्चिमी कोसी नहर में ऐसा होने से कौन रोक पायेगा? फिर इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद 
अगर पूर्वी कोसी मुख्य नहर अपने मूल लक्ष्य से ।6-8 प्रतिशत पर काम कर रही है तो पश्चिमी कोसी नहर बहुत 
सक्षम रूप से काम करेगी तो 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेगी-ऐसा सोचने में गलत क्या है? आज की तारीख 
में पश्चिमी कोसी नहर कुछ चुनिन्दा लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है जिसमें इंजीनियर, ठेकेदार, ईट भट्टों के 
मालिक, निर्माण सामग्री के सप्लायर्स आदि और उनके माध्यम से, मुमकिन है, छोटे-बड़े राजनीतिज्ञ आदि फलते- 
फूलते हैं। किसानों के हित में काम करने वाले सभी लोगों का वर्तमान और भविष्य सब कुछ सुरक्षित है जबकि 
किसानों के हक में केवल भविष्य के वायदे हैं। 


पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा किये जाने का अनुमान 


नेताओं और इंजीनियरों के बयान पर अगर विश्वास किया जाय तो इस योजना को 980 में पूरा कर लिया जाना 
चाहिये था मगर यह समय हर साल दो-दो साल कर के आगे खिसकता है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो 2006 
तक इस योजना पर 7।7.33 करोड़ रुपये खर्च हुये थे और तब इस योजना का एस्टीमेट, भले ही इसकी स्वीकृति 
न हुई हो, 904 करोड़ रुपये (998) आंका गया था। यानी इस योजना पर अभी लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च 
किया जाना बाकी है जिससे योजना को पूरा किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी कोसी नहर पर खर्च का 


ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है। 


तालिका 6.2 


वर्ष वार्षिक करोड़ल्पयेी | 


997-9 
१9-95 


[999- ॥6.87 


2000 


000-0 43.20 


छ "४" 
003-02 


स्रोत- पश्चिमी कोसी नहर योजना, दरभंगा मुख्यालय, चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट, 2006 


जाहिर है, सन 999-2000 तक योजना पर उस समय तक का सबसे ज्यादा खर्च 46.8 करोड़ किया गया। 
अभी कमला नदी पर बनने वाला साइफन अधूरा है और शाखा नहरों की बहुतांश संरचनाओं पर काम होना बाकी 
है। योजना के एस्टीमेट का फिर से निर्धारण करना बाक़ी है और तभी यह साफ हो पायेगा कि कोसी की यह 
पश्चिमी नहर अभी और कितने करोड़ रुपयों की राशि पीयेगी। इस रफ्तार से अभी 2005-06 में जरूर योजना 
पर खर्च में वृद्धि हुई है। इस नहर से पूरे निर्धारित क्षेत्र को सिंचाई मिलने में आज (2006) से कम से कम 5- 
20 साल का समय और लगने वाला है। मगर सरकार 200 में नहर का काम पूरा कर लेने की गलत बयानी पर 
आमादा है और उससे सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। कमला के साथ-साथ धौरी नदी पर बनने वाला साइफन 
भी अधूरा है और पफील्ड चैनेल्स का काम पिछले कई वर्षों से 26 प्रतिशत पर अटका हुआ है। 


इसके अलावा यह परियोजना कब कछुए की तरह अपनी गर्दन सिकोड़ लेगी कह पाना मुश्किल है। 990 से 


लेकर 995 तक योजना पर जो खर्च किया गया वह किसी के लिए भी चिन्ता का विषय होना चाहिये। यह राशि 
नीचे दिखाई गई है। 


तालिका 6.3 


परी कोसी नहर पर वर्ष 990-9से 994-95 
घा खर्च-लाख रुपये 
Sr 762.93 7873.47 ॥536.40 
bk _ |I0.I9 76.23 87].42 
IRE 95.29 833.]0 928.39 
36.29 885.68 92.97 
LF 0.47 938.34 948.8 


स्रोत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट - १995 


यह आंकड़े किसी भी विभाग के लिए शर्म भी वजह बनने चाहिये थे। वर्ष ।994-95 में जहां काम पर मात्रा 
0.47 लाख रुपये खर्च हुये वहीं काम करवाने वालों पर 9.38 करोड़ रुपये का बिल बना। इस तरह का सवाल 
अव्वल तो कोई उठाता नहीं है और अगर कभी उठाया भी गया तो सारे सम्बद्ध पक्ष “तो हम क्या करें?' की मुद्रा 
में अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। 


बिहार सरकार की प्राक्कलन समिति की एक रिपोर्ट (988) में इस परिस्थिति पर टिप्पणी की गई है जो कि इस 
तरह है। ''... अतः समिति यह भी जानना चाहेगी कि 6 वर्ष पूर्व की परियोजना अभी तक जनहित में क्यों 
समर्पित नहीं की जा सकी है जबकि इसमें मूल्यवान 6 वर्ष, स्थापना व्यय, सम्पूर्ण नहर का रख-रखाव, सृजित 
नहर का रख-रखाव, उपकरणों का रख-रखाव, वाहनों का रख-रखाव, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा- 
भत्ता आदि पर व्यय वहन किया जा चुका है।'' रिपोर्ट आगे लिखती है कि, ''भारतीय भाग मधुबनी जिला में 
2.02 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी है जिसमें बिन्दु 37.75 आर0डी0 तक, भुतही बलान तक, 5060 
हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अभी तक सृजित है। समिति की राय में इतनी बड़ी धन-राशि व्यय होने के बाद इसकी 
अर्जित सिंचाई क्षमता काफी नगण्य है। नहर में बाक़ी संरचना के निर्माण के बीच धन नहीं दियाजाना और समय 
पर कालबद्ध चरण में निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जाना एक दुःखद स्थिति है।” 


इस रिपोर्ट को लिखे हुये भी 8 साल बीत चले हैं और जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसके अनुसार अभी तक कम 
से कम 6 साल और लगेंगे कि पश्चिमी कोसी नहर की सारी शाखाओं और उप-शाखाओं में पानी पहुँच सके। 


बिहार विधान सभा में एक बार राज्य में सिंचाई पर बहस चल रही थी। यह वर्ष था ।980 जिसके बारे में यह 
कहा गया था कि इस साल पश्चिमी कोसी नहर पूरी कर ली जायेगी। विधायक सरयुग मिश्र पूर्वी कोसी मुख्य नहर 
की बदहाली पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने पश्चिमी कोसी नहर पर एक बड़ी मार्मिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा 
था कि, ''... आज लाखों एकड़ जमीन को नुकसान हो रहा है। लोग ड्रेन से सिंचाई का काम करते हैं। यह 


पागलपन है। दूसरा पागलपन है कि ईस्टर्न कोसी पर नहर है तो फिर वेस्टर्न नहर की खुदाई क्यों हो रही है? मैं 
कहता हूँ कि दरभंगा के जो विधायक हैं, दरभंगा के जो लोग हैं, क्यों अच्छी जमीन को बर्बाद करने के लिए तुले 
ह हैं?” 


उपसंहार 


अब जनता की इस नहर में कितनी दिलचस्पी बची हुई है वह इसी बात से जाहिर है कि अब नहर के शीघ्र निर्माण 
के लिए न तो कोई सड़कों पर उतरता है न ही कहीं धरना या प्रदर्शन होता है। राधानन्दन झा ने जो कभी कहा था 
कि अगर नहर का काम पूरा नहीं होता है तो दरभंगा का आदमी आदमी को खायेगा, वैसा भी कुछ इस इलाके में 
नहीं हो रहा है। यह मानना कि दरभंगा या मधुबनी के किसान सरकार पर निर्भर हो कर अपनी खेती कर रहे हैं, 
उनके पुरुषार्थ को ललकारना है। नहर बने या न बने, यह अब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। सरकार जरूर हर 
साल आने वाले दो वर्षो में नहर का काम पूरा कर लेने का दम भरती है। देखना यह है कि यह दो वर्ष कब पूरे 
होते हैं? 


अध्याय -7 जन-सहयोग और कोसी परियोजना 
जन-सहयोग और कोसी परियोजना 


पृष्ठभूमि 


जब से योजना आयोग की स्थापना हुई तभी से यह महसूस किया जा रहा था कि देश की विशाल जनसंख्या 
और उपलब्ध श्रमशक्ति को देखते हुये यदि किसी गैर-सरकारी और गैर-राजनीतिक संस्था की स्थापना की जा 
सके तो विकास के इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। आम आदमी की तरक्की के लिए यह संस्था उन 
संसाधनों को काम में लायेगी जिनका अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। 


कोसी योजना पर बात करते समय अगर जन-सहयोग के प्रयोग का जिक्र न हो तो सारी चर्चा अधूरी रह जाती 
है। ।950 के दशक के पूर्वार्ध में देश में आजादी की लड़ाई के संघर्षशील नेताओं की लगभग पूरी कतार मौजूद 
थी और आम जनता में भी इस आजादी के प्रति उत्साह था। एक अच्छे सुघड़, समृद्ध और ताकतवर भारत की 
कल्पना करीब-करीब हर भारतीय के मन में थी और वह इसे विकसित करने की कल्पना अपने मन में सजाये हुए 
था। सदियों की गुलामी के बाद आजादी की ठंडी बयार के झोंके तब तक थमे नहीं थे। हर कोई अपने देश के 
विकास में अपनी भूमिका देखता था और उसमें योगदान करना चाहता था। लगभग साथ-साथ चीन में हुए सत्ता 
परिवर्तन और माओ त्से तुंग द्वारा कमान संभालने और उसके बाद वहां के उत्साहजनक माहौल और विकास 
कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी की कहानियां भी तब फिजां में खुशबू बिखेरती थीं। एक नहीं सुबह की तलाश 
में भारत सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर सके जिसके माध्यम से वह न योजनाओं में रुचि ले और उनसे 
अपनत्व स्थापित कर सके। इसी बुनियाद पर 952 में भारत सेवक समाज की स्थापना हुई। 


भारत सेवक समाज-उद्देश्य और भूमिका 


जब से योजना आयोग की स्थापना हुई तभी से यह महसूस किया जा रहा था कि देश की विशाल जनसंख्या और 
उपलब्ध श्रमशक्ति को देखते हुये यदि किसी गैर-सरकारी और गैर-राजनीतिक संस्था की स्थापना की जा सके 
तो विकास के इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। आम आदमी की तरक्की के लिए यह संस्था उन संसाधनों 
को काम में लायेगी जिनका अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि “...कुछ 
हद तक हम अपने सारे संसाधनों का अनुमान लगा सकते हैं। परन्तु अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, मानवीय 
शक्ति तथा उसको महान उद्देश्यों की ओर प्रेरित करने वाले दर्शन का अनुमान करना मुश्किल है। जब तक हम 
इन विशाल मानवीय संसाधनों का उपयोग न करें और उनमें वह जोश पैदा न करें जो कि कठिनाईयों को देख कर 
मुस्कराये तब तक हमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। ...इसलिए हम को अपने लोगों की ओर मुड़ना 
होगा, उनके पास जाकर उनसे वार्तालाप करना होगा और उनके साथ काम करना होगा। समान उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए हमें मित्र और सहयोगी की तरह काम करना होगा। हो सकता है कि हमें उनको कुछ सिखाना पड़े पर हमें 
उनसे भी बहुत कुछ सीखना है। अतः हमें उनके पास अपने ज्ञान के अभिमान के साथ नहीं बल्कि पूरी विनम्रता 
के साथ इस तीव्र आकांक्षा को लेकर जाना होगा कि हम अपने पारस्परिक श्रम से जड़ता के पहाड़ों को झकझोरें 
और उन्हें तोड़ दें।” 


तत्कालीन योजना मंत्री गुलजारी लाल नन्दा ने इसकी पुरजोर हिमायत करते हुए एक ऐसी संस्था की कल्पना की 
थी जो सारे देश में स्वयं-प्रयासों से सामूहिक कल्याण के कार्यक्रम चलायेगी और इसे पूरा सरकारी समर्थन तथा 
सहयोग प्राप्त होगा। जन साधारण के आर्थिक उत्थान के लिए यह संस्था उन संसाधनों तथा क्षमताओं का उपयोग 
करेगी जो कि उपलब्ध तो हैं पर अभी तक उनका उपयोग नहीं हुआ। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध यह संस्था 
जन मानस तैयार करेगी, पारस्परिक सहयोग से जन साधारण तथा सरकारी तंत्रा के बीच तादाम्य स्थापित करने 
का प्रयास करेगी। सामुदायिक केन्द्रों का विकास, युवा शक्ति का समाज कल्याण के लिए विकास, सामाजिक 
चेतना, बीमारियों की रोक-थाम, मलेरिया उन्मूलन आदि भी इस संस्था के कार्यक्रमों में शामिल होगा। प्रशासन, 
व्यापार तथा सामाजिक आचार-विचार में निष्ठा एवं ईमानदारी का प्रसार, ऐसे वातावरण की सृष्टि जिससे इन 
उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, सामाजिक दुराचार के विरुद्ध जनमत तैयार करना तथा दुर्नीति के खिलाफ 
कार्यवाई, जनता में सामाजिक चेतना जगाना तथा उसे अपने दायित्वों का बोध कराना, कर्तव्य और पारस्परिक 
सौहाद्र तथा सहयोग के लिए मानस तैयार करना, आदि इस संस्था के उद्देश्य होंगे। सरकारी तथा गैर-सरकारी 
संसाधनों का समुचित उपयोग, सभी कार्यक्रमों में फजूलखर्ची रोकना, बरबादी तथा अक्षमता पर प्रतिबन्ध तथा 
उत्पादकता में उत्थान आदि अन्य बहुत सी बातें भी इस संस्था के उद्देश्यों में थीं। 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना 952 में राष्ट्रीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं 
तथा अन्य सहृदय लोगों के प्रयास से हुई। तभी एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया गया था जिसमें पण्डित 
नेहरू के अतिरिक्त गुलजारी लाल नन्दा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, घनश्याम दास बिड़ला, सतीश चन्द्र 
दासगुप्ता, खण्डूभाई देसाई, फादर डिसूजा, सी. डी. देशमुख, कैलाश नाथ काटजू, आचार्य कृपलानी, हरेकृष्ण 
माहताब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वी. टी. कृष्णमाचारी, जी. वीमावलंकर, अशोक मेहता, जय प्रकाश नारायण, 
जी. एल. मेहता, पी. ए. नारियलवाला, एन. जी. रंगा, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, आर. केपाटिल, लाला श्री 
राम, ए. जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख तथा रामेश्वरी नेहरू आदि अनेक स्वनामधन्य लोग 
शामिल थे। इस समय भारत सेवक समाज के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूप रेखा भी तैयार की गई, जिसके 
अनुसार भा.से.स. का काम- (क) भवन, सड़क, बाँध व सामूहिक कार्यो के लिए या अन्य कोई भी निर्माण कार्य, 
(ख) पंचायतों तथा सहकारी समितियों का विकास, (ग) ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का विकास, (घ) बचत को 
बढ़ावा और फिजूलखर्ची पर रोक, (घ) फसल की रक्षा तथा (च) पशु-धन का विकास आदि आर्थिक मुद्दों पर 
सरकार व जनता के बीच सहयोग करना था। 


भ्रष्टाचार तथा मिलावट के विरुद्ध आंदोलन करना संस्था के सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग था। नागरिक 


तथा स्वास्थ्य, शिक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी देना, सामूहिक मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के लिए 
स्वास्थ्य कार्यक्रम, खेल-कूद, गंदी बस्तियों के सुधार तथा सड़कों की सफाई आदि के बारे में कार्यक्रम लेने का 
प्रस्ताव भी था जिससे सामाजिक समस्याओं को अच्छी तरह समझा जा सके और उनके निदान सुझाए जा सकें। 


कोसी योजना और भारत सेवक समाज 


पहले तो इस बात पर शक किया जाता था कि काम करने के लिए मजदूर भी मिलेंगे या नहीं। लेकिन उस इलाके 
से बड़ी तादाद में लोग बाहर आये और उन्होंने हमें सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बड़ी संख्या में लोग 
ग्रामीण इलाकों से आये, खेतिहर किसान आये, ऐसे लोग जिन्हें इस तरह के श्रम-साध्य कार्य का कोई तजुर्बा 
नहीं था और यह लोग सारे बिहार से आये श्रमदान करने के लिए और वह भी अपने खर्च पर। लोगों के बीच 
ऐसा समां बंध गया था। 


इन सदुद्देश्यों की प्राप्ति के पीछे सम्भवतः तत्कालीन नेताओं की आजादी के बाद के समय में साधारण जनता को 
सरकार और उसके साधनों के ज्यादा-से-ज्यादा नजदीक लाने की मंशा थी और यह कि सरकार जो अब तक 
एक शोषक और दमनकारी शक्ति के ही रूप में ही देखी जाती थी, उस छवि को बदला जाये और इसका 
भारतीयकरण हो। इन सारे उद्देश्यों के पीछे उस समय का आदर्शवाद झलकता है जिसको कोसी योजना के संदर्भ 
में और ज्यादा मजबूत किया कंवर सेन और डॉ. के. एल. राव की चीन वापसी के बाद की रिपोर्ट ने जिसके बारे 
में हम पहले चर्चा कर आये हैं। यह दोनों व्यक्ति पेशे से इंजीनियर जरूर थे मगर इन्होंने चीन में जनता की 
सहभागिता से पूरी होती हुई योजनाओं को बड़े गौर से देखा था और इस बात की सिफारिश की कि भारत में भी 
वैसा ही कुछ हो। इन विशेषज्ञों ने चीन की ह्लांग हो, हुआई और यांग्ट्सी नदी घाटियों में बड़ी संख्या में मजदूरों को 
मिट्टी कटाई का काम करते देखा था जहाँ मशीनों की मौजूदगी करीब-करीब नहीं के बराबर थी। सारे मजदूर, स्त्री 
और पुरुष दोनों, एक साथ काम करते थे और एक साथ उनका खाना-पीना चलता था और एक सुर में वह 
साम्यवादी क्रान्ति के गीत गाते हुये पूरी लगन के साथ अपना काम करते थे। 


उन्होंने लिखा है कि, “...चीन की नदी घाटी योजनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानवीय शक्ति अथाह है और 
यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाये और काम पर लगाया जाये तो आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते 
हैं... यदि चीन की योजनाओं में उपलब्ध यह व्यापक जन-सहयोग कोसी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो तो काम की गति 
भी बढ़ाई जा सकती है और बाढ़ सुरक्षा के नतीजे समय से पहले भी उपलब्ध हो सकते हैं”। अपनी चीन यात्रा 
के दौरान डॉ. राव तथा केवर सेन ने देखा कि, उत्तरी कियांगसू की मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 06 मील तथा 
तल की चौड़ाई 420 फुट थी और इसमें कुल मिट्टी का काम 247 करोड़ घनफुट था, मात्र 80 दिन में ही मानवीय 
श्रम से बना डाली गई अर्थात 3 करोड़ घनफुट प्रति दिन की दर से काम हुआ। “...इसमें किसी प्रकार की मशीनरी 
का उपयोग नहीं हुआ और सारा मिट्टी का काम, जिसमें कटाई, ढुलाई और सघनीकरण शामिल था, ।3 लाख 
लोगों के श्रम से पूरा किया गया।” भारतवर्ष में मेटूर, हीराकुड, भाखड़ा, नंगल, दुर्गापुर बराज और मयूराक्षी बांध 
जैसी परियोजनाओं में मानव श्रम की उपलब्धि इसके पासंग मों भी नहीं बैठती थी। 


इन लोगों का मानना था कि यदि मजदूरी ठीक से मिलती रहे और साथ में कार्य क्षेत्र में कुछ सुविधाएँ मिल जाएँ 
तो लोग स्वेच्छा तथा गर्मजोशी से अपने देश के विकास कार्यो में जुट जाते हैं। इन सुविधाओं के बारे में रपट में 
सुझाव था कि-(।) कार्यस्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, (|) काम के समय लाउड स्पीकरों से संगीत का प्रसारण, 
(॥॥) समाचारों का दीवारों पर लगा कर प्रचार, (५४) काम की उपलब्धि का प्रचार-प्रसार, (५) आदर्श कार्यकताओं, 
मजदूरों को प्रोत्साहन, (४) खेल-कूद का आयोजन तथा (शा) फोटो, चार्ट इत्यादि की सहायता से कार्य प्रगति 
का प्रचार-प्रसार आदि कार्यक्रम लिये जायें। 


यह सारी सिफारिशें चीन के अपने अनुभव के आधार पर भारत के लिए इन दो विशेषज्ञों द्वारा की गईं। तत्कालीन 
योजना मंत्री गुलजारी लाल नन्दा के विचारों को इन सिफारिशों ने और पुख्ता कर दिया कि योजना कार्यों में जन- 
सहयोग को प्रधानता मिलनी चाहिये और यह प्रधानता बाद में मिली भी। 


अब कुछ बेहतर कर दिखाने की ग़रज से भारत में चीन से प्रतियोगिता का माहौल बनने लगा। अगर चीनी लोग 
इतने जोशो-खरोश के साथ नदियों को बांधने या नहरें बनाने का काम लाखों की संख्या में एक साथ कर सकते 
हैं तो भारत में उससे बेहतर नहीं तो वैसा ही क्यों नहीं होगा? गुलजारी लाल नन्दा ने कहा कि अगर दो लाख तीस 
हजार आदमी आठ महीने तक लगातार काम करें तो कोसी योजना का काम समाप्त हो जायेगा। दिक्कत यह थी 
की कोसी क्षेत्र में जमीन में बहुत नमी रहती थी और थोड़ा खोदने पर ही पानी निकल आता था, फिर बाढ़/जल- 
जमाव की वजह से भी काम करने का समय घटता है। इस तरह कोसी क्षेत्र में लगातार आठ-महीनें काम नहीं 
चल सकता मगर यह काम चार-पाँच महीने में पूरा किया जा सकता है यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा कर पाँच-छः 
लाख कर दी जाये। “अगर चीन ने 80 दिन का दृष्टान्त संसार के समक्ष रखा तो पड़ोसी भारत और कम दिन का 
दृष्टान्त क्यों नहीं रख सकता है?' 


देश की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में जहाँ मिट्टी की कटाई मुख्य रूप से होनी थी इस तरह के काम 
की प्रचुर संभावनाएं थीं। भारत सेवक समाज ने इस तरह के बहुत से काम लगभग सारे देश में किये मगर उन्होंने 
कोसी परियोजना में मिट्टी के काम का जिम्मा लेकर एक मिसाल इसलिए कायम की कि इस तरह के काम की 
दृष्टि से यह इलाका बहुत ही दुरूह था। दुरूह और अस्वास्थ्यकर होने के कारण आमतौर पर ठेकेदार आगे नहीं 
आते थे और अगर आगे आते भी थे तो वह अपने काम की एक ऊँची कीमत मांगते थे। “...लेकिन लोग आगे 
आये। पहले तो इस बात पर शक किया जाता था कि काम करने के लिए मजदूर भी मिलेंगे या नहीं। लेकिन उस 
इलाके से बड़ी तादाद में लोग बाहर आये और उन्होंने हमें सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बड़ी संख्या में लोग 
ग्रामीण इलाकों से आये, खेतिहर किसान आये, ऐसे लोग जिन्हें इस तरह के श्रम-साध्य कार्य का कोई तजुर्बा 
नहीं था और यह लोग सारे बिहार से आये श्रमदान करने के लिए और वह भी अपने खर्च पर। लोगों के बीच ऐसा 
समां बंध गया था...।” भारत सेवक समाज की मौजूदगी की वजह से एक तो ठेकेदारों को इस इलाके में जबरन 
काम करने के लिए आना पड़ा क्योंकि कोई भी ठेकेदार यह नहीं बर्दाश्त कर सकता कि किसी इलाके में इतना 
बड़ा काम हो और उसके मुनाफे में उसकी हिस्सेदारी न हो और दूसरे यह कि भारत सेवक समाज सारा काम कर 
सकने की स्थिति में नहीं था, इसलिए काम का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदारी के लिए बच ही जाता था। मजबूरन न 
सिर्फ ठेकेदार आये बल्कि उन्हें कम दरों पर काम भी करना पड़ा क्योंकि भारत सेवक समाज की काम की दरें 
कम थीं। 


कोसी परियोजना का काम भारत सेवक समाज की प्रयोगस्थली बना। आधिकारिक रूप से 2 दिसम्बर 954 
को कोसी नियंत्रण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जन-सहयोग का सारा काम भारत सेवक समाज 
देखेगा। यहाँ जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सेवक समाज ने तीन अलग-अलग तरह की कोशिशें कीं। 


शुद्ध श्रमदान 


हे पूर्वी तटबंध के शिलान्यास के 
अवसर पर बैरिया गांव प्रसाद तथा गी लाल न॑ तटबन्धों के कुछ निर्माण स्थल 
म लिए स्कूल-कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, ग्राम पंचायत 


यत कर दिये गये थे जहां 
के आम लोगों, युवक-युवतियों, महिलाओं तथा प्रबुद्ध नागरिकों का आह्वान किया जाता था। कोसी के पश्चिमी 
तटबन्ध पर निर्मली के पास भुतहा गाँव में एक किलोमीटर तटबन्ध की लम्बाई तथा पूर्वी तटबन्ध पर सुपौल के 
पास बैरिया गाँव में लगभग डेढ़ किलोमीटर लम्बा तटबन्ध श्रमदानियों के काम के लिए नियत किया गया था। देश 
के सारे कोनों से राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम में नागरिकों ने भाग लिया था। संभ्रान्त परिवार की महिलाओं तक ने 
कोसी तटबन्ध पर कुदाल चला कर मिट्टी डाली थी। मिथिला के ब्राह्मणों ने यज्ञ करके, कौशिकी महात्म्य और 
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और कोसी की अर्चना-वन्दना के बाद 955 में जानकी नवमी के दिन से मिट्टी काटी 
और तटबन्धों के निर्माण में योगदान किया। 


भारत सेवक समाज ने जन-सहयोग के लिए केवल भारतीय भू-भाग में ही प्रयास नहीं किया। उसने नेपाल की 
कुछ संस्थाओं को भी इस पुनीत कार्य में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप दो भूतपूर्व 
सैनिकों के संगठनों ने नेपाल में हनुमान नगर के पास श्रमदान में भाग लिया। इतना ही नहीं, राज्य जेल विभाग 
को तैयार कर के भारत सेवक समाज ने 300 सजायाफ्ता कैदियों को फॉरबिसगंज और पूर्णियाँ में नहर निर्माण 
के काम में लगाने में सफलता पाई थी। स्कूली बच्चों, ए.सी.सी. और एन.सी.सी. के कैडटों ने इस काम में हाथ 
बटाया और विदेशों से आये स्वयं सेवकों ने भी इस काम में सहयोग किया था। फ्रान्स की एक स्वयं सेवी संस्था 
सर्विस सिविल इन्टरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का भी काम किया था। 


यह ध्यान देने की बात है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 934 के बिहार भूकम्प के राहत और 
पुनर्वास कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस समय फ्रांस की इस संस्था के स्वयं सेवकों ने भी 
उनके साथ पुर्ननिर्माण में सहयोग किया था। जब कोसी योजना पर काम शुरू हुआ तो इस संस्था के कार्यकर्ता 
डॉ. राजेनद्र प्रसाद के निमंत्राण पर भारत आये थे। कुल मिला कर कोसी परियोजना के क्रियान्वयन के समय सभी 
का उत्साह अपने चरमोत्कर्ष पर था। शुद्ध श्रमदान के क्षेत्र में कोसी तटबन्धों पर काम करने के लिए सारे देश से 
श्रमदानियों का ताँता लगा रहता था। यह लोग अपने खर्चे से यहाँ आते और अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 
दो-चार-दस दिन रहते, अपना काम करते और वापस चले जाते थे। 


सरकार की तरफ से इनके भोजन और आवास की व्यवस्था कर दी जाती थी मगर किसी तरह के पारिश्रमिक की 
कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बार तो विद्यार्थी श्रमदानियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि कोसी परियोजना 
अधिकारियों को समाचार पत्रों में विज्ञापन देना पड़ गया कि उनके पास केवल दस हजार श्रमदानियों को रखने 


की व्यवस्था है इसलिए बिना पूर्वानुमति के स्वंय सेवक श्रमदान के लिए न आयें। देखें- बॉक्स सहायक सैन्य दल 
के सैनिक ध्यान दें 


इतना जरूर था कि शुद्ध श्रमदान के इस काम में व्यवस्था पर सरकार का जितना खर्च हुआ उसके अनुपात में 
काम निबटाया नहीं जा सका क्योंकि शायद इस रूप से काम करने वाले लोग पेशेवर मिट्टी काटने वाले नहीं थे 
जिसके लिए सरकार और भारत सेवक समाज को आलोचना का भी सामना करना पड़ा। मगर इसके साथ यह 
भी सच था कि श्रमदानियों में जिस उत्साह, आत्म-विश्वास, राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करने का संतोष तथा 
योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों से अपनापन की जो भावना पैदा हुई होगी, उसका मूल्यांकन पैसों में नहीं 
किया जा सकता और 'ऐसी जागृति पैदा करने के लिए करोड़ों का भी मूल्य अधिक नहीं माना जा सकता'। 


ग्राम पंचायतों तथा श्रमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा किया गया काम 


कोसी तटबन्ध के काम में आरम्भ में भारत सेवक समाज ने प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन कमेटी के नाम से एक केन्द्रीय 
समिति का गठन किया जिसमें संयोजक समेत 2 सदस्य थे। इस समिति में एक तकनीकी सलाहकार के साथ- 
साथ राज्य पंचायत परिषद, जिला पंचायत परिषद तथा भारत सेवक समाज के प्रतिनिधि सदस्य थे। यह एक 
नीति नियामक समिति थी जिसका कार्य कोसी प्राधिकार से विचार विमर्श कर के कार्यक्रम तथा बजट तैयार 
करना था। 


जन-सहयोग का दूसरा तरीका था ग्राम पंचायतों और श्रमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली ठेकेदारी 
जिसके लिए भारत सेवक समाज का काम था कि वह उनसे सम्पर्क करके उन्हें इस काम के लिए तैयार करे और 
उनके काम पर निगरानी रखे। परेशानी यह थी कि इस तरह की संस्थाएं मिट्टी के काम की अभ्यस्त नहीं थीं और 
ठेकेदारी का तो उन्हें कोई अनुभव ही नहीं था। न तो उन्हें टेण्डर भरना आता था और न ही वह अपने जरिये किये 
गये मिट्टी के काम की मजदूरी तय कर सकती थीं। तब यह तय पाया गया कि परीक्षण के तौर पर मजदूरों से मिट्टी 
कटवा कर तटबन्ध पर डलवाई जाय और वह जितना काम कर पाते हैं उसके हिसाब से उनकी मजदूरी तय की 
जाय। असमंजस की परिस्थिति से निबटने का यह एक व्यावहारिक समाधान था। सहूलियत के लिए यह भी तय 
पाया गया कि पैसे का सारा भुगतान भारत सेवक समाज को कर दिया जाय और वही इन संस्थाओं/मजदूरों का 
भुगतान करे। इस बात पर भी रजामन्दी हुई कि भारत सेवक समाज को जो भी भुगतान होगा उसका 90 प्रतिशत 
वह मजदूरी के रूप में बांटेगा, 5 प्रतिशत मजदूर बस्तियों में सामाजिक उद्देश्यों जैसे स्कूल, आवास, सड़क और 
पीने के पानी आदि पर खर्च करेगा और केवल 5 प्रतिशत से अपनी व्यवस्था का खर्च चलायेगा। क्योंकि यह 
समितियाँ पेशेवर ठेकेदारी में नहीं थीं और उनके पास कोई पूँजी भी नहीं थी इसलिए उनके लिए कुछ अग्रिम 
भुगतान की व्यवस्था की गई और यह रकम धीरे-धीरे चालू बिलों से काट ली जाती थी। 


शुरू में औजार तथा जुगाड़ भी कोसी योजना प्रशासन की तरफ से दल नायकों को दिये गये थे जिसकी कटौती 
भुगतान से की जाती थी। कोसी प्रशासन की ओर से श्रमिक कल्याण के लिए विषद व्यवस्था की गई जिसमें 
तटबन्ध की प्रति मील की लम्बाई पर 28 श्रमिक आवास, 0 ट्यूबवेल, 40 बोर होल शौचालय तथा प्रति दो 
आवासों के पीछे एक पेट्रोमेक्स की व्यवस्था भी थी। दोनों तटबन्धों पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध 
थी। प्रति दो मील की लम्बाई पर मनोरंजन केन्द्र स्थापित किये गये जिसमें रेडियो, समाचार पत्र, खेल-कूद आदि 
की भी व्यवस्था थी तथा बीच-बीच में सिनेमा भी दिखाया जाता था। 


भारत सेवक समाज द्वारा चुने गये दल नायकों द्वारा किया गया काम- 


प्रत्येक मुखिया या दल नायक के जिम्मे 000 फीट तटबन्ध की लम्बाई का काम था। यह अनुमान किया गया 
था कि 60 मजदूरों की मदद से ।00 दिन के अन्दर इतना काम कर लिया जायगा। इन लोगों से कार्य सम्बन्धी 
करार सामान्य काम की दरों पर किया गया था यद्यपि कोई जमानत या धरोहर राशि नहीं ली गई थी और इसके 
विपरीत प्रत्येक दल नायक को श्रमिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि दी गई थी जिससे प्रथम बिल के भुगतान 
तक वे सुचारु रूप से मजदूरों को भुगतान कर सकें। दल नायकों अथवा मुखिया को दी गई अग्रिम राशि का 
समायोजन उनके बिलों से बाद में करने का प्रावधान था। यह अग्रिम राशि दस रुपये प्रति मजदूर की दर से तय 
की गई थी। काम का माप और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक था जो कि बाद में बढ़ा कर दूसरे वर्ष से पाक्षिक 
कर दिया गया था तथा उसी अनुपात में अग्रिम राशि की दर भी बढ़ा दी गई थी। 


कोसी तटबन्ध के काम में आरम्भ में भारत सेवक समाज ने प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन कमेटी के नाम से एक केन्द्रीय 
समिति का गठन किया जिसमें संयोजक समेत ।2 सदस्य थे। इस समिति में एक तकनीकी सलाहकार के साथ- 
साथ राज्य पंचायत परिषद, जिला पंचायत परिषद तथा भारत सेवक समाज के प्रतिनिधि सदस्य थे। यह एक 
नीति नियामक समिति थी जिसका कार्य कोसी प्राधिकार से विचार विमर्श कर के कार्यक्रम तथा बजट तैयार 
करना था। कार्य का क्षेत्रीय दायित्व एक सचिव पर था जिसकी सहायता के लिए दो स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति 
थे जिनमें से एक पूर्वी तटबन्ध (लहटन चौधरी) तथा दूसरा पश्चिमी तटबन्ध (ललित नारायण मिश्र) के लिए 
जिम्मेवार था। इनके नीचे स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की सलाहकार समितियाँ थीं। दोनों तटबन्धों के निर्माण 
कार्य को तीन से पाँच/किलोमीटर के कई टुकड़ों में बाँट दिया गया था जिसका दायित्व एक पॉइंट-इन-चार्ज का 
था जो कि दल-नायकों के काम का नियमन करता था तथा प्रगति पर नियंत्रण रखता था। 


इसी समय अक्टूबर ।954 से मार्च 955 तक ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए भी कोसी प्राधिकार की तरफ 
से एक जोरदार अभियान चलाया गया जिसका अच्छा परिणाम सामने आया। इन्हीं प्रमाणित संस्थाओं को 
अधिकांश काम बाँटा गया तथा कुछ जगहों पर भारत सेवक समाज ने अपनी भी इकाइयाँ स्थापित कीं। 


भारत सेवक समाज की मौजूदगी से यह फायदा अवश्य हुआ कि ठेकेदारी के भाव गिरे तथा कुल काम का लगभग 
आधा भाग भारत सेवक समाज के जरिये सम्पन्न हुआ। फरवरी 956 में जब कि कुल मजदूरों की संख्या लगभग 
20,000 थी, 0,000 के लगभग मजदूर केवल भारत सेवक समाज के थे। इस कार्य के तात्कालिक सामयिक 
मूल्यांकन में इस बात पर संतोष प्रकट किया गया कि कोसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जनता का विश्वास, स्वयं- 
सहायता तथा सहकार की भावना पैदा हुई है। इसके अतिरित्तफ विकास कार्यो में लोगों की भागीदारी, स्थानीय 
स्तर पर संगठन का विकास तथा सामाजिक कल्याण का भी विकास हुआ है। 


ठेकेदारी व्यवस्था पर चोट 


इंजीनियरों और अमला तंत्र की अंग्रेजी हुकूमत के जमाने की खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी और 
आम आदमी की बदसलूकी भी उनके गले नहीं उतरती थी। तब इन सब ने मिल कर भारत सेवक समाज को 
ठेकेदारी के खेल के उसूल सिखाने की कवायद शुरू की। सबसे पहले ठेकेदारों ने काम की दरें घटाने शुरू कीं 
और भारत सेवक समाज को मजबूर किया कि वह भी अपनी दरें घटाये। 


भारत सेवक समाज ने केवल लोगों को ही संगठित नहीं किया उसने ठेकेदारों को भी उनकी औकात बता दी थी। 
जहाँ भारत सेवक समाज एक हजार घनफुट मिट्टी काटने और तटबन्ध पर डालने के लिए केवल 6 रुपये ले रहा 
था वहाँ ठेकेदारों की मांग थी कि उन्हें अट्ठाइस से तीस रुपये तक मिलें। भारत सेवक समाज मुनाफे के लिए काम 
नहीं कर रहा था इसलिए उसकी दरें कम थीं। ठेकेदार व्यावसायिक थे इसलिए उन्हें अपनी दरें घटा कर भारत 


सेवक समाज के स्तर पर लानी पड़ीं। 


यह जन-सहयोग के प्रयास और भारत सेवक समाज की ठेकेदारी पर जीत थी। योजनाओं के निर्माण कार्यो में 
ठेकेदारी की एक स्थापित व्यवस्था होती है जिसमें अमला तंत्र और इंजीनियरों की नियत और जानी-पहचानी 
भूमिका होती है और इन दोनों के स्वार्थ ठेकेदारों के स्वार्थ से जुड़े हुये होते हैं। अगर ठेकेदार तनाव ग्रस्त रहता है 
तो उसके तनाव की छाया इंजीनियरों और अमला तंत्र पर भी पड़ती है और यह कसमसाहट छिपाये नहीं छिपती 
और उन सारे कारणों को समाप्त करने की कोशिश करती है जहाँ से इनका जन्म होता है। भारत सेवक समाज 
ने ठेकेदारी पर जीत तो जरूर दर्ज की मगर उसके पलटवार के लिए वह कतई तैयार नहीं था। भारत सेवक 
समाज ने बिना कोई मुनाफा कमाये अच्छा और प्रशंसनीय काम जरूर किया मगर उससे व्यवस्था को कोई फायदा 
नहीं था। “'ठीकेदारों को अपने 25-30 प्रतिशत मुनाफा के अलावे इंजीनियरों को भी कुछ प्रतिशत हिस्सा देना 
ही पड़ता था जबकि भारत सेवक समाज के सामने इसकी चर्चा करने की भी हिम्मत इंजीनियरों को नहीं होती। 
फलतः ठीकेदार बराबर ही द्वेष एवं कटुतापूर्ण दृष्टि से भारत सेवक समाज की ओर देखा करते।'' 


आर्थिक दिक्कतों के अलावा अमला तंत्र और इंजीनियरों को भारत सेवक समाज से एक परेशानी और थी। उनके 
सामने एक आम ग्रामवासी बराबर में बैठ कर बातचीत करने की हिम्मत दिखाने लगा था जबकि ठेकेदार चाहे 
कितना ही बड़ा क्यों न हो 'हुजूर' के नीचे का सम्बोधन नहीं करता। इंजीनियरों और अमला तंत्र की अंग्रेजी 
हुकूमत के जमाने की खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी और आम आदमी की बदसलूकी भी उनके गले 
नहीं उतरती थी। तब इन सब ने मिल कर भारत सेवक समाज को ठेकेदारी के खेल के उसूल सिखाने की कवायद 
शुरू की। सबसे पहले ठेकेदारों ने काम की दरें घटाने शुरू कीं और भारत सेवक समाज को मजबूर किया कि वह 
भी अपनी दरें घटाये। वह काम की दरों को इतना नीचे ले गये कि भारत सेवक समाज के लिए काम करना 
मुश्किल हो गया। इस स्तर पर इंजीनियरों की मिली भगत से टेण्डर व्यवस्था को लागू करवाया गया और अधिकांश 
काम ठेकेदार हड़पने लगे। 


इंजीनियरों के सहयोग से उन्हें घटी दरों पर भी नुकसान नहीं होने दिया जाता था और भारत सेवक समाज को 
अपनी साख बचा पाना मुश्किल हो रहा था। फिर इंजीनियरों ने एक और चाल चली। उन्होंने भारत सेवक समाज 
के काम की नाप-जोख जो कि पहले साप्ताहिक हुआ करती थी, उसमें टाल-मटोल करना शुरू कर दिया। तब 
साप्ताहिक रनिंग बिल बनता था और अग्रिम राशि काट कर भुगतान कर दिया जाता था जिससे भारत सेवक 
समाज को पूँजी की कमी कभी नहीं रहती थी और वह मजदूरों को भुगतान समय से और पूरा-पूरा कर देता था। 
अब यह काम इंजीनियरों ने दो से तीन महीने के बाद करना शुरू किया और ऐसे हालात पैदा कर दिये कि भारत 
सेवक समाज हथियार डालने पर मजबूर हो गया और उसके बाद ठेकेदारों और इंजीनियरों ने खुल कर अपना 
खेल खेला। स्पर्धा समाप्त होने के बाद ठेकेदारों ने काम की दरों को बढ़ाना शुरू किया। और यह सभी सम्बद्ध 
पक्षों के माफिक पड़ता था। यह बढ़ोतरी 60 से 00 प्रतिशत तक हुई। दिखाने के लिए एक बार फिर भारत 
सेवक समाज को बुलाया गया, वह काम करने के लिए तैयार भी था मगर बात आगे नहीं बढ़ पाई। ठेकेदारी एक 
बार फिर जीत गई यद्यपि किसी न किसी प्रकार से भारत सेवक समाज मैदान में डटा रहा। 


सिक्के का दूसरा पहलू 


इस व्यावहारिक और वैचारिक द्वन्द्व ने एक अच्छी खासी जमात तटबन्धों के खिलाफ खड़ी कर दी थी। सरकार 
ने इससे निबटने के लिए इलाके के प्रभावशाली लोगों और गाँव के मुखिया जैसे व्यक्तियों को काम का ठेका 
देने का प्रस्ताव कर दिया। यह लोग भारत सेवक समाज के यूनिट लीडर बन गये। इस तरह से जो विरोध में 
मुखर हो सकता था, उसी को तटबन्धों का पैरवीकार बना दिया गया। 


भारत सेवक समाज के जन्म से लेकर कोसी परियोजना में जन-सहयोग की उसकी प्रारंभिक भूमिका तक इस 
पूरी कोशिश की एक रूमानी तथा गुलाबी तस्वीर सामने आती है किन्तु बाद के घटनाक्रम पर यदि नजर डाली 
जाय तो एक दूसरी ही तस्वीर उभरती है और प्रसंगवश उसका भी वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है। 


सरकार किसी भी कीमत पर कोसी के तटबन्धों का निर्माण कर देना चाहती थी, यह उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न 
था। दिक्कत यह थी कि जिन लोगों की जमीन तटबन्धों के बीच फंसने वाली थी या जिनकी जमीन से होकर 
तटबन्ध गुजरने वाला था, वह लोग स्वाभाविक रूप से तटबन्धों के निर्माण के खिलाफ थे। ऐसे लोगों की वजह 
से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। वैसे भी यह इलाका समाजवादियों का गढ़ था और वह चाहते थे कि 
जब तक पुनर्वास और मुआवजे की समुचित और संतोषजनक व्यवस्था न हो जाय तब तक तटबन्धों का निर्माण 
न हो। इस व्यावहारिक और वैचारिक द्वन्द्ध ने एक अच्छी खासी जमात तटबन्धों के खिलाफ खड़ी कर दी थी। 
सरकार ने इससे निबटने के लिए इलाके के प्रभावशाली लोगों और गाँव के मुखिया जैसे व्यक्तियों को काम का 
ठेका देने का प्रस्ताव कर दिया। यह लोग भारत सेवक समाज के यूनिट लीडर बन गये। इस तरह से जो विरोध में 
मुखर हो सकता था, उसी को तटबन्धों का पैरवीकार बना दिया गया। देखें बॉक्स-हमें क्या मिला? 


एक तरफ जहाँ घाघ ठेकेदारों और धुरन्धर इंजीनियरों की युगलबन्दी चल रही थी वहीं दूसरी तरफ जन-सहयोग 
के नाम पर भारत सेवक समाज जैसी एक गैर-तजुर्बेकार संस्था खड़ी थी। इस मुकाबले के पहले शिकार हुये 
ललित नारायण मिश्र, सह-संयोजक-भारत सेवक समाज, जिन्होंने कोसी परियोजना पर काम शुरू होने के 6 
महीने होते न होते 2 जुलाई ।955 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा कि वह निम्न कारणों से अपने 
पद पर नहीं बने रहना चाहते। 


() कार्य के विरुद्ध राजनैतिक दलों द्वारा निरन्तर और व्यापक दुष्प्रचार, 
(2) ठेकेदारों द्वारा किसी की सुलभ अवसर पर कठिनाई पैदा करना, तथा 
(3) कोसी प्रशासन तंत्र द्वारा जन-सहयोग को किसी भी प्रोत्साहन का अभाव, विशेषकर निचले तबके के 
तकनीकी स्टाफ (ओवरसियर आदि) का व्यापक असहयोग। 


अपने त्यागपत्र के बावजूद ललित नारायण मिश्र बहुत ही सक्रिय रूप से 957 के लोकसभा चुनावों तक और 
उसके बाद भी कोसी योजना क्षेत्र से जुड़े रहे और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ललित नारयाण मिश्र तथा एक 
अन्य प्रभावशाली समाजकर्मी शोभानन्द झा के हटने के बाद भारत सेवक समाज में अराजकता पफैली। ।957 
के लोकसभा चुनावों मे खड़े होने के कारण ललित नारायण मिश्र उस समय भारत सेवक समाज तथा कोसी 
योजना को समय नहीं दे सके। इसके बाद के घटनाक्रम में जन-सहयोग गौण हो गया और राजनैतिक प्रतिद्व्द्धिता 
मुखर हो कर सामने आई। 


भारत सेवक समाज और उसका काम केवल इंजीनियरों और ठेकेदारों की ही आँख की किरकिरी नहीं था, समय 
के साथ-साथ उसमें राजनीतिज्ञ भी शामिल होने लगे जिनमें स्वभावगत रूप से विपक्षी पार्टियों के लोग थे और 
व्यक्तिगत ईष्र्या से सत्ताधारी पार्टी के भी लोग भी शामिल थे। 


अन्त की शुरुआत 


कोसी परियोजना में सब कुछ अच्छा और आदर्श प्रस्तुत करने जैसा ही चल रहा था, यह स्थिति तो कभी भी नहीं 
थी। बराहक्षेत्र बांध के निर्माण के प्रस्ताव से लेकर तटबंधों के निर्माण तक में होने वाले प्रपंच, षडयंत्र और आये 
दिन की उलट-बयानी की एक झलक हम पहले भी देख आये हैं। इन सारी घटनाओं में नेताओं और इंजीनियरों 
की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थ तो शामिल थे मगर तब तक उसमें पैसों की कोई भूमिका नहीं थी। पैसों 
की भूमिका शुरू हुई 4 जनवरी 955 को जिस दिन योजना का शिलान्यास हुआ और बड़े पैमाने पर काम में 


हाथ लगाया गया। 


भारत सेवक समाज तो सरकार का लाड़ला था मगर व्यवस्था के हत्थे चढ़ गया था। व्यवस्था से लड़ पाना उसके 
बूते से बाहर की बात थी, फिर इस संस्था ने जो आदर्श अपने लिए बना रखे थे वह तो बड़े-बड़े नेताओं और 
समाजकर्मियों ने अपने लिए बनाये थे। उसके बाकी कार्यकर्ताओं की हैसियत एक नौकरी पेशा मुलाजिम और 
एक अदना ठेकेदार से ज्यादा नहीं थी। संस्था के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी उसी अनुपात में थी जितना 
उनको योजना से पैसा मिलता था। 


यह सच है कि जून ।956 तक गुलजारी लाल नन्दा ने अपना बहुत समय कोसी परियोजना और उस पर चल रहे 
भारत सेवक समाज के जन-सहयोग को दिया। 956 की कोसी क्षेत्र की बाढ़ और तटबन्धों के बीच फंसने वाले 
लोगों की इस बाढ़ में हुई दुर्दशा ने सरकार को आलोचना के घेरे में ला खड़ा किया जिसके छींटे नन्दा पर भी पड़े। 
शायद इसी वजह से उनका कोसी योजना में आना-जाना बहुत कम हो गया। मगर उनका वहाँ से हटना और 
ललित नारायण मिश्र का ।957 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुना जाना-यह दो घटनायें ऐसी थीं कि 
समाज नेतृत्व विहीन हो गया। यहीं से कोसी परियोजना में भारत सेवक समाज के पतन की शुरुआत हुई। 


भारत सेवक समाज की राजनैतिक/प्रशासनिक घेराबन्दी 


में जमा हो रहा था। यह वह गुड़ था जिस पर मक्खियों का भिनभिनाना लाजिमी था। दूसरी ओर जो काम छोटी 

छोटी लम्बाई में तटबन्धों के निर्माण के लिए दल नायकों को दिया जाता था उसमें घोर अराजकता फैली जिसकी 
प्रतिध्वनि 958 से योजना के ऑडिट रिपोर्टों में आना शुरू हो गई। कोसी परियोजना से इन दल नायकों का 
परिचय भारत सेवक समाज ने करवाया था, इस बात पर कोई विवाद नहीं था मगर बाद में जब दल नायकों को 
जारी किये गये ऐडवान्स की रकम बढ़ने लगी और मार्च 962 में यह पाया गया कि इन दल नायकों में से 09 
ने काम के लिए अग्निम राशि लेकर काम नहीं किया और 389 दल नायकों के ऊपर उनके अन्तिम बिल के भुगतान 
के बाद भी रकम बकाया निकली तब उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की सिफारिश की गई और धीरे-धीरे बात 
बाहर आई। उस समय भगोड़े दल नायकों, जिन्होंने पैसा अग्रिम लेकर काम नहीं किया, और ऐसे दल नायकों से, 
जिनके ऊपर विभाग का पैसा बकाया था, वसूली की बात उठी। मामला विधान सभा में उठा तो वहाँ मसले की 
तह में जाने के लिए कई लोक-लेखा समितियों का गठन हुआ। ऐसी ही एक लोक लेखा-समिति सं.-0 ने अपने 
प्रतिवेदन में लिखा है कि 23 नवम्बर ।970 को उप-समिति की पहली बैठक नदी-घाटी योजना अधिकारियों के 
साथ हुई जिसमें नदी घाटी परियोजना विभाग ने उप-समिति को बहुत सी बातें बड़े विस्तार से बताई। 


समिति को इस उत्तर पर आश्चर्य हुआ कि दल-नायकों के पते-ठिकाने की जानकारी विभाग को नहीं है। समिति 
ने इस बात की जिज्ञासा की किस परिस्थिति में बिना पता-ठिकाना लिए हुये तथा बिना सही पहचान कराये ही 
दल-नायकों को अग्रिम रुपया दिया गया। विभाग ने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। उप-समिति को यह बतलाया 
गया कि प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा मुख्यमंत्री के आदेश पर 


बिना जमानत लिए दल-नायकों को अग्रिम का रुपया दिया गया। दिनांक 23 नवम्बर, 970 को अपने साक्ष्य में 
मुख्य अभियंता (कोसी) ने यह बतलाया कि प्रधान मंत्री का आदेश था कि बिना बांड के ही रुपये अग्रिम दिये 
जायं। उप-समिति ने जानना चाहा कि उक्त आदेश में क्या यह भी कहा गया था कि दल-नायकों के पिता, उनके 
निवास स्थान, पोस्ट ऑफिस तथा थाना आदि की निश्चित जानकारी प्राप्त किये बिना ही उन्हें अग्रिम का रुपया 
दिया जाय। इस पर विभागीय पदाधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। 


उप-समिति ने यह भी जानना चाहा कि जब विभाग का ही यह निश्चित आदेश था कि ग्राम पंचायत के मुखिया या 
सहकारी समितियों के अधिकारीगण ही दल-नायक हो सकते थे तो ऐसे लोगों के साथ करार क्यों किये गये 
जिनका पता-ठिकाना मालूम नहीं था। विभाग ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 
एक ही जगह काम करने के लिए भारत सेवक समाज के दल नेता तीन-तीन बार आये और पैसा लेकर चले गये 
और काम नहीं किया। कहीं-कहीं दो-दो आदमी एक ही काम का पैसा लेकर चले गये। 


कुछ दल-नेताओं के यहाँ से सरकारी पैसे की वसूली इसलिए नहीं हो सकी कि भारत सेवक समाज और विभाग 
में इस बात पर सैद्धान्तिक मतभेद था कि नापी की प्रणाली कैसी हो-सेक्शन या पिट। 


फिर यह निर्णय हुआ कि सेक्शनल मेजरमेंट पर 20 प्रतिशत अधिक भुगतान हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
निर्माण विभाग में मिट्टी के कार्यो में सेक्शनल मेजरमेंट से 20 प्रतिशत कम करके ही भुगतान की व्यवस्था है। 
उप-समिति ने विभाग से जब यह जानना चाहा कि 965 के निर्णय का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया जा सका या 
फिर इसमें आमूल परिवर्तन क्यों किया गया? इस सम्बन्ध में भी विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। 


इन सारे बयानों से लगता है कि बहुत से प्रशासनिक निर्णय मनमाने ढंग से लिए गये और उनके पीछे कोई लिखा- 
पढ़ी नहीं हुई। पं. नेहरू के जिस आदेश की बात कोसी परियोजना के चीफ इंजीनियर ने उप-समिति को पहली 
मीटिंग में बताई थी, उसे भी खोजा नहीं जा सका था और नदी-घाटी योजना के उप-सचिव ने समिति को बाद में 
बताया कि इस तरह का कोई आदेश था ही नहीं। उन्होंने केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का एक पत्र जरूर 
दिखाया जिसमें जन-सहयोग के कामों के लिए दिशा निर्देश दिये हुये थे। अब सवाल उठा कि अगर इस तरह का 
कोई आदेश नहीं था और पैसे की वसूली नहीं हो पा रही है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? स्वाभाविक है कि 
उंगलियाँ भारत सेवक समाज की ओर उठतीं। कोसी परियोजना से इन लोगों का परिचय भारत सेवक समाज ने 
ही करवाया था। उप-समिति ने जब यह मुद्दा कोसी परियोजना के मुख्य प्रशासक के साथ उठाया तो उनका 
मानना था कि भारत सेवक समाज पर इसकी नैतिक जिम्मेवारी भले ही हो सकती हो मगर कानूनी जिम्मेवारी तो 
नहीं डाली जा सकती है क्योंकि कानूनी रूप से यह मामला तो परियोजना अधिकारियों तथा यूनिट लीडरों के 
बीच का था। 


भारत सेवक समाज इस कोशिश में लगा था कि दल नायकों द्वारा किये गये काम की नाप-जोख की प्रणाली 
को बदल दिया जाय और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी बकाया राशि का समायोजन कर डाला जाय। ऐसी 
परिस्थिति में बिना कानूनी सलाह लिए कोसी परियोजना विभाग अगर यह कहता है कि इस मसले पर भारत 
सेवक समाज की जिम्मेवारी केवल नैतिक है, कानूनी नहीं तो कहीं न कहीं सरकार भारत सेवक समाज को 
संरक्षण दे रही है। 


उप-समिति ने तब परियोजना के मुख्य प्रशासक से यूनिट लीडरों के साथ हुये इकरारनामें की प्रति मांगी जिसके 
जवाब में उन्होंने कहा कि यह नदी-घाटी योजना मंत्री का मौखिक आदेश है कि उप-समिति को यह कागजात न 
दिये जायें। उप-समिति को लगा कि मुख्य प्रशासक के बर्ताव ने उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और 
उसके काम में रोड़े अटकाये हैं। समिति ने प्रशासक से कहा कि यदि उन्होंने मंत्रीजी के जबानी आदेश की लिखित 


पुष्टि करवा ली है तो उसे दिखायें। तब मुख्य प्रशासक ने मंत्रीजी के आदेश को दिखाया जिसमें लिखा था कि 
“अध्यक्ष, विधान सभा से विचार-विमर्श कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत करवा दिया गया है और उन्होंने भी सारी 
बातें देखने के पश्चात महसूस किया कि समिति दायरे से बाहर जा रही है। तो वे इसे देखेंगे और उन्हें समुचित राय 
तथा इस पर मुनासिब निर्णय देंगे (दिनांक ।-।2-।970)।'' मगर इस विषय पर जब बिहार विधान सभा के 
अध्यक्ष से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने अपने दिनांक 9 जनवरी 977 के संदेश में कहा कि, ''जहाँ तक उपर्युक्त 
समिति से सम्बन्धित विषय है इसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं हुई है और न मैंने अपना कोई मंतव्य दिया है।'” 
बाद में समिति ने इस पूरे मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। 


समिति ने यह भी पाया कि बाद के वर्षों में विवादास्पद जगहों पर मिट्टी की कटाई में नापी का सिद्धान्त ही बदल 
दिया गया। 


“'970 के दिसम्बर में नापी का दूसरा सिद्धान्त अपनाया गया जिसके अनुसार सेक्शनल मेजरमेंट पर 20 
प्रतिशत अधिक देने की व्यवस्था की गयी है। नापी के सिद्धान्त परिवर्तन का औचित्य विभाग ने समिति को नहीं 
बतलाया। उप-समिति यह जानकर स्तब्ध हो गयी कि कार्य सम्पादन के 3 वर्षो के पश्चात नापी ली गयी थी। मिट्टी 
काटने के कार्य समाप्त होने के तीन वर्षो के बाद सही नापी लेना सर्वथा असम्भव है। यह नापी कथित ही हो 
सकती है और उसके नौ वर्ष बाद नापी के आधार को बदल कर उसका सही-सही मूल्यांकन करना सर्वथा असम्भव 
है। खातेबन्दी में अति विलम्ब कर दल-नायकों को लाभ पहुँचाने की चेष्टा की गयी अथवा नहीं, इसका पता तो 
उच्चस्तरीय जांच आयोग के विस्तृत जाँच के बाद ही किया जा सकता है।” 


उप-समिति ने एक और बात पर अपनी टिप्पणी की। उसका कहना था कि 958 में ऑडिट रिपोर्ट की कंडिका 
36 के अनुसार कोसी परियोजना ने कुछ काम सीधे भारत सेवक समाज को सौंप दिया था जिसने दल-नायकों 
के कार्यक्षेत्र के अन्दर छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को काम का बंटवारा कर दिया। इन दल नायकों को मिलने वाले 
अनुदान से 0 प्रतिशत राशि भारत सेवक समाज अपने व्यवस्था खर्च और सामूहिक बचत कोष के लिए ले लेता 
था। भारत सेवक समाज इस कोशिश में लगा था कि दल नायकों द्वारा किये गये काम की नाप-जोख की प्रणाली 
को बदल दिया जाय और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी बकाया राशि का समायोजन कर डाला जाय। ऐसी 
परिस्थिति में बिना कानूनी सलाह लिए कोसी परियोजना विभाग अगर यह कहता है कि इस मसले पर भारत 
सेवक समाज की जिम्मेवारी केवल नैतिक है, कानूनी नहीं तो कहीं न कहीं सरकार भारत सेवक समाज को 
संरक्षण दे रही है। 


बाद के वर्षो में भारत सेवक समाज ने पकी हुई ईंटों को बना कर कोसी प्रोजेक्ट को आपूर्ति करने का भी काम 
किया था। यह प्रकरण भी बिहार की पाँचवीं विधानसभा की लोक लेखा समिति के 45वें प्रतिवेदन (8 जून 
972) में चर्चा का विषय रहा है, जिसके अनुसार “नहर प्रमण्डल संख्या 5, बथनाहा, कोसी परियोजना को 
भारत सेवक समाज द्वारा जो 96-62, और 962-63 के दौरान ईट की आपूर्ति की गई थी उसमें समिति को 
पता चला कि भारत सेवक समाज ने देवी गंज, बरहरा एवम्‌ चारने की चिमनियों से, जो नहर प्रमण्डल 5 के 
अन्तर्गत हैं, ईटों की अपूर्ति में 20,352 घनफुट (577 घन मीटर) अधिक कोयले की खपत की। एकरारनामे की 
शर्तों के अनुसार इस अधिक कोयले का मूल्य दण्ड दर से वसूल होना था जो साधारण निर्गत दर से तिगुना होगा। 
इसी प्रकार के एक दूसरे मामले में, जिसमें भारत सेवक समाज ने नहर प्रमण्डल 4 के अन्तर्गत ईंटों की आपूर्ति 
की थी, सरकार ने भारत सेवक समाज द्वारा उपयोग किये गये अधिक कोयले का मूल्य सिर्फ साधारण निर्गत दर 
से ही वसूल करने का निर्णय लिया था दण्ड दर से नहीं, क्योंकि एकरारनामें के अनुसार दण्ड दर से वसूली उन्हीं 
ठेकेदारों से करना था जो कोयले का दुरुपयोग करते थे। जहाँ तक भारत सेवक समाज का सम्बन्ध है, उनके द्वारा 
चोरी या कोयले का दुरुपयोग करने की कोई शिकायत नहीं थी और कोयले का अधिक मात्रा में उपयोग चिमनी 
में ही हुआ जिसका कारण भारत सेवक समाज के अनुभवहीन दल लीडर की अकुशलता और कुप्रबन्धता थी। 
फलस्वरूप भारत सेवक समाज को बहुत ही क्षति हुई। भारत सेवक समाज एक ऐसा संगठन है जिसकी सेवा 
का एक बहुत सुन्दर रेकॉर्ड है। सरकार ने इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया और आदेश दिया कि भारत 


सेवक समाज द्वारा जितने सारे कोयले का उपयोग किया जाता है उसका मूल्य साधारण निर्गत दर से ही वसूल 
होना चाहिये यद्यपि भारत सेवक समाज ने ईंटों की आपूर्ति मंप आवश्यकता से अधिक कोयले की खपत की।/' 


लोक लेखा समिति के लिए यह निर्णय करना मुश्किल था कि इस बात का फैसला कैसे हो कि भारत सेवक 
समाज मुनाफा नहीं करता है और अगर उसका सेवा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तो उसके दल लीडर अनुभवहीन, 
अकुशल और खराब प्रबन्धन वाले कैसे हो सकते हैं? समिति का मानना था कि भारत सेवक समाज को सरकार 
से मिलने वाला संरक्षण गलत है और इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। 


जब दिसम्बर 954 में यह तय हुआ कि भारत सेवक समाज कोसी परियोजना में जन-सहयोग के काम करेगा 
तब आम धारणा यह थी कि समाज ज्यादातर मिट्टी के कामों में लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करेगा यद्यपि 
भारत सेवक समाज के प्रारूप में अन्य कामों जैसे भवन निर्माण, सड़क, पुल और नहर बनाने आदि का भी 
उल्लेख किया गया था मगर मानव श्रम इस तरह के कामों की मूल आत्मा थी। यह एक मोटा काम था जिसमें 
किसी प्रकार की दक्षता की जरूरत नहीं थी, कोई बड़ी पूँजी लगाने की जरूरत नहीं थी और जिसको सरकार 
और समाज “अन्तिम आदमी' के नाम से जानता है, उनके बीच जाकर केवल उनके साथ काम करने की जरूरत 
थी। भारत सेवक समाज का जन्म ही इन्हीं उद्देश्यों के लिए हुआ था। मगर उसी भारत सेवक समाज ने बाद में 
सड़क, पुल, नहर और मकान बनाने शुरू कर दिये जिनमें मानव श्रम का हिस्सा कम था और खपत होने वाले 
सामानों की कीमत ज्यादा थी। उसने इटों की आपूर्ति करने के लिए भट्टे तक खोल लिये और अपने आप को एक 
शुद्ध ठेकेदार की शक्ल में पेश करने लगा। तब उसका यह दावा कि वह एक गैर-सरकारी और गैर-मुनाफे वाली 
संस्था है, खोखला लगने लगा। 


भारत सेवक समाज को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा वर्क्स और हाउसिंग 
मंत्रालय से विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान मिला जिनका समुचित लेखा-जोखा नहीं रखा जा रहा था।24 कोसी 
परियोजना में तो यह सब स्थाई भाव था। उधर दिल्ली के एक श्रम न्यायालय ने 5 सितम्बर 966 को भारत 
सेवक समाज को एक पेशेवर और व्यापारिक संस्था करार दे दिया। 


भारत सेवक समाज केवल बिहार में और केवल कोसी परियोजना में ही सक्रिय नहीं था वरन्‌ उसका कार्य क्षेत्र 
बिहार की अन्य नदी घाटी परियोजनाओं और देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका था। वह राजस्थान में सड़कों 
के निर्माण में लगा हुआ था तो दिल्ली में उसने घर बनाने के ठेके ले रखे थे। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य 
प्रान्तों में भी भारत सेवक समाज ने अपने खेमे गाड़ रखे थे और प्रायः हर जगह से उसके खिलाफ अनियमितताओं 
की शिकायतें आ रही थीं और कई बार लोकसभा में भारत सेवक समाज की भूमिका और उसको मिलने वाले 
सरकारी समर्थन को लेकर वाद-विवाद चला करता था। यहाँ तक कि लोकसभा में एक बार रामगोपाल शालवाले 
ने फिकरा कसा कि, “'...कांग्रेस पार्टी ने अपने बेकार तथा कुछ अनुपयोगी लोगों को काम पर लगाने के लिए 
कया भारत सेवक समाज की स्थापना नहीं की और भारत सेवक समाज द्वारा क्या देश का करोड़ों रुपया बर्बाद 
नहीं किया गया है और हर प्रकार का भ्रष्टाचार उसके अन्दर नहीं है? देश के करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं। इसको 
देखते हुये इस प्रकार इस संस्था पर रुपया खर्च करना क्या उनके साथ अन्याय करना नहीं है? मैं जानना चाहता 
हूँ कि भारत सरकार क्या भारत सेवक समाज के कार्यकलापों को बन्द करने का विचार करेगी?'' इस पर इंदिरा 
गाँधी का जवाब था कि भारत सेवक समाज एक राजनैतिक संस्था नहीं है और उसमें ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस 
के थे ही नहीं। उनके अनुसार कांग्रेस वालों को भी भारत सेवक समाज से यही शिकायतें थीं। 


भारत सेवक समाज के गैर-राजनीतिक स्वरूप को बाध्यतावश बहुत से राजनीतिज्ञ मानते थे मगर वह यह भी 
कहना नहीं भूलते थे कि गैर राजनीतिक संस्था होने के बावजूद कांगे्‌रस के अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी 
का सदस्य भारत सेवक समाज में नहीं है। कुछ इसी तरह की बात भारतीय साम्यवादी पार्टी के ए. के. गोपालन 


ने कही थी जब वह कोसी परियोजना काम का देखने के लिए कोसी क्षेत्र आये थे। साम्यवादी पार्टियाँ वैसे भी 
कभी इस तरह के प्रयोग से प्रभावित नहीं थीं। 


अप्रैल 965 में लोकसभा की लोक लेखा समिति की चौंतीसवीं (तीसरी लोकसभा) रिपोर्ट आई जिसमें भारत 
सेवक समाज के कार्य-कलाप पर काफी चर्चा हुई थी। इस रिपोर्ट ने तो भारत सेवक समाज के खिलाफ विरोध 
का छत्ता छेड़ दिया। सांसद नन्द कुमार सोमानी ने भारत सेवक समाज पर हेरापफेरी, गबन, भाई-भतीजावाद 
तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये कहा कि भारत सेवक समाज एक स्वयंसेवी संस्था होने के सारे फायदे उठाने 
के साथ-साथ एक सरकारी विभाग जैसा आलोचना से बचने का लाभ भी उठा रहा है। उनका कहना था कि भारत 
सरकार के सभी प्रशासनिक और वित्तीय नियम कानून को ताक पर रख कर यह संस्था सरकार से सारी रियायतें 
लेती है और सभी अनियमितताओं से बच निकलती है। हमें यह देखना चाहिये कि आम जनता के पैसों की 
बरबादी की सड़ांध फैलाने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। भारत सेवक समाज को सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा वर्क्स और हाउसिंग मंत्रालय से विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान 
मिला जिनका समुचित लेखा-जोखा नहीं रखा जा रहा था।24 कोसी परियोजना में तो यह सब स्थाई भाव था। 
उधर दिल्ली के एक श्रम न्यायालय ने ।5 सितम्बर ।966 को भारत सेवक समाज को एक पेशेवर और व्यापारिक 
संस्था करार दे दिया। इस लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के चलते तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नन्दा को 
भारत सेवक समाज से अलग हो जाना पड़ा था। सोमानी ने समाज के खिलाफ यहाँ तक आरोप लगाया कि 
गुजरात भारत सेवक समाज के अध्यक्ष ने स्वमूत्र चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी जिसके अनुसार प्रत्येक स्त्री 
और पुरुष को अपनी सारी बीमारियों से बचाव के लिए स्वमूत्र चिकित्सा करनी चाहिये। इस पुस्तक और प्रचार 
का सारा जिम्मा भारत सेवक समाज का था और उसकी प्रस्तावना तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री ने लिखी थी। उन्होंने 
इस सारे प्रकरण की न्यायिक जांच का प्रस्ताव किया। 


भारत सेवक समाज के एक संस्थापक सदस्य प्रो. एन. जी. रंगा ने, जिन्होंने ।960 में ही भारत सेवक समाज से 
अपने आप को अलग कर लिया था, भी संस्था के सारे महत्त्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस नेताओं के मौजूद होने की बात 
की और न्यायिक जांच की मांग की थी। यह मांग करने वालों में मधु लिमये, राम अवतार शर्मा, गुणानन्द ठाकुर, 
एस. एम. बनर्जी आदि बहुत से अन्य नेता भी थे। दूसरी ओर सारे सवालों का जवाब देने के लिए अकेले ललित 
नारायण मिश्र खड़े होते थे। इस समय तक केन्द्र सरकार भी बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी थी और किसी तरह 
इस पूरे मसले से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहती थी। 


जांच आयोग का गठन-केन्द्र, सरकार की पहल 


आखिरकार भारत सेवक समाज के विरोध में ऐसा समां बना कि केन्द्रीय सरकार को उसके कार्य-कलाप की 
जाँच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस जे.एल. कपूर की अध्यक्षता में 
एक आयोग का गठन करना पड़ा। इसकी सूचना एम.एस. गुरुपदस्वामी ने 2। नवम्बर ।968 को लोक सभा में 
दी जिसके अनुसार कपूर आयोग निम्न विचारणीय विषयों पर अपनी राय देगा। 


. भारत सेवक समाज ने अनुदानों, ऋणों और अन्य पेशगियों के रूप में मिली केन्द्रीय सरकारी सहायता का 
उपयोग किस सीमा तक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया है। 
2. भारत सेवक समाज को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा पेशगियाँ किस सीमा तक यथोचित रूप में 
सुरक्षित होती हैं और समय से वसूली करने के लिए कहाँ तक उपाय अपेक्षित हैं। 
3. भारत सेवक समाज को दिये गये केन्द्रीय अनुदानों, ऋणों तथा पेशगियों के बारे में उसका लेख विवरण किस 
सीमा तक तैयार तथा प्रस्तुत किये गये हैं अथवा किये जा सकते हैं और कहाँ तक वे स्वयंसेवी संस्थाओं को 
सहायता देने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप है, और 
4. विचारार्थ विषयों की मद (3) के अंतर्गत आयोग को स्वतंत्रता होगी कि वह इस प्रश्न की भी जाँच करे कि क्या 
सरकारी अनुदान के लिए पूर्व शर्त के रूप में समेकित लेखों के लिए आग्रह किया जाना चाहिये अथवा नहीं। 


उन्होंने आशा की थी कि आयोग अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर दे देगा। 


यह सोचना गलत है कि किसी भी रूप में यह कोष सरकार का है। न यह अनुदान है, न ऋण और न ही 


भारत सेवक समाज को दी गई सरकार द्वारा कोई सहायता राशि ही। शत-प्रतिशत यह भारत सेवक समाज 


की है-उनके द्वारा अर्जित राशि। कोसी परियोजना नक्शे पर तभी आई, जबकि भारत सेवक समाज ने 


परियोजना के लिए यह राशि छोड़ दी और अन्य बिलों के साथ इस राशि को वापस नहीं लिया। कोसी 
परियोजना अथवा किसी भी सरकारी एजेन्सी को इस राशि पर कोई अधिकार नहीं है। 
न्द्र तिक स्तर पर भारत 


सेवक समाज को लेकर काफी सरगर्मी रहती थी और विधान सभा, विधान परिषद, समाचार पत्र तथा अन्य स्थानों 
पर भी भारत सेवक समाज और उसकी कार्य पद्धति तथा उससे सम्बद्ध लोग चर्चा के विषय थे और बहस का 
मुद्दा था वही सामूहिक बचत कोष से निकाली गई राशि। बिहार में तो यह मसला दिल्ली के पहले से आकर्षण 
का केन्द्र था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिनोदानन्द झा ने स्वामी हरिनारायणानन्द, संयोजक बिहार भारत 
सेवक समाज, को 3 नवम्बर 96] को पत्रांक 2753 के जरिये आग्रह किया कि, ''भारत सेवक समाज के हित 
में यह अत्यन्त वांछनीय है कि सार्वजनिक बचत कोष का उपयोग किस रूप में होता है, इस सम्बन्ध में सरकार 
एक स्पष्ट सार्वजनिक वक्तव्य प्रस्तुत करे। राज्य सरकार कोई निश्चित स्थिति में तभी आ सकती है जबकि कोष 
के आकूलन की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाय। मैं आशा करता हूं कि किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा ऑडिट कराने 
के सुझाव का भारत सेवक समाज स्वागत ही करेगा।'” 


यह सारे बहस- 


परन्तु स्वामी जी ने उत्तर में लिखे गये पत्र सं. भा. से. स. 4468/6 ता. 6..96 के द्वारा इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार करते हुये लिखा कि, ''समाज अराजनैतिक एवं गैर-सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण 
तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों के हित में जनमत संगठित करना होता है। ऐसा लगता है कि समाज ने एक 
स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा हिसाब किताब का ऑडिट कराना शुरू कर दिया है, मौजूदा स्थिति में सरकारी एजेन्सी द्वारा 
ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है।” मुख्यमंत्री ने अपने पत्र की एक प्रतिलिपि भारत सेवक समाज के ललित 
नारायण मिश्र को भेजी थी। ललित नारायण मिश्र ने 9 नवम्बर ।96 को एक पत्र मुख्यमंत्री को लिख कर स्पष्ट 
किया कि, ''यह सोचना गलत है कि किसी भी रूप में यह कोष सरकार का है। न यह अनुदान है, न ऋण और न 
ही भारत सेवक समाज को दी गई सरकार द्वारा कोई सहायता राशि ही। शत-प्रतिशत यह भारत सेवक समाज 
की है-उनके द्वारा अर्जित राशि। कोसी परियोजना नक्शे पर तभी आई, जबकि भारत सेवक समाज ने परियोजना 
के लिए यह राशि छोड़ दी और अन्य बिलों के साथ इस राशि को वापस नहीं लिया। कोसी परियोजना अथवा 
किसी भी सरकारी एजेन्सी को इस राशि पर कोई अधिकार नहीं है।” 


भारत सेवक समाज के हिसाब-किताब को लेकर राजनीति तभी से चल रही थी जब से समाज ने कोसी परियोजना 
में काम करना शुरू किया। काम शुरू होने के साथ ही यह मांग आने लगी थी कि समाज का हिसाब-किताब 
सार्वजनिक हो या कम-से-कम परियोजना का कल्याण अफसर उसका हिसाब-किताब देखे। ललित नारायण 
मिश्र तभी से इस बात के खिलाफ थे और उनका मानना था कि भारत सेवक समाज और कोसी परियोजना के 
बीच हुये समझौते में इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं है। मजदूरी की दर, बचत की प्रतिशत राशि तथा देख-रेख 
की दर आदि तय करने में कोसी परियोजना का कोई दखल नहीं था। जब वहाँ दखल ही नहीं था तब किसको 


क्या दिया जाता है और सामूहिक बचत में क्या जमा होता है आदि मुद्दे भारत सेवक समाज का आन्तरिक मामला 
था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। 


बिहार सरकार भी पीछे नहीं-एक और जांच आयोग 


इतने सारे तर्क-कुतर्क के बीच बिहार की कर्पूरी ठाकुर सरकार ने भारत सेवक समाज के मामलों की जाँच के 
लिए एक आयोग का गठन (।978) कर डाला जिसमें निम्न विषयों पर विचार होना था। 


() क्या जन सहयोग के नाम पर भारत सेवक समाज ने केन्द्रीय निर्माण समिति और कोसी परियोजना निर्माण 
समिति के माध्यम से कोसी परियोजना में निर्माण के काम हासिल किये हैं और उसके दल नायकों के माध्यम से 
।955 और 962 के बीच पेशगी रकम पाई जिसमें से 23 लाख (तेईस लाख) रुपयों की वसूली श्री ललित 
नारायण मिश्र और श्री लहटन चौधरी द्वारा स्थापित दल नायकों की गैर-मौजूदगी की वजह से नामुमकिन हो गई 
है और क्या कथित राशि या उसके कुछ हिस्से का गबन करके कोसी परियोजना प्रशासन और सरकार को गलत 
तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है? 


(¡।) क्या भारत सेवक समाज, जिसे केन्द्रीय निर्माण समिति और कोसी परियोजना निर्माण समिति के माध्यम से 
कोसी परियोजना में मिट्टी के काम के साथ दूसरे निर्माण कार्य भी दिये गये थे, के दलनायकों को देय राशि में से 
पैसा काट कर किसी सामूहिक बचत कोष की स्थापना की गई थी जिससे सामूहिक हित की स्कीमों पर काम 
किया जा सके? 


(॥।) यह सामूहिक बचत कोष कितने तक का था और इसको जमा करने तथा हिसाब-किताब रखने की प्रक्रिया 
क्या थी? 


(५) क्या श्री ललित नारायण मिश्र और श्री लहटन चौधरी द्वारा सामूहिक बचत कोष से निकाली गई पूर्व कथित 
8,43,068 रुपयों की राशि या उसके बाद निकाली गई कोई रकम उन विकास कार्यों पर खर्च की गई जिसकी 
कोष द्वारा अपेक्षा थी और अगर नहीं, तो वह कौन लोग हैं, जो कि अगर कोई गबन हुआ हो तो, उसके जिम्मेवार 
हैं? 


(५) इन कथित दो व्यक्तियों, नामशः ललित नारायण मिश्र और लहटन चौधरी, उनके परिवारों, सम्बन्धियों और 
ऐसे व्यक्तियों की जिनमें इनकी रुचि हो, की सम्पत्ति और आवक संसाधन कोसी परियोजना के काम के शुरू 
होने और उसके बाद में क्या थे? 


जाँच की प्रक्रिया में आयोग उन सभी आरोपों और साक्ष्यों पर विचार करेगा, यदि कोई हो, जिसे सरकारें, जनता 
और संगठनों के सदस्य उसके सामने रखेंगे। इस एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के एक 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.के. दत्त थे और यह आशा की गई थी कि आयोग अपनी रिपोर्ट 9 महीने 
के अन्दर दे देगा। यह सूचना तत्कालीन मुख्य सचिव आर.एन. मण्डल के हस्ताक्षर से 26 मई 97 को जारी 
की गई थी। 


न सरकार रही न जांच आयोग 


राज्य सरकार द्वारा मान्य 964 की मंत्रियों से सम्बद्ध आचार संहिता के अनुसार भी यह जरूरी था कि किसी 
भी जाँच आयोग के गठन के पूर्व प्रधान मंत्री से इसकी इजाजत ले ली गई होती क्योंकि श्री ललित नारायण 
मिश्र केन्द्र सरकार में मंत्री तब भी थे जब दल नायकों को पेशगी रकम दी गई या जब सामूहिक बचत कोष से 


पैसे निकाले गये या उस समय भी, 26 मई ।97 को, जब कथित आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की 
गई। 


इस आयोग के गठन के तुरन्त बाद 2 जून 97 को बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार का पतन हो गया। इस 
सम्बन्ध में लहटन चौधरी ने बिहार विधान सभा में सफाई देते हुए कहा था कि, ““...भारत सेवक समाज के चलते 
पब्लिक सहयोग मिला और कम समय में प्रोजेक्ट का इतना काम हुआ। ...गांधीजी को भी उनके समय में भी 
कितने ऐसे लोग थे जो गाली देते रहे और उनकी सारी कृति को भूल गये। ऐसे भी लोग हैं जो कहते है कि गांधीजी 
देश को ले डुबोये। इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं, पहला राजनैतिक चालबाजी और दूसरा अदूरदर्शिता। इसी तरह 
कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सेवक समाज के लोगों ने सभी रुपया गबन कर लिया। पहला चार्ज है कि यूनिट 
लीडर के जरिये काम करवाया गया जिससे 23 लाख रूपया बाकी रहा जिसको लहटन चौधरी और ललित 
नारायण मिश्र ने अपने लोगों में बांट दिया... सच्ची चीज थी कि आप केस करते। आप कहते कि लहटन चौधरी 
दोषी हैं... भारत सेवक समाज को जो पैसे मिले उस एक-एक पैसे का रेकर्ड है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऑडिट 
हुई है, उसकी भी रिपोर्ट है। ...लेकिन मेरे लिए कमीशन बैठा कर जाँच करने की जरूरत नहीं थी, वह तो दो घंटे 
का खेल था। मेरे पास कोई बड़ा मकान नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के मकान जो हैं, वह एक समान हैं... यदि श्री कर्पूरी 
ठाकुर को ईमानदारी का गर्व है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह जाँच करवायें, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी 
और मुझको बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया।”/ 


इसके तुरन्त बाद आने वाली सरकार ने 4 जुलाई 97 को आयोग को भंग करने की अधिसूचना जारी करवा 
दी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि पिछली सरकार ने सम्बधित विभागों द्वारा प्रासंगिक कागजात की जाँच 
करवाये बगैर ही जाँच आयोग की स्थापना कर दी और यद्यपि यह मसला केन्द्र सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ 
था और उस आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सम्बन्धो को प्रभावित करता था, फिर भी तत्कालीन 
सरकार ने अधिसूचना जारी करने के पहले इस मसले को बिहार के राज्यपाल के सामने नहीं रखा। 


राज्य सरकार द्वारा मान्य 964 की मंत्रियों से सम्बद्ध आचार संहिता के अनुसार भी यह जरूरी था कि किसी 
भी जाँच आयोग के गठन के पूर्व प्रधान मंत्री से इसकी इजाजत ले ली गई होती क्योंकि श्री ललित नारायण मिश्र 
केन्द्र सरकार में मंत्री तब भी थे जब दल नायकों को पेशगी रकम दी गई या जब सामूहिक बचत कोष से पैसे 
निकाले गये या उस समय भी, 26 मई ।97 को, जब कथित आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। 
इसके अलावा सरकारी फाइलों पर की गई संस्तुतियों, राज्य सरकार के क्षमतावान अधिकारियों द्वारा केन्द्र 
सरकार, योजना आयोग और भारत सेवक समाज को भेजे गये संवाद और उनसे मिले जवाब, पूछे गये सवालों 
के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधान सभा में रखे गये गैर-सरकारी प्रस्ताव आदि से स्पष्ट होता था कि इस प्रकार 
के आयोग के गठन का कोई औचित्य ही नहीं था। साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया कि, 


() क्योंकि दल नायक जिनको तटबन्धों के निर्माण का काम सौंपा गया था वह न तो श्री ललित नारायण मिश्र 
या श्री लहटन चौधरी के तैयार किये लोग थे और न ही वह उनके नुमाइन्दे थे। परियोजना अधिकारियों ने इन 
लोगों से व्यक्तिगत रूप से, इकरारनरमा किया था जिसके लिए इन लोगों ने व्यक्तिगत तथा समर्थक जमानत दी 
थी। 

(2) क्योंकि कथित दलनायकों के नाम पर जो राशि बकाया थी वह उनकी व्यक्तिगत देनदारी थी और इसके लिए 
पब्लिक डिमाण्ड्स ऐण्ड रिकवरी ऐक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। (3) क्योंकि भारत 
सेवक समाज की स्थानीय इकाइयों, ईटों की आपूर्ति या भवन निर्माण के लिए ली गई रकम किसी भी तरीके से 
श्री ललित नारायण मिश्र या श्री लहटन चौधरी का दायित्व नहीं हो सकती है क्योंकि न तो इसके लिए उनसे कोई 
समझौता किया गया और न ही कोई रकम पेशगी की शक्ल में उन्होंने ली। 
(4) क्योंकि सामूहिक बचत कोष का निर्माण उस पैसे से हुआ जो कि दल नायक अपने बिलों में से अपनी स्वेच्छा 
और रजामन्दी से कटवा कर जमा करते थे जिससे भारत सेवक समाज उसे सामुदायिक कल्याण की स्कीमों पर 
खर्च कर सके और इसलिए, राज्य सरकार के पास न तो इसका कोई मालिकाना हक था और न ही वह इस कोष 


की कानूनी न्यासी ही हो सकती थी और उसकी हैसियत इस कोष की एक अस्थाई ट्रस्टी की थी और इस तरह 
से यह उसका फर्ज बनता था कि श्री ललित नारायण मिश्र या श्री लहटन चौधरी जो कि भारत सेवक समाज की 
ओर से अधिकारी थे, जब भी कोष से रकम निकालना चाहें तो वह उन्हें यह रकम दे। 
(5) क्योंकि श्री ललित नारायण मिश्र ने लोकसभा में ।968 और 97 में तथा श्री लहटन चौधरी ने राज्य विधान 
सभा में 970 में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उनके द्वारा सामूहिक बचत कोष से निकाली गई रकम का उपयोग 
उन्हीं उद्देश्यों के लिए हुआ है जिनके लिए वह निकाली गई थी और उसका हिसाब उन्होंने भारत सेवक समाज 
को दे दिया है जिसका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट हुआ है जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। 
(6) क्योंकि भारत सेवक समाज ने श्री ललित नारायण मिश्र और श्री लहटन चौधरी के इन सार्वजनिक बयानों 
का कभी खण्डन नहीं किया है जिसमें उन्होंने सामूहिक बचत कोष से राशि निकालने और उसका पूरा-पूरा हिसाब 
देने की बात कही है। 


इन सब कारणों तथा पहले से केन्द्र सरकार द्वारा गठित कपूर आयोग की मौजूदगी का हवाला देते हुये राज्य 
सरकार ने ।4 जुलाई 97 को दत्त आयोग को विघटित कर दिया। यह एक संयोग ही था कि दत्त आयोग के 
विघटन की अधिसूचना भी उन्हीं आर.एन. मंडल के दस्तखत से जारी हुई जिन्होंने इस आयोग के गठन की 
अधिसूचना जारी की थी। राजनीति के हाथों अमला तंत्र की जो गति बनती है उसकी इससे अच्छी मिसाल और 
कया होगी? 


कपूर कमीशन-कुछ नहीं मिला 


तथा अमला तंत्र और स्वार्थी तत्व बराबर के शरीक रहते 
हैं। जिसका जैसा दाँव लगा उसने वैसा फायदा उठा लिया। कोसी परियोजना में जो कुछ हो रहा था वह सब ठीक 
तो शायद नहीं ही था। अगर हकीकत जनता के सामने आती तो व्यवस्था पर शायद कुछ दबाव पड़ता और अगर 
सभी सम्बद्ध पक्ष निर्दोष पाये जाते तो भी नेतृत्व में जनता की कुछ आस्था बढ़ती। मगर दोनों में से कुछ भी नहीं 
हुआ। बिहार विधान सभा में विनायक प्रसाद यादव की टिप्पणी थी, “कोसी का गोल-माल दूर करना कोई 
साधारण बात नहीं है। उस गोल-माल को कई सरकारों ने दूर करना चाहा किन्तु उसको समाप्त कर दिया गया। 
आपने देखा कि दत्त कमीशन को खतम करने के लिए श्री कर्पूरी ठाकुर की मिनिस्ट्री खतम कर दी गई और कहा 
गया कि यह राजनीतिक मोटिवेटेड है।'' दत्त कमीशन को तो ख़ैर राजनैतिक मजबूरी के कारण बर्खास्त कर दिया 
गया मगर कपूर कमीशन अपना कार्यकाल पूरा करके और अपनी रिपोर्ट देकर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। 


कर्धूरी ठाकुर की सरकार गिरने के बाद और कपूर कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले काँग्रेस पार्टी और उसके 
विरोधी पक्ष कोसी परियोजना में हुए गोल-माल के लेकर सड़कों पर आ गये और इसकी शेष और स्वाभाविक 
परिणति 4 नवम्बर 973 को बीरपुर (तत्कालीन सहरसा और वर्तमान सुपौल) में हुई। 


4 नवम्बर 973 को संगठन काँग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा जनसंघ की ओर से बीरपुर में एक “कोसी 


परियोजना बचाओ सम्मेलन” का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कोसी परियोजना में व्याप्त 
भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना और परियोजना को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। समस्या तब पैदा हुई जब सभा- 
स्थल से थोड़े से फासले पर काँग्रेस पार्टी की भी सभा शुरू हो गई। दोनो पक्षों में पहले तो लाउडस्पीकरों के 
माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप लगे और बाद में बात हाथा-पाई तक पहुँच गई। जब हालात बेकाबू होने लगे तो 
पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायर करना पड़ा और कस्बे में दफा 44 लागू करनी पड़ी 
और आने वाले 5 दिनों में आस-पास के इलाकों में हथियार ले कर चलने पर पाबन्दी लगा देनी पड़ी। मार-पीट 
के कारण दो पूर्व मुख्य-मंत्रियों, सरदार हरिहर सिंह और कर्पूरी ठाकुर को चोटें आई और विनायक प्रसाद यादव 
के साथ-साथ बहुत से अन्य लोग भी घायल हुये। आयोजकों का आरोप था कि उनके सभा-स्थल पर दूसरे पक्ष 
ने कब्जा कर लिया, लाउडस्पीकर छीन लिये और आमंत्रित लोगों के साथ दुट्रयवहार किया। दूसरे पक्ष का कहना 
था कि कथित सभा-स्थल पर किसी सम्मेलन की कोई बात ही नहीं थी, वहाँ तो मीटिंग की सूचना केवल 
लाउडस्पीकर से दी गई थी और किसी स्थान विशेष की घोषणा नहीं की गई थी। उनका दावा कि सभा स्थल पर 
कांग्रेस की मीटिंग होने वाली थी और उन्होंने इस आशय के पर्चे भी छपवाये थे। उन्होंने पुलिस द्वारा गोली चलाने 
की घटना को भी नकारा और कहा कि पुलिस ने गोली तब चलाई थी जब कुछ लोगों ने शाम को बीरपुर में 
कोषागार को घेर लिया था। 


6 नवम्बर 973 को घायल नेताओं ने पत्रकार सम्मेलन कर के संवाददाताओं को अपनी चोटें दिखाई और साथ 
ही बीरपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी की गई डॉक्टरी रिपोर्ट की प्रतियाँ बांटीं। इन नेताओं ने मांग 
की कि एक जाँच समिति का गठन किया जाय जिसमें केवल वरिष्ठ काँग्रेसी नेता, पत्रकार और उच्च न्यायालय 
के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हों। विपक्ष के होने के बावजूद यह लोग इस जाँच समिति का फैसला स्वीकार करेंगे। 


20 दिसम्बर 973 के दिन इस विषय पर बिहार विधान सभा में भी “अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर 
चर्चा' हुई और वह सब कुछ हुआ जो इस तरह की चर्चाओं में होता है। जैस-तैसे सुलह सफाई हुई और मामला 
रफा-दफा हुआ। यह समय वही था जब देश में आपातकाल की बुनियाद रखी जा रही थी। 


केन्द्र द्वारा गठित कपूर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर ।973 में प्रस्तुत की और कार्य सम्बन्धी बहुत सी 
अनियमितताओं की चर्चा की परन्तु जाँच के दौरान सारे हिसाब-किताब न मिल पाने के कारण किसी निश्चित 
निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका। कभी-कभी राजनैतिक हलकों में इस रिपोर्ट की मौजूदगी को लेकर हलचल हुआ 
करती है और कुछ समय के बाद मामला शान्त हो जाता है। वैसे भी 975 में समस्तीपुर में एक बम काण्ड में 
ललित नारायण मिश्र की मृत्यु हो गई और ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष की सारी शिकायतें जितनी भारत 
सेवक समाज से नहीं थी उससे कहीं ज्यादा ललित नारायण मिश्र से थीं और परिदृश्य से उनके हमेशा के लिए 
हट जाने की वजह से भारत सेवक समाज का विवाद भी हमेशा के लिए शान्त हो गया। आज भारत सेवक समाज 
का नाम तभी सुनाई पड़ता है जब वह कभी किसी शहर में अपना स्थापना दिवस मनाने या ऐसा ही कोई मामूल 
का काम करते हों। रचनात्मक कार्यो या किसी भी संघर्ष में उनकी भूमिका सार्वजनिक नहीं हो पाती है। 


2 अगस्त ।986 को लोकसभा में हुसेन दलवाई के एक सवाल के उत्तर में रामानन्द यादव ने बताया कि () 
कपूर कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी कि आम वित्तीय नियमों को आवश्यकतानुसार बदला और सुधारा 
जाय जिससे कि सालाना लेखा-जोखा जमा करने में सहूलियत हो। सरकार ने, जहाँ तक हिसाब-किताब के एक 
समेकित बयान की बात थी, आयोग की इस सिफारिश को मान लिया है और किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति 
का जायजा लेने के लिए आम वित्तीय नियमों में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। (2) जहाँ तक 
मुमकिन हो सके भारत सेवक समाज के पास बची बाकी की रकम की वसूली की जाय और सम्बद्ध मंत्रालयों 
द्वारा वापस मिलने वाली राशि के बारे में भूल जाने की बात तभी उठे जब नियमानुसार वसूली की सारी कोशिशें 
नाकाम हो जायें। (3) राजनैतिक हस्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के प्रश्न पर सरकार का मानना 
था कि जाँच आयोग की रिपोर्ट में जो सामग्री मिली है वह नाकाफी है और इससे किसी पर मुकद्दमा नहीं चलाया 
जा सकता और तब यह भी व्यावहारिक नहीं है कि फिर से एक बार जाँच बैठाई जाये। (4) सरकार ने स्वयंसेवी 


संस्थाओं को दिये जाने वाले ऋणों और अनुदानों के सम्बन्ध में नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश निर्गत 
किये हैं और मंत्रालयों को यह हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा न हो इसके लिए वह नियमित 
और प्रभावी सुपरविजन की प्रक्रिया अपनायें। फिर भी, क्योंकि इस मसले को काफी समय बीत चुका है कि कोई 
व्यक्तिगत जिम्मेवारी किसी पर डाली जा सके, इसलिए जाँच को किसी तरह से आगे बढ़ाने का कोई मतलब 
नहीं रह जाता। 


जैसी नीयत-वैसी बरक्कत 


तुरंत बाद के समय 
था। एक ओर नेतृत्व में कुछ कर गुजरने की ललक थी तो दूसरी ओर आम जनता में इन नेताओं के प्रति अटूट 
आस्था। नेतृत्व की एक चाहत थी कि आम जनता की भगीदारी उनकी विकास की योजनाओं में हो तो जनता 
सरकार के साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाने की ख्वाहिश रखती थी। भारत सेवक समाज की कल्पना इन दोनों 
के बीच एक कड़ी के रूप में की गई थी। 


भारत सेवक समाज को एक संस्थागत शक्ल देने में गुलजारी लाल नन्दा का बहुत बड़ा योगदान था। उनका 
मानना था कि आजादी एक शुरुआत करने का मौका दे सकती है क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में बहुत से काम बाकी 
पड़े थे। स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, रोजगार, पुनर्वास, उत्पादन, बचत और सामजिक अध्ययन तथा अन्वेषण के बहुत 
से क्षेत्र ऐसे थे जिनमें काम करने की जरूरत थी। हमारे जो प्राकृतिक तथा मानव संसाधन थे वह सभी इन विकास 
की प्रक्रियाओं और समस्याओं से पूरी तरह निबटने में सक्षम नहीं थे जिनसे कुछ न कुछ व्यवधान पड़ता था और 
लोगों में हताशा फैलती थी। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान, अनुभव, हुनर और शक्ति का एक अकूत भण्डार मौजूद था 
जिसका राष्ट्र निर्माण में उपयोग होना था। इस संसाधन और ऊर्जा का सक्षम उपयोग करने के लिए नन्दा ने भारत 
सेवक समाज की कल्पना की थी। 


भारत सेवक समाज की स्थापना के समय और उसके बाद कम से कम दो नेताओं ने साफगोई से अपना सन्देह 
व्यक्त किया था। पहले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने आगाह किया था कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो 
इस संस्था का राजनैतिक दुरुपयोग हो सकता है। दूसरे नेता थे एच.एन.मुखर्जी जिन्होंने लोकसभा के अन्दर इस 
पूरी प्रक्रिया के परिणामों के प्रति सन्देह व्यक्त किया था। उनका कहना था कि, “...चीन का सबक यही है। जब 
आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके दिलों के तार को छूते हैं, जब आप उन्हें बताते हैं कि वह लोग जो कि 
पीढ़ियों से उन्हें आतंकित करते रहे हैं वह अब और ज्यादा उनकी जमीन और श्रम का फायदा नहीं उठा पायेंगे, 
जब आप उनको यह अनुभव करा पाते हैं कि देश उनका होता है जो इसके लिए काम करते हैं तब उनमें एक 
मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है और यही वह परिवर्तन है जो हम इस देश में चाहते हैं। लेकिन बदनसीबी से यह 
सरकार उस परिवर्तन के लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए जो कुछ भविष्य में होगा उससे मुझे बहुत उम्मीदें 
नहीं हैं।” 


बिहार में भारत सेवक समाज के सन्दर्भ में जो कुछ भी हुआ उसमें यह दोनों शक सच साबित हुये। संस्था का 


राजनैतिक दुरुपयोग भी हुआ और जिस परिवर्तन की अपेक्षा थी वह तो हरगिज नहीं हुआ। यहाँ जो कुछ हुआ 
उसकी अभिव्यक्ति बैद्यनाथ मेहता के उस बयान से होती है जो उन्होंने बिहार विधान सभा में दिया था। उन्होंने 
कहा था कि, “...भारत सेवक समाज ने जो काम किया और उससे जो नफा का रुपया मिला उसको उन्होंने ले 
लिया। ...इन लोगों ने जन सहयोग की हत्या की है ...जनता के रुपये का दुरुपयोग हुआ है। कोसी डैम के बनने 
में करप्शन के अलावे, दे हैव एक्सप्लॉइटेड दिस स्टेट इन दि नेम ऑफ पब्लिक अण्डरटेकिंग (उन्होंने जन-सहयोग 
के नाम पर इस राज्य का शोषण किया है)।” अगर हम भ्रष्टाचार, गोलमाल, लूटपाट, हिसाब न देना, रकम डूबना 
या ऑडिट न करवाना आदि जैसी बातों को एक बार भूल जायें तो भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
है कि संस्था का राजनीतिज्ञों ने दुरुपयोग किया। और क्योंकि चीन की नदी घाटी योजनाओं में जन-सहयोग प्राप्त 
करने के लिए जिस राजनैतिक परिवेश या दायित्व शील समाज की जरूरत पड़ती है वह हमारे पास नहीं था 
इसलिए हमारी सारी कोशिशें केवल सतही थीं और उसमें जवाबदारी का अभाव था। इसके लिए किसी खास 
व्यक्ति या किसी राजनैतिक पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता। बिना राजनैतिक इच्छा शक्ति और बिना आम 
जनता की ईमानदार भागीदारी के इस तरह के प्रयास हमेशा असफल होते रहेंगे। 


यह विषय सभी के लिए चिन्ताजनक है क्योंकि जन-सहयोग या जनता की भागीदारी का प्रश्न आज भी उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना कि आज से 50 साल पहले था। उस समय स्वयं सेवी प्रयासों का तर्पण करने में सभी सम्बद्ध 
पक्षों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई थी। एक आम आदमी की नजर से देखने पर ऐसा अनुमान होता है कि 
हमारे राजनीतिज्ञ एक ऐसे यश की कामना करते थे जिससे उनके राजनैतिक भविष्य पर कोई आंच न आये मगर 
वह इसके साथ-साथ वह अपने तरीके से कोसी परियोजना में अपने हिस्से पर लाभांश भी चाहते थे जिसकी पूर्ति 
उनकी यश की इच्छा के उलटे पड़ती थी। अमला तंत्र की भूमिका थोड़ी अलग होती है। उसको यश से कोई 
मतलब तब भी नहीं था और न आज है। बस नौकरी सलामत रहे तो बाकी इज्जत-बेइज्जत सब ठीक है। अमला 
तंत्र की भूमिका पर आचार्य कृपलानी की लोकसभा में एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया कि 
जब पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों का पुनर्वास एक आकस्मिक और जरूरी तौर पर सामने आया तो 
गाँधीजी के दो अनुयायी इस काम के लिए आगे आये कि वह इन विस्थापितों के पुनर्वास में सरकार का हाथ 
बटायेंगे। 


इनमें से एक थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे थे जाजू जी। तीन-चार महीने के अन्दर दोनों का मोह-भंग हो 
गया कि इस व्यवस्था में अमला तंत्र की मदद से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। विनोबा जी सरकार की मदद 
के प्रति इतने ज्यादा मायूस हो गये थे कि उन्होंने वापस जाकर भूदान आन्दोलन की शुरुआत की जिसमें सरकार 
की मदद या सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती... ऐसा लगता है कि इस तरह की पहल और जोश चीन जैसी सरकारी 
व्यवस्था में तो सम्भव है मगर लोकतांत्रिक व्यव्स्था में यह सब मुमकिन नहीं है। भ्रष्टाचारियों की बलिहारी है कि 
उन्होंने विनोबा भावे जैसे सन्त से विस्थापितों में पुनर्वास पर काम करने की जगह भूदान आन्दोलन शुरू करवाया। 


इसके अलावा अगर यूनिट लीडरों का व्यवहार किसी भी प्रकार से हमारी सामाजिक परिस्थिति का द्योतक है तो 
यह समाज के ऊपर ही एक तमाचा है जिससे हमारा, आपका और सबका किसी भी प्रकार की आलोचना का 
हक छिन जाता है। तब किसी भी राजनीतिज्ञ को यह कहना बहुत आसान हो जाता है कि नेता कोई आसमान से 
थोड़े ही टपकता है, वह भी तो इसी समाज का हिस्सा है और अगर कूएं में ही भांग पड़ी हो तो फिर कौन किससे 
कहेगा कि तुम नशे में हो। 


अध्याय -8 दुइ पाटन के बीच में 
दुइ पाटन के बीच में 


तैयार हो चुके थे। रसिक लाल यादव ने 20 मार्च की बहस में तटबन्धों पर एक बड़ी तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने 
कहा कि, “...कोसी नदी को बांध दिया। इसके बीच से पहले लोग निकल सकते थे लेकिन अब घेर दिया है जिससे 
वे निकल नहीं सकेंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट (राजस्व विभाग) की हालत यह है कि सरकार के सरकिल अफसर 
लोगों को खदेड़-खदेड़ कर मालगुजारी वसूल करते हैं जबकि उनका घर पानी में है। वे ऐसे लोगों को भी खदेड़- 
खदेड़ कर मालगुजारी वसूलते हैं जो केवल ककड़ी पैदा करके अपना जीवन बसर करते हैं। जो नदी के बाहर हैं 
उनको कहा जाता है कि खेती करने के लिए बांध के बीच में जायें। लेकिन जब वे खेती करने के लिए जाते हैं तो 
घटवार लोग उन्हें खदेड़ कर घाट वसूल लेते हैं। कोसी योजना उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी न कि उनको 
खदेड़ने के लिए।” 


रसिक लाल यादव ने सरकार पर कोसी परियोजना में पुनर्वास के नाम पर हुई बदइन्तजामी की जो बात उठाई 
थी उसके बाद से अब तक 47 वर्षो में कुछ भी नहीं बदला है सिवाय इसके कि उन लोगों को जिनको कोसी 
तटबन्धों के बाहर पुनर्वास मिला था उनमें से अधिकांश अब अपने गाँवों को, तटबन्धों के अन्दर वापस चले गये 
हैं। हम पहले बता आये हैं कि कोसी पर तटबन्धों के निर्माण के फलस्वरूप दोनों तटबन्धों के बीच पहली खेप में 
304 गाँवों के ।,92,000 (95 जनगणना) लोग फंस गये थे जिनका पुनर्वास जरूरी हो गया था। यह परिस्थिति 
उस समय की है जब पूर्वी तटबन्ध का निर्माण भीमनगर से महिषी तक और पश्चिमी तटबन्ध का निर्माण भारदह 
से भंथी तक हुआ था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कोसी का पूर्वी तटबन्ध बाद में महिषी से कोपड़िया 
तक और पश्चिमी तटबन्ध भंथी से घोंघेपुर तक बढ़ा दिया गया। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह विश्वसनीय 
सूचना कहीं भी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है कि कोसी तटबन्धों के बीच कितने गाँव हैं और वहाँ रहने 
वालों की जनसंख्या कितनी है। सुपौल में कोसी योजना का पुनर्वास का दफ्तर जरूर है मगर वहाँ भी सूचनायें 
व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं हैं। विधान सभा में भी इस विषय पर प्रश्न हुये हैं मगर 8 दिसम्बर ।958 को जो 
304 गाँवों की सूची सदन में रखी गई थी (तारांकित प्रश्न संख्या 98 का उत्तर) वह भी अपूर्ण और भ्रामक है। इस 
सूची में ऐसे गाँव भी शामिल हैं जो पूरी तरह तटबन्धों से बाहर हैं। एक बार 992 में बिहार सरकार द्वारा 
सहरसा/मधुबनी और दरभंगा के जिलाधीशों से कोसी तटबन्धों के बीच बसे गाँवों की सूची मांगी गई थी, उसमें 
भी अशुद्धियाँ हैं। सुपौल के पुनर्वास कार्यालय से जो तटबन्धों के बीच फंसे गाँवों की सूची हमें उपलब्ध हो सकी 
उसमें ऐसे गाँवों की संख्या केवल 285 बताई गई है। इस तरह से इन गाँवों सम्बन्धी जितने स्रोत हैं, उतनी ही 
जैसी-तैसी सूचनाएँ भी उपलब्ध हैं। इस अध्याय में हम अन्यत्र इन गाँवों की सूची और जनसंख्या देने का प्रयास 
कर रहे हैं जो कि प्रभावित प्रखण्डों द्वारा उपलब्ध कराये गये नवशों, चुनाव कार्यालयों के नवशों, 200 की जन- 
गणना रिपोर्ट तथा उपर्युक्त दस्तावेजों की सूचनाओं पर आधारित हैं। हम ने जहाँ तक संभव हो सका है इस सूची 
का क्षेत्र के स्तर पर सत्यापन किया है और यह उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिये। 


अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि तटबन्धों के बीच कोई आठ लाख लोग रहते होंगे। इन गाँवों से होकर 
कोसी का सारा पानी आजकल बहता है। जिन लोगों ने कोसी के तटबन्धों के निर्माण और समाज के व्यापक 


हितों के लिए अपने हितों की कुर्बानी दे दी, उनका हाल-चाल पूछने की भी फुर्सत अब किसी के पास नहीं है। 


यद्यपि कोसी पर बराहक्षेत्र बांध बनाने का पहला प्रस्ताव 937 में पटना बाढ़ सम्मेलन में किया गया था पर 
वास्तव में कोसी पर हाई डैम बनाने की नीयत से हुकूमत की नजर पहली बार 946 में पड़ी थी जब तत्कालीन 
वाइसराय लॉड वैवेल दरभंगा महाराजा की दावत पर कोसी के इलाके में आये थे। उन्हीं की पहल पर कोसी को 
नियंत्रित करने के लिए सेन्ट्रल वाटर, इरिगेशन और नेविगेशन कमीशन (CWकI\C) को इस काम के लिए एक 
योजना बनाने का दायित्व दिया गया। सी0 एच0 भाभा के निर्मली के भाषण (947) की यही पृष्ठ भूमि थी। 
कोसी नदी पर किसी प्रस्तावित बांध से होने वाले विस्थापन और पुनर्वास के संदर्भ में संभवतः पहला बयान राय 
बहादुर अयोध्या नाथ खोसला, अध्यक्ष, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन ऐण्ड पॉवर ने दिल्ली में दिया था (947) 
कि, “...यह बेहतरहोगा कि फायदे और कुर्बानियों को बराबर-बराबर बांटा जाय। ऐसे इलाके जहाँ पुनर्वास के 
लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ इसे उन लोगों से हासिल किया जाय जिनको योजना से सिंचाई का फायदा होने 
वाला है। ऐसे लोगों से यह कहा जाय कि वह डूब क्षेत्र और कुल सिंचित और कुल सुरक्षित होने वाली जमीन के 
अनुपात में अपनी जमीन का हिस्सा विस्थापितों को दें। बस इतना ध्यान जरूर रखना चाहिये कि ऐसा करने से 
कोई भी जोत इतनी छोटी न हो जाये कि उससे कोई फायदा ही न हो। पुनर्वास और क्षतिपूर्ति का मसला दूरदृष्टि 
और सहानुभूति के आधार पर तय होना चाहिये। जहाँ तक मुमकिन हो सके पुनर्वास में जमीन के बदले जमीन 
दी जाये। पूरी तरह डूब जाने वाले इलाकों के स्थान पर नई जगहों पर बसने वाले लोगों के लिए आदर्श सुविधाओं 
सहित आदर्श गाँव बसाये जायें।” 


यह अयोध्या नाथ खोसला की ओर से एक इंजीनियर की हैसियत से दिया हुआ उस समय का बयान था जब 
बातचीत बराहक्षेत्र बांध के बारे में चल रही थी और कोसी तटबन्ध किसी गिनती में ही नहीं थे। यह आजाद भारत 
की उस समय की सभी नदी घाटी योजनाओं के सन्दर्भ में दिया गया बयान था। जहाँ तक बराहक्षेत्र बांध का 
सवाल है उसका तो सारा विस्थापन और पुनर्वास नेपाल में होने वाला था अतः वह स्थानीय चिन्ता का विषय नहीं 
था।कोसी तटबन्धों के बीच फंसने वालों के पुनर्वास का जहाँ तक सवाल था, उसके लिए कंवर सेन और डॉ. के0 
एल0 राव (954) ने चीन की ह्लांग हो नदी घाटी परियोजना में मिलने वाली पुनर्वास योजनाओं का हवाला देते 
हुये कहा था कि, “...वहाँ 2,40,000 लोग ऐसे थे जो उस इलाके में फंसने वाले थे जो कि भविष्य में डूब जाता। 
इनमें से 80,000 लोगों को घाटी के बाहर पुनर्वासित कर दिया गया। बाकी बचे ।,60,000 लोग घाटी में ही रहेंगे 
और वहीं रह कर खेती-बाड़ी करेंगे और क्योंकि नदी घाटी वाले क्षेत्र के डूबने की सम्भावना 0 से 5 वर्ष के 
अन्तर पर ही बनती है, इसलिए इन लोगों को जो भी नुकसान या परेशानी होगी वह इतने लम्बे समय के बाद ही 
होगी। जब भी उनकी फसलों को वास्तव में कोई नुकसान होगा तब उनकी लगान माफ कर दी जायेगी और 
क्षतिपूर्ति कर दी जायेगी।” 


डॉ. के. एल. राव और कंवर सेन के इस सुझाव ने आने वाले समय में तटबन्धों के निर्माण के कारण होने वाली 
समस्याओं के समाधान के रास्ते खोल दिये। वह लोग जोकि कोसी तटबन्धों के बीच फंसने वाले थे वह तो वैसे 
भी परेशान थे क्योंकि उनका तो भविष्य ही दांव पर लग गया था। इसके बाद जो खिचड़ी ललित नारायण मिश्र 
के 2 दिसम्बर ।954 वाले बयान और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन ऐण्ड पॉवर की प्रयोगशाला की रिपोर्ट के जरिये 
पकी वह हम अध्याय-2 खण्ड 2-30 में देख आये हैं। 


कोसी परियोजना और दीर्घ-कालिक पुनर्वास 


2 मार्च 956 को पटना में कोसी कन्ट्रोल बोर्ड की एक बैठक हुई और ऐसी खबर थी कि इस मीटिंग में 


केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अधिकारियों ने तटबन्ध पीड़ितों को दिये जाने वाले मुआवजे का विरोध 


किया था। मगर तत्कालीन सिंचाई मंत्री राम चरित्तर सिंह तथा कोसी प्रोजेक्ट के प्रशासक त्रिवेणी प्रसाद 


सिंह ने इन अधिकारियों से मुआवजे की बात मनवा ली जिसका बाद में मुख्यमंत्री ने भी अनुमोदन कर 


दिया। |।934 के बिहार भूकम्प के बाद उत्तर बिहार की टोपोग्राफी में बहुत से परिवर्तन आये जिससे बाढ़ों 


का स्वरूप भी बदला। हमने अध्याय-2 में देखा है कि बाढ़ों के निराकरण के लिए किस तरह बराहक्षेत्र बांध की 
बात उठी और किस तरह से सारा समाधान आखिरकार तटबन्धों पर जाकर अटक गया। सबसे अहम बात यह 
है कि तत्कालीन नेतागण लोगों को यह समझा पाने में कामयाब हो गये कि तटबन्धों का उनके बीच रहने वाली 
आबादी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पूना की प्रयोगशाला ने जनता को गुमराह करने के इस काम में नेताओं 
की बड़ी मदद की थी। 


शुरू-शुरू में तो कोसी परियोजना में दीर्घकालिक पुनर्वास कोई मुद्दा ही नहीं था। इसके बाद परियोजना पर काम 
शुरू होने के बाद इक्का-दुक्का आवाजें सुनाई पड़ती थीं मगर उन सब का निचोड़ यही था कि तटबन्धों के अन्दर 
फंसने वालों को 'बाह बहादुर! शाबास, बहादुर! लगै-बहादुर!' की तर्ज पर अपनी जमीन-जायदाद को समाज 
और देश के व्यापक हितों के नाम पर न्यौछावर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। कोसी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों 
को यह बार-बार बताने की कोशिश की गई कि यह योजना कोसी नदी की भयंकर बाढ़ से जन-साधारण के बचाव 
की योजना है तथा यह योजना कोसी के अभिशाप को वरदान में बदलने की योजना है या फिर यह एक बड़े खर्चे 
पर बनाई जाने वाली महान योजना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज के व्यापक हित में कुछ लोगों को 
गाँव और घर छोड़ने पड़ सकते हैं और उनके लिए यह बेहतर होगा कि वह लोग यह काम खुशी-खुशी करें। कोसी 
प्रोजेक्ट के प्रशासक टी. पी. सिंह का कहना था कि, “...जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा, तटबन्धों के बीच 
फंसने वाले लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा मिल जायेगा और इसके लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। न तो 
तटबन्ध किसी गाँव के बीच से होकर गुजारा जायेगा कि उसके दो फाँक हो जायें और न ही तटबन्धों की वजह से 
कोई घर उजड़ेगा। अगर कोई घर कहीं उजड़ता भी है तो इस समस्या का तुरन्त सामाधान किया जायेगा और 
कर्मचारियों की भी कमी आड़े नहीं आयेगी।” उधर कोसी प्रोजेक्ट के जन-संपर्क अधिकारी, मही नारायण झा 
का कहना था कि, “...यद्यपि तटबन्धों के बीच रहने वाले लोगों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया 
है मगर पूना प्रयोगशाला में किये गये परीक्षणों के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं और ऐसा लगता है कि उन लोगों 
कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। 


कोसी परियोजना में तटबन्धों के बीच फंसने वाले लोगों के मुआवजे, पुनर्वास और योग्य-क्षेम का प्रश्न लम्बे समय 
तक अनुत्तरित रहा। तटबन्धों पर काम शुरू होने के बावजूद किसी को भी यह पता नहीं था कि इन तटबन्ध 
पीड़ितों का भविष्य क्या है? 


2 मार्च 956 को पटना में कोसी कन्ट्रोल बोर्ड की एक बैठक हुई और ऐसी खबर थी कि इस मीटिंग में केन्द्रीय 
जल एवं विद्युत आयोग के अधिकारियों ने तटबन्ध पीड़ितों को दिये जाने वाले मुआवजे का विरोध किया था। 
मगर तत्कालीन सिंचाई मंत्री राम चरित्तर सिंह तथा कोसी प्रोजेक्ट के प्रशासक त्रिवेणी प्रसाद सिंह ने इन 
अधिकारियों से मुआवजे की बात मनवा ली जिसका बाद में मुख्यमंत्री ने भी अनुमोदन कर दिया। उधर केन्द्रीय 
जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष का मानना था कि अगर एक परियोजना में मुआवजे का भुगतान कर दिया 


गया तो इससे एक गलत परम्परा की शुरुआत होगी और भविष्य में बनने वाली सारी परियोजनाओं में मुआवजे 
का भुगतान करना पड़ेगा। 


ललित नारायण मिश्र ने पुनर्वास की मांग रखी 


पूना प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने अपने आप को मखौल का सामान 956 की बाढ़ के समय ही बना लिया था, 
यह किसी के दिमाग में घुसता ही नहीं था। सवाल इस बात का है कि 954 में ही ललित नारायण मिश्र जब 
तटबन्धों के बीच कोसी के लेवेल के चार इंच ही बढ़ने की भविष्यवाणी कर चुके थे तो पूना की प्रयोगशाला के 
निर्णय की प्रतीक्षा किस बात की हो रही थी? 


भारत सेवक समाज के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग घोघरडीहा में ] जून 956 को हुई जिसमें प्रस्ताव किया 
गया कि, “...यह सम्मेलन भारत तथा बिहार सरकार का ध्यान कोसी के दोनों तटबन्धों के बीच नदी की ओर 
पड़ने वाले लोगों की दुःखद स्थिति की ओर आकृष्ट करता है। कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के अन्तर्गत करहारा, 
लौकही, धनछिया, बगेवा, अलोला, हटनी, निघमा, शत्रुपट्टी, धाबघाट, सहरवा, नौआबाखर (फुलपरास थाना) 
और बिशुनपुर, तरडीहा, सिकरिया, महिसाम और मटरस गाँवों की दु:स्थिति के आधार पर जो कुछ अनुभव हुआ 
है उससे पता चलता है कि तटबन्ध से एक दो मील तक की दूरी पर पड़ने वाले लोगों की तटबन्ध के परिणाम 
स्वरूप दुःस्थिति अनिवार्य है। ऐसे क्षेत्र समय से पहले जलमग्न होंगे और उनकी फसलें बरबाद हो जायेंगी, उनका 
भविष्य भी अंधकारमय किया गया है। उन्हें कोसी से छुटकारा पाने की कोई आशा नहीं है।” 


सभा ने यह भी मांग की कि जहाँ तक सम्भव हो सके सारे गाँवों की रिंग बांध बना कर रक्षा की जाये, बाढ़ पीड़ितों 
का पुनर्वास किया जाय, इनके लिए रोजगार के साधन मुहैया करने का इंतजाम किया जाय, और इन लोगों की 
लगान और कर्जो की माफी के लिए प्रमाणपत्र जारी किये जायें। 


मजे की बात थी कि इस मांग पत्र का प्रस्ताव करने वाले ललित नारायण मिश्र ही थे जिन्होंने खुद 2 दिसम्बर 
954 को सार्वजनिक रूप से कहा था कि पुनर्वास का मसला कोई खास गंभीर नहीं है क्योंकि तटबन्धों के अन्दर 
बाढ़ का लेवल केवल दस सेन्टीमीटर (चार इंच) के आस-पास ही बढ़ेगा। इस सभा में प्रस्ताव का समर्थन करने 
वालों में रसिक लाल यादव भी थे। हालत यह थी कि एक ओर लोग पुनर्वास की गुहार लगा रहे थे और दूसरी 
ओर अधिकारी बार-बार पूना प्रयोगशाला के विस्तृत नतीजों का इन्तजार करने का वास्ता दे रहे थे। पूना 
प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने अपने आप को मखौल का सामान 956 की बाढ़ के समय ही बना लिया था, यह किसी 
के दिमाग में घुसता ही नहीं था। सवाल इस बात का है कि 954 में ही ललित नारायण मिश्र जब तटबन्धों के 
बीच कोसी के लेवेल के चार इंच ही बढ़ने की भविष्यवाणी कर चुके थे तो पूना की प्रयोगशाला के निर्णय की 
प्रतीक्षा किस बात की हो रही थी? 


टी. पी. सिंह, प्रशासक-कोसी प्रोजेक्ट, ने ।] जून 956 को प्रेस से बातचीत करते हुये कहा कि तटबन्धों के 
निर्माण के कारण सहरसा जिले में बहुत सी जमीन अब बाढ़ से सुरक्षित हो गई है। वह इलाका जो पहले कभी 


समुद्र की तरह दिखाई पड़ता था अब वहाँ लहलहाते खेत हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग तटबन्धों के बीच 
फंस गये हैं, उन्हें बाढ़ से बचा पाना नामुमकिन है और उन्हें संरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। 


वह रिलीफ कहाँ है जिसका वायदा किया गया था? 


जहाँ तटबन्धों के बीच फंसे लोगों के प्रति सरकार का यह रुख था वहीं तटबन्धों के बीच की जामीनी हकीकत 


एकदम अलग थी। जानकी नन्दन सिंह ने बिहार विधान सभा को बताया कि, '...मैने नाव पर उन इलाकों का 
दौरा किया और जो दर्दनाक हालत वहाँ की देखी उसे देख कर मुझे विश्वास हुआ कि पाषाण से पाषाण हृदय 
वाला आदमी भी दहल सकता है। पेशाब-पाखाना तक जाने के लिए कहीं भी सूखी जमीन नहीं है और न कोई 
फसल ही वहाँ बची है, यहाँ तक कि लोग मृत्यु के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं। रिलीफ देकर किसी तरह उनकी 
मृत्यु को रोका जा सकता था तो कई दिनों से यह भी बन्द कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी 
कया हालत हो रही होगी। सहरसा और दरभंगा के लोगों ने मंत्री के पास दरख्वास्त दी लेकिन वह भी कहते हैं कि 
रिलीफ के लिए अब पैसे नहीं रह गये हैं। आप कहते हैं कि यह वेलपफेयर स्टेट है और दूसरी तरफ हजारों की 
तादाद में लोग भूख से तड़प रहे हैं और मृत्यु के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं। अफसोस कि ऐसे लोगों के लिए 
आप कहते हैं कि पैसे नहीं है तो फिर सरकार किस लिए है?” 


पुनर्वास के लिए आन्दोलन 


लगा वैसे-वैस वगो के बीच असंतोष भी सुलग रहा था। सहरसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष भूषण गुप्ता 
की अध्यक्षता में ।956 के मध्य तक एक जन-आन्दोलन की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने उन लोगों की तरफ 
से आवाज उठाई जो तटबन्धों के बीच में फंसने वाले थे और जिनकी जमीन तटबन्धों के हत्थे चढ़ने वाली थी और 
अब यह लोग हमेशा-हमेशा के लिए तटबन्धों के कारण कोसी की समग्र धारा के सामने पड़ने वाले थे।”... गुप्ता 
का मानना था कि नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया था कि उन्हें अगर किसी भी किस्म का खतरा होगा तो उन्हें 
घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन दे दी जायेगी। अब यह शब्द नेता बड़ा भ्रामक है। उस समय तो कोई 
भी नेता कुछ भी भाषण दे दिया करता था। इनमें से कइयों को तो इस तरह का बयान देने का कोई हक भी नहीं 
था। जिनको यह अधिकार प्राप्त था वह भी यह जानते थे कि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है और उनको 
यह तो जरूर मालूम रहा होगा कि ऐसे आश्वासनों का भी कोई मतलब नहीं होता। श्री गुप्ता के अनुसार कई 
अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया था कि गड़बड़ कुछ भी नहीं होगा। यह एकदम अलग सवाल है। पुनर्वास के 
बारे में किसी भी आश्वासन, भले ही उसे लागू करने की कोई भी नीयत न रही हो, की कुछ कीमत हो सकती है 
मगर जिस किसी ने भी यह कहा हो कि गड़बड़ कुछ नहीं होगा वह सच तो नहीं ही बोल रहा था।” 


यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। जनता को तो एक बार मान लें कि वह अनपढ़ है, गँवार है उसे इंजीनियरिंग 
की समझ नहीं है, वह प्रोजेक्ट के फायदे को नहीं समझ सकती मगर क्या हमारे नेताओं को भी यह पता नहीं था 
कि जब कोसी पर बराज और तटबन्ध बन जायेगा तब नदी का सारा पानी तटबन्धों के बीच से होकर ही गुजरेगा? 
कया उनको भी नहीं पता था कि बाढ़ की वह समस्या जो पूरे कोसी क्षेत्र को भोगनी पड़ती थी वह अब सघन रूप 
से इन तटबन्ध के मारों के हिस्से में आ जायगी? क्या हमारे विशेषज्ञों को वह सब दिखाई नहीं पड़ा जो ह्लांग हो 
नदी में चल रहा था जिसे वह खुद देख कर आये थे? कया उनको नहीं पता लग पाया कि ह्लांग हो तटबन्धों के 
कारण चीनी लोगों की नाक में दम था और उन्होंने इन विशेषज्ञों के चीन जाने के पहले ही रूसी इंजिनियरों को 
इस समस्या ने निबटने के लिए अपने यहाँ बुला रखा था? क्या पूना प्रयोगशाला के इंजीनियरों को नहीं पता था 
कि कोसी तटबन्धों के बीच जमीन का ढाल पश्चिम की तरफ था और नदी का पानी औसत के सिद्धान्त को नहीं 


मानेगा और केवल चार इंच की समान गहराई से नहीं बहेगा? क्या भारत सेवक समाज के पुरोधाओं को, जिन्हें 
'जड़ता के पहाड़ों को हिला देने और तोड़ देने' का मैण्डेट हासिल था, यह नहीं मालूम था कि तटबन्ध पीड़ितों को 
उनके गाँवों से हटा कर दूसरी जगह बसाना पड़ेगा? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि यह सारी बातें 
सबको पता थीं। ब्रज नन्दन 'आजाद' (956) का कहना था कि, “...शुरू-शुरू में तो इस मामले को इसलिए 
दबा कर रखा गया कि अगर आवाजें उठेंगी तो परियोजना की लागत ही बढ़ जाने का अंदेशा था जिससे उसके 
खारिज हो जाने का डर था। अब वह खतरा टल गया है। अब सम्बद्ध अधिकारियों को यह चाहिये कि वह लोगों 
को सुरक्षित स्थानों पर ले जायें।” आजाद के विचारों को बल मिला विधयक एम. एम. प्रसाद (956) की बात 
से जिन्होंने कहा कि, “...बिहार का यह हक बनता है कि वह बिहार सरकार से पूछे कि क्या उसे अभी भी इस 
बात का एहसास है कि उसने और केन्द्रीय सरकार ने जनता के भाग्य और भविष्य के प्रति अपने कर्तव्य का 
निर्वाह नहीं किया और सच यह है कि कोताही बरती गई है... इनकी सही संख्या ।.9] लाख है, जिनके 45,29 
घर हैं जिनमें से 2,528 पक्के हैं, जिनके खेती का रकबा 46,33 हेक्टेयर है और इसमें से आधे पर धान पैदा 
होता है। .... केन्द्रीय जल, विद्युत और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2 लाख 
क्यूसेक (5,670 क्यूमेक) की बाढ़ पर ही नदी अपने किनारों को तोड़ कर बह निकलती है... और जब तक पानी 
के इस फैलाव से राहत नहीं मिलती है... तब तक पानी का यह फैलाव जान-माल के लिए खतरा पैदा करेगा और 
असह्य परिस्थितियाँ पैदा करेगा। ...अगर लोगों को पूना प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोगों की मेहरबानियों पर छोड़ 
देना है तो उनका भविष्य क्या होगा-यह सभी जानते हैं।” 


पूना की जिस प्रयोगशाला की उन दिनों इतनी तूती बोलती थी उस प्रयोगशाला की वैज्ञानिक खोज-बीन के बारे 
में टी. पी. सिंह (957) की एक टिप्पणी है। उनका कहना है कि, “...मॉडल टेस्ट में जो सिल्ट की परिस्थिति 
बनती है, उसे हू-ब-हू उतारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि तटबन्धों के बीच बहुत से गाँवों के बारे में 
अप्रत्याशित रूप से हालात बदतर दिखाई पड़ते हैं। करीब 20 गाँव ऐसे हैं जिनके बारे में मॉडल टेस्ट में पाया गया 
था कि 9 लाख क्यूसेक के प्रवाह पर भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा वह 956 की बाढ़ में, जबकि केवल 
.90 लाख क्यूसेक पानी ही आया था, बुरी तरह डूबने उतराने लगे। इस साल 2,66,000 क्यूसेक के प्रवाह पर 
ही करीब 24 गाँवों में जिन्दगी दुश्चार हो गई तटबन्धों से लगे कुछ गाँव तो कट भी गये हैं। तटबन्धों पर नदी के 
हमले की जगहें भी हर साल बदलती रहेंगी। इस पृष्ठभूमि में अगर जनता यह मांग करती है कि उनके बचाव के 
लिए कुछ किया जाना चाहिये तो इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।” 


बिहार विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुरली मनोहर प्रसाद ने यह मसला सदन में भी उठाया और कहा कि, 
“... और मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान कोसी समस्या की ओर ले जाना चाहूँगा जिससे लगभग डेढ़ लाख लोग परेशान 
हैं और यह समस्या पूना की शोध प्रयोगशाला में हल नहीं की जा सकती। कोसी एक धारा बदलने वाली नदी है 
और इसमें आने वाला अधिक प्रवाह लोगों के लिए काफी दिक्कतें पैदा करता है। इस समस्या का सामाधान 
जितनी जल्दी खोज लिया जाय उतना ही लोगों और सरकार के हक में बेहतर होगा। आप लोगों की तमाम 
कोशिशों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।” 


आर्यावर्त के सम्पादक के नाम लिखे गये एक पत्र में लहटन चौधरी, कामता प्रसाद गुप्ता, भोला सरदार और खूब 
लाल महतो (956) ने कहा कि, “...दोनों तटबन्धों के बीच पड़ने वाले लाखों लोग अपने भाग्य पर रोते हैं और 
उनमें अजीब भय उत्पन्न हो गया है। किन्तु इतना ही नहीं हुआ। सरकार ने भी उनके भय और आशंकाओं को 
घटाने के बदले अत्यधिक बढ़ा दिया। सरकारी अधिकारियों की ओर से कोसी क्षेत्र के लोगों को सूचना दी गई कि 
उनके ऊपर खतरा है और उन्हें किसी क्षण तटबन्ध से बाहर आने के लिए तैयार रहना चाहिये। फलस्वरूप लोगों 
ने अपनी जमीन को, जिस जमीन में कुछ उपज हो भी सकती है, परती छोड़ दिया ...एकाएक रिलीफ कार्य को 
बन्द कर दिया। ...बांध के बाहर के अनेकों गाँव वर्षा के पानी से अनवरत डूबे रहते हैं और उनकी हालत और भी 
गई बीती है।” 


अपने समय के इन स्वनामधन्य नेताओं को तटबन्धों के प्रभाव की जानकारी नहीं थीं, यह अपने आप में जितने 


बड़े आश्चर्य की बात है उतनी ही अविश्वसनीय भी है। एक नेता होने के नाते उन्हें इन सारे पक्षों की जानकारी होनी 
चाहिये थी। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह सारे लोग सारी बातों को समझते-बूझते हुये भी हवा 
का रुख देख कर खामोश रह गये हों। क्यों ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की गईं कि कोसी परियोजना के निर्माण के 
फलस्वरूप अच्छी खासी तादाद में लोगों को अपनी किस्मत पर रोना पड़े? जब लोग अपनी किस्मत ठोंक रहे थे 
तो इलाके के नेता और इंजीनियर किस तरह से आश्वासनों की झड़ी लगाते थे उसकी एक झलक हमने पहले के 
अध्यायों में देख रखी है। 


लहटन चौधरी ने भी पुनर्वास की बात उठाई 


957 के आम चुनाव का गुबार जब ठंडा पड़ा तब नेताओं में कोसी तटबन्ध के पीड़ितों के बीच थोड़ी सहानुभूति 
जगी। इन लोगों की पीड़ा को देखते हुये लहटन चौधरी (।957) ने बहुत सी अन्य बातों के साथ इस बात का 
सुझाव दिया कि, 


() अविलम्ब सरकार को घोषणा द्वारा इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये कि सारी जवाबदेही उसकी होगी और 
वह समुचित प्रबन्ध करेगी। 
(2) पर्याप्त संख्या में सर्वे पार्टियों में जाकर हर परिवार के निवास एवं खेती बारी आदि के सम्बन्ध में पूरा आंकड़ा 
तैयार करवा लिया जाना चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर तरह से उचित मुआवजा दिया जा सके। 
यह कार्य जून के पहले ही समाप्त कर लेना चाहिये नहीं तो बाढ़ आ जाने पर यह असम्भव हो जायेगा और हर 
बाढ़ के बाद जमीन की हैसियत बदल जाने की संभावना रहती है। 
(3) इस बात का पता लगाना चाहिये कि किन-किन गाँवों में हालत तुरन्त बिगड़ सकती है। ऐसे गाँवों के पुनर्वास 
का प्रबन्ध बाढ़ के पहले ही हो जाना चाहिये तथा लोगों को इसकी सूचना दे दी जानी चाहिये। 
(4) जो लोग निकलना नहीं चाहें अथवा जिनका निकलना सरकार जरूरी नहीं समझती, ऐसे मध्यवर्ती लोगों के 
ऊपर के सरकारी कर्ज, मालगुजारी, चैकीदारी टैक्स आदि में आवश्यक छूट देने एवं बाढ़ के वक्‍त समुचित 
सहायता पहुँचाने के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये ताकि इन कामों में अनावश्यक विलम्ब 
न होने पाये।” 


अपनी सुविधा के अनुसार सरकार ने पुनर्वास की मांग स्वीकार की 


तटबन्ध पीड़ितों ने सरकार पर दबाव बनाया कि उन्हें दूसरी जगह ले जाकर बसाया जाय मगर इस तरह के 


सम्पूर्ण पुनर्वास के लिए तो कहीं जमीन ही उपलब्ध नहीं थी। सरकार और नेताओं ने शायद यह कभी सोचा 


ही नहीं था कि भविष्य में लोग इतने संगठित हो जायेंगे कि वह नेताओं से उनके किये गये वायदों का हवाला 


देने की हालत में आ जायेंगें। क्योंकि ऐसा अगर रहा होता तो परियोजना शुरू होने के काफी पहले से 


पुनर्वास की तैयारी शुरू रहती। 


तटबन्ध के बाहर भी। पानी तटबन्ध के अन्दर इसलिए था कि अब वही नदी का रास्ता था और यह बात अगर 
एक अंधे को भी बताई जाये तो वह भी अनुभव कर सकता था कि नदी के दोनों ओर तटबन्ध बन जाने पर नदी 


, 957 आते-आते पानी चारों तरफ था, तटबन्ध के अन्दर भी और 


का पानी उनके बीच में ही रहेगा और वहीं फैलेगा। पानी तटबन्धों के बाहर इसलिए था कि बाहर से आकर कोसी 
से मिलने वाली दूसरी छोटी बड़ी नदियों के मुहाने तटबन्धों के बनने की वजह से बन्द हो गये थे। इतना समझने 
के लिए किसी का इंजिनियर होना जरूरी नहीं है। कोई भी औसत बुद्धि का आदमी यह समझ और समझा सकता 
है। मगर हमारे नतोओं और इंजीनियरों के तो आंख थी और न बुद्धि, जिससे वह भविष्य में होने वाले घटनाक्रम 
का अंदाजा भी कर सकें। सबसे बुरी बात यह थी कि इन लोगों ने तटबन्ध पीड़ितों के साथ एक भद्दा मजाक 
किया-कभी पूना प्रयोगशाला के नाम पर तो कभी झूठे वायदों की बुनियाद पर। यह वह लोग थे जिनमें कुछ ने 
तो गीता और कुरान पर हाथ रख कर जनता की सेवा करने की कसमें तक खाई थीं और कुछ के सामने उनके 
इंजीनियरिंग के पवित्र पेशे के आदर्श थे जिनकी तुलना भगीरथ और विश्वकर्मा से की जाती है। नेताओं के पास 
अपने बचाव का रास्ता था कि वह तकनीक का ककहरा भी नहीं जानते हैं और किसी भी निर्णय के लिए 
इंजीनियरों पर निर्भर करते हैं। इंजीनियरों के पास बहाना था कि लोगों की बाढ़ से तुरन्त रक्षा के लिए तटबन्ध 
बनाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि बराहक्षेत्र बांध बनने में ।5 साल का लम्बा समय लग जाता और 
बाढ़ पीड़ितों को इतने वर्षों तक इन्तजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उनके पास एक बहाना और था 
जिसे वह कभी सार्वजनिक नहीं करते कि वह स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं लेते और उन्हें उन सारे फैसलों का 
पालन करना पड़ता है जो कि राजनीतिज्ञ लेते हैं। नेताओं और इंजीनियरों दोनों के ही पास एक दूसरे की पीठ 
खुजलाने का पूरा-पूरा बहाना और औचित्य रहता है और इन सम्बधों पर कभी भी समय की मार नहीं पड़ती। यह 
कतई जरूरी नहीं है कि राजनैतिक फैसले लोकप्रिय होते हुये भी तकनीकी तौर पर सही हों। इस तरह से 
इंजीनियरों की खामोशी की वजह से राजनेतिक फैसलों पर भी तकनीकी औचित्य की मुहर लग जाती है। यह 
एक व्यावहारिक सच्चाई है कि इंजीनियर कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो व्यवस्था है उसमें वह नेताजी के नीचे 
ही रहता है और सही तकनीकी राय देने में हमेशा संकोच करता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। 


अब तटबन्ध पीड़ितों ने सरकार पर दबाव बनाया कि उन्हें दूसरी जगह ले जाकर बसाया जाय मगर इस तरह के 
सम्पूर्ण पुनर्वास के लिए तो कहीं जमीन ही उपलब्ध नहीं थी। सरकार और नेताओं ने शायद यह कभी सोचा ही 
नहीं था कि भविष्य में लोग इतने संगठित हो जायेंगे कि वह नेताओं से उनके किये गये वायदों का हवाला देने की 
हालत में आ जायेंगें। क्योंकि ऐसा अगर रहा होता तो परियोजना शुरू होने के काफी पहले से पुनर्वास की तैयारी 
शुरू रहती। यह तो इतना फासला तय कर लेने के बाद सरकार को यह एहसास हुआ कि अगर सारी सम्पत्ति का 
मुआवजा देना पड़ गया तो उसे तत्कालीन मूल्यों पर दस से बारह करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे और यह खर्च 
परियोजना के पूरे खर्च (37 करोड़ रुपये) को देखते हुये अनुपात से कुछ ज्यादा ही था। 


सरकार ने तटबन्धों के बीच फँसने वाले गाँवों का एक सर्वेक्षण करवा कर यह अनुमान लगाया कि तटबन्धों के 
अन्दर की कुल जमीन 2,60,08 एकड़ (,05,307 हेक्टेयर) है और अगर खेती की जमीन, बाग-बगीचों और 
रिहायशी जमीन का मुआवजा 500 रुपये प्रति एकड़, कृषि योग्य परती जमीन का मुआवजा 200 रुपये प्रति 
एकड़ और बंजर जमीन के लिए 00 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाय तो इस काम के लिए नीचे 
दी हुई तालिका के अनुसार खर्च उठाना पड़ेगा। 


7॥॥,3,47,800 


4,56,000 रुपए 


खेती के लिए अनुक्त जमीन 50,49,200 रुप 
बागगीत जमीन [52,97,500 रुप 


ग | 9,28,35,500 


इसी तरह अगर पक्की छतों वाले पक्के घरों का मुआवजा 5 रुपये प्रति वर्ग फुट, खपड़े की छत मगर पक्की 
दीवारों वाले घरों के लिए 3.50 रुपये प्रति वर्ग फुट, कच्चे घरों के लिए 2.50 रुपया प्रति वर्ग फुट, खपड़े वाले 
कच्चे घरों के लिए 2 रुपये प्रति वर्ग फुट और साधारण फूस के बने घरों के लिए 0.75 रुपये प्रति वर्ग फुट का 
मुआवजा दिया जाय और उनकी मालियत पर 0 से लेकर 60 प्रतिशत का डेप्रिसिएशन दिया जाय तो सरकार 
को नीचे दी हुई तालिका के अनुसार पैसा खर्च करना पड़ेगा। 


27,92,325 


क 


पेड़-पौधे |8,44,888 रुपए 


4,07,48,60 


इस तरह के कुल मुआवजे की रकम 0,35,84,90 रुपये बैठती है। इस में अगर 6 प्रतिशत राशि आवश्यक 
अर्जन के लिए अतिरिक्त जोड़ दी जाय तो कुल खर्च .90 करोड़ रुपये बैठता। 


इसके अलावा सरकार ने माना कि इस मुआवजे का कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि इतनी ऊँची कीमत पर 
इतनी ज्यादा जमीन कहीं मिलेगी ही नहीं। इस समस्या का सामाधान केवल कृषि पद्धति और फसल चक्र के 
सुधार से ही संभव है। साथ ही अगर 0 से .50 करोड़ की सम्पत्ति का पूरा-पूरा मुआवजा देना पड़े तब तो 
योजाना का प्राक्कलन बेतरह बढ़ जायेगा और योजना ही खटाई में पड़ जायेगी। 


| ही ऐसा है। |अब तय हुआ कि लोग तटबन्धों के बाहर पुनर्वास में रहें और अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती 


। उनका पुराना घर भी उन्हीं कब्जे में रहेगा। पुनर्वासितों के भविष्य का इतना बड़ा फैसला सरकार ने अपने 
स्तर पर तटबन्ध पीड़ितों की बिना किसी रजामन्दी या मशविरे के ठीक उसी तरह किया जैसे कि अधिकांश 
अभिभावक बेटियों की शादी तय किया करते हैं। बेटी की भलाई किस चीज में छिपी है यह फैसला सिर्फ पिता 
करता है और अभी तक हमारे समाज में लड़कियों को अपनी पसंदगी या नापसंदगी जाहिर करने का हक नहीं 
मिला है। अब यह तय पाया गया कि क्योंकि पुनर्वास में रहने के कारण लोग अपनी जमीन से कट जायेंगे इसलिए 
उनके पुनर्वास स्थलों में प्रति 2000 व्यक्तियों के पीछे एक तालाब खुदवाया जायेगा जिसकी लागत 0,000 
रुपये प्रति तालाब होगी। इसी तरह से हर 00 व्यक्ति पीछे एक कूएँ या ट्यूब वेल की व्यवस्था किये जाने का 
प्रस्ताव किया गया जिसकी प्रति इकाई लागत 500/-रुपये थी। हर 50 व्यक्ति के पीछे 250/-रुपये प्रति नाव 
की दर से नाव का प्रावधान किया गया। तटबन्ध के बाहर पुनर्वास के निर्माण के लिए 800/-रुपये प्रति एकड़ की 
दर से जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया। इस मद में 5/-प्रतिशत की दर से आवश्यक अर्जन का शुल्क 
भी सरकार देने वाली थी। इसी तरह से पुनर्वास का जो नया नक्शा उभरा वह कुछ इस प्रकार था- 


पत्रांक ।0234, दि. 6 सितम्बर 957 को दी गई अपनी सिफारिश में बिहार सरकार के सचिव टी. पी. सिंह ने 
कहा कि क्योंकि पुनर्वासितों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक 
पेश आना चाहिये। 


सरकार को शायद यह भरोसा था कि इतना टुकड़ा फेंक देने के बाद लोग उसकी छीना-झपटी में मशगूल हो 
जायेंगे। केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग के इंजीनियरों की चलती तो वह इतना भी नहीं होने देते। 2 मार्च 956 
को हुई कोसी कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने इस ओर इशारा भी किया था। दस्तूर यह है कि टोपियाँ सीने के 
लिए सिर का नाप लिया जाय मगर यहाँ तो पुनर्वास की टोपी तैयार थी और उसके नाप के सिर खोजे जा रहे थे। 


पुनर्वास के मुद्दे पर परमेश्वर कुँअर के प्रश्न के उत्तर में डॉ. श्री कृष्ण सिंह ने बिहार विधान सभा को बताया (7 
अप्रैल ।958) कि यह कहना सही नहीं होगा कि तटबन्धों के बीच में पड़ने वाले सभी गाँवों को बाढ़ से बह जाने 
का खतरा होगा। कुछ गाँवों को इस खतरे का सामना करना पड़ सकता है। यह भी संभव नहीं है कि तटबन्धों के 
बीच की सारी जमीन खेती के उपयुक्त नहीं रह जायेगी। यदि कुछ क्षेत्र खेती के लिए अनुपयुक्त हो जायेंगे तो 


इसकी भी संभावना है कि कुछ क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति और बढ़ जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि तटबन्धों के बीच की सारी जनसंख्या को बाहर रहना पड़ेगा। 


यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लोगों के मन में यह आशंका हो गई है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जा सकती है। 


चीन से लौटने के बाद डॉ. के. एल. राव और कंवर सेन ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी भाषा भी ऐसी ही थी। यहाँ भी 
सरकार का सोच न्यायसंगत नहीं था। अगर किसी की जमीन पर ताजी मिट्टी पड़ गई या उसका किसी तरह से 
सुधार हो गया तो वह तो फायदे में रहा मगर जिसकी जमीन कट गई, उस पर बालू पड़ गया या वहाँ जल-जमाव 
हो गया तब ऐसा किसान और उसका परिवार तो औसत के सिद्धान्त की भेंट चढ़ जायेगा। कटाव, जल-जमाव 
और बालू का भरना स्थिर होकर एक जगह रहने वाली चीजें नहीं हैं। इनके स्थान और परिमाण, दोनों बदलते 
रहते है कोसी का चरित्र ही ऐसा है। 


काफी जिद्दो-जहद के बाद सरकार की तरफ से दीप नारायण सिंह ने बिहार विधान सभा में एक प्रस्ताव रखा (3 
दिसम्बर 958) और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया कि, 


(¶) तटबन्धों के आसपास बाढ़ मुक्त जमीन में पुनर्वास किये जाने वाले गाँवों के समीप ही घर बनाने के लिए 
पर्याप्त भूमि उपलब्ध। 
(2) सामूहिक सुविधाओं जैसे विद्यालय, सड़क आदि के लिए अतिरिक्त भूमि का प्रबन्ध। 
(3) पुनर्वास किये गये स्थानों में तालाब, जलकूप, कुएं आदि द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था। 
(4) गृह निर्माण के लिए अनुदान। 
(5) तटबन्ध के बीच जहाँ कृषि कार्य होगा वहाँ आने-जाने के लिए यथेष्ट संख्या में नौकाओं का प्रबन्ध। 


5 फरवरी 960 के दिन जब विधान सभा में वार्षिक बजट पर बहस हो रही थी तब विधान सभा को बताया 
गया कि कोसी तटबन्धों के बीच फंसे 304 गाँवों में से 70 गाँवों को पुनर्वासित किया जा चुका था और बाकी 
गाँवों को बसाने की कोशिशें जारी हैं। बहस में रामानन्द तिवारी ने सरकार पर एक बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने 
कहा कि, “... अगर 304 गाँवों में से सिर्फ 70 गाँवों का दो वर्षों में पुनर्वास का काम हो सका है तो अगर इसी 
रफ्तार से काम चला तो 9 साल का समय उन लोगों को बसाने में लग जायेगा। क्या इसी काम के लिए मैं आपकी 
पीठ थपथपाऊँ?” रामानन्द तिवारी को क्या मालूम था कि यह काम 9 साल में भी नहीं होने वाला था। 


भुगतान का निर्धारण 


यह बात तो तय ही थी सरकार कभी भी जमीन के बदले जमीन नहीं दे पायेगी क्योंकि घनी आबादी वाले गांगेय 
क्षेत्र में 304 गाँव बसाने के लिए जमीन खोजना एक टेढ़ी खीर थी। देबेश मुखर्जी, चीफ इंजीनियर-कोसी प्रोजेक्ट 
(963), ने लिखा कि स्थायी पुनर्वास में निम्न बातें शामिल होंगी। “...नदी और तटबन्ध के बीच में बने घरों की 
कीमत के बराबर घर बनाने के लिए अनुदान दिया जायेगा और पुनर्वासित होने वाले लोगों से उनके पुराने घरों के 
नाम पर कोई कटौती नहीं की जायेगी। यह भी तय किया गया है कि घर बनाने के लिए अनुदान किस्तों में दिया 
जायेगा। 


() उन मकानों के लिए अनुदान जिनकी कीमत 200 रुपये या इससे कम है, दो किस्तों में दिया जायेगा। 
(॥) दो सौ रुपयों से 5,000 रुपयों की मालियत के मकानों का भुगतान तीन किस्तों में होगा 
(॥) पाँच हजार से अधिक मूल्य वाले घरों का भुगतान चार किस्तों मों होगा। 


पहली किस्त का भुगतान उसी समय कर दिया जायेगा जब सरकार अधिगृहीत जमीन के प्लॉट का आवंटन कर 


देती है। मौजूदा घरों की मालियत के एवज में मिली रकम में घर बनाने पर होने वाले खर्च की भी सीमा निर्धारित 
कर दी गई है। जिसके अनुसार, 


) ,000 रुपये मालियत वाले घरों में से 75 प्रतिशत करना होगा। 
) ,000 से 5,000 रुपयों तक की मालियत पर 60 प्रतिशत। 
|) 5,000 से १0,000 रुपयों तक की मालियत पर 50 प्रतिशत। 
५४) 0,000 से १5,000 रुपयों तक की मालियत पर 33 प्रतिशत 
५) I5,000 रुपयों से ज्यादा की मालियत पर 25 प्रतिशत। 


मुखर्जी आगे कहते हैं कि, “...राज्य सरकार ने विस्थापितों की जीविका उपार्जन के उपाय तथा लघु और कुटीर 
उघोगों के आंकड़ों का भी संकलन किया है जिससे पुनर्वासित लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए उचित योजनायें 
बनाई जा सकें।” 


पुनर्वास- नौ दिन चले अढ़ाई कोस 


अधिकांश विस्थापितों ने अपने पुराने गाँवों को लौट आने में ही अपनी भलाई देखी। उनके वापस आने का 
पहला कारण तो यह था कि उनके लिए अपने पुनर्वास से खेतों तक रोज-ब-रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। 
उसमें भी जो गाँव तटबन्ध से ठीक लगे हुये नदी की तरफ थे उन्हें तटबन्धों के बाहर वहीं पुनर्वास भी तटबन्धों 
के बाहर उतनी ही दूरी पर मिला मगर जो गाँव तटबन्ध से जितना दूर था उसका पुनर्वास भी तटबन्धों के बाहर 
उतनी ही या उससे अधिक दूरी पर मिला। 


सरकार के सारे आश्वासनों और दावों के बावजूद कोसी परियोजना में पुनर्वास के काम की रफ्तार बड़ी ढीली थी। 
बैद्यनाथ मेहता ने विधान सभा में एक बड़ी मार्मिक अपील की, उन्होंने कहा कि, “...अब आप पाकिस्तान से 
आये लोगों की व्यवस्था करते हैं (तो) जो लोग इस काम के चलते परेशान हो रहे हैं और जिन लोगों नें आप को 
सहयोग दिया था, सहयोग ही नहीं दिया बल्कि श्रमदान करके बिना पैसे के उन्होंने तटबन्ध को बनवाया जिससे 
उनको काफी नुकसान हो रहा था... सिर्फ एलेक्शन के वक्‍त आप लोगों के पास जाते है और तरह-तरह के वादे 
करते हैं कि तुम हमको वोट दो, तुम्हारी मालगुजारी माफ हो जायेगी और जो जमीन की तुम्हें दिक्कत है वह दूर 
हो जायेगी, घर के बदले तुम्हें घर बना देंगे, ... लेकिन एलेक्शन के बाद आप सारी बातें उल्टी करने लगते हैं। 


970 तक कोई 6650 परिवारों को तटबन्धों के बाहर लाकर बसाया गया जिसका मतलब था कि लगभग 
35,000 परिवार तब भी कोसी तटबन्धों के बीच ही रह रहे थे। एक ओर जहाँ सरकार के सामने जमीन के 
अधिग्रहण की समस्या थी वहीं लोग एक दूसरे किस्म की त्रासदी झेल रहे थे। उनके पुनर्वास के स्थल अब उनके 
खेतों से काफी दूर थे और वह इस दूरी को संभाल नहीं पा रहे थे। खेती की जमीन से सम्पर्क जीवन्त बनाये रखना 
लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोसी की कई धारों को पार करना पड़ता था 
जिसके लिए जिन “यथेष्ट संख्या में नौकाओं का प्रबन्ध” करने की बात कही गई थी वह नौकाएँ वहाँ थी ही नहीं। 
लेकिन सरकार के मुताबिक जो ज्यादा अहम बात थी वह यह थी कि लोग अपने बाप-दादों की सम्पत्ति, अपना 
घर-द्वार, अपना परिवेश, अपनी नदी-नाले, अपने बाग-बगीचे, अपने मन्दिर-म्स्जिद, अपने तालाब-पोखरों, अपने 
पेड़-पौधों का मोह भुला नहीं सके और उन से दूर रहना उनको गवारा नहीं हुआ। परमेश्वर कुँअर (968) को 
सरकार की इस पैतृक सम्पत्ति और बाप-दादों के प्रति अनुराग वाले सिद्धान्त पर विश्वास नहीं था। 


अपने गाँव तरही की मिसाल देते हुये उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि, “...वहाँ के लोगों की पुनर्वास की 
समस्या हल नहीं हो पाई है। ईश्वर के भरोसे उन्हें छोड़ दिया गया है। वहाँ से 4-5 मील पश्चिम दरभंगा जिला में 


बसने को कहा जाता है किन्तु वहाँ के लोग बसना नहीं चाहते हैं। जब सिंचाई मंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह हुये तो वहाँ 
के लोगों की दिक्कत को देखते हुये दूसरी जगह जमीन का अर्जन करने के लिए आदेश दिया किन्तु आज तक 
कुछ नहीं हो पाया है। आज यदि लोग अफसर के यहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कि मिनिस्टर साहब के यहाँ जाइये 
और मिनिस्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कि अफसर के यहाँ जाइये। ।,200 बीघा जमीन जो अच्छी 
जगह पुनर्वास के लिए दी गई है उस पर बसने नहीं दिया जा रहा है। आज इसके कारण तरही गाँव के लोग 
परेशान हैं ... और उलटे कहा जाता है कि लोग गाँव की मोह-माया नहीं छोड़ना चाहते हैं।” इसके अलावा लोग 
भावना में न बह कर अगर व्यावहारिक भी रहे होते तब भी उनके लिए पुनर्वास के गाँवों में रहना मुमकिन नहीं 
था क्योंकि समय के साथ वहाँ पानी लग गया और बहुत से पुनर्वास स्थल जल-जमाव से घिर गये। ऐसी अधिकांश 
जगहों में रिहाइश मुमकिन ही नहीं थी। 


बिहार विधान सभा की एक लोक लेखा समिति के अनुसार 958 से 962 के बीच करीब 42,084 परिवारों 
को तटबन्धों के बाहर रिहायशी जमीन का आंवटन किया गया और उनको घर बनाने के लिए पहली किस्त की 
शक्ल में 6.73 लाख रुपयों का भुगतान किया गया। लेकिन जब काम में कोई प्रगति नहीं हुई तब परियोजना 
अधिकारियों द्वारा यह तय किया गया कि लोगों को नये आवास स्थलों पर जाने के लिए मनाया जाय और वह 
अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ अनुदान की वापसी की कार्यवाही करने की समिति ने सिफारिश 
की। 


बिहार विधान सभा की एक दूसरी समिति ने इसी समस्या को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा। इसका कहना था कि 
तटबन्धों के निर्माण में जिन लोगों के हितों की पूरी तरह से कुर्बानी हो गई वह साल के पाँच महीनें खानाबदोशों 
की जिन्दगी जीते हैं। समिति लिखती है, “... सचमुच यह दुःखद विषय है। कोसी योजना में सालों-साल हजारों 
आदमियों की नियुक्ति होती है तथा लाखों रुपये की लूट ठीकेदार लोग करते हैं, किन्तु उक्त सम्बंधित व्यक्तियों 
की नियुक्ति अथवा ठीकेदारी में प्राथमिकता मिलने के बजाय उन्हें उपेक्षा ही मिलती है। स्थायी कर्मचारियों की 
तो बात ही दूर रहे, आठ-दस हजार कार्यभारित कर्मचारियों में भी इस क्षेत्र के लोगों की संख्या नगण्य है।” समिति 
ने आगे लिखा है कि, “...अभी जो पुनर्वास योजना चल रही है वह बिलकुल ही अनुपयुक्त है। 


वर्तमान योजना के अन्दर किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को केवल बसने के लिए ही जमीन दी जाती है। उनके 
जीवन-यापन के लिए न तो जमीन दी जाती है और न ही इस इलाके में कोई उद्योग ही खड़ा किया जाता है। उन्हें 
केवल बसने के लिए दो कट्ठे जमीन दे दी जाती है और फूस के मकान के लिए थोड़े से पैसे दे दिये जाते हैं। इस 
पैसे का भी अधिकांश भाग इन पैसों को लेने में खर्च हो जाता है।” इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्राक्कलित 
2,।2,67,390/- रुपयों में से 972-73 तक मात्रा ,75,28,392/- रुपये खर्च हुये थे। 32,540 परिवारों को 
दिये गये अनुदान में मात्र 0,580 को अनुदान की दूसरी किस्त मिली और एक भी परिवार को तीसरी और अंतिम 
किस्त नहीं मिल पाई क्योंकि उनका घर पूरा नहीं बना था। पुनर्वास का काम पुनर्वास विभाग देखता था जबकि 
घरों की मापी का काम कोसी प्रोजेक्ट के इंजीनियर करते थे जिसकी वजह से लोगों को कई बार अलग-अलग 
जगहों पर दौड़ना पड़ता था। 


अधिकांश विस्थापितों ने अपने पुराने गाँवों को लौट आने में ही अपनी भलाई देखी। उनके वापस आने का पहला 
कारण तो यह था कि उनके लिए अपने पुनर्वास से खेतों तक रोज-ब-रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। उसमें 
भी जो गाँव तटबन्ध से ठीक लगे हुये नदी की तरफ थे उन्हें तटबन्धों के बाहर वहीं पुनर्वास भी तटबन्धों के बाहर 
उतनी ही दूरी पर मिला मगर जो गाँव तटबन्ध से जितना दूर था उसका पुनर्वास भी तटबन्धों के बाहर उतनी ही 
या उससे अधिक दूरी पर मिला। उससे पुनर्वास और खेतों के फासले बेसम्भाल दूरी पर हो गये और खेती कर 
पाना नामुमकिन सा होने लगा। इसके अलावा समय के साथ पुनर्वास स्थलों में बहुत सी जगहों पर पानी लग गया 
क्यों कि जो पानी स्वभाविक रूप से नदी में चला जाता था या जहाँ से छोटी नदियाँ या नाले कोसी में प्रवेश करते 
थे उनके मुहाने तटबन्धों ने बन्द कर दिये थे। तीसरी बात जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण थी कि लोगों का अपनी 
पैतृक सम्पत्ति और अपने गाँव से स्वाभाविक लगाव था जिसके कारण लोग वापस अपने गाँवों को चले गये। इस 


वापसी की वजह से सरकार की पुनर्वास की फाइलें बन्द होने लगीं और सरकार यह मानने लगी कि इस नैसिर्गिक 
लगाव के कारण लोग अपने गाँव-घर और जर- जमीन के पास ही रहना पसन्द करते हैं। 


कितने पुनर्वासित-कैसे पुनर्वासित 


तालिका 8. में कोसी तटबन्धों के बीच फँसी मौजूदा आबादी का एक संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। इस तालिका 
के बारे में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि 


(क) कोसी क्षेत्र और समस्या में रुचि रखने वालों के बीच आज भी यह प्रचलित है कि कोसी तटबन्धों के बीच 
304 गाँव फँसे हैं। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि सुपौल के पुनर्वास कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी 
यही जानते और कहते हैं मगर इन गाँवों की सूची देते समय उनकी कलम 285 की संख्या पर अटक जाती है। 
जहाँ तक कोसी तटबन्धों के बीच फंसी आबादी का सवाल है उसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग 
संख्याएँ बताते हैं और यह संख्या 8 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में घूमती है। हमने यथासंभव इस 
अटकलबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की है और इस अध्ययन के अनुसार कोसी तटबन्धों के बीच 380 
गाँव हैं जोकि 4 जिलों के ।3 प्रखण्डों में फैले हुये है और उनकी आबादी (200) लगभग 9.88 लाख है। 


(ख) महिषी प्रखंड में घोंघेपुर गाँव के नीचे पश्चिम में कोसी पर तटबन्ध नहीं हैं। इसके दक्षिण में सहरसा जिले के 
सिमरी बख्तियारपुर तथा सलखुआ प्रखंड पड़ते हैं। महिषी प्रखण्ड के नीचे कोपड़िया तक कोसी परियोजना 
केवल उन्हीं गाँवों को विस्थापित मानती है जोकि पूर्वी तटबन्ध बनते समय नदी और पूर्वी तटबन्ध के बीच में पड़ते 
थे। नदी के पश्चिम के गाँवों को परियोजना विस्थापित नहीं मानती। सलखुआ प्रखंड का कबिराधाप गाँव इसका 
उदाहरण है। कोसी के पूर्वी तटबन्ध के निर्माण की वजह से नदी का पानी इस गाँव पर पहले से कहीं ज्यादा चोट 
करता है। इस गाँव के रहने वालों को पुनर्वास भी नहीं मिला मगर इस गाँव की तकलीफें किसी भी मायने में 
तटबन्धों के बीच रहने वाले गाँवों से अलग नहीं हैं। हमने कबिराधाप या इस तरह के दूसरे गाँवों को इस सूची में 
शामिल किया है। 


(ग) कुछ एक गाँव, उदाहरण के लिए महिषी, को हम पुनर्वासित या कोसी परियोजना से पीड़ित मानते हैं यद्यपि 
इसका केवल एक छोटा सा कोठिया टोला तटबन्ध के अन्दर है और बाकी गाँव तथा उसकी जमीन तटबन्ध के 
बाहर है। महिषी और उसकी पूरी आबादी को तटबन्ध पीड़ित मानने के पीछे हमारा तर्क है कि तटबन्ध महिषी 
की जमीन पर हो कर गुजरा है और महिषी की काफी जमीन पुनर्वास के लिए अर्जित की गई और बची-खुची 
जमीन पर जल-जमाव हो गया है। यह सब तटबन्ध के कारण हुआ है। हमने इस तरह के सभी गाँवों को तटबन्ध 
पीड़ित मान कर इस सूची में जगह दी है। 


(घ) होना तो यह चाहिये था कि खगड़िया जिले के जिन गाँवों पर कोसी के पानी की मार सिर्फ इसलिए पड़ती है 
कि कोसी के पूर्वी तटबन्ध का पानी उसे दूसरे किनारे पर (दक्षिण की ओर) ठेलता है, उनको भी इस सूची में 
शामिल किया जाता। यही बात समस्तीपुर के सिंघिया आदि और दरभंगा के कुछ प्रखंडों पर भी लागू होती है। 
हमारी मान्यता है कि घोंघेपुर के नीचे कुछ भी घटित हो रहा है उस पर अलग से एक अध्ययन हो और उसकी 
अलग पुस्तक बने। यह काम हम भविष्य के लिए छोड़ते हैं और फिलहाल अपने आप को सहरसा, सुपौल, 
मधुबनी और दरभंगा तक ही सीमित रखते हैं। 


(ङ) यह संख्या केवल रेवेन्यू मौजों की है। टोले-मोहल्ले मिला कर यह संख्या हजार से भी उफपर होगी। जनसंख्या 
का आधर भी जनगणना के स्रोत के बावजूद अनुमानित ही है क्यों कि तटबन्धों के अन्दर कौन कहां है और वह 
कब उजड़ कर दूसरी जगह चला जायेगा, यह निश्चित नहीं है। यहां अच्छी खासी आबादी वाले गाँवों को बेचिराग़ी 
होते देर नहीं लगती। 


(च) यहां थोड़ा अन्तर समय समय पर हुये पंचायतों के पुनर्गठन के कारण भी देखने में आता है। दरभंगा के 
कीरतपुर और मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में फैला कई टोलों का नीमा गांव इसका एक उदाहरण है। नीमा और 
जोगिया नाम के दो टोले मधेपुर की बलथी पंचायत में पड़ते हैं जबकि नीमा टोले का कुछ हिस्सा अब कीरत पुर 
प्रंखड के सिमरी पंचायत में पड़ता हैं। खुद सिमरी पंचायत कभी झगरुआ पंचायत का हिस्सा हुआ करती थी। 
इन सब परेशानियों से बचने के लिए विभिन्न प्रखंडों के उपलब्ध नकशों (।98 जनगणना) को तथा उनमें दिखाये 
गये तटबन्ध के रेखांकन को ही हमने आधर माना है। क्षेत्रीय स्तर पर इन्हीं नवशों का हमने सत्यापन किया है। 


तालिका 8.१ देखने के लिए अटैचमेंट डाउनलोड करें। 


यहाँ के लोग अगर आज यह प्रण करें कि वह निरक्षरता के इस कलंक को मिटा देंगे तो बाकी देश के मुकाबले 


कोई शिकन नहीं है। जब शिक्षा का यह हाल है तो बाकी नागरिक सुविधाओं की क्या स्थिति होगी, इसका 


अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तालिका में प्राथमिक स्तर से ही यहाँ शिक्षा के आँकड़े 


| अगर, उदाहरण , सहरसा जिले की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर मात्रा 39.28 
प्रतिशत (2007) है (पुरुष 52.04 प्रतिशत तथा महिला 25.3)। राज्य स्तर पर बिहार की साक्षरता दर 47.53 
प्रतिशत है (पुरुष 60.32 प्रतिशत तथा महिला 33.57 प्रतिशत) जबकि 200 में भारत में साक्षरता 65.38 
प्रतिशत थी (पुरुष 75.85 प्रतिशत तथा महिला 54.6 प्रतिशत)। बिहार देश का अकेला राज्य है जहाँ साक्षरता 
का प्रतिशत 50 से नीचे है और उसमें भी घाटी के जिले सुपौल नीचे से सातवें, सहरसा नीचे से नवें, मधुबनी नीचे 
से तेरहवें और दरभंगा नीचे से सोलहवें स्थान पर है। 


सच यह है कि पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था यूँ तो पूरे राज्य में चरमराई हुई है मगर तटबन्धों के बीच इसकी 
कुव्यवस्था के बहाने बड़ी आसानी से खोज लिए जाते हैं। कोसी तटबंधे के बीच फंसे जिस इलाके की बात हम 
यहाँ कर रहे हैं उसकी औसत महिला साक्षरता की दर 4.39 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता 
की यह दर 95 में थी और बिहार के स्तर पर 982 में महिला साक्षरता 4.39 प्रतिशत रही होगी। सुपौल 
जिले के मरौना प्रखण्ड और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड में कोसी तटबंधों के बीच महिला 
साक्षरता की दर 0 प्रतिशत से भी कम दिखाई पड़ती है। यही हाल पुरुष साक्षरता का भी है। तटबन्धों के बीच 
की मौजूदा पुरुष साक्षरता दर 38.79 प्रतिशत देश के स्तर पर 960 और राज्य के स्तर पर 982 में थी। यहाँ 
की कुल साक्षरता दर 30. प्रतिशत देश के स्तर पर 963 में और बिहार के स्तर पर 984 में रही होगी। 
इसका सीधा मलतब है कि जो लोग कोसी तटबन्धों के बीच में रह रहे हैं वह शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश से लगभग 
40 वर्ष और बाकी बिहार से 20 वर्ष पीछे हैं। हम यहाँ एक बार फिर याद दिला दें कि बिहार साक्षरता दृष्टि से 
देश में सबसे निचले स्थान पर खड़ा है। 


अगर किसी भी सभ्य समाज के जीवन स्तर को नापने के लिए साक्षरता कोई मापदण्ड हो सकती है तो हम अच्छी 
तरह जानते हैं कि कोसी तटबन्धों के बीच रह रहे लोगों का स्थान कहाँ है? यहाँ के लोग अगर आज यह प्रण करें 
कि वह निरक्षरता के इस कलंक को मिटा देंगे तो बाकी देश के मुकाबले पहले उन्हें पहले यह 40 साल का फासला 


तय करना होगा। इसके साथ ही जमीनी हकीकत यह है कि पंचायत स्तर से लेकर पटना होते हुए दिल्‍ली तक 
किसी भी नेता के चेहरे पर इस बदहाली को ले कर कहीं कोई शिकन नहीं है। जब शिक्षा का यह हाल है तो बाकी 
नागरिक सुविधाओं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में अनुसूचित 
जातियों का जीवन स्तर कैसा होता होगा वह किसी से छिपा नहीं है। 


कया कहते हैं भुक्‍्त-भोगी 


2004 में तो इस गाँव में कमला माई की कृपा से चारों ओर मिट्टी पड़ गई है पर कल क्या होगा कौन जानता 


है? नाव वाले 25 रुपया ले लेते हैं एक ओर का तब ऐसी जगह जाकर कौन रहेगा? तटबन्धों के बीच साक्षरता 


दर 0 प्रतिशत या उससे भी कम होगी और स्वास्थ्य सुविधाएँ तो करीब-करीब गायब हैं। यही तो है हमारा 


हुये हैं उनकी हालत तो कोसी तटबंधों के बीच या कमला तटबन्धों के बीच बसे हुये गाँवों से भी बदतर 


पुनर्वास। मजे की बात है कि महिषी प्रखण्ड के वह गाँव जो कि कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में बसे 


पहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड की बेलवारा पंचायत के मुखिया राम सागर बताते है कि, 


“... हमारे गाँव के पुनर्वास के लिए जमीन तटबन्ध के पूर्व में बेलवारा पुनर्वास में अर्जित की गई थी। गाँव के 90 
प्रतिशत परिवार इस पुनर्वास से वापस हमारे पुराने गाँव में चले आये हैं क्यों कि पुनर्वास स्थल में जल-जमाव है। 
पुनर्वास की हमारी वह जमीन जो कि हमारी ही रहनी चाहिये थी वह सरकार के कब्जे में चली गई। हमारी इस 
जमीन की नीलामी सरकार हर साल खेती के उद्देश्य से करती है यानी यह जमीन अब हमारी नहीं रही। तटबन्धों 
के अन्दर जो हमारा मूल गाँव है वह कोसी की बाढ़ और कटाव से तबाह रहता है। पिछले 42 वर्षो में हमारा गाँव 
4 बार कटा है और हमें हर बार नये सिरे से अपना घर बनाना पड़ता है। हमारे पास वहाँ रहने के अलावा कोई 
चारा भी नहीं है क्यों कि हमारी रोजी-रोटी और जमीन तो वहीं तटबन्धों के बीच में ही है। बरसात के मौसम में 
हम लोग हर साल पूर्वी तटबन्ध पर चले आते हैं और नदी का पानी उतरने पर वापस अपने गाँव चले जाते हैं। 
कुछ लोगों ने जरूर यहीं तटबन्ध पर ही अपने ठिकाने बना लिये हैं।” 


इस तरह से लोग जमीन-जायदाद के पास तो जरूर पहुँच गये मगर नागरिक सुविधाओं से उनकी दूरी बढ़ गई 
क्यों कि वह तटबन्धों के बीच कैद हैं। उनका प्रखण्ड कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय और जिला मुख्यालय सब 
कुछ तटबन्धों से बाहर है। शिक्षा, स्वास्थ सुविधाएँ, कानूनी सहायता, प्रशासनिक सहायता, बैंक और रोजगार की 
सम्भावनाएंँ हैं तो जरूर मगर सब तटबन्धों के बाहर के इलाके में। महिषी प्रखण्ड के पचभिण्डा गाँव के बिन्देश्वरी 
पासवान बताते हैं कि, “...किसी जमाने में, तटबन्धों के निर्माण से पहले, कोसी 6 धाराओं से हो कर बहती थी। 
उस समय की बाढ़ की तकलीफों से लोगों का बचाव करने के लिए नदी पर तटबन्ध बना दिया गया। उस समय 
6 धाराओं के फैले हुये इलाके में जो लोगों को तकलीफें होती होंगी उसका कैपसूल बना कर उन लोगों के हिस्से 
में डाल दिया जो यहाँ तटबन्धों के बीच में फंसे हैं... यहाँ से हमारे प्रखण्ड कार्यालय महिषी जाने के लिए मल्लाह 
को 7 रुपये देने पड़ जाते हैं। इतना ही पैसा वापस लौटने के लिए भी चाहिये। जो लोग तटबन्धों के बाहर रहते 
हैं उन्हें तो कम से कम यह दण्ड नहीं भुगतना पड़ता है। एक दिन में महिषी जाकर लौटा भी नहीं जा सकता 
जिसका मतलब होता है कि आस-पास कहीं रिश्तेदारी या परिचय होना चाहिये रात बिताने के लिए। इतना हो 
तभी हम प्रखण्ड कार्यालय जा सकते हैं। अनुमण्डल और जिला मुख्यालय तो दूर की बात है। एक बार 995- 
96 में हम लोग अपनी तकलीफों के सामाधान के लिए कलक्टर के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे और उन्हें एक 


माँग पत्र दिया। कलक्टर ने हम लोगों को बुला कर कहा कि आप लोगों की नींद 40 साल बाद खुली है ? अब 
हम लोग क्या कहते, चले आये?” 


धरने पर बैठे लोगों को कलक्टर ने भला-बुरा कह कर लौटा दिया कि उनकी नींद 40 साल बाद क्यों खुली थी? 
कलक्टर साहब शायद यह भूल गये कि खुद सरकार ने नींद में करवट 30 साल बाद ली थी जब 987 में उसने 
कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार की स्थापना की। इस प्राधिकार की स्थापना वेफ 8-9 साल के निखट्टूपन के बाद 
अगर तटबन्ध प्रभावित लोगों ने सरकार के सामने गुहार लगाई तो क्या बुरा किया ? ऐसी सरकारें हमारी तकदीर 
की मालिक जरूर होती हैं मगर वह कभी हमारी नहीं होतीं। 


22300 स 420 ह “उधर तटबन्धों द्वारा सुरक्षित गाँव महिष 
“...यह का इलाका अब मिनी चम्बल बन गया है। अब यहाँ आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि 
वह तटबन्धों के बीच में या पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम चला जाये। हम लोगों से कहा गया था कि जमीन के बदले 
जमीन, घर के बदले घर, तटबन्धों तक के लिए सम्पर्क सड़क और मुफ्त नाव की व्यवस्था की जायेगी। इन वायदों 
का क्या हुआ? हमारे देवन बन और भकुआ गाँव कब के कट कर नदी में विलीन हो गये, उन गाँवों के लोग आज 
कल कहाँ है, कोई हमें बतायेगा? दुनियाँ की कौन सी ऐसी नियामत है जिसका जिक्र कोसी पीड़ित विकास 
प्राधिकार के प्रावधानों में नहीं है मगर कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार खुद कहाँ है और क्या करता है, यह हमें 
कैसे पता लगेगा? किसी के पास प्राधिकार का पता है क्या? महिषी के पुनर्वास स्थल में महिषी के थाने का कब्जा 
है और वह भी जबरदस्ती। लिलजा वालों का पुनर्वास जलै में दिया गया जहाँ पहुँचने के लिए 5 धारों को पार कर 
के जाना पड़ता है। 2004 में तो इस गाँव में कमला माई की कृपा से चारों ओर मिट्टी पड़ गई है पर कल क्या होगा 
कौन जानता है ? नाव वाले 25 रुपया ले लेते हैं एक ओर का तब ऐसी जगह जाकर कौन रहेगा? तटबन्धों के 
बीच साक्षरता दर 0 प्रतिशत या उससे भी कम होगी और स्वास्थ्य सुविधाएँ तो करीब-करीब गायब हैं। यही तो 
हमारा पुनर्वास।” 


मजे की बात है कि महिषी प्रखण्ड के वह गाँव जो कि कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में बसे हुये हैं उनकी 
हालत तो कोसी तटबंधों के बीच या कमला तटबन्धों के बीच बसे हुये गाँवों से भी बदतर है। जलै, मनुअर, 
संकरथुआ, घोंघेपुर, पचभिण्डा, समानी, गण्डौल, तथा भंथी जैसे गाँव कोसी और कमला के पानी पर तैरते हैं 
क्यों कि इस इलाके में भीषण जल-निकासी की समस्या है। जैसे इतना ही काफी न हो, इसमें बागमती का पानी 
कोढ़ में खाज की स्थिति पैदा करता है। इन गाँवों में रहने वाले लोगों की हालत को खुद देखे बिना यकीन नहीं 


किया जा सकता। बिरौल, सिंघिया, गौरा-बौराम, कुशेश्वर स्थान, कीरतपुर और घनश्यामपुर प्रखण्डों के अधिकांश 
गाँवों की स्थिति भी कोई भिन्न नहीं है। 


कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार 


दरअसल यह तो करीब-करीब शुरू से ही तय था कि सरकार घर के बदले घर तो दे सकती है मगर जमीन 


के बदले जमीन इस इलाके में ज्यादा परिमाण में कभी भी नहीं दी जा सकती। यह बात कभी भी लिखित 


रूप से नहीं कही गई कि सरकार जमीन के बदले जमीन देगी और न कभी यह लिखित रूप में कहा गया 


पर अमल होगा। 


कर चुपचाप कोसी तटबन्धों के बीच ही रह गये मगर पुनर्वास का भूत रह-रह कर नेताओं और अधिकारियों को 
डराता रहता था। कोसी प्रोजेक्ट के प्रशासक टी. पी. सिंह ने कोसी समिति द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में 5 
दिसम्बर 954 को पटना में कहा था कि सरकार उन लोगों की समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक है जो कि 
कोसी तटबन्धों के बीच में फंसने वाले हैं या जिन्हें बाढ़ से होने वाली तबाही झेलनी पड़ती है। सरकार न तो 
मुआवजे की मांग को हल्का कर के देखती है और न ही लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटेगी। कुछ इसी 
तरह का बयान 8 नवम्बर 986 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दूबे ने घोघरडीहा में दिया था। पिछले 32 
वर्षों में आने वाली सरकारों ने कोसी प्रोजेक्ट में पुनर्वास समस्या को कितनी गंभीरता से लिया उसका अन्दाजा 
इन दो बयानों से लग जाता है। 


दरअसल यह तो करीब-करीब शुरू से ही तय था कि सरकार घर के बदले घर तो दे सकती है मगर जमीन के 
बदले जमीन इस इलाके में ज्यादा परिमाण में कभी भी नहीं दी जा सकती। यह बात कभी भी लिखित रूप से 
नहीं कही गई कि सरकार जमीन के बदले जमीन देगी और न कभी यह लिखित रूप में कहा गया कि परिवार 
पीछे एक आदमी को सरकार नौकरी देगी यद्यपि इलाके का हर बुजुर्गवार आदमी इस बात को बड़े यकीन के 
साथ कहता है कि उससे किसी न किसी नेता या अफसर ने यह जरूर कहा था कि इन वायदों पर अमल होगा। 
उनकी सूची में जवाहर लाल नेहरू, गुलजारी लाल नन्दा, ललित नारायण मिश्र, टी. पी. सिंह और सचिन दत्त से 
लेकर दरभंगा के तत्कालीन कलक्टर जॉर्ज जैकब तक नाम शामिल है। आर्थिक पुनर्वास की बात लिखित रूप 
से जरूर उठती थी और इसके पीछे बिहार के पहले मुख्य मंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह की कुछ अवधारणा निश्चित 
रूप से थी। तत्कालीन सरकार के प्रखर आलोचक बैद्यनाथ मेहता और परमेश्वर कुँअर जैसे लोग भी डॉ. श्री कृष्ण 
सिंह की इस दृष्टि के लिए उनको समय-समय पर विधान सभा की बहस में याद किया करते थे। बाद में कृष्ण 
बल्लभ सहाय ने एक बार जरूर (2 फरवरी 966) विधान सभा में यह कहा था कि सरकार तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में सहरसा में महिषी में एक 'सी टाइप" औद्यौगिक प्रांगण खोलने जा रही है जिससे तटबन्धों के बीच के 
लोग लाभ उठा सकते हैं। ऐसा ही एक प्रांगण बिहटा (शाहाबाद) में भी खुलने जा रहा था अतः महिषी वाली 
इन्डस्ट्रियल एस्टेट का तटबन्धों के बीच बसे लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं था। यह सरकार के नियमित विकास 
कार्यक्रम का हिस्सा था। 


आर्थिक पुनर्वास के लिए सरकार ने 962 में ही कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व समाहरण, साख का विस्तार, 
सहकारिता को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न मुद्दों पर कार्यक्रम तैयार करने के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए 
एक समिति गठित की थी। राज्य के भूमि सुधर आयुक्त विकास आयुक्त और नदी घाटी योजना के मुख्य प्रशासक 
इसके सदस्य थे। यह एक प्रभावहीन समिति निकली। फिर 967 में कोसी क्षेत्रीय विकास आयुक्त की अध्यक्षता 
में एक दूसरी समिति बनी जिसे कृषि, सहयोग एवं उद्योग के विकास के लिए तथा लोगों के आर्थिक पुनर्वास का 
कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया। इस समिति से भी कुछ नहीं हुआ। 


पुनर्वास के या कोसी तटबन्ध के बीच रहने वालों के मसले पर सरकार का जो भी रुख था उससे एक ओर पुनर्वास 
के लिए किसी तरह की तैयारी का न होना साफ झलकता था तो दूसरी ओर इस मसले पर उदासीनता भी कम 
नहीं थी। बैद्यनाथ मेहता (966) का मानना था कि, “...जिस कोसी के लिए आप दाद लेना चाहते हैं, जिसकी 
लाश पर आए इस योजना को खड़ा किया है उन कोसी के तटबन्धों के बीच में पड़ने वाले लोगों की ओर क्या इस 
सरकार का ध्यान गया है? 


तटबन्धों के बीच में पड़ने वालों की संख्या पौने दो लाख के लगभग हैं। इसके जीवन मरण का प्रश्न आज हमारे 
सामने है। हमारे राज्य मंत्री की तरफ से इस ओर कोई इशारा नहीं किया नहीं गया है। कोसी तटबन्ध के बीच में 
रहने वाले की जब चर्चा होती है तो इस पर मिनिस्टर आँख मूंद लेते हैं। जिस समय यह तटबन्ध बनने जा रहा था 
उस समय भी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि कोसी तटबन्ध बनेगा तो उसके बीच पड़ने वालों की क्या हालत होगी 
तो उस समय केन्द्र और राज्य के नेता ने कहा था कि तटबन्ध के बीच में पड़ने वाले लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 
सिपर्फ एक डेढ़ फीट पानी रहेगा। उनकी सारी दिक्कतों को दूर कर दिया जायेगा।” 


बहुत मान-मनौवल और दबाव पड़ने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 98 में सहरसा जिला परिषद के तत्कालीन 
अध्यक्ष, चन्द्रकिशोर पाठक की देख-रेख में एक समिति का गठन किया जिससे आशा की गई थी कि वह तटबन्ध 
पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास पर अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति की रिपोर्ट सरकार को फरवरी 982 में मिल 
गई जिस पर सरकार ने सक्रिय रूप से पाँच साल, जनवरी 987 तक, विचार किया और फिर इसे स्वीकार कर 
लिया। बिन्देश्वरी दूबे ने घोघरडीहा में जब 986 नवम्बर में तटबन्ध पीड़ितों के लिए कुछ करने की बात कही थी 
तब यह मुमकिन है, उनके मन में पाठक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का ख्याल रहा हो। 


प, पशुपालन, 


उद्योग, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना प्रसार और भूमि सुधार आदि विषयों पर विषद चर्चा की है। 


जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है इस क्षेत्र की स्थल आकृति (ज्वचवहतंचील) बाढ़ के कारण प्रति वर्ष बदलती रहती 
है। इसलिए यह स्पष्ट है कि खेती के लिए कोई नुस्खा तो तैयार करके नहीं दिया जा सकता है परन्तु पाठक समिति 
ने पूरे क्षेत्र को लगभग चार भागों में बाँटा है जैसे कि बाढ़ मुक्त क्षेत्र, लगभग तीन महीने तक पानी में डूबे रहने 
वाले क्षेत्र, लगभग 6 महीने तक पानी में डूबे रहने वाले क्षेत्र तथा हमेशा पानी में डूबे रहने वाले क्षेत्र। इन विभिन्न 
क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक फसल पद्धति सृजन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिससे कि (॥)53नन्‍्हें 
बाढ़ आने से पहले काटा जा सके। (2) जल-जमाव वाले क्षेत्रों में पानी बर्दाश्त करने वाली धान की फसलें लगाई 
जाएँ। जहाँ सिंचाई की आवश्यकता हो वहाँ उद्बह सिंचाई प्रकल्प या बाँस बोरिंग की व्यवस्था की जाय तथा 
वैज्ञानिक खेती करने के लिए पर्याप्त शिक्षा, फार्म प्रदर्शन तथा आर्थिक स्रोत का विकास जैसे बैंक, सहकारी 
समिति के गठन आदि के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर लिए जायें। 


इस क्षेत्र में पशुपालन जीविका का मुख्य स्रोत है। दूध और इसके उत्पादनों से यहाँ काफी लोगों की रोजी-रोटी 
चलती है। और इसके विकास की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं। सूअर, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन के बारे में भी व्यवस्था 
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी है। पशु चिकित्सा सेवा केन्द्र तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के विकास की अनुशंसा 
भी की गई है। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई है जिसमें आटा चकड्डी, आरा मशीन, 
मोटर गैरेज, लकड़ी, फर्नीचर, रस्सी निर्माण, मधुमक्खी पालन, चर्म शोधन, बेकरी, चमड़े के सामानों का उत्पादन, 
छापाखाना, सिले-सिलाए कपड़ों का बनाना, मंगलोर टाइल्स, ईट भट्टा, सीमेंट से बने सामानों का निर्माण, 
सुगंधित तेल, कृषि यंत्रा निर्माण, अन्न शोधन, लाह या लोहे की चूड़ी का निर्माण, चटाई, बीड़ी, चूड़ा बनाना, दर्जी 
की दुकान, अम्बर चर्खा, रेशम कीट पालन, लाजेंस, आइस क्रीम बनाना, कागज के ठोंगे बनाना, स्याही तथा रंग 
बनाना, कोयले के ब्रिकेट बनाना, जूता पॉलिश तथा नाखून पॉलिश, माचिस बनाना, कुम्भकारी, जाल बुनाई, 
कम्बल बुनाई, पोलिथीन बैग बनाना, सर्जिकल कॉटन, दानेदार खाद, नाव बनाना, फिनायल बनाना, ग्रिल बनाना, 
गुड़-खाँडसारी का काम, पापड़ बनाना, घड़ी मरम्मत, रेडियो मरम्मत, डिस्टिल्ड वाटर, फिश कैनिंग, तथा कोल्ड 
स्टोरेज आदि की स्थापना और विकास के बारे में कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के काफी उद्योग इस सूची में आ जाते 
हैं। मत्स्य पालन और उसके विकास के बारे में भी रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। 


इसके साथ-साथ जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, चेतना विकास के पहलुओं को भी इस रपट में छुआ 
गया है और इनके लिए रास्ते भी सुझाये गये हैं। 


समिति ने सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा और मधुबनी जिलों में, जहाँ कोसी 
तटबन्धौं के निर्माण से (तथाकथित रूप से) लाभ पहुँचा है वहाँ की क्लास-3 और क्लास-4 दर्जे की नौकरियों में 
कोसी तटबन्धों के बीच बसे लोगों के लिए ।5 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रस्ताव किया है। 


30 जनवरी ।987 को बिहार मंत्रिमंण्डल की एक बैठक में इन सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया था और 
तब भले ही 30 वर्षो के बाद ही सही, जब कि तटबन्धों के बीच बसे लोगों की एक पीढ़ी समाप्त हो गई और 
आबादी ,92,000 से बढ़ कर लगभग 4,50,000 हो गई, सरकार का यह प्रयास स्वागत योग्य था। 


सरकार ने यह सिफारिशें मानते हुये कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार की स्थापना करना स्वीकार कर लिया और 
4 अप्रैल 987 को एक 9 सदस्यीय समिति को इसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया। इस समिति की 
अध्यक्षता उन्हीं लहटन चौधरी को मिली जिन्होंने कहा था (986) कि, “...अपनी कब्र उन्होंने स्वयं खोदी, इस 
आशा में उन्हें कब्र से निकाल कर सरकार पुनः जीवन प्रदान करेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 
कि आज उनके लिए दो बूंद आसू बहाने वाला भी कोई नहीं है।” तीस साल बाद ही सही, तटबन्ध पीड़ितों के 
लिए आंसू बहाने और कुछ कर पाने का संतोष उन्हें जरूर हुआ होगा। दूबे ने “कोसी पीड़ित प्राधिकार के प्रस्तावित 
कार्यक्रम” नाम की एक पुस्तिका (।987) के प्राक्कथन में कहा कि, “...कोसी नदी पर तटबन्ध बन जाने के 


पश्चात तटबन्धों के भीतर के लाखों लोगों का जीवन बड़ा ही कष्टमय रहा है। शायद ही देश में कोई ऐसा स्थान 
मिले जहाँ इतनी बड़ी आबादी नदी की धाराओं के बीच पड़ी हो। मुसीबत के मारे ये लोग जीवन से निराश हो बैठे 
थे...सरकार इन पीड़ितों के सर्वागीण विकास के लिए कृत संकल्प है। एक प्राधिकार का भी गठन कर दिया गया 
है... जिससे लोगों के जीवन में एक बार फिर से खुशियाली आ सके।” पिछले 33 वर्षों की कवायद का कुल 
परिणाम यही था। 


प्राधिकार अब चुनावों में वोट पाने का जरिया बना हुआ है। जब-जब चुनाव होने को होते हैं तब-तब चुनाव 
जीतने की इच्छा रखने वाले सभी उम्मीदवार फ्कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार” का झुनझना जोर-शोर से 
बजाते हैं कि अगर वह जीत कर आ जाते हैं तो प्राधिकार को जिन्दा करेंगे और उसकी सिफारिशों को लागू 
करवायंगे। ऐसा तो नहीं है कि 987 के बाद से इस इलाके में चुनाव न हुये हों और नेताओं ने चुनाव न जीते 
हों। 


लेकिन यह प्राधिकार अपनी पैदाइश से लेकर इस समय तक एक नाकारा संस्था है। कुछ राजनीतिज्ञ और सरकारी 
अधिकारी प्राधिकार के नाम पर तनख्वाह, भत्ते पाते होंगे और सरकारी खर्च पर उनके घूमने-घामने का इंतजाम 
भी हो गया होगा और पीड़ितों के नाम पर कभी-कभार सबसे मिलना जुलना हो जाता होगा मगर पीड़ित अपनी 
जगह पर उसी तरह से बने हुये हैं जैसे कि वह आज से कोई 50 साल पहले थे। प्राधिकार का न तो कोई अपना 
भवन है न अपना दफ्तर, न गाड़ी-घोड़ा है न अपना स्टाफ। अपना कहने भर को बजट भी नहीं है। ज्यादा-से - 
ज्यादा यह दूसरे विभागों को 'सलाह' दे सकता है कि फलां फलां काम कर दीजिये। उसने कर दिया तो वाह-वाह, 
नहीं किया तो कोई बात नहीं। सहरसा के विकास भवन में पहली मंजिल पर इसे थोड़ी सी जगह मिली हुई है 
मगर अधिकांश सरकारी अधिकारियों को भी यह नहीं पता है कि यह प्राधिकार का दफ्तर है। प्राधिकार ने अपनी 
एक बैठक में ।989 में यह निर्णय लिया था कि वह नदी के घाटों पर से घटवारी प्रथा को समाप्त करेगा और 
लोगों के आने-जाने की व्यवस्था को कर मुक्त कर देगा-यह आज तक नहीं हुआ। प्राधिकार ने राहत और पुनर्वास 
विभाग से बाढ़ के मौसम में मुफ्त नावों की व्यवस्था करने को कहा-यह भी नहीं हुआ?। 


प्राधिकार ने बलुआहा घाट से बघवा गाँव तक और भेजा से बकौर तक पीपा पुल के साथ बारह-मासी रास्ते का 
प्रस्ताव किया-यह अभी तक प्रस्तावित है। प्राधिकार की इच्छा है कि तटबन्ध के अन्दर स्कूलों की अपनी बिल्डिंग 
हो क्यों कि वहाँ के अधिकांश स्कूलों पर छत नहीं है। यह प्रस्ताव वह संस्था करती है जिसकी खुद अपनी बिल्डिंग 
और अपनी छत नहीं है। स्वास्थ्य सेवायें वहाँ नदारद हैं। बिहार की सरकारी सेवाओं में क्लास-3 और क्लास-4 
की नौकरियों में ।5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था प्राधिकार के प्रावधानों में थी जिसमें एक भी अतिरिक्त पैसा 
खर्च नहीं होने वाला था। इस प्रावधान का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार में कितने लोगों को नौकरी मिली यह 
अपने आप में शोध का विषय है। प्राधिकार के जो भी कर्मचारी हैं वह सब डेपुटशन वाले लोग हैं, उनमें भी किसी 
तटबन्ध पीड़ित को नौकरी नहीं दी गई तटबन्धों के बीच कोई कॉलेज, कोई बैंक, कोई सिनेमा हॉल, कोई पक्की 
सड़क, कोई अस्पताल या बिजली जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अधुनिक जीवन शैली से जोड़ कर देखा जा 
सके। पिछले कुछ वर्षो में डब्लू. एल. एल. सेवायें जरूर चालू हुई हैं। अगर कोई आदि काल की पिफेल्म बनाना 
चाहे तो कोसी तटबन्धों के बीच की जगह से आसान और बेहतर शायद कोई जगह न मिले। वहाँ यह काम बिना 
किसी तैयारी के किया जा सकता है। 


प्राधिकार अब चुनावों में वोट पाने का जरिया बना हुआ है। जब-जब चुनाव होने को होते हैं तब-तब चुनाव जीतने 
की इच्छा रखने वाले सभी उम्मीदवार फ्कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार” का झुनझना जोर-शोर से बजाते हैं कि 
अगर वह जीत कर आ जाते हैं तो प्राधिकार को जिन्दा करेंगे और उसकी सिफारिशों को लागू करवायंगे। ऐसा 
तो नहीं है कि 987 के बाद से इस इलाके में चुनाव न हुये हों और नेताओं ने चुनाव न जीते हों। उधर मतदाताओं 
का भी मानना है कि जब तक प्राधिकार पुर्नजीवित नहीं होगा तब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी। कोसी पीड़ित 


विकास प्राधिकार तो मरा हुआ पैदा ही हुआ था और यह न तो कभी जिन्दा था और न कभी इसमें हरकत आयेगी। 


तेलवा गाँव (प्रखण्ड महिषी, जिला सहरसा) के राम प्रसाद 'रोशन' का कहना है कि, “...हमारा गाँव कोसी के 
पश्चिमी तटबन्ध से नदी की ओर .5 किलोमीटर दूर है। हम लोगों को पुनर्वास मिला जल्लै में जो कि पश्चिमी 
तटबन्ध के दूसरी तरफ तटबन्ध से 4 किलोमीटर के फासले पर है। कोसी तटबन्ध घोंघेपुर में खत्म हो जाता है 
और कोसी नदी का पानी वापस मुड़ कर बहुत से गाँवों के साथ-साथ जल्लै पर भी चोट करता था। हम लोगों ने 
कोसी के इस वापसी पानी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो सरकार ने घोंघेपुर के नीचे एक टी-स्पर बना दिया 
जिससे कोसी का पानी पीछे नहीं मुड़ सके। इस स्पर ने तो अपना काम किया और कोसी के पानी से हम लोगों 
को निजात मिली मगर ऊपर से आने वाला बलान नदी का पानी जो कि कोसी में जाता था, इस स्पर के कारण 
अटक गया। अब हम कोसी की बाढ़ से तो बच गये थे मगर बलान के पानी में डूब गये। हमारा पुश्तैनी गाँव कोसी 
तटबन्धों के बीच बाढ़ में डूबता था और पुनर्वास वाला गाँव बलान के पानी से निकल नहीं पाता था। अब हमें 
जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब हम लोग जल्लै छोड़ कर कोसी के पश्चिमी तटबन्ध पर 49.5 किलोमीटर 
पर पचभिण्डा आ गये। यह तटबन्ध भी 968 में कई जगह टूट गया और तब हम लोगों को मजबूर होकर वापस 
तेलवा आना पड़ गया। जल्लै में पुनर्वास की 4 हेक्टेयर जमीन थी और सहरवा में 44 हेक्टेयर पुनर्वास की जमीन 
थी जिस पर छोरा, झखरा, झारा, करहारा, सुगरौल, लछमिनियाँ और मजराही के लोगों को पुनर्वास मिला हुआ 
था। यह सब के सब लोग वापस अपने अपने गाँवों में चले गये हैं। ...हम लोग आदिम परिस्थितियों में जी रहे हैं 
और हमारी हालत को बिना देखे समझा नहीं जा सकता। कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार हम लोगों के लिए शुरू 
किया गया था मगर यह क्या करता है मुझे नहीं मालूम। सब कोरी बकवास है।” 


पुनर्वास के नाम पर जो खाना पूरी और बदइन्तजामी हुई उसके बारे में बताते हैं कोसी मुक्ति संघर्ष समिति के 
रमेश चन्द्र झा, देखें बॉक्स-सब नियम कानून ताक पर थे। 


उधर कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. अब्दुल गफूर की अपनी अलग परेशानी है जो कि 
क्षमता सम्पन्न होने के बावजूद कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थे। देखें बॉक्स-मैं पहले तटबन्ध पीड़ित हूँ, 
प्राधिकार का अध्यक्ष बाद में.... 


नेपाल में भी विस्थापित हुये 34 गाँव 


सरकार का एक नीति वाक्य था जो कि अभी तक कायम है। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी नदी के 
तटबन्धों के बीच में रह रहे लोगों के प्रति सरकार खेती और फसल की सुरक्षा सहित सभी दायित्वों से अपने 
आप को पूरी तरह मुक्त मानती है क्योंकि नदी को किस तरह समझाया जायेगा कि ग्रामीणों को घरों का 
मुआवजा मिल चुका है और वह उन्हें काट सकती है और वह खेतों को छोड़ दे क्योंकि उसका मुआवजा लोगों 
को नहीं मिला है। 


कोसी तटबन्धों के बीच केवल भारत की ही जमीन नहीं पड़ती थी। बराज के नीचे नेपाल के सप्तरी जिले के 2 
गाँव पड़ते थे और बराज के ऊपर तटबन्धों के बीच फँसे नेपाली गाँवों की संख्या 22 थी। रमपुरा, जि. सप्तरी के 
देव नारायण यादव बताते हैं कि, “... तटबन्ध के अन्दर पड़े गाँवों में जितने इलाके पर कोसी उस समय बहती थी 
और जो रिहायशी इलाका था उसका अधिग्रहण किया गया और उस जमीन का मुआवजा हमें दिया गया। जैसे 
लिलजा गाँव की कुल जमीन ।430 बीघा थी जिसमें से 3।7 बीघे का अधिग्रहण हुआ। बाकी जमीन वैसे ही रह 
गई। जब तटबन्ध और बराज बन गया और बराज से पानी छोड़ा गया तब बराज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 
कटाव शुरू हुआ। नदी की बहाव की दिशा बदलने लगी तब लिलजा की 3 बीघा जमीन कट कर इधर-उधर 
होने लगी जिसका रैयत को कोई मुआवजा या भुगतान कभी नहीं मिला। यह कटाव बढ़ते-बढ़ते 6। गाँवों तक 


असर डालने लगा है। बराज के दक्षिण हमारी 385 बीघा डुबान में है और उत्तर में 7093 बीघा, इस तरह कुल 
0,278 बीघा जमीन ऐसी है जिसकी कीमत सरकार ने दे दी थी। 00 बीघा जमीन बैरवा के उत्तर में भारत 
को गुडविल में मिली थी, इसका कुछ घटी दरों पर भुगतान हुआ था। इस तरह कुल ,378 बीघे का भुगतान 
हम को हुआ। मगर हमारी जमीन तो बहुत ज्यादा है और नदी जो है वह तो चारों तरफ घूमती ही है। इसलिए 
हमारी चिन्ता तो किसी न न किसी को करनी ही पड़ेगी। हम लोगों की यह हालत तो इस तटबन्ध और बराज के 
कारण ही हुई है जो कि मूलतः भारत के हिस्सों की रक्षा के लिए बना था। .. .पैसे की बात छोड़ भी दें तो पुर्नवास 
की हालत हमारे यहाँ बुरी है। अब नरहा वालों को पुनर्वास मिला भंटाबाड़ी में सो कोई गया नहीं क्योंकि वहाँ 
जीविका की कोई व्यवस्था नहीं थी। डलवा वाले पुनर्वास में पानी लगा है, वहाँ कैसे कोई रहेगा?” 


जहाँ नेपाल में पुनर्वास के नाम पर इतना विक्षोभ है वहीं भारत में जो भूमि अधिग्रहण हुआ इसके प्रति यहाँ भी 
अंसतोष था और उसके लिए नेपाल का उदाहरण दिया जाता था। “...नेपाल में जितने किसानों की जमीन अर्जित 
की गई तो हमारी सरकार ने ग्यारह सौ रुपया प्रति बीघा कीमत दी है लेकिन उसकी कीमत यहाँ 250-300 रुपये 
प्रति बीघा दी गयी।” वास्तव में नेपाल में पुनर्वास का मसला किसी भी मायने में कोसी के भारतीय क्षेत्र से भिन्न 
नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि अगर नेपाली गाँवों में इस मुद्दे पर कोई असंतोष है तो उसकी अभिव्यक्ति 
काठमाण्डू के मार्फत ही भारत सरकार से हो सकती है। सीधी वार्ता या सीधे विक्षोभ प्रदर्शन के रास्ते ठीक उसी 
तरह से बन्द है जैसे बाढ़ या ऐसे किसी मुद्दे पर बिहार की जनता सीधे कुछ नहीं कर सकती। उसे पटना और 
दिल्ली के माध्यम से ही काठमाण्डू को कोई बात कहनी पड़ेगी। यही मजबूरी कभी-कभी आक्रोश का कारण 
बनती है। 


प्रशासन, राजनीति और स्वयंसेवी संस्थाएं 


तटबन्ध के बीच रह रहे इन लोगों को बाढ़ के समय सहरसा का जिला प्रशासन कई बार राहत पहुँचाने से इसलिए 
मना कर देता है कि इन लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है और यह लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ इन्हें 
नहीं रहना चाहिये। प्रशासन इन लोगों को शायद राहत सामग्री पहुँचाता जरूर मगर इसके लिए उन्हें जल-जमाव 
वाले उस क्षेत्र में रहना जरूरी था जहाँ उन्हें पुनर्वास मिला हुआ था। यह कि इतने ज्यादा बड़े इलाके में फैल कर 
बहने वाला पानी आज तटबन्धों के बीच रहने वालों की नियति बन चुका है इससे किसी को सरोकार नहीं है। 


यहाँ यह बताना सामयिक होगा कि ।968 में एक बार बिहार विधान सभा में तटबन्धों के बीच रहने वालों की 
दुर्गति पर बहस चल रही थी। विनायक प्रसाद यादव ने सवाल किया था कि बेला धार के रुख परिवर्तन के कारण 
बेला, सिंगार मोती और धोबियाही गाँवों की हालत खराब हो गई है और यह गाँव कट जाने वाले हैं। वह जानना 
चाहते थे कि सरकार इन गाँवों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। जबाव में सरकार की तरफ से रामेश्वर प्रसाद 
सिंह ने उत्तर दिया कि, “यह गाँव दोनों कोसी नदी के तटबन्ध के भीतर हैं और बेला धार कोसी नदी की प्रशाखा 
है। जब पानी आता है तो गाँव को खतरा हो जाता है और कटाव होता है और इस कटाव के चलते सरकार का 
काम नहीं है कि गाँव को बचाये। गाँव वालों को पैसा मिल चुका है कि वह हट जाएँ। जमीन वह केवल खेती के 
लिए है, रहने के लिए नहीं। गाँव बचाने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करती है।” 


यह सरकार का एक नीति वाक्य था जो कि अभी तक कायम है। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी नदी के 
तटबन्धों के बीच में रह रहे लोगों के प्रति सरकार खेती और फसल की सुरक्षा सहित सभी दायित्वों से अपने आप 
को पूरी तरह मुक्त मानती है क्योंकि नदी को किस तरह समझाया जायेगा कि ग्रामीणों को घरों का मुआवजा 
मिल चुका है और वह उन्हें काट सकती है और वह खेतों को छोड़ दे क्योंकि उसका मुआवजा लोगों को नहीं 
मिला है। अगर तटबन्ध सुरक्षित रहते हैं तो उनके बीच रहने वाले लोगों का जीवन असुरक्षित होता है। लेकिन 


जल-संसाधन विभाग का काम है तटबन्धों को सुरक्षित रखना और इस फर्ज को भी कहाँ तक अंजाम दिया जाता 
है वह सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। 


अब तटबन्धों पर बुल-डोजर 


तटबन्धों के अन्दर फंसे लोगों के यह सब मसले किसी भी राजनैतिक पार्टी के एजेन्डा में नहीं है और जो 


कुछ थोड़ी बहुत स्वयं सेवी संस्थाएं उस इलाके में काम कर रही हैं उनमें से अधिकांश कुछ राहत सामग्री 


बांट कर अपने कर्तव्य की इति श्री कर लेती हैं। बाढ़ और जल-जमाव का मसला उनके कार्य क्षेत्र में जरूर 


आता है मगर तटबन्धों के भीतर रहने वालों की समस्या का स्थायी या किसी भी तरह का समाधान खोजना 


उनके एजेण्डा में नहीं है। 


तथा बाढ़ आस-पास के इलाकों से आकर भी बस जाते हैं। ऐसे समय में तटबन्धों के रख-रखाव 
के लिए गाड़ियों की आवा-जाही में बाध पड़ती है और रख-रखाव ठीक से नहीं हो पाता है जिसके कारण तटबन्ध 
टूट जाते हैं। तटबन्ध टूटने के बाद मरम्मत के कामों में भी तटबन्धों पर लोगों के रहने के कारण बाध पहुँचती है। 
सरकार ने इन लोगों को हटाने के लिये नोटिस दिया हुआ है मगर यह लोग हटते नहीं हैं। इंजीनियरों का यह भी 
मानना है कि इसके पीछे राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। तटबन्धों पर रहने वाले अधिकांश लोग समाज 
के कमजोर वर्गो के गरीब लोग हैं और राजनैतिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। सरकार और राजनैतिक पार्टियाँ इनसे 
झगड़ा मोल नहीं ले सकतीं। तटबन्धों पर रहने वाले लोग केवल विस्थापित ही नहीं हैं, मतदाता भी हैं। यह बात 
सभी जानते हैं। एक पार्टी की सरकार अगर उन्हें उजाड़ेगी तो दूसरी पार्टी उसका फायदा उठायेगी। ऐसा खतरा 
ज्ञान प्राप्ति के पहले के कालिदास ही उठा सकते हैं। इसी तरह सिविल एस. डी. ओसे लेकर कमिश्नर तक हर 
अधिकारी के पास ऐसे लोगों की सूची है जो तटबन्ध पर गैर-कानूनी दखल जमाये हुये हैं मगर कोई भी कुछ कर 
सकने की स्थिति में नहीं है। इन लोगों को हटाने के लिये दिसम्बर 2002 तक की समय सीमा थी मगर कुछ नहीं 
हुआ? इंजीनियर लोग भी नहीं चाहते हैं कि इन लोगों के साथ कोई जोर-जबरर्दस्ती हो या कोई केस-मुकदमा हो 
क्योंकि तटबन्ध पर जूनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक हरेक को गुजरना पड़ता है और इन सबके लिए कोई 
सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं होती। तटबन्धों से हटाये जाने वाले लोगों का गुस्सा तो इंजीनियरों पर ही निकलना है। 


संसाधन विभाग का यह भी कहना है तटबन्धों पर लोग बसे हुये हैं और बरसात 


दरअसल 997-98 में मधुबनी जिले में कमला और कोसी पर बने तटबन्धों पर से तथा-कथित अवैध दखल को 
हटाने की एक मुहिम जिला प्रशासन की ओर से चलाई गई। डंडे के जोर पर इन लोगों को खदेड़ तो दिया गया 
मगर यह लोग उजड़ने के बाद कहाँ जायेंगे इसके बारे में न तो उजड़ने वालों को पता था और न उजाड़ने वालों 
को इसकी परवाह थी। उजाड़ने वालों को तो राज्यादेश मिला हुआ था ऐसा करने के लिए। उजड़ने वाले तो पहले 
ही से कहीं न कहीं से उजड़ कर ही आये थे। अगर वह तटबन्धों के अन्दर के रहने वाले हों तो बहुत मुमकिन है 
उनके गाँव कट गये हों, घर बचे रहने का ऐसी हालत में सवाल ही नहीं उठता, इसलिए चले आये हों तटबन्ध पर 
रहने के लिए। दूसरा यह कि सरकार और कोसी या कमला प्रोजेक्ट की कृपा से उनके गाँव-घर, खेत-पथार पर 
पानी लग गया हो और वह हटने पर मजबूर हुये हों। यह भी मुमकिन है कि उनका गाँव-घर किसी टूटते तटबन्ध 
के मुहाने पर पड़ गया हो, वह इसलिए वहाँ तटबन्ध पर थे। तटबन्ध पर जो भी लोग तब रह रहे थे या आज भी 
हैं उनमें से एक भी परिवार वहाँ अपने शौक से या पिकनिक मनाने के लिये नहीं है। उनमें शायद ही कोई शख्स 
ऐसा होगा जिसका उसके चारों तरफ पानी से घिरा होने पर दिल बहलता हो। वहाँ जो भी है वह अपने घर-द्वार 


से बेदखल होने के दर्द और मजबूरी के साथ रह रहा है। कमला और कोसी नदियों के बीच रहने वालों पर तो यह 
बात खास तौर पर लागू होती है। इन सारे कारणों को बला-ए-ताक पर रख कर सत्ता के दम्भ पर सरकार ने उन्हें 
उजाड़ दिया। दबे हुये को और ज्यादा दबाने का काम उसी सरकार ने किया जिसे कभी वोट देकर खुद इन लोगों 
ने ही सर-आँखों पर बिठाया होगा। 


यह सच है कि तटबन्धों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए यह जरूरी है कि वहाँ किसी तरह की रुकावट या 
अड़चन न पड़े मगर इसके साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि सरकार उन लोगों को यह बताये कि उन्हें कहाँ 
रहना चाहिये। इनमें से अधिकांश के तटबन्धों पर रहने की जिम्मेवार सरकार खुद है और वह अपनी इस जिम्मेवारी 
से आँखें नहीं मूँद सकती। मधुबनी जिले में जब लोग तटबन्धों से उजाड़े गये तब उनके पास रहने सहने के लिये 
कोई जगह ही नहीं बची। रातों-रात तटबन्धों के आस-पास की ऊँची जमीनों के भाव आसमान चढ़ गये और लम्बे 
अरसे तक बहुत से परिवारों को खेतों की मेंड़ पर रहना पड़ा क्योंकि पानी के बाहर पास में वही एक सार्वजिनिक 
जगह उपलबध थी। 


तटबन्धों के अन्दर फंसे लोगों के यह सब मसले किसी भी राजनैतिक पार्टी के एजेन्डा में नहीं है और जो कुछ 
थोड़ी बहुत स्वयं सेवी संस्थाएं उस इलाके में काम कर रही हैं उनमें से अधिकांश कुछ राहत सामग्री बांट कर 
अपने कर्तव्य की इति श्री कर लेती हैं। बाढ़ और जल-जमाव का मसला उनके कार्यक्षेत्र में जरूर आता है मगर 
तटबन्धों के भीतर रहने वालों की समस्या का स्थायी या किसी भी तरह का समाधान खोजना उनके एजेण्डा में 
नहीं है। उनका स्वार्थ इसी में है कि कहीं से उन्हें पैसा मिलता रहे और वह राहत कार्य चलाते रहें या फिर कभी 
पर्यावरण के नाम पर, कभी लोकाधिकारों के नाम पर या कभी जीविकोपार्जन के नाम पर सभा-सेमिनार करते 
रहें। प्रशासनिक, राजनैतिक और तकनीकी तंत्र के छल-कपट, प्रपंच, धोखाधड़ी और वायदा खिलाफी की ओर 
से जान-बूझ कर आंखें बन्द रखने वाली ज्यादातर यह संस्थाएँ अपनी दाता संस्थाओं के अधिकारियों और 
पर्यवेक्षकों के सामने बाढ़ पूर्व तैयारी, आपदा प्रबन्धन, राहत कार्य, सशक्तिकरण और बाढ़ सह-जीवन आदि 
शब्दों का जोर-जोर से मंत्र-जाप ठीक उसी तरह से करती है जैसे कि गाँवों में प्राइमरी स्कूलों के बच्चे छुट्टी के 
पहले मास्टर साहब के सामने जोर-जोर से “दो का दो, दो दुनी चार, दो तियाई छः” चिल्लाते हैं। ऐसा होने पर 
मास्टर साहब भी खुश रहते हैं कि बच्चों को पहाड़े याद हैं और बच्चों का भी मनोबल ऊँचा रहता है। वास्तविक 
समस्याओं से दूर-दूर भागना इस तरह की बहुत सी संस्थाओं की व्यावहारिक त्रासदी है। 


न तो तटबन्ध तोड़ने की बात करते हैं और न बराहक्षेत्र बांध की बात करते हैं। |रामचन्द्र खान (ग्राम मुसहरिया, 


थाना जमालपुर दरभंगा) यह कैस जो परिणामों के प्रति चिंता नहीं 
करता है। समस्या का समाधन करने के बजाय वह उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन करता है। 
विज्ञान किसी भी स्थान विशेष की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं लेता? अगर मरुभूमि की अपनी 
जीवन शैली है तो क्या बाढ़ क्षेत्र पर वही मान्यताएं लागू होंगी? हमलोग यहाँ बाढ़ की प्रतीक्षा करते थे। हमारी 
कृषि उत्पादन की सारी प्रक्रिया नदी और बाढ़ से जुड़ी हुई थी। जितना गहरा पानी होता था उसी के अनुरूप लोग 


धन की किस्में बोते थे। ताजी मिट्टी और नदी के पानी के संयोग से रबी की जबरदस्त फसल होती थी। मछलियों 
की कोई कमी नहीं थी। नावों व नदियों के माध्यम से संचार व्यवस्था कायम रहती थी। दुर्गा पूजा के ढोल की 
आवाज के साथ एक तरह से बाढ़ की समाप्ति की घोषणा होती थी। विज्ञान के दुरुपयोग के कारण हमारी सारी 
नदियाँ हम से छिन गई। हमारे खेत, हमारी खेती-बाड़ी, रहन-सहन, फूल-पत्ते, पशु-पक्षी, मंदिर-म्स्जिद और 
हमारी संस्कृति सब की सब इन तटबन्धों की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। हमारे यहाँ पानी 8 महीनें रहता 
है और इसके पहले कि पिछली बाढ़ का पानी सूखे, अगले साल का पानी दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। पहले 
कोसी अपनी दसियों धाराओं में बहती थी और बाढ़ का लेवेल कभी भी इतना नहीं चढ़ता था। धान की हमारी 
परम्परागत किसमें थीं जो कि इस इलाके में होती थीं। कोसी और कमला का पानी एक दूसरे से मिल कर जमीन 
को बेहद उपजाऊ बना देता था। वह सब चला गया। हमारी समस्या का अब एक ही समाधान है कि हमारी नदियों 
को हमें बिना किसी शर्त उनके मूल स्वरूप में हमें वापस कर दिया जाये। हम न तो तटबन्ध तोड़ने की बात करते 
हैं और न बराहक्षेत्र बांध की बात करते हैं। बस हमारी नदी हमें वापस दे दीजिये। बाकी हम समझ लेंगे।'” 


अपनी तकलीफ को बड़ी बेबाकी से बताते हैं कबिरा धाप के दीना नाथ पटेल (प्रखण्ड सलखुआ, जिला-सहरसा) 
कहते हैं, ““आप मुझ से पूछ रहे हैं कि अगर भगवान मेरे सामने आकर खड़े हों तो मैं उनसे क्या मांगूगा? आप 
को दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरा गाँव, मेरा घर मेरी आँख के सामने कट रहा है? और आप क्या सोचते हैं भगवान 
कभी हमारे पास आया नहीं? यहाँ जो भी आता है भगवान बन कर ही आता है। वह विधिवत हमको धोखा देता 
है और फिर खिसक लेता है। हो सकता है आप भी वही हों। आप हम को और हमारी तकलीफों को कहाँ-कहाँ 
ले जा कर बेच देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। हम तो भगवान से कहेंगे कि पहले आप साबित कीजिये कि आप 
भगवान है तब उसके बाद आगे की बात होगी।'' 


चार बार बिहार विधान सभा के सदस्य रहे परमेश्वर कुअँर (75) बताते हैं कि, “मुझे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को काला 
झण्डा दिखाने के इल्जाम में 955 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह पूर्वी कोसी तटबन्ध का 
शिलान्यास करने के लिए सहरसा आये हुये थे। राजेन्द्र बाबू मुझे जानते थे और उनको जब इस बात का पता 
लगा तो उन्हीं के कहने पर जेल से मेरी रिहाई भी हुई। कुमार कौशलेन्द्र सिंह ने कोसी तटबन्धों के बीच पड़ने वाले 
सारे लोगों की एक विवरणी तैयार की थी और हम लोगों ने इन कोसी पीड़ितों की ओर से आवाजें उठाई। यह 
सारे कागजात मेरे पास एमरजेन्सी तक थे मगर मेरा पूरा संकलन और लाइब्रेरी पुलिस ले गई जो कि मुझे कभी 
वापस नहीं मिला। हम लोगों ने एक 20 पेज का स्मार-पत्र श्रीकृष्ण सिंह, मुख्यमंत्री, बिहार को दिया था। उसका 
जवाब टी.पी. सिंह के यहाँ से अंग्रेजी में लिख कर आया। तब हम लोगों ने ।5-20 हजार लोगों को लेकर सहरसा 
में प्रदर्शन किया और कई बार जेल गये। सूरज नारायण सिंह, बसावन सिंह, रामानन्द तिवारी, कर्पूरी ठाकुर और 
बहादुर खान शर्मा वगैरह कोसी तटबन्धों के द्वारा लोगों पर हुई नाइन्साफी के खिलाफ कितनी बार धरने पर बैठे। 
...लेकिन आप ऐसी सरकार से नहीं लड़ सकते जिसने कोई काम किसी भी कीमत पर कर ही डालने की कसम 
खा रखी हो और जिसके पास किसी भी आन्दोलन को कुचल देने के लिए सारी ताकत है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया 
हूँ और अब पहले जैसा दम-खम मुझ में नहीं है मगर मुझे अभी भी लगता है कि कोसी के तटबन्धों को सूखे के 
मौसम में पूरा ध्वस्त कर देना चाहिये। ऐसा करने से तटबन्ध के टूटने से होने वाला नुकसान भी नहीं होगा और 
नदी अगर पूर्णियाँ चली जाती है तो चली जाये। वैसे भी वह एक न एक दिन वहाँ तटबन्ध तोड़ कर पहुँच ही 
जायेगी।'” 


अभी लड़ाई जारी है 


कोसी मुक्ति संघर्ष समिति की बाकी मांगों के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग का मानना है कि यह मांगें 
उनके विभाग से सम्बद्ध नहीं है अतः वह कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है। सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग ने यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव को लिखा था, जल-संसाधन विभाग को नहीं। मुख्य 


सचिव का यह दायित्व बनता था कि वह बाकी सवालों का जवाब भी सम्बद्ध विभागों से लेकर आयोग के सामने 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। 


पुराने नेताओं जैसे बैद्यनाथ मेहता, जानकी नन्दन सिंह, कौशलेन्द्र नारायण सिंह, जयदेव सलहैता, परमेश्वर कुँअर 
(अभी कुछ माह पहले उनका देहावसान हुआ), बौकू महतो, खुशीलाल कामत और बहादुर खान शर्मा अब हमारे 
बीच नहीं हैं पर कोसी तटबन्ध पीड़ितों की तकलीफों को उजागर करने वाले लोग अभी हमारे बीच समाप्त नहीं 
हुये। शिवानन्द भाई का योगदान 984 के नवहट्टा हादिसे के समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है जिसकी चर्चा हम 
ने अध्याय-4 में की है। 


नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं में कोसी मुक्ति संघर्ष समिति, सुपौल के ऐडवोकेट देव कुमार सिंह (ग्राम ढोली, प्रखण्ड 
भपटियाही, सरायगढ़, जिला सुपौल) ने पिछले कोई 5 वर्षो से इस समस्या को विभिन्न स्तरों पर, बिहार के 
मुख्य सचिव से लेकर राष्ट्रपति तक, उठाया है। उन्होंने सुपौल और पटना से लेकर दिल्ली तक कितनी बार गोष्ठियों, 
धरनों और प्रदर्शन का आयोजन किया है और समस्या को पारिभाषित करने और कोसी तटबन्धों के बीच फँसे 
लोगों की दुःस्थिति के बारे में ज्ञापन दिया है। जब इन सारी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकला तब हार कर 
उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 30 मई ।998 को दखल देने के लिए आवेदन दिया। अपनी 45 सूत्री 
मांगों में कोसी मुक्ति संघर्ष समिति, सुपौल ने तटबन्धों के भीतर पड़ने वाली जमीन का सरकार से मुआवजा मांगा 
और इस जमीन पर अब तक के फसलों के हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति मांगी। निर्मली-भपटियाही खण्ड में रेल 
सेवा पुनः बहाल करने के साथ-साथ बराहक्षेत्र में कोसी पर हाई डैम की मांग भी उन्होंने रखी। 


इन मुख्य मांगों के साथ साथ कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार के प्रावधानों को लागू करना, तटबन्धों के बीच फॅसे 
लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण तटबन्ध-पीड़ितों का पुनर्वास, उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र में पक्के मकान, 
हर तरह के सरकारी कर्ज की माफी, घाट बन्दोबस्ती को पूरी तरह समाप्त करना, कोसी पीड़ितों के नाम पर 
नौकरियों में हुई नियुक्ति में धांधली की जांच, आई.टी.आई. में तटबन्ध पीड़ित छात्रों के लिए आरक्षण, पुनर्वास 
स्थलों पर अवैध दखल की समाप्ति, तटबन्धों के अन्दर की जमीन का नये सिरे से मालिकाना हक के लिए सर्वेक्षण 
के साथ-साथ इलाके में बड़े उद्योगों की स्थापना की बात कही गई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 


मानवाधिकार आयोग ने अपने पत्र संख्या 2294/4/97-98, दिनांक 2 अगस्त ।998 की मार्फत बिहार के 
मुख्य सचिव से इन मांगों पर जवाब मांगा। आयोग को कोई सूचना नहीं मिलने पर उसने अपने पत्र संख्या 
746/4/98-99 के माध्यम से बिहार सरकार से 22 मार्च 999 के पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश 
दिया। इस पत्र का जवाब बिहार सरकार ने पत्र संख्या 3/एच आर सी 088/99 गृ. आ.-0078 दिनांक ] 
अक्टूबर 200 को दिया। पुनर्वास के प्रश्न का उत्तर देते हुये बिहार सरकार ने कहा कि, “'...तटबन्धों के बीच जो 
लोग रहते थे उनका पुनर्वास 957 में अनुमोदित पुनर्वास योजना के तहत कर दिया गया है। बरसात के और 
बाढ़ के मौसम के बाद कृषि, मत्स्य पालन और दूसरे आर्थिक क्रियाकलाप बहुत आकर्षक हो जाते हैं तब 
पुनर्वसित लोग अपनी मर्जी से तटबन्धों के अन्दर या बाहर रहते हैं और कोसी तटबन्धों के बीच की अपनी खादिर 
की जमीन तथा दूसरे आर्थिक अवसरों का लाभ उठाते हैं।”” 957 की अनुमोदित पुनर्वास योजना वही 2.2 
करोड़ वाली योजना है जिसका जिक्र हमने इसी अध्याय के खण्ड 8.7 में किया है। बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग को दिये गये उत्तर में प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध के बारे में कहा गया है कि ''...भारत सरकार 
और नेपाल सरकार के बीच कोई समझौता हो जाने के बाद ही (कोसी हाई) डैम के निर्माण की दिशा में कोई 
प्रगति हो सकेगी। जब यह बांध बन जायेगा तब नदी का प्रवाह पूरी तरह स्थिर हो जायेगा और गाद का जमा 
होना कोई बड़ी समस्या नहीं रह जायेगी।”/ 


प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि, ''...इस कथित (पुनर्वास) योजना में 36 पुनर्वास स्थलों का विकास 
किया गया और गृह निर्माण के अनुदान के रूप में ।.।7 करोड़ रुपये खर्च किये गये। जन-सुविधाओं के लिए 
.0 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। इस तरह से इस योजना के तहत जितनी राशि का प्रावधान था उससे 


ज्यादा राशि पुनर्वास पर खर्च की गई और 39,527 परिवारों का पुनर्वास किया गया।” रिपोर्ट में आगे कहा गया 
है कि प्रभावित परिवारों द्वारा पुनर्वास स्थल का उपयोग वर्ष में कुछ समय के लिए एक वैकल्पिक निवास के रूप 
में होता है। लोग अपने पुराने घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं। जिसकी वजह से पुनर्वास स्थलों पर 400 एकड़ 
जमीन अभी भी खाली पड़ी हुई है। इन प्लॉटों की सालाना बन्दोबस्ती कर दी जाती है ताकि उन्हें (प्रभावित लोगों 
को-लेखक) ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पहुँच सके। ज्यादातर लोगों का पुनर्वास स्थल और अपने पुराने गाँव के 
बीच आना-जाना लगा रहता है जिसकी वजह से ऐसे बाहरी लोगों को उनकी पुनर्वास की जमीन को दखल करने 
का मौका मिल जाता है जो कि पुनर्वासितों की वास्तविक सूची में नहीं थे।” 


इस पुनर्वास में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास दस कट्टा भी जमीन बची हो। यहाँ की हालत यह 
है कि यहाँ के सर्वे के नक्शे में यह पुनर्वास दिखाया गया है मगर उसमें हमारी जमीन कहाँ है इसका कोई जिक्र 
नहीं है। हमारे पास जमीन का कोई कागज भी नहीं हैं। जो जहाँ है, बस वहाँ है। सुपौल के पुनर्वास के रिकार्ड 
में जमीन का नाम खतियान में दर्ज है, बस उतना ही। उस हालत में यह पुनर्वास अस्थाई है और इसका दफ्तर 
तो अस्थाई है ही। 


सरकार का आश्वासन है कि ऐसे अनाधिकारी लोगों की पहचान की जा रही है और गैर-कानूनी दखल करने वालों 
को वहाँ से हटाया जायेगा। इस काम के लिए जिला प्रशासन की मदद ली जा रही है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 
8 कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच जारी है और उनमें से 3 ऐसे कर्मचारियों को, जिनको गलत तरीके से नौकरी 
मिल गई थी, मुअत्तल कर दिया गया है। कोसी मुक्ति संघर्ष समिति की बाकी मांगों के लिए राज्य के जल संसाधन 
विभाग का मानना है कि यह मांगें उनके विभाग से सम्बद्ध नहीं है अत: वह कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है। 
सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव को लिखा था, जल- 
संसाधन विभाग को नहीं। मुख्य सचिव का यह दायित्व बनता था कि वह बाकी सवालों का जवाब भी सम्बद्ध 
विभागों से लेकर आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। 


तालिका 8.2 में हम उन गाँवों की सूची दे रहे हैं जिनमें कोसी परियोजना के विस्थापितों को पुनर्वास दिया गया 
था। इस सूची में बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा मानवाधिकार आयोग, दिल्ली को दी गई एक सूचना में ऐसे 
पुनर्वास स्थलों की संख्या 36 बताई गई है। मगर पुनर्वासित होने वाले गाँवों की सूची मानवाधिकार आयोग को 
नहीं दी गई है और न ही इस बात के कोई स्पष्ट विवरण कहीं उपलब्ध हैं कि किस पुनर्वास स्थल पर किस-किस 
गाँव को पुनर्वास दिया गया है। रमेश झा के अनुसार इस तरह की सूची मिल भी नहीं पायेगी क्योंकि पुनर्वास 
स्थलों में रहने वालों का शायद ही कोई रिकार्ड हो। सुपौल में स्थित कोसी परियोजना के पुनर्वास कार्यालय से 
वहाँ कार्यरत दस अमीनों की सूची जरूर जारी की गई है जिनके अधीन, विभिन्न पुनर्वास स्थल आते हैं इस सूची 
के अनुसार परियोजना में पुनर्वास स्थलों की संख्या 34 है जिनमें से 60 पुनर्वास स्थल कोसी के तटबन्ध के 
पूरब और 74 पुनर्वास स्थल कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में हैं। इन पुनर्वास स्थलों पर कोई 400 एकड़ 
जमीन (लगभग 570 हेक्टेयर) खाली पड़ी हुई है जबकि पुनर्वास के लिए कुल कोई 200 हेक्टेयर (लगभग 
3,000 एकड़) जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि सरकार की अपनी 
स्वीकारोक्ति के अनुसार लगभग आधा पुनर्वास खाली है। इसके अलावा जिन पुनर्वास स्थलों में खाली जमीन 
का ब्यौरा दिया हुआ है उनकी संख्या 0 (पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में 58 तथा पूर्वी तटबन्ध के पूरब में 52) 
है। पुनर्वास स्थलों की सूची में पूर्वी तटबन्ध के पूरब के गाँव नाकुच को इसी नाम से दिखाया गया है (कॉलम 2) 
लेकिन तालिका 8.2 में जब पुनर्वास स्थलों में खाली जगहों को दिखाया गया है तब वहाँ नाकुच-क और नाकुच- 
ख नाम से दो जगहें दर्ज हैं। इस तरह से कॉलम 4 में नाकुच-क और नाकुच-ख को एक ही पुनर्वास मानने पर 
आंशिक रूप से खाली पुनर्वास स्थल वाले गाँवों की संख्या ।09 हो जाती है। अगर पुनर्वास विभाग द्वारा मुहैया 
की गई कॉलम 2 तथा 3 की सूचनाएँ और जल संसाधन विभाग द्वारा मानवाधिकार आयोग को दी गई कॉलम 4 
की सूचनाएं सही हैं तो 25 पुनर्वास स्थल ऐसे हैं जहाँ खाली जमीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका 


मतलब जो समझ में आता है वह यह कि कम से कम 25 पुनर्वास स्थल ऐसे होने चाहिये जहाँ विस्थापित लोग 
पूरी-पूरी तरह से आबाद हैं। हमने इन 25 गाँवों को तालिका 8.2 में तारांकित किया है। 


तालिका 8.2 


उन स्थलों का विवरण जहाँ कोसी तटबन्ध पीड़ितों को पुनर्वास दिया गया। 
स्रोतः (प) कॉलम 2-3, पुनर्वास कार्यालय, कोसी परियोजना, 
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() कॉलम 4, जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को दी गई सूचना (200॥) 
*वह गांव जहां पुनर्वास स्थल की जमीन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, अतः यह पुनर्वास पूरी तरह से आबाद 
होने चाहिये। 


jf यह रकबा 2.0I हेक्टेयर से अधिक होना चाहिये। 
2. पुनर्वास स्थलों के रकबे में विसंगति होने के कारण 'लगभग' लिखा गया है। 


इस तालिका के अनुसार पूर्वी तटबन्ध के पूर्व में भीम नगर, चांद पीपर उत्तर, चांद पीपर दक्षिण, डभारी, महुआ 
नेमुआ रामपुर, कम्हरौली, मोहनपुर तथा महिषी टीलाभाग के नौ पुनर्वास स्थलों पर कोई भी स्थान खाली नहीं है 
यानी इन पुनर्वासों में वह सभी लोग आबाद होने चाहिये जिन्हें यहाँ पुनर्वासित किया गया है। ऐसा ही एक पुनर्वास 
स्थल है मोहनपुर। यह गाँव महिषी को नवद्टा से जोड़ने वाली सड़क (?) के दोनों ओर बसा है। तटबन्धों के अन्दर 
फंसने वाले गढिया कुन्दह रेवेन्यू मौजे के दो टोलों-फकिराही और परसबन्ना तथा रेवेन्यू मौजे मुहम्मदपुर के दो 
टोलों--मुहम्मदपुर और मिसिरौलिया को 40.20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर के मोहनपुर गाँव में अलग- 
अलग पुराने नामों से ही पुनर्वास दिया गया था। तटबन्धों के निर्माण होने के साथ-साथ ही 957 में इन टोलों में 
नदी ने कटाव करना शुरू कर दिया। दो-तीन साल तक तो इन गाँवों के लोग तटबन्धों के अन्दर ही इधर-उधर 


अपना अपना बिस्तर 'उठाते और बिछाते रहे” मगर 960 के आस-पास इन लोगों को मजबूरन पुनर्वास में आना 
पड़ा। पुनर्वास में मिसिरौलिया की जमीन सबसे ऊपर थी सो वह लोग सबसे पहले आ कर बसे। परसबन्ना और 
फकिराही बीच में थे और सबसे सबसे निचली जमीन मुहम्मदपुर पुनर्वास की थी। यह भी एक इतिफाक ही था 
कि मूल गाँव में मुहम्मदपुर की जमीन सबसे बाद में कटी और जब इन लोगों को अपना गाँव छोड़ कर भागना 
पड़ा तब उनकी पुनर्वास की जमीन पर कमर भर पानी था। इसलिए यह लोग पुनर्वास में न जा कर तटबन्ध पर 
ही बस गये और आज भी (2006) वहीं हैं। 


पुनर्वास स्थलों में जो दूसरे लोग आ कर बस गये या जिन्होंने ने दूसरी जगह पुनर्वास ले लिया, उनके बारे में 


भी कोई जानकारी उपलबध नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार के जल-संसाधन विभाग को मानवाधिकार 


आयोग से यह कहना कि बरसात और बाढ़ के मौसम के बाद कृषि, मत्स्य-पालन और दूसरे आर्थिक क्रिया- 


कलाप बहुत आकर्षक हो जाते हैं वास्तव में तटबन्ध पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा दूसरा 


-दे कर फकिराही, परसबन्ना और मिसिरौलिया के लोग ही पुनर्वास में हैं और वह भी आधे- 


अधूरे। फकिराही के हाफिज ऐनुल हक (70) बताते हैं कि, “जिसका पूर्ण रूप से विनाश हो गया वही आदमी 
आपको पुनर्वास में मिलेगा। इस तटबन्ध की वजह से हम लोग दर-दर के भिखारी बन गये। हमारी तटबन्धों के 
अन्दर की जमीन या तो नदी में समा गई या उस पर बालू की मोटी परत पड़ी है। इस पुनर्वास में एक भी आदमी 
ऐसा नहीं होगा जिसके पास दस कट्टा भी जमीन बची हो। यहाँ की हालत यह है कि यहाँ के सर्वे के नक्शे में यह 
पुनर्वास दिखाया गया है मगर उसमें हमारी जमीन कहाँ है इसका कोई जिक्र नहीं है। हमारे पास जमीन का कोई 
कागज भी नहीं हैं। जो जहाँ है, बस वहाँ है। सुपौल के पुनर्वास के रिकार्ड में जमीन का नाम खतियान में दर्ज है, 
बस उतना ही। उस हालत में यह पुनर्वास अस्थाई है और इसका दफ्तर तो अस्थाई है ही। हमारे गाँव के बहुत से 
लोग कहाँ चले गये वह हम नहीं जानते और इसी तरह कितने ही लोग बाहर से आकर इस जमीन पर बस गये, 
उसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं है। इन सब के बावजूद हमारे गाँव का कोई भी आदमी गरीबी रेखा के नीचे 
नहीं है मगर ट्रैक्टर, मोटर साइकिल और दुमंजिले मकानों वाले लोग इस लिस्ट में मौजूद हैं।... केदली, जहाँ 
984 में तटबन्ध टूटा था, के एक बासुदेव मेहता थे जो कि पुनर्वास के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात 
करते थे। वकील भी ठीक कर लिया था मगर वकील का कहना था कि कोई 80,000 रुपये खर्च होंगे। अब हम 
लोग इतना पैसा कहाँ से लाते? यह बहुत साल पहले की बात है। अब तो मेहता जी को गुजरे हुये कितना जमाना 
बीत गया। फिर भी अगर आप कहते हैं कि पूरा मोहनपुर पुनर्वास आबाद है तो हम कया कह सकते हैं?" 


इसी तरह पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में 6 ऐसे पुनर्वास स्थल बताये गये हैं जहाँ कि पुनर्वास की जमीन खाली 
नहीं है। इन गाँवों (पुनर्वास स्थलों) के नाम धरहरा 'क' धरहरा 'ख', डगमारा, निर्मली लछमिनियाँ, इनरवा, डेवठ़, 
भखराइन, भेजा, रसियारी कल्याण, तेतरी पूर्व, तेतरी मध्य, भुबौल, अमाही खैसा, अमाही उत्तर, तरवाड़ा और 
ब्रह्मपुर हैं। हमने नमूने के तौर पर घोघरडीहा प्रखण्ड के इनरवा पुनर्वास तथा निर्मली प्रखण्ड के निर्मली- 
लछमिनियाँ पुनर्वास का एक जायजा लिया। 


इनरवा में गाँव वाले बताते हैं कि इस गाँव में बसुआरी, हरड़ी और बसखोड़ा गाँव के पुनर्वास के लिए 2.79 
हेक्टेयर (6.85 एकड़) जमीन ली गई थी-यह तो बताने वाला अब कोई शायद बचा नहीं है मगर कहते हैं कि 
इनरवा के मुनिलाल मुखिया, चुन्नीलाल यादव, मुनिलाल यादव, रामलखन यादव, बिलट यादव और डेवढ़ के 
तारणी सिंह देव की जमीन पुनर्वास के लिए अधिगृहित की गई थी। 96-62 के आसपास तटबन्ध के अन्दर 


के गाँव वाले यहाँ बसने के लिए आये जिसमें ज्यादातर लोग बसुआरी के थे। बसुआरी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर 
पश्चिमी कोसी तटबन्ध और कोसी नदी के बीच फंसा हुआ था। इनरवा के ग्रामवासियों का मानना है कि बसुआरी 
गाँव वाले यहाँ आये जरूर और यहाँ घर भी बनाया मगर जल्दी ही वापस चले गये। यहाँ रहना उनके लिए मुमकिन 
भी नहीं था क्योंकि उनके खेत यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर दूर थे। इनरवा के सुखदेव यादव (62) बताते हैं 
कि उनके समेत चार लोग इनरवा पुनर्वास में बचे। सुखदेव यादव सरकारी कर्मचारी थे और तटबन्ध के अन्दर 
निघमा गाँव से सम्बद्ध थे तथा उनका पुनर्वास मुजौलिया टोल में मिला था जिसे उन्होंने अपने सम्पर्क से इनरवा 
में बदलवा लिया था और वहीं रह रहे हैं। उनके अलावा अपने ससुराल के सम्बन्ध से लक्ष्मी मुखिया को इनरवा में 
पुनर्वास मिला। दो अन्य लोग, हरड़ी के रसिक लाल यादव तथा सांघी के कवि पंडित का पुनर्वास भी बाद में 
प्रमाणित हुआ। बाकी लोग आये और गये। पुनर्वास की जमीन जब खाली होने लगी तो गाँव के लोगों ने ही इस 
पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने घर बना लिए तो कुछ लोगों ने खेती शुरू कर दी। जिसकी जैसी 
ताकत उसका वैसा ही दखल और यह कब्जा हटाया नहीं जा सकता। कितनी बार निर्मली और सुपौल के पुनर्वास 
कार्यालय द्वारा दखल हटाये जाने की कोशिशें हुई मगर कोई परिणाम नहीं निकला। जब तक पुनर्वास कार्यालय 
निर्मली में था तब तक खेती के लिए पुनर्वास की जमीन की बन्दोबस्ती होती रही जो कि अब बन्द है। घोघरडीहा 
से इनरवा जाने वाले रास्ते पर इनरवा गाँव में घुसते ही बाई तरफ एक विश्वकर्मा मन्दिर पड़ता है। इसी मन्दिर के 
सामने सड़क की दूसरी तरफ खाली जमीन पड़ी है जिस पर कभी इनरवा पुनर्वास हुआ करता था। इस जमीन 
पर सुविधा और सामश्र्य के अनुसार अतिक्रमण की छूट है। फिलहाल इस जमीन पर बसुआरी का कोई भी आदमी 
नहीं रहता मगर जल-संसाधन विभाग द्वारा मानवाधिकार आयोग को दी गई सूचना के अनुसार इस पुनर्वास में 

खाली जमीन नहीं है। 


। अब चलते हैं बसुआरी। यहाँ गाँव के बुर्जुग बताते हैं कि उन दिनों (950 के दशक में) गाँव में तीन सौ-सवा 
तीन सौ परिवार रहे होंगे जोकि अब बढ़ते-बढ़ते ।600 के आस-पास हो गये हैं। जब तटबन्ध के कारण पुनर्वास 
की बात उठी तो बसुआरी के लगभग 300 परिवारों को पुनर्वास मिला बेलहा में और बाकी के 20-25 परिवारों 
को इनरवा में पुनर्वास दिया गया। दूरी अधिक होने के कारण इनरवा से तो सभी विस्थापित वहाँ जा कर तुरन्त 
ही वापस लौट आये मगर बेलहा पुनर्वास में अभी भी बसुआरी के 4 परिवार रहते हैं जिनके मुखिया के नाम नथुनी 
महतो, राम सेवक साव, फनिक लाल महतो और अनन्दा मंडल हैं। बसुआरी के ही जय कृष्ण यादव (58) का 
कहना है कि उनके पिता जी की पीढ़ी ने पुनर्वास में घर जरूर बनाया था मगर उसके अनुदान का सारा पैसा 
दलालों ने हड़प लिया था। जब किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं थी और पैसा भी नहीं मिला तब लोग रातों- 
रात अपना छप्पर-छानी उजाड़ कर पुनर्वास से वापस बसुआरी चले आए और इस तरह “पुनर्वास तो उड़ गया 
हवा में""। 


इसी से मिलती जुलती कहानी है निर्मली लछमिनियाँ पुनर्वास की जहाँ पूरा पुनर्वास आबाद बताया जाता है। यहाँ 
मनोहर पट्टी मौजा बड़हरा और पंचगछिया-दानों मरौना प्रखंड के गाँवों को पुनर्वास दिया गया था। बड़हरा यहाँ 
से 7 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए लोग आये और गये। यहाँ पुनर्वास की जमीन पर .26 हेक्टेयर (लगभग 
3.5 एकड़) में निर्मली कॉलेज आबाद है और इस जमीन की रजिस्ट्री भी अब कॉलेज के नाम कर दी गई है और 
फिर भी कहा जाता है कि पुनर्वास खाली नहीं है। बाकी जमीन में कुछ लोग तो बड़हरा/पंचगछिया के अभी भी 
रहते हैं मगर अधिकांश पर, चाहे मान-मनौवल से हो या जबर दखल से, दूसरे-दूसरे लोगों का कब्जा है। इसी गाँव 
में सहरसा जिला परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष भूषण गुप्ता के परिवार को भी पुनर्वास मिला था और उनके वारिसों 
में से कुछ लोग यहाँ अभी भी रहते हैं पर अधिकांश लोग अपने मूल गाँव को वापस चले गये हैं। 


उधर सुपौल के पुनर्वास कार्यालय के अधिकारियों का (अनौपचारिक रूप से) मानना है कि पुनर्वास स्थल आबाद 
हैं और अगर कोई जमीन खाली भी है तो उसकी बन्दोबस्ती खेती के लिए वार्षिक तौर पर किसानों के लिए कर 
दी जाती है और इस तरह से पुनर्वास जमीन का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है। अनुलग्नक- में हम उन सभी 
गाँवों की प्रखण्डवार सूची दे रहे हैं जो कि तटबन्धों के अन्दर पड़ते हैं या जिन्हें तटबन्ध काटता है। 


स का पूरा मसला बहुत है -वि 

मिला, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। पुनर्वास में जाने के बाद रोजी-रोटी की तलाश में जो लोग बाहर जाकर 
अपने गाँव वापस लौट आये उनके बारे में तो कुछ कहा भी जा सकता है मगर जो बाहर या दूसरी जगहों पर चले 
गये और लौट कर नहीं आये, उनके बारे में नाते-रिश्ते वाले भी नहीं जानते। पुनर्वास स्थलों में जो दूसरे लोग आ 
कर बस गये या जिन्होंने ने दूसरी जगह पुनर्वास ले लिया, उनके बारे में भी कोई जानकारी उपलबध नहीं है। वैसी 
परिस्थिति में बिहार के जल-संसाधन विभाग को मानवाधिकार आयोग से यह कहना कि “बरसात और बाढ़ के 
मौसम के बाद कृषि, मत्स्य-पालन और दूसरे आर्थिक क्रिया-कलाप बहुत आकर्षक हो जाते हैं'' वास्तव में तटबन्ध 
पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। 


एम. एम. प्रसाद (।956) ने कोसी तटबन्धों के बीच परिवारों की कुल संख्या 45,29 बताई थी (खण्ड-8.5) 
और बिहार राज्य का जल संसाधन विभाग (200]) में पुनर्वसित व्यक्तिओं के परिवारों की संख्या केवल 
39,527 बताता है जिसका मतलब है कि लगभ 6,000 परिवारों का पुनर्वास तो सरकार के खुद के ही हिसाब 
से नहीं हुआ। इसके अलावा जब एम. एम. प्रसाद ने घरों की संख्या गिनाई थी उस समय कोसी के पूर्वी तटबन्ध 
की महिषी से कोपड़िया और पश्चिमी तटबन्ध की भंथी से घोंघेपुर तक के विस्तार की बात ही नहीं थी। जाहिर है 
महिषी से लेकर कोपड़िया तक के कोसी और पूर्वी कोसी तटबन्ध के बीच फँसे परिवार इस 45,29 की संख्या 
से अतिरिक्त हैं। यही बात भंथी से घोंघेपुर के बीच फँसे परिवारों पर भी लागू होती है। जब तक तटबन्धों के बीच 
फँसे परिवारों की सही संख्या का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक यह कैसे पता लगेगा कि सरकार ने अपने 
दायित्व का निर्वाह किस हद तक किया या नहीं किया? इसके अलावा कोसी परियोजना का फेज- जब ।985 
में समाप्त हुआ था तब तक केवल निर्माण कार्यों पर 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ था जब कि परियोजना का 
प्रारंभिक और अनुमोदित एस्टीमेट 37.3 करोड़ रुपयों का था अर्थात फेज-] की समाप्ति पर मूल प्राक्कलन से 
करीब साढ़े चार गुना अधिक खर्च निर्माण कार्यो पर हुआ। जब चीज़ों के दाम इस कदर बढ़ रहे थे तब पुनर्वास 
की लागत में 2.2 करोड़ रुपयों के मुकाबले 2.27 करोड़ का ही खर्च कैसे हुआ। यह मूल्य वृद्धि पुनर्वास 
कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखाई पड़ती जबकि बहुत से गाँवों के पुनर्वास के लिए अभी तक जमीन का अधिग्रहण 
तक नहीं हुआ है। रमेश चन्द्र झा ने अपने बयान में इस तरह के बहुत से गाँवों के नाम गिनाये हैं। 


बिहार सरकार के प्रतिवेदन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वापस कोसी मुक्ति संघर्ष समिति को भेजा (3 
मई 2004) और उस पर उनकी राय मांगी। जवाब में समिति ने अन्य बहुत सी बातों के साथ संविधान के मौलिक 
अधिकार के अनुच्छेद (कानून के समक्ष सब की समानता) की बात उठाई है। इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग अब पुनर्विचार कर रहा है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। मसला बहुत ही साफ है, मेरा 
पड़ोसी मेरे घर के सामने की मेरी जमीन पर अपनी छत पर गिरने वाले बरसाती पानी को नहीं गिरा सकता तो 
फिर सरकार मेरे गाँव के ऊपर से कोसी जैसी 9 लाख क्यूसेक प्रवाह वाली नदी कैसे बहा देगी कि मेरे घर-बार 
सहित मेरी जीविका का स्रोत ही बह जाय? यह कहाँ का इन्साफ है? कोई भी सरकारी कर्मचारी क्यों मेरे गाँव 
को समाप्त (खत्म) गाँव कह कर सम्बोधित करेगा जहाँ कोई विकास का काम हो ही नहीं सकता? क्यों प्रखण्ड 
या चुनाव कार्यालय के नवशों में तटबन्धों के भीतर के गाँवों पर पोचारा फेरा रहता है? क्यों हम किसी नेता या 
अधिकारी से यह नहीं कह सकते कि हमारे गाँव को सड़क से जोडियै और यहाँ स्कूल या अस्पताल बनवा दीजिये? 


संविधान के सामने हमारी सबसे बराबरी का क्या हुआ? हम अपने पुरुषार्थ से कमाते खाते थे। हम को क्यों 
रिलीफखोर के खिताब से नवाजा गया? 


ऐसा सुन कर लगता है कि तटबन्धों के बाहर रहने वाले यह सब मांग रख सकते हैं। यह बात अगर कोसी के 
पश्चिमी तटबन्ध और कमला के पूर्वी तटबन्ध के बीच के तथाकथित बाढ़ से सुरक्षित निचले क्षेत्र के लोगों से की 
जाय तो वह आप की नादानी पर तरस खायेंगे। इंजीनियरिंग के मूर्खता और शरारतपूर्ण उपयोग का अगर कोई 
करिश्मा देखना हो तो आंख बंद कर कमला-कोसी के बीच के क्षेत्र में चले आइये। इस क्षेत्र के बारे में जानकारी 
अन्यत्र उपलब्ध है। अब वह कोसी मुक्ति संघर्ष समिति हो या कोई भी ऐसा संगठन हो तो क्या करेगा? धरना, 
जलूस, प्रदर्शन, घेराव के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा चुनाव का बहिष्कार कर लेगा। वह भी 999 में लोकसभा 
के चुनाव और 2000 के विधान सभा के चुनाव के समय कर के देखा जा चुका है। नेताओं को वोट चाहिए और 
वह इसके जवाब में अपनी आदत के अनुसार तसल्ली दे कर लोगों को बरगला कर चले गये। 


आशा की जाती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पूरे मसले पर लोकहित में कोई निर्णय जरूर लेगा। इसके 
बाद तटबन्ध पीड़ितों के पास माथा टेकने के लिए केवल एक ही चैखट बचती है और वह है सोसाइटी फॉर 
प्रिवेन्शन ऑफ क़ुएलिटी टू ऐनिमल्स (5९८A) यानी जानवरों के प्रति निर्दयता के विरु( समिति, जिससे कहा जा 
सकता है कि वही कोई पहल करे। तटबन्धों ने यहाँ के बाशिन्दों को जानवरों के बराबर ला खड़ा किया है, जब 
वह आदमी रहे ही नहीं तब उन्हें वहीं फरियाद करनी चाहिए जहाँ उनकी सुनवाई हो सके। 


तटबंध पीड़ितों के सामने का विकल्प 


डगमारा को भपटियाही से जोड़ते हुए कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण शुरू हुआ है और वह एक अच्छा 
काम है और इस तरह के एक-आध पुल और बन जायें तो आवाजाही सुगम हो जायेगी और यहाँ के 


निवासियों का बाहरी दुनियाँ से सम्पर्क बढ़ेगा और बाजार की दुतरफा वृद्धि होगी। बिहार में गंडक नदी पर 


वाल्मीकिनगर के अलावा मोतिहारी, रेवा घाट और हाजीपुर में तीन स्थानों पर पुल बने हुये हैं अतः यह कोई 


| नामुमकिन मांग नहीं है। |आम जनता की बेहतरी सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जिस तरह 
सरकार में विस्थापितों के पुनर्वास के प्रश्न को हल्का करके देखा, उसी का परिणाम है कि 
आज वहाँ के विस्थापित दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी यह कुर्बानी कुछ काम आई होती अगर कोसी योजना 
के बहु-प्रचारित लाभ किसी दूसरे को मिले होते। देश की लगभग सभी राजनैतिक पार्टियों ने किसी न किसी समय 
और किसी न किसी रूप में इस देश और प्रान्त पर शासन किया है मगर कभी किसी ने चुनाव का वक्त छोड़ कर 
कोसी तटबन्ध के बीच फंसे लोगों के बारे में आवाज नहीं उठाई। कोसी नदी पर बराहक्षेत्र बांध, कमला नदी पर 
शीशा पानी बांध और बागमती नदी पर नुनथर में बांध निर्माण की बात भी हवा में एक लम्बे समय से तैर रही है 
मगर कोई नहीं जानता कि यह बांध कब वजूद में आयेंगे। 


जब भी इन बांधों के निर्माण की गंभीर चर्चा होगी तब और केवल तभी, सिर्फ एक बार, कोसी तटबन्ध पीड़ितों 
के जीवन में वह समय आयेगा जब वह अपने पुनर्वास, जैसा भी वह चाहते हों, की बात जोर देकर कह पायेंगे 
कि इसकी लागत प्रस्तावित बांधों की लागत में शामिल की जाये। इस बात के लिए वह सरकार को तथा उन 


वित्तीय संस्थाओं को मजबूर कर सकते हैं कि अगर उनके वांछित पुर्नवास का काम बांध निर्माण के पहले नहीं 
किया जायेगा तो वह योजना का विरोध करेंगे। बराहक्षेत्र बांध का निर्माण पहले से बनी कोसी योजना के पीड़ितों 
के पुनर्वास की शर्त पर ही होना चाहिये। 


यह तो तय है कि तटबंध पीड़ितों से पहले किये गये वायदे जैसे जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर, या 
परिवार पीछे एक व्यक्ति को नौकरी आदि सब झूठे थे। उन्हें पूरा करने की किसी की न तो नीयत थी और न यह 
संभव ही था। लोगों को फरेब खाना था और वह झांसे में आ गये। लेकिन चन्द्र किशोर पाठक समिति द्वारा सुझाये 
गये प्रस्ताव अभी भी वैध हैं। सरकारी नौकरियों में सुझाये गये आरक्षण, जिस पर कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार 
की भी मुहर लगी हुई है, में तो कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है जिसे लागू करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी 
चाहिये। 


डगमारा को भपटियाही से जोड़ते हुए कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण शुरू हुआ है और वह एक अच्छा काम 
है और इस तरह के एक-आध पुल और बन जायें तो आवाजाही सुगम हो जायेगी और यहाँ के निवासियों का 
बाहरी दुनियाँ से सम्पर्क बढ़ेगा और बाजार की दुतरफा वृद्धि होगी। बिहार में गंडक नदी पर वाल्मीकिनगर के 
अलावा मोतिहारी, रेवा घाट और हाजीपुर में तीन स्थानों पर पुल बने हुये हैं अतः यह कोई नामुमकिन मांग नहीं 
है। एक बात इन पुलों में जरूर ध्यान देने योग्य है और वह यह कि इससे होकर पानी प्रवाह का रास्ता समुचित 
होना चाहिये वरना पुल के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह में क्रमशः बालू जमाव और कटाव के कारण लोगों की 
परेशानियाँ बढ़ेंगी। 


सिमराही प्रखंड राघोपुर, जिला सुपौल के सत्य नारायण प्रसाद बताते हैं '...मेरा गाँव भुलिया कोसी तटबन्धों के 
बीच था। गाँव के केवल कुछ लोगों को पुनर्वास मिला पिपरा में जहाँ लोग जाकर जल्दी ही वापस चले आए। 
अभी करीब सारे लोग वापस पुराने गाँव में हैं और वहीं नदी के थपेड़े झेलते हैं। गाँव का कटना और जमीन पर 
नदी का बालू पड़ना हमारी नियति है। पूरा गाँव कितनी बार इधर से उधर हुआ होगा अब उसका कोई हिसाब नहीं 
है। तटबन्धों के अन्दर की बात तो अब जाने ही दीजिये, बाहर वाले हमारे इलाके में कोसी का पूर्वी तटबन्ध है, 
गमहरिया उप-शाखा नहर है, सहरसा को बीरपुर से जोड़ने वाली सड़क है और सहरसा जोगबनी रेल-लाइन भी 
है। यह सब सुन कर लगता है कि हमारा इलाका बड़ा खुशहाल होगा। मगर, तटबन्ध और गमहरिया नहर के 
कारण यहाँ भीषण जल-जमाव रहता है, जमीन दलदल हो जाने जैसी है। केवल गरमा की फसल हो पाती है और 
नहर के बावजूद गरमा के मौसम में सिंचाई पम्प से होती है। कुछ इलाके जहाँ की जमीन ऊँची है, वहाँ रबी की 
खेती हो जाती है। उसमें भी इस नहर का कोई योगदान नहीं है। सड़क की हालत ऐसी है कि आप अगर बस में 
बैठ जाएं तो यहाँ से सहरसा के बीच बगल वाले से दस बार आप का सिर टकरायेगा और इतनी ही बार कम से 
कम सामने वाली सीट से आप को चोट लगेगी। ...अभी हमारे यहाँ डगमारा से भपटियाही को जोड़ते हुये एक 
पुल बनने वाला है। यहाँ दोनों तटबन्धों के बीच का फासला 8-9 किलोमीटर होगा और पुल में पानी के बहाव के 
लिए 2 किलोमीटर चौड़ा रास्ता देने की बात चल रही है। अब कहाँ 9 किलोमीटर में नदी का बहता पानी और 
कहाँ 2 किलोमीटर में पानी का बहाव? अब इस पुल के उत्तर में नदी की बाढ़ का लेवेल बढ़ेगा, ज्यादा गाँव ज्यादा 
समय के लिए पानी की चपेट में आयेंगे और पुल के दक्षिण में भीषण कटाव होगा। दोनों तरफ से लोग उजड़ेंगे। 
हम लोगों ने कितनी बार पुल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अधिकारियों से कहा, नेताओं से बात की मगर कौन सुनता 
है? पुल बनना और रास्ता मिलना अच्छी बात है मगर हम कितनी बार उजड़ेंगे?” 


स्थानीय लोगों को चाहिये कि वह तटबन्ध पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास, अतिरिक्त पुलों के निर्माण और तटबन्धों 
के बाहर जल-जमाव से मुक्ति पाने के लिए सरकार पर अभी से दबाव डालें और इन योजनाओं का क्रियान्वयन 
सुनिश्चित करें। अगर यह मौका लोगों ने गँवा दिया तो फिर कभी भी कोसी तटबन्ध पीड़ितों की बात कोई नहीं 
सुनेगा। अब यह लोगों पर निर्भर करेगा कि वह अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हैं या नहीं। एक बात और, 
अगर फिर एक बार राजन तिज्ञों के झांसे में आकर कोसी पीड़ितों ने ही बराहक्षेत्र बांध की बात उठाई और उन्हीं 
के मुँह में बांध के निर्माण के नारे ठूँस दिये गये तो यह लोग चुपचाप बनते बांध का नजारा देखेंगे और बदले में 


इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मांग और शर्त दोनों कभी एक साथ नहीं रखी जाती, यह बात समझ कर ही कोई 
कदम उठाना होगा। 


तटबन्ध पीड़ितों के सामने एक और भी विकल्प खुला है और वह यह कि वह लोग ऐसे आदमियों को चुन कर 
जनतांत्रिक संस्थाओं में भेजें जो उनके हितों की आवाज अलग-अलग मंचों पर उठा सकें और पूरा करने के लिए 
संघर्ष कर सकें। यह अवसर हर पाँच साल बाद निश्चित रूप से आता है और यही एक दिन होता है जब जनता 
खुद अपना निर्णय लेती है। इस दिन के पहले और इस दिन के बाद वह अपनी ही चुनी हुई व्यवस्था के अधीन 
होकर जीती है। जनतंत्र द्वारा प्रदत्त इस अवसर को अगर धर्म, जाति, भाषा, समूह, झूठे नारों और प्रतिब(ताओं 
के नाम पर खो दिया जाता है तो इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। अगर लोग अपने संकुचित मानसिकता के 
दायरे से उठ कर ऊपर नहीं आते हैं तब तो वह जो भी परदा उठायेंगे उसी के पीछे उन्हें कातिल नजर आयेंगे। इस 
स्तर की जागरूकता निश्चित ही बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। 


जिलों और प्रखण्डों की सीमा का पुनर्निर्धारण 


अच्छे प्रशासन के लिए क्षेत्र में जिलों और प्रखण्डों का फिर से निर्धारण करना चाहिये। कोसी तटबन्धों के बीच 
जैसे स्थान को एक जिला बना देना चाहिये जिसका मुख्यालय तटबन्धों के ठीक बीचो-बीच सुपौल के आस-पास 
कहीं कर देना चाहिये। ऐसा होने पर ही प्रशासन को लोगों की तकलीफों का एहसास होगा। 


महिषी प्रखण्ड के जो गाँव कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में पड़ते हैं उनके महिषी में होने की कोई तुक ही 
नहीं है। यही स्थिति झंझारपुर के दक्षिण बहुत से गाँवों की है जिनका सारा काम-काज दरभंगा से चलता है, 
मधुबनी से नहीं। यह गाँव क्यों मधुबनी में बने रहें ? मरौना प्रखण्ड कार्यालय का बेलही से संचालन का क्या 
मतलब निकलता है ? इन आवश्यक बातों पर कोई चर्चा नहीं होती है न कोई संगठित मांग ही उठती है। यह काम 
प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिये। 
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अध्याय -9 पानी से लिखी कहानी 
पानी से लिखी कहानी 


पृष्ठभूमि 


तटबन्धों के निर्माण के पहले, और उसके बाद भी कृषि तथा पशुपालन इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा रहा 
है। बाढ़ नियंत्रण पर काम करने के पहले या यूँ कहें कि तटबन्धों के निर्माण के पहले नदी उन्मुक्त हो कर विभिन्न 
धाराओं में बहती थी और कोसी नदी का पानी इन की बहुत सी धाराओं से होकर बह कर जाया करता था और 
उनका लेवल एक तरह से नियंत्रित रहता था। इतनी परेशानी जरूर थी कि कब किस धार में ज्यादा पानी आ 
जायेगा उसका अन्दाजा लोगों को नहीं लग पाता था। 


अभी तक हमने कोसी परियोजना से प्रभावित जिलों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन 
किया है। इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई योजनाओं का सीधा 
असर किस प्रकार यहाँ के रहने वालों पर पड़ा है। किस तरह से यह सारी समस्यायें एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँची हैं और कैसे उन्होंने, हो सकता है, एक स्थान पर लोगों को फायदा पहुंचाया मगर दूसरी जगह के लोगों को 
परेशान किया है और कभी-कभी तो योजनाओं का फायदा उन लोगों को भी नहीं हुआ जिनको ध्यान में रख कर 
यह योजनाएं बनाई गई थीं। हम अध्याय-3 और अध्याय-8 में पहले ही देख आये हैं कि किस तरह समाज के एक 
तबके को मजबूर किया गया कि वह बाकी के लोगों के विकास की कीमत अदा करे। यहां हम तथाकथित विकास 
की कीमत अदा करने वालों के जीवन के उन सभी पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जिन्हें इन योजनाओं ने 
प्रभावित किया है। 


जीविकोपार्जन 


तटबन्धों के निर्माण के पहले, और उसके बाद भी कृषि तथा पशुपालन इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा रहा 
है। बाढ़ नियंत्रण पर काम करने के पहले या यूँ कहें कि तटबन्धों के निर्माण के पहले नदी उन्मुक्त हो कर विभिन्न 
धाराओं में बहती थी और कोसी नदी का पानी इन की बहुत सी धाराओं से होकर बह कर जाया करता था और 
उनका लेवल एक तरह से नियंत्रित रहता था। इतनी परेशानी जरूर थी कि कब किस धार में ज्यादा पानी आ 
जायेगा उसका अन्दाजा लोगों को नहीं लग पाता था मगर यह भी एक प्रक्रिया के तहत होता था और उसी के 
अनुरूप लोगों की बाढ़ से निपटने की तैयारी भी रहती थी। एक बार यह तय हो जाय कि किस धार में पानी ज्यादा 
आने वाला है तो बाकी समस्या का समाधान आसान था। जैसा पानी वैसा धान और उसकी एक ठीक-ठाक फसल 
के बाद रबी की जबर्दस्त फसल हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय की बंगाल प्रान्त की प्रशासनिक और लोक- 
निर्माण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में कोसी घाटी में तबाहियों का उतना जिक्र नहीं मिलता जितना कि लोग गंडक 
घाटी में महसूस करते थे। गंडक नदी पर पहले से ही तटबन्ध बने हुये थे और उनमें अक्सर पड़ने वाली दरारों ने 
अंग्रेजी हुकूमत के इंजीनियरों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों के समय की बहुत सी अकाल आयोग की 
रिपोर्टो में भी कमला-कोसी घाटी के क्षेत्र का बहुत विवरण नहीं मिलता। बिहार के इन नदी क्षेत्रों के जिलों के 
गजैटियर और सेटिलमेंट रिपोर्टों में भी कभी अकाल या भुखमरी की चर्चा नहीं होती। शायद यही कारण है कि 
इन घाटियों में रहने वाले बुजुर्ग हमेशा यह कहते हुए पाये जाते हैं कि जब नदियों पर तटबन्ध नहीं थे तब बाढ़ का 
पानी आता था और चला जाता था। कुछ समय के लिए तकलीफें जरूर होती थीं मगर पानी बिरले ही खेती पर 
बुरा असर डालता था। 


न अलग-अलग तरह के ६ 
बीच फंस गये और इन पर बाढ़ का आतंक पहले से भी 
ज्यादा बढ़ गया। इस जमीन पर नदी द्वारा कटाव तथा बालू का जमाव भी तटबन्ध बनने के पहले के मुकाबले 
ज्यादा हो गया। यद्यपि इस क्षेत्र के रहने वालों को तथाकथित रूप से सुरक्षित जगहों पर पुनर्वास दिया गया मगर 
यह शुरू से ही तय था कि यह लोग इसी बाढ़, कटाव, जल-जमाव और बालू-जमाव वाली जमीन पर खेती कर 
के ही अपनी जीविका अर्जित करेंगे। प्रश्न क्योंकि जीविका का था इसलिए इस क्षेत्र में फंसने वाले लोग पुनर्वास 
का अपना दावा-दखल छोड़ कर वापस अपने गांव में, तटबन्धों के बीच, चले आये। तमाम कटाव और बालू- 
जमाव के बावजूद बाढ़ वाले इस इलाके में अभी भी उपजाऊ मिट्टी पड़ने की संभावनाएं बरकरार थीं। समय के 
साथ नदियों का तल ऊपर उठना शुरू हुआ और इस पट्टी में ऐसी जमीन निकलने लगी जिस पर खेती मुमकिन 
थी। इसलिए यह कतई आश्चर्यजनक नहीं है कि जब योजना आयोग ने ।979 में कोसी तटबन्धों के प्रभाव का 
मूल्यांकन किया (अध्याय-5) तब उसने पाया कि कोसी तटबन्धों के बीच खेती में अपेक्षाकृत बहुत सुधार हुआ 
है। 


बाढ़ से असुरक्षित इलाकों के कृषि क्षेत्र और उपज में वृद्धि पूरी तरह से अप्रत्याशित, इत्तिफाकन और अनायास 
हुई थी। जब योजना आयोग ने यह मूल्यांकन पूरा किया था उस समय तटबन्धों के अन्दर जमीन का कटाव उतना 
तेजी से शुरू नहीं हुआ था जैसा कि यह आजकल होने लगा है और खेती को नुकसान पहुंचाने लगा है। दुर्भाग्यवश 
जब तटबन्धों के बीच अगर कोई जमीन कट जाती है तो उस जमीन से रेयत का मालिकाना हक भी खत्म हो 
जाता है और अगर कभी यह जमीन बालू/मिट्टी के जमाव से फिर बाढ़ में ऊपर आ जाये तब इसका मालिकाना 
सरकार का हो जाता है और जब तक इसका दाखिल-खारिज किसान के नाम से फिर नहीं हो जाता तब तक यह 
जमीन सरकारी ही बनी रहती है। और क्योंकि तटबन्धों के अन्दर सरकार का कोई वजूद नहीं है इसलिए यह 
जमीन स्थानीय माफिया के हाथ लग जाती है और मौजूदा हालात में उनके खिलाफ कोई अपील हो ही नहीं 
सकती। इस तरह से तटबन्धों के अन्दर के भू-संसाधन धीरे-धीरे स्थानीय रंगदारों के हाथ में फिसलते जा रहे हैं। 
देखें बॉक्स (लोग देखने आते हैं गोया हम कोई तमाशा हैं...)। 


तटबन्धों के बाहर बाढ़ से सुरक्षित तीसरा क्षेत्र जो कि जल जमाव वाले क्षेत्र से दूर है, इन दो क्षेत्रों जैसी 
समस्याओं से बचा रहता है। इसके बावजूद वहां खेती पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि खेती के समुचित विकास 


के लिए वहां कोसी योजना की नहरों से सिंचाई होनी चाहिये थी जो कि प्राय: उपलब्ध नहीं है। कोसी नहरों के 
बारे में हमने पहले बहुत कुछ कहा है और उसे दुहराने की यहां जरूरत नहीं बचती। 


दूसरे क्षेत्र तटबन्ध से लगे हुए मगर कन्ट्री साइड में भी हालात अच्छे नहीं हैं पर इस बदतरी के कारण दूसरे हैं। 
कोसी के पूर्वी तटबन्ध के पूरब की तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र की पट्टी, बीरपुर से लेकर कोपड़िया तक, जल जमाव 
से ग्रस्त है। सहरसा के कलक्टर की एक टिप्पणी है, “... पूरे जिले का लगभग एक चौथाई क्षेत्र कोसी तटबन्धों 
के बीच फंसा हुआ है जो कि कोसी नदी की बाढ़ झेलता है, वहां तटबन्धों का कटाव होता है और वहां भारी मात्रा 
में तबाही होती है। तटबन्धों के बीच में कोसी हर साल 6'' से लेकर 9'' तक रेत जमा कर देती है। इस प्राकृतिक 
क्रिया के फलस्वरूप तटबन्धों के बीच जमीन ऊँची हो गई है और उसकी वजह से सुरक्षित क्षेत्रों में रिसाव की 
मात्रा बढ़ गई है। भारी रिसाव के कारण कोसी तटबन्धों के बाहर की कोई 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जल-जमाव 
के कारण खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हो गई है। जिले के दक्षिण वाला हिस्सा तो कोसी के उलटे बहते पानी 
के कारण बाढ़ की मार झेलता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों मे क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए कृषि विकास 
की क्षेत्रीय विशिष्ट योजना की जरूरत है।'' करीब-करीब यही स्थिति एक खासी लम्बाई में पश्चिमी तटबन्ध के 
पश्चिम में भी है और जैसे-जैसे कोसी के तटबन्धों पर हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हालात बद से बदतर होते चले 
जाते हैं। वास्तव में कोसी के पश्चिमी तटबन्ध पर भेजा के नीचे (किशुनीपट्टी से 23 किलोमीटर नीचे और घोंघेपुर 
से 3। किलोमीटर उत्तर तक) खरीफ और रबी की फसल का कोई सबूत ही नहीं मिलता। गरमा के मौसम में कुछ 
धान कहीं-कहीं हो जाया करता है और यह भी अभी हाल के कुछ वर्षो में ही शुरू हुआ है। पश्चिमी तटबन्ध में 
कई जगह स्लुइस गेट का निर्माण किया गया है जिससे होकर कोसी की बहुत सी सहायक धाराओं का पानी नदी 
में प्रवेश करता है। इनमें से बहुत सी धाराएं पश्चिमी तटबन्ध और स्लुइस तक नदी से संगम करने के लिए पहुंचती 
जरूर हैं पर वहां जाकर एकाएक मुड़ जाती हैं और बाढ़ से सुरक्षित इलाके में खेती को चौपट करती हैं। ऐसा 
इसलिए होता है कि तटबन्धों के अन्दर बालू जमा हो जाने के कारण नदी का तल ऊपर उठ गया है और स्लुइस 
से होकर छोटी मोटी नदियां कोसी तक पहुंच ही नहीं पातीं। 


एक समय 959 में बिहार विधान सभा में यह बहस चली थी कि कोसी तटबन्धों के बाहर जो गांव या जमीन 
पड़ती है उस पर बेहतरी का टैक्स लगाया जाय क्योंकि इस इलाके को कोसी तटबंधों के निर्माण से सबसे ज्यादा 
फायदा हुआ है। लहटन चौधरी (।959) का मानना था कि “... मेरी राय में बांध के दो तीन माइल तक का क्षेत्र 
ही बेनिपिफेटेड (जिसे लाभ हुआ हो- लेखक) माना जा सकता है और इसके बाद का जो एरिया है वह आपके 
कोशी के बांध से बेनिपिफिटेड नहीं हुआ है।” जब सहरसा के कलक्टर यह कहते हैं कि तटबन्ध के बाहर के तीन 
किलोमीटर की पट्टी जल-जमाव के कारण खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है और लहटन चौधरी इसी जमीन को 
कोसी तटबन्धों से लाभान्वित मानते थे तो इसका मतलब यह होना चाहिये कि जो जमीन ।959 में ठीक-ठाक 
थी वह सहरसा के कलक्टर के अनुसार अब कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हो गई है। ।979 में जब योजना 
आयोग ने कोसी नहर का मूल्यांकन किया था (अध्याय 5) तब भी इस क्षेत्र में जल-जमाव हो चुका था। जमीनी 
हकीकत यह है कि बिहार सरकार ने न तो अब तक इन जल-जमाव वाले क्षेत्रों को सुधारने की कोई कोशिश की 
और न ही पाठक कमिटी की सिफारिशों पर कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार की स्थापना के अलावा कोई ध्यान 
दिया। 


तटबन्धों के बाहर बाढ़ से सुरक्षित तीसरा क्षेत्र, जो कि जल जमाव वाले क्षेत्र से दूर है, इन दो क्षेत्रों जैसी समस्याओं 
से बचा रहता है। इसके बावजूद वहां खेती पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि खेती के समुचित विकास के लिए वहां 
कोसी योजना की नहरों से सिंचाई होनी चाहिये थी जो कि प्रायः उपलब्ध नहीं है। कोसी नहरों के बारे में हमने 
पहले बहुत कुछ कहा है और उसे दुहराने की यहां जरूरत नहीं बचती। नदी और तटबंधों से दूर रहने के कारण 
इस इलाके में बाढ़ नहीं आती। लेकिन नहरों, सड़कों और रेल लाइन से घिरे इस क्षेत्र में जल-जमाव जरूर बना 
रहता है और इसकी वजह से पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 


दूसरा क्षेत्र जो बाढ़ की समस्या से मुक्त होना चाहिये था वह कमला l 
तटबन्धों के बीच में अवस्थित है। इस इलाके के बारे में हमने पश्चिमी कोसी नहर (अध्याय-6) में कुछ चर्चा की 
है। इस क्षेत्र के बारे में जानकारी अन्यत्र उपलब्ध है। सहरसा जिले के महिषी प्रखण्ड के 8 गांव इस तथाकथित 
रूप से बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र में अवस्थित हैं। इन गावों के नाम भंथी, गण्डौल, घोंघेपुर, जलै, मनुअर, पचभिण्डा, 
समानी तथा संकरथुआ हैं। ।99 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इन गांवों के मेन वर्कर्स में से 96.85 प्रतिशत 
लोगों ने अपने आप को कृषि कार्यो से सम्बद्ध बताया जबकि सच यह था कि इलाका पूरी तरह से और बारहमासी 
तौर पर जल-जमाव से ग्रस्त रहा करता था। जाड़े और गरमी के मौसम में भी यहाँ नावें चलती थीं। यहाँ 995- 
96 तक किसी भी तरह का कृषि कार्य संभव ही नहीं था। तभी कमला ने अप्रत्याशित रूप से यहां बालू/मिट्टी का 
जमाव करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से घोंघेपुर के आसपास के गांवों में जमीन पानी से ऊपर आ गई और 
वहां रबी के मौसम में खेती शुरू हुई। इस खेती के पहले भी यहां के किसान अपने आप को कृषि कार्य से सम्बद्ध 
बताते थे। यह लोग गलत बोलते हों, ऐसा नहीं था। यह लोग खेती करते जरूर थे मगर पंजाब और हरियाणा 
जैसी जगहों में जाकर, स्थानीय कृषि में उनकी कोई भूमिका नहीं बची थी क्योंकि स्थानीय जमीन तो पानी में थी। 


जहाँ तक कोसी परियोजना का प्रश्न है, जल-संसाधन विभाग, बिहार की बहुत सी वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार 
पूर्वी तटबन्ध के पूरब में .82 लाख हेक्टेयर जमीन पर परियोजना क्षेत्रों में जल-जमाव है। बिहार सरकार द्वारा 
नियुक्त स्पेशल टास्क पफोर्स (988) की जल-जमाव सम्बन्धी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी कोसी तटबन्ध के 
पश्चिम में ।45 पफुट कन्टूर लाइन (जो कि लहेरिया सराय को भेजा से जोड़ती है) के नीचे 2,23,408 एकड़ 
जमीन (90,450 हेक्टेयर) जल-जमाव से ग्रस्त है। इस कन्टूर लाइन के ऊपर भी दरभंगा में 42,033 एकड़ 
(7,07 हेक्टेयर), मधुबनी में 27,800 एकड़ (,255 हेक्टेयर), समस्तीपुर में 4,967 एकड़ (2,0] 
हेक्टेयर) और सहरसा में 8,562 एकड़ (3,466 हेक्टेयर) जमीन, यानी कुल 33,749 हेक्टेयर जमीन इस इलाके 
में पानी में फंसी है। इसमें वह चैर शामिल नहीं हैं जिन का रकबा 20 हेक्टेयर (50 एकड़) से कम है। इस तरह 
पश्चिमी कोसी तटबन्ध के पश्चिम में लगभग ,24,200 हेक्टेयर जमीन पर पानी है। अगर कोसी तटबन्धों के बीच 
के क्षेत्र ।0,000 हेक्टेयर को, जिस पर बाढ़/जल-जमाव/कटाव/ बालू-जमाव की पूरी सरकारी व्यवस्था कर 
दी गई है। इसमें महिषी से कोपड़िया के बीच का नदी और पूर्वी तटबन्धू के बीच का क्षेत्र शामिल नहीं है, इसे भी 
जोड़ दिया जाय तो यह क्षेत्र लगभग ,20,000 हेक्टेयर हो जाता है। इस तरह से कोसी परियोजना की भेंट चढ़ा 
.82 $.24 $.20 लाख हेक्टेयर, यानी 4.26 लाख हेक्टेयर जबकि योजना बनी थी 2.।4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 
को बाढ़ से रक्षा प्रदान करने के लिए। इस तरह से तटबन्ध बना कर बाढ़ से जितना बचाव होना था उसका दुगुना 
इलाका डूब गया। इस तथ्य से न तो किसी को परेशानी होती हुई दीखती है और न लोगों की बदहाली की फिक्र 
किसी को है। इस माहौल में तबदीली आनी चाहिये। 


पशुपालन 


तालाबों और पोखरों की उपेक्षा से मछलियों के उत्पादन में कमी आई है। मधुबनी जिले में, उदाहरण के 


प इलाके के बाशिन्दों 


होती थी। इस क्षमता के बावजूद इस जिले में मछली अब आन्ध्र प्रदेश से आती है। 


का एक महत्वपूर्ण पेशा पशुपालन हुआ करता था तटबन्धो के बीच इस पर बहुत बुरा असर पड़ा 
है। तटबन्धों से लगे बाढ़ से तथाकथित रूप से सुरक्षित क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ है। बालू/मिट्टी के जमाव, नदी 
द्वारा कटाव तथा जल-जमाव के कारण इस इलाके के चरागाह अगर पूरी तरह खत्म नहीं हुये तो निश्चित रूप से 
बहुत ही सिकुड़ गये हैं। ।950 के दशक तक सहरसा में तीन कम्बल बुनकरों की सहयोग समितियाँ हुआ करती 
थीं जो कि धीरे-धीरे बन्द हो गई क्योंकि भेड़ों के चरागाह खत्म हो गये। कमला नदी के क्षेत्र में झंझारपुर में एक 
घी का कारखाना हुआ करता था जो कि इसी दौरान बन्द हुआ। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के चलन ने बैलों की 
उपयोगिता समाप्त कर दी और किसान इन्हें कसाईखाने में भेजे जाने से रोक नहीं पाये। इस इलाके से जानवर 
बांग्लादेश तक निर्यात होने लगे। बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज जिले में पद्मा और महानन्दा के संगम पर बसा 
गोदागाड़ी घाट एक बहुत बड़ा पशु बाजार है जहाँ भारत से चोरी छिपे नदी मार्ग से जानवर पहुँचाये जाते हैं जहाँ 
से इनकी पूरे बांग्लादेश में आपूर्ति की जाती है। जल-जमाव के कारण इस पूरे क्षेत्र में पशुओं के अस्तित्व पर चोट 
पहुँची है और उनकी जिन्दा बचने की दर में कमी आई है। बरसात के मौसम में दूर-दूर तक सूखी जमीन न होने 
के कारण इन्हें पानी में ही खड़े रह जाना पड़ता है जिससे उन्हें आभा (Foot And Mouth Disease) हो 
जाती है। बरसात के समय चारा न मिल पाने के कारण पशुओं को अखाद्य वनस्पति खानी पड़ती है जिससे उनकी 
पाचन क्रिया पर भी बुरा असर पड़ता है और तब वह बड़ी संख्या में मरते हैं। पशुओं के लिए दवाओं की उपलब्धता 
की स्थिति उतनी ही बुरी है जितनी वह आम आदमियों के लिए है। 


मत्स्य पालन 


तटबन्ध और बराज के निर्माण के बाद इलाके में मत्स्य पालन भी प्रभावित हुआ है और मछलियों की प्रजातियों 
की संख्या घटी हैं। मछलियों के प्रवाह की दिशा में आने वाली बाधाओं के कारण ऐसा हुआ है। ग्राम कठघरा 
पुनर्वास प्रखण्ड सलखुआ, जि° सहरसा के राजेन्द्र चौधरी बताते हैं, “.. .हम लोगों ने गरीबी देखना शुरू किया 
970 से, जब से हमारा गाँव कटना शुरू हुआ। उस वक्त तक हमारे यहाँ रोहू, गागर, गोलहा और बोआरी 
मछलियाँ बहुत होती थीं। इनमें सबसे हलकी मछली का वजन पाँच किलोग्राम होता था। आषाढ़ महीने में इन 
मछलियों की लम्बी कतार पानी में चलती थी जिसे स्थानीय भाषा में पेंगर या उजहिया कहते थे। अब यह मछलियाँ 
दिखाई भी नहीं पड़ती। इसके साथ ही कोकचा, कउआ, ढेल्लै, अरुआरी, बेलौनी, सेरन और रेवा आदि मछलियाँ 
भी समाप्त हो गईं बड़े-बड़े केकड़े हुआ करते थे, वह भी अब गायब हैं।” 


तालाबों और पोखरों की उपेक्षा से मछलियों के उत्पादन में कमी आई है। मधुबनी जिले में, उदाहरण के लिए, 
कभी 25,000 तालाब हुआ करते थे जिनका क्षेत्रफल लगभग 40,000 हेक्टेयर होता था। अकेले इन तालाबों 


से 4,00,000 टन मछलियों का उत्पादन संभव था जिसकी मालियत 2000 करोड़ रुपयों तक होती थी। इस 
क्षमता के बावजूद इस जिले में मछली अब आन्ध्र प्रदेश से आती है। फ्रान्सिस बुकानन ने जब उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रारंभ में कोसी क्षेत्र का दौरा किया था तब उन्होंने यहाँ मछलियों की ।34 प्रजातियों का जिक्र किया था। इस 
तरह से एक तरफ जहाँ मछलियों की उपलब्ध प्रजातियों की संख्या घटी है वहीं मछलियों को प्रजनन के लिए 
दूसरे ठौर खोजने पड़े हैं। हिलसा मछली कभी ऋषिकेश के ठण्डे पानी में अंडे देती थी मगर फरक्का बराज के 
निर्माण से समुद्र की ओर से इन मछलियों के आवागमन में बाधा पड़ी है। गंगा मुक्ति आन्दोलन के अनिल प्रकाश 
बताते हैं कि, “... (फरक्का बराज के निर्माण के कारण) समुद्र से आने वाली मछलियों की आमद रुकी है। 
हिलसा, झींगा और बनास जैसी मछलियों की प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं। आठ राज्यों का 
पानी मिल कर गंगा में आता है। इन राज्यों में गंगा के जरिये मछलियाँ फरक्का होते हुये पहुँचती हैं। फरक्का 
बराज के कारण तीन चौथाई मछलियाँ नष्ट हो जाती हैं जिससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। करीबन 
डेढ़ करोड़ मछुआरों की जीविका इस तरह से समाप्त हो गई है।” 


ईधन 


तटबन्ध निर्माण के पहले पुआल, खर, कंडे, लकड़ी और ढैंचा आदि मुख्य ईंधन के स्रोत हुआ करते थे। पेड़ पौधों 
की बहुतायत थी और ईधन वर्ष के अधिकांश भाग में उपलब्ध रहता था। केवल बरसात के मौसम में ही थोड़ी 
बहुत दिक्कत ईंधन के लिए हुआ करती थी। तत्कालीन ग्रामीण परिवेश में यह ईंधन प्रायः मुफ्त उपलब्ध होता 
था। तटबन्धों के निर्माण से पेड़ों की बहुत-सी प्रजातियाँ इतना ज्यादा जल-जमाव और बालू का दबाव बर्दाश्त 
नहीं कर पाई और धीरे-धीरे समाप्त हो गईं। इससे ईधन की किल्लत होना शुरू हुई और पुराने ईधन के स्थान पर 
मिट्टी का तेल, कोयला, आयातित लकडियों और मनिजरा का दखल इस क्षेत्र में बढ़ा। इस तरह से तटबन्ध- 
निर्माण के पहले जो ईधन की कमी केवल बरसात के मौसम में महसूस की जाती रही वह अब पूरे साल की 
समस्या बन गई। इस समस्या का सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि इसकी कीमत पैसा देकर चुकानी 
पड़ती है। आज के समय एक औसत आकार का परिवार महीने में 400-500 रुपये ईधन पर खर्च करने के लिए 
मजबूर है। अब जरूरत इस बात की है कि ईधन के लिए वनस्पतियों की वह किसमें खोजी जायें जो कि जल्दी 
तैयार हों और उन पर बालू जमाव और लम्बे समय तक रहने वाले जल-जमाव का बुरा असर न पड़े। 


बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और शौच व्यवस्था 


बाढ़ या जल-जमाव वाले इलाकों में ऐसे लोगों को एक बहाना भी मिल जाया करता है क्योंकि बच्चों को, 


मुमकिन है, कई छोटी-मोटी धाराएं पार करते हुये नाव से स्कूल जाना पड़े। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते 
हुये माँ-बाप इस तरह का जोखिम उठाना पसन्द नहीं करते। इन इलाकों में बहुत से अध्यापक तटबन्धों के 
बाहर वाले क्षेत्र के हैं और स्कूलों की दुर्गमता की समस्या उनकी भी है। उनको भी उन्हीं रास्तों और साधनों 


बिहार के बाढ़ 
| को पेड़ों पर चढ़ना 


पड़ सकता है, पानी में ही बैठ कर शौच क्रिया करनी पड़ सकती है या फिर नाव के एक सिरे बैठ कर पानी के 
ऊपर निकली किसी झाड़ी या जलकुम्भी के पीछे परदा कर के काम चलाना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को किन 
मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। बाढ़ के समय तो उनके 
लिए ऐसी कोई जगह खोजना ही मुश्किल हो जाता है जहाँ उन्हें कोई परदा मिल सके। अक्सर बाढ़ पीड़ितों को 
तटबन्ध, नहर, रेल लाइन, गाँव के आस-पास के ऊँचे स्थल या टीलों पर (घनी आबादी और जमीन का तल 
एकदम सपाट होने के कारण ऐसी जगहों की संख्या उत्तर बिहार में प्राय: नगण्य है) शरण लेनी पड़ती है और 
ऐसी किसी भी जगह को गन्दा होते देर नहीं लगती। 


हमारे देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ इलाकों में खम्भों पर बने मकानों में प्रथम तल पर शौचालयों की व्यवस्था 
रहती है। ऐसे शौचालयों से मानव-मल सीधे जमीन पर सूअरों के बाड़े में जाता है और इस तरह सफाई हो जाया 
करती है। असम के अधिकांश घरों में केले के खम्भों को जोड़ कर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाता है इस 
प्लेटफॉर्म के बीच में एक 5''-6'' व्यास का छेद कर लेते हैं और खाद-बीज के बोरों से अथवा पॉलीथीन या जूट 
के बोरों से परदा तैयार कर लिया जाता है। घर के बाहर किसी सुविधाजनक खम्भे से बंधा यह प्लेटफॉर्म बढ़ते 
पानी के साथ ऊपर उठता है। घर से बंधा होने के कारण यह बह कर नहीं जाता और शौचालय के रूप में उपयोग 
में लाया जाता है। मानव-मल से निपटने का यह तरीका उपयुक्त जगह की कमी और परदे की समस्या का तो 
जरूर निराकरण करता है मगर इससे पानी के प्रदूषण की समस्या हल नहीं होती। इस पूरी समस्या पर गंभीर 
शोध की आवश्यकता है। 


शिक्षा 


तटबन्धों के बीच और उनके बाहर जल-जमाव वाले क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा चैंकाने वाली है। हम पहले 
बता आये हैं कि सहरसा जिले में, साक्षरता की दर मात्रा 39.28 (200 जन-गणना) प्रतिशत है जिसमें पुरुष 
साक्षरता 52.04 प्रतिशत और महिला साक्षरता 25.3 प्रतिशत है। राज्य स्तर पर यह आँकड़े क्रमश: 47.53 
प्रतिशत, 60.32 प्रतिशत और 33.57 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि 65.38 प्रतिशत, 75.85 
प्रतिशत और 54.46 प्रतिशत है। बिहार देश का अकेला राज्य है जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 50 से नीचे है और 
साक्षरता के पैमाने पर बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के अन्दर भी कोसी-क्षेत्र के सभी जिले 
निचले अर्धाश में है। इनमें नीचे से सुपौल का स्थान सातवाँ, सहरसा का स्थान नवाँ, मधुबनी का तेरहवाँ और 
दरभंगा का स्थान सोलहवाँ है। 


इस क्षेत्र की इतनी बड़ी अशिक्षा की दर का कारण अशिक्षा खुद है, ऐसा सरकारी रिपोर्टों में देखने को मिलता है। 
लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते और अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। बाढ़ या जल-जमाव वाले 
इलाकों में ऐसे लोगों को एक बहाना भी मिल जाया करता है क्योंकि बच्चों को, मुमकिन है, कई छोटी-मोटी 
धाराएं पार करते हुये नाव से स्कूल जाना पड़े। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुये माँ-बाप इस तरह का जोखिम 
उठाना पसन्द नहीं करते। इन इलाकों में बहुत से अध्यापक तटबन्धों के बाहर वाले क्षेत्र के हैं और स्कूलों की 
दुर्गमता की समस्या उनकी भी है। उनको भी उन्हीं रास्तों और साधनों से स्कूल पहुँचना पड़ता है जहाँ विद्यार्थी 
और उनके अभिभावक जाने से कतराते हैं। नतीजा यह होता है कि बरसात और बाढ़ के मौसम में कोई स्कूल 
नहीं चल पाता है और इस दौरान जून से लेकर नवम्बर तक का समय बड़ी आसानी से बीत जाता है। इसलिए 
किसी एक शैक्षणिक वर्ष में जो कुछ भी पाठ्यक्रम पूरा करना है, परीक्षा लेनी है और छुट्टियाँ होनी हैं, उसके लिए 
बाकी का लगभग आधे वर्ष का ही समय बचता है। 


सच यह है कि अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहे तो भी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की सुविधाएं 


ही इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं और राज्य सरकार लोगों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रति पूरी तरह से 


उदासीन है अन्यथा इस बात का कोई उत्तर किसी के भी पास मौजूद नहीं है कि इस इलाके में जगह-जगह 


अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कैसे खुलते हैं। बच्चे अगर इन स्कूलों में जाते हैं तो इसका मतलब है कि अभिभावक 


उन्हें अपने लिहाज से ऊँची फीस देकर भी पढ़ाना चाहते हैं। [इसके बाद अध्यापकों की शिक्षण कार्यों में 


जन-गणना, चुनाव या एसै शैक्षणि या में होने वाली नियुक्ति, स्कूल में उपकरणों तथा 
सुविधाओं का अभाव, स्कूल भवन का न होना- अपर्याप्त या असुरक्षित होना तथा जहाँ स्कूल का भवन हो भी 
वहाँ स्थानीय रंगदारों आदि का दखल और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि ऐसी कई समस्याएँ हैं जिनसे 
जूझना बाकी रहता है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ अध्यापकों और स्कूल प्रबन्धन के बीच साठ-गाँठ के कारण ऐसे 
हालात बन जाते हैं कि अध्यापक अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं, ऐसा गाँव वालों का मानना है। सरकार ने बच्चों 
को स्कूल तक आने को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाई जिसके तहत लगातार स्कूल आने वाले बच्चों 

को 20 रुपये प्रतिमाह का वजीफा और दोपहर में भोजन की व्यवस्था का प्रावधान था। यह सुविधा उन स्कूलों 
को उपलब्ध थी जो लगातार 75 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति का दावा कर सकें। बहुत से गाँवों के अभिभावक 
शिकायत करते हैं कि प्रति छात्रा प्रतिदिन 00 ग्राम चावल की दर से सामग्री स्टोर से उठा ली जाती है भले ही 
छात्रा स्कूल में आते हों या नहीं। इस चावल का कभी वितरण नहीं होता और गाँव वाले मानते हैं कि ऐसा स्कूल 
की प्रबन्धन समिति के सदस्यों की मिली भगत से होता है। 


सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड की बेलवारा ग्राम पंचायत में दो माध्यमिक और एक प्राथमिक 
विद्यालय है। बेलवारा और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शौच क्रिया के विभिन्न रूप कनेरिया में स्थिति मिडिल स्कूलों के 
अपने-अपने भवन हैं मगर हसुलिया के प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं है और यह इधर-उधर की 
व्यवस्था पर आश्रित है। इनमें से एक प्राइमरी स्कूल में दो अध्यापक हैं और वह कभी-कभार ही स्कूल आते हैं। 
बेलवारा पंचायत के मुखिया की शिकायत है कि अध्यापक बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के प्रति गंभीर नहीं हैं। स्कूलों 
के लिए गठित एक शिक्षा समिति का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्कूल ठीक से चलते रहें मगर 
बहुत से स्कूलों की यह समितियाँ ही काम नही करती तब स्कूल क्या चलेगा? 


@्॥ईजिला शिक्षा अधिकारी सहरसा की एक रिपोर्ट (2003) के अनुसार ] षे के आयु 

2,77,873 बच्चे हैं और इनमें से ,58,436 बच्चे स्कूलों में नामित हैं। इन स्कूलों में सरकारी और प्राइवेट सभी 
तरह के स्कूल शामिल हैं। करीब ,9,437 बच्चे (पूरे समूह का 42.98 प्रतिशत) स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल न 
जाने वाले बच्चों में 54,724 (45.82 प्रतिशत) लड़के हैं जबकि 64,73 लड़कियाँ (54. 8 प्रतिशत) स्कूल 
नहीं जातीं। इसी तरह से -4 वर्ष के आयु समूह में जिले में ,03,936 बच्चे हैं। इनमें से 8.4 प्रतिशत 
लड़कियों और 69.3 प्रतिशत लड़कों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिये था, वह स्कूल नहीं जाते। इनकी सम्मिलित 
संख्या 76,728 (इस आयु समूह के कुल सदस्यों का 73.82 प्रतिशत) है। इस तरह से 6 से 4 वर्ष के बच्चों की 
जिनकी कुल संख्या 3,8,809 है, इनमें से ,96,65 (कुल का 5. 37 प्रतिशत) किसी न किसी कारण से 
स्कूल नहीं जाते। इस शिक्षा रिपोर्ट का यह मानना है कि अधिकांश लड़के मजदूरों के रूप में कार्यरत हैं और 
लड़कियाँ घरेलू कामों में व्यस्त रहती हैं और इस तरह से उन्हें स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है। “... इसका 
मूल कारण यह है कि जिले में बड़ी संख्या में लोग गरीबी और बेरोजगारी के कारण दिल्ली-पंजाब आदि बड़े शहरों 
में वर्ष के अधिकांश महीनों में मजदूरी करने चले जाते हैं। महिलाएं और कार्य करने योग्य बच्चियाँ भी अपनी 
माताओं के साथ खेती आदि अल्प आय के काम में साथ हो जाती हैं। घरेलू मवेशी तथा नौनिहाल बच्चों की 
विद्यालय जाने योग्य बच्चे देख रेख करते हैं। ... अधिक दूरी के कारण विद्यालय नहीं जाने वाले अधिकांश बच्चे 
सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ, महिषी, सोनवर्षा एवं नवहट्टा प्रखण्ड में है। यहाँ कोसी नदी की विभीषिका के 
कारण गाँव/टोले की दूरी अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ प्रखण्डों में अविकसित यातायात सुविधा के कारण भी 
टोलों की दूरी अधिक है। ... सामाजिक स्थिति के कारण विद्यालय नहीं जाने वालों में अधिक -4 आयु वर्ग 
के सामान्य वर्गो की बच्चियाँ हैं। सह-शिक्षा की व्यवस्था के कारण भी यह बच्चियाँ विद्यालय नहीं जा पाती हैं।”” 


फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि इस इलाके में घोर अशिक्षा के पीछे बच्चों के अभिभावकों की रोजगार 
संभावनाओं की बदहाली, उनका दूर-दराज इलाकों में रोजगार के लिए पलायन या अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने 
के प्रश्न पर उनकी उदासीनता ही दोषी है। सच यह है कि अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहे तो भी 
बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की सुविधाएं ही इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं और राज्य सरकार लोगों के शिक्षा के स्तर 
को सुधारने के प्रति पूरी तरह से उदासीन है अन्यथा इस बात का कोई उत्तर किसी के भी पास मौजूद नहीं है कि 
इस इलाके में जगह-जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कैसे खुलते हैं। बच्चे अगर इन स्कूलों में जाते हैं तो इसका 
मतलब है कि अभिभावक उन्हें अपने लिहाज से ऊँची फीस देकर भी पढ़ाना चाहते हैं। यह एक अलग बात है 
कि इस तरह के स्कूल ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं और बन्द होते रहना ही उनकी नियति है लेकिन वह 
सरकारी विद्यालय जहां अध्यापकों को समय से वेतन मिलता है और जिला तथा राज्य स्तर पर एक बड़ा अमला 
इन स्कूलों को चलाने के लिए पलता है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं होती? 


बाल मजदूरी 


बच्चे जब कालीन पट्टी से लौट कर आते हैं तब उनके लिए अपने गांव या आस-पास में पढ़ने-लिखने, खेलने- 


कूदने या फिर अगर दूसरा काम ही खोजना पड़ जाय तो उसकी व्यवस्था नहीं होती। परिवार की आर्थिक 


स्थिति पर दबाव पड़ता है और इन बच्चों को बड़े लोगों के साथ खेतों में काम करना पड़ता है जिसका असर 


बड़े लोगों की मजदूरी पर भी पड़ता है और उसकी दर घटती है। 


स्कूल वह बाल समस्या है। कोसी-कमला का क्षेत्र दूर-दूर 
तक कालीन और शीशे के उद्योग में बाल मजदूरों की आपूर्ति करने के लिए सारे देश में कुख्यात है। इसलिए यह 
कतई आश्चर्यजनक नहीं है कि मधुबनी जिले में मधेपुर जैसी प्रखण्ड स्तर की छोटी-छोटी-सी जगहों से उत्तर प्रदेश 
में भदोही जैसे कालीन के गढ़ के लिए सीधी सरकारी बसें चलती हैं। अब जबकि बाल मजदूरी के खिलाफ व्यापक 
आन्दोलनों के कारण वहां के कालीन उद्योग पर बच्चों को काम में लगाने के विरोध में आवाजें उठ रही हैं तो बच्चों 
का मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी और जौनपुर जाना कुछ कम हुआ है। इन शहरों से फैक्टरी मालिकों 
के दलाल इस क्षेत्र में आकर संभावित बाल मजदूरों के अभिभावकों से सम्पर्क करते थे। 


| 
d 
2 | 


दूसरी कड़ी जो कि जीविका, रोजगार 


सौदा पट जाने पर दलाल अभिभावकों को कुछ रकम दे देता था और बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश की कालीन 
पट्टी में चला जाता था। वहां इन बच्चों को बहुत ही कम 'वेतन' पर लगभग एक साल तक ट्रेनिंग पर रखा जाता 
था। जब तक वह अपने ट्रेड में जरूरी हुनर नहीं पा जाते तब तक उनका वेतन निर्धारित नहीं होता था। दलाल 
यह नहीं चाहते थे कि अभिभावकों का उनके बच्चों से सम्पर्क हो मगर बताते हैं कि उन्हें बच्चे की कमाई का 
हिस्सा नियमित रूप से मिल जाया करता था। इस इलाके के सैकड़ों बच्चों की कालीन उद्योग से रिहाई के प्रयास 
किये गये हैं और रिहाई के बाद उन्हें दूसरे कामों में लगाने की कोशिशें बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं ने कीं यद्यपि 
इस काम में वांछित सफलता कभी नहीं मिली। देखें बॉक्स-बच्चों का शोषण कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है 
घूरन महतो। 


घूरन महतो के बयान में एक व्यावहारिक सच्चाई निहित है कि बाल मजदूरों का शोषण आसानी से खत्म होने 
वाली चीज नहीं है। यह हमारे समाज में काफी अन्दर तक बैठी हुई हकीकत है। बच्चे जब कालीन पट्टी से लौट 
कर आते हैं तब उनके लिए अपने गांव या आस-पास में पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने या फिर अगर दूसरा काम ही 
खोजना पड़ जाय तो उसकी व्यवस्था नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ता है और इन बच्चों 
को बड़े लोगों के साथ खेतों में काम करना पड़ता है जिसका असर बड़े लोगों की मजदूरी पर भी पड़ता है और 
उसकी दर घटती है। 


इन बच्चों के लिए दूसरा विकल्प है कि वह शहर के होटलों या सड़क के किनारे के ढाबों में काम करें। यह काम 
भी किसी मायने में कालीन पट्टी की नौकरी से कम दुःख पहुंचाने वाला नहीं है। बच्चों को लेकर देश में छिट-पुट 
प्रयास तो जगह-जगह हुये हैं मगर इनके लिए सुचारु रूप से कोई आन्दोलनात्मक कार्यवाही नहीं हुई। जो कुछ 
भी हुआ वह है कालीन पट्टी से बच्चों को निकालने तक के लिए सीमित रह गया और उतना होने के बाद चारों 
तरफ शान्ति ही शान्ति है। 


स्वास्थ्य सेवाएं 


हा ग्रस्त क्षेत्र में और खास कर तटबन्धों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ कहना हताशा को ही 

र है। यह समस्या भी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से ही मिलती जुलती है कि अव्वल तो बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं 
पायेंगे और अगर किसी तरह से पहुंच भी गये तो वहां अध्यापक नदारद मिलेंगे। यहां भी मरीज स्वास्थ्य केन्द्र या 
अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता और अगर पहुंच भी गया तो उसे डॉक्टरी सहायता (डॉक्टर नहीं) भी मिल 
पायेगी, यह कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता। सहरसा में कुल 52 स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं और इस जिले के 
सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित 4 प्रखण्डों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की सूची तालिका 9. में दी गई है। 


तालिका-9. 


4सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों म 


पवास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप 


9. [असी सिरवार | 
भा 


*अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र 


यह सारे केन्द्र, स्वास्थ्य उप-केन्द्र या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र की तरह दर्ज हैं। अतिरिक्त प्राथमिक 
स्वास्थ्य उप-केन्द्र में 2 डॉक्टर, ॥ कम्पाउण्डर, । नर्स, । ड्रेसर, । स्वास्थ्य शिक्षक, क्लर्क, प्रयोगशाला 
टेक्नीशियन तथा 2 चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी नियुक्त होते हैं। स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में नर्स, बुनियादी स्वास्थ्य 
कर्मचारी और एक परिवार कल्याण कर्मचारी नियुक्त होता है। डॉक्टर इन केन्द्रों पर पाली के तौर पर निर्धारित 
दिनों में आया करते हैं। 


यह बिरले ही कभी होता है कि इन दुर्गम स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी डॉक्टर या नर्स के दर्शन हो जायें। दवाइयाँ इन 
केन्द्रों पर नहीं होतीं और इन केन्द्रों के भवन किसी भी मायने में 'उजड़े दयार' से कम नहीं होते। ग्रामवासी 
स्थानीय झोला छाप डॉक्टरों की सेवाओं को ज्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि वही मौके पर मौजूद हैं। तटबन्धों के 
बीच के गांवों में अगर कोई कभी बीमार पड़ जाये तो उसे डॉक्टरों तक ले जाने में परिवार वालों के छक्के छूट 
जाते हैं। मरीज के साथ परिवार जनों को कम से कम दो स्थानों पर नदी की धारा को पार करना पड़ेगा तब कहीं 
तटबन्ध पर पहुंचा जा सकेगा। वहां पहुंच कर मरीज को आगे ले जाने के लिए जीप की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो 
कि खुद जीप वाले को खोज कर करनी पड़ेगी और जीप वाले की शर्तों पर और उसके द्वारा बताये गये अनाप- 
शनाप पैसे का भुगतान कर के ही आगे जाना पड़ेगा। रास्ते में अगर दुबारा पानी से भेंट हो गई तो फिर नाव 
चाहिये। जीप तो वहीं ठहर जायेगी और नाव से उतरने के बाद फिर कोई सवारी चाहिए। वैसे भी तटबन्ध बनता 
तो मिट्टी का ही है, उसके ऊपर बेतरह गड्ढे हैं। ऐसे रास्तों पर जीप चले भी तो कैसे? 


तटबन्ध के कुछ हिस्सों पर ईट की सोलिंग की हुई है और उसके गड़ों की वजह से तटबन्ध की हालत और भी 
बदतर है। सरकार अक्सर इन तटबन्धों पर पक्की कोलतार की सड़कें बनाने का दम भरती है और यह काम कब 
होगा, होगा भी या नहीं कोई नहीं जानता। जीप मिल जाने पर शहर पहुंचने के बाद डाक्टर मिलेगा या नहीं, यह 
भी तय नहीं है। कोई भी डाक्टरी सहायता इसी दौर से गुजरने के बाद ही मिलती है और यह मरीज के परिवार 
वालों का सौभाग्य ही कहा जायगा जो इस दौरान मरीज जिन्दा बच जाये। बरसात के मौसम में हालात और भी 
बदतर हो जाते हैं क्योंकि तब नाविक भी बहुत ज्यादा प्रवाह होने के कारण नदी के पार उतारने से कतराते हैं। 
बाढ़ के समय सांप काटने की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं और तब मरीज के सामने मौत खड़ी रहती है जबकि 
उसके परिवार के लोग गाड़ी-घोड़े और नाव का इन्तजाम करने में मशगूल रहते हैं। उधर सहरसा सदर अस्पताल 
के अधिकारी यह दावा करते नहीं थकते कि मरीज अगर अस्पताल तक आ जाये तो वह उसे बचा लेंगे। मगर 
लाख टके का सवाल यह है कि मरीज जिन्दा वहां पहुंचगा कैसे? 


(पऽ आपात स्थिति में तटबन्धों के भीतर बसे गांवों के लिए सरकारी स्वास्थ्य से 
उ यह स्वास्थ्य सेवा आम हालात में भी किसी काम की नहीं है, यह सभी जानते हैं। जिस तरह की सूचनाएँ 
संचार माध्यमों से इन इलाकों के बारे में मिलती है उनके अनुसार यह पूरा क्षेत्र मलेरिया, तपेदिक और कालाजार 
जैसी घातक बीमारियों से आक्रांत रहता है और स्वास्थ्य-सेवाओं की स्थानीय संरचना इस पैमाने पर इन बीमारियों 
से निपटने में एकदम नाकारा है। डाक्टरों की सम्पूर्ण उदासीनता, दवाओं, उपकरणों और प्रयोगशालाओं में 
आवश्यक सामानों की कमी आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह पूरी व्यवस्था ही चरमराई हुई है। 
स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए कालाजार खासा सिरदर्द है क्योंकि इसके लक्षण मलेरिया से मिलते जुलते हैं और 
क्योंकि डाक्टरों के पास पहुंचने के पहले काफी दिनों तक मरीज मलेरिया का इलाज करवा चुके होते हैं और जब 
उन्हें पता लगता है कि उनका मर्ज मलेरिया न होकर कालाजार है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कालाजार 
की औषधि की अनुपलब्धता और इलाज की ऊंची लागत बहुत से मरीजों को इसके इलाज से लगातार फासले 
पर रखती है।बरसात के मौसम में जब बाढ़ से प्रभावित आबादी डायरिया, पेचिश, टाइफाइड और मलेरिया जैसी 
बीमारियों से आक्रान्त होती है तब स्वास्थ्य विभाग की लाचारी खुल कर सामने आती है। अनिश्चित सेवा के 
मुकाबले सेवा का न होना बेहतर है खासकर तब जबकि मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हो। यह सबक अब लोगों को 
याद हो गया है। यहाँ जो निश्चित है वह झोला छाप है और उसी के कन्धों पर इन इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था का 
दारोमदार है। 


पलायन 


बिहारी मजदूर और कारीगर दक्षिण भारत के प्रदेशों में भी मिल जाते हैं। वह गुजरात के कपड़ा और हीरे 


तराशने के कारखानों में मिल जायेंगे तो तमिलनाडु में बोरा सिलाई करते हुये दिखाई पड़ेंगे। महाराष्ट्र के लोहा 


और रसायन कारखानों में उनकी पहुंच है तो हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण में उनके बिना गाड़ी नहीं 


चलेगी। पंजाब और हरियाणा की कृषि में से अगर बिहारी मजदूरों को निकाल दिया जाय तो वहाँ की खेती 


में क्या बचेगा, यह सोचने से भी पंजाब के किसान कतराते हैं। बन्धों के निर्माण के फलस्वरूप एक बड़ा 


हि एक री तटबन्धों के बीच फंस गई है। इस जमीन पर खेती संदिग्ध हो गई। 
तटबन्धों के बाहर पानी की निकासी में बाधा पड़ने से काफी जमीन वहाँ भी जल-जमाव से ग्रस्त हो गई है जिसकी 
वजह से अक्सर बड़े या मझोले, किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आ गये। खेती के लिए उपलब्ध जमीन के 
घटने के कारण रोजगार की उम्मीदे घटने लगीं और जैसे-जैसे जल-जमाव, नदी का कटाव, खेतों पर बालू का 
पड़ना आदि बढ़ता गया वैसे-वैसे गरीबों के आशियाने उजड़ने लगे। सवाल पेट और परिवार की परवरिश का था 
इसलिए अब रोजगार की तलाश दूर-दराज के इलाकों में होने लगी। यह पलायन तटबन्धों के निर्माण के साथ- 
साथ 960 के दशक के पहले) से ही शुरू हुआ। उन दिनों पलायन करने वालों की मंजिलें कोलकाता, आसनसोल 
के आसपास की कोयला खदानों के इलाकों और असम के चाय बागानों की ओर हुआ करती थीं। रोजगार की 
उपलब्धता की यह दिशा ।970 के दशक के अन्त में उलट गई। पश्चिम बंगाल यूँ तो 960 के दशक के अन्त में 
अशान्त हो गया था और वहाँ कल-कारखाने बन्द होने लगे थे मगर 980 आते-आते मजदूरी करने के लिए यह 
जगह अपना आकर्षण पूरी तरह खो चुकी थी। अब मजदूर हरित-क्रान्ति के प्रदेशों पंजाब और हरियाणा की ओर 
जाने लगे क्योंकि तब तक वहाँ रोजगार मिलने की गुंजाइश बढ़ने लगी थी। एशियाड-82 के समय दिल्ली में जो 
निर्माण के क्षेत्र में उछाल आया उसकी वजह से बहुत से बिहारी मजदूरों को निर्माण के क्षेत्र में अपना फन संवारने 
का मौका मिला और वहाँ से वह पूरे उत्तर भारत में माहिर राज-मिस्त्रियों के तौर पर फैल गये। उत्तरांचल के 
निर्माण उद्योग मों बिहारी कारीगरों का अच्छा खासा योगदान है। 


फिर धीरे-धीरे यह पलायन गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ा और अब तो बिहारी मजदूर और कारीगर दक्षिण 
भारत के प्रदेशों में भी मिल जाते हैं। वह गुजरात के कपड़ा और हीरे तराशने के कारखानों में मिल जायेंगे तो 
तमिलनाडु में बोरा सिलाई करते हुये दिखाई पड़ेंगे। महाराष्ट्र के लोहा और रसायन कारखानों में उनकी पहुंच है 
तो हिमाचल प्रदेश मं:: सड़कों के निर्माण में उनके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। पंजाब और हरियाणा की कृषि में से 
अगर बिहारी मजदूरों को निकाल दिया जाय तो वहाँ की खेती में क्या बचेगा, यह सोचने से भी पंजाब के किसान 
कतराते हैं। वापस बिहार में उनकी गाढ़ी कमाई के भेजे हुये पैसे से परिवार और समाज चलता है। एक मोटे 
अनुमान के अनुसार वर्ष 2000-200 में ग्रामीण डाकघरों में बाहर से करीब 800 करोड़ रुपयों की आमद हुई। 
बैंकों के नेटवर्क से भी, आशा की जाती है कि, इतनी ही राशि और आई होगी। अनुमान किया जाता है कि खाड़ी 
के देशों से हवाला के जरिये करीब 2000 करोड़ रुपये यहाँ हर साल पहुंचते हैं। इस तरह से बिहार में हर साल 
बाहर से आने वाली राशि करीब 3,500 करोड़ रुपयों के आसपास है जो कि राज्य के वार्षिक बजट के दो तिहाई 
से ज्यादा है और इसी पैसे की बदौलत बिहार के अधिकांश परिवारों में चूल्हे जलते हैं। 


बिहार से हर साल कितने मजदूर/कारीगर बाहर काम खोजने जाते हैं, उनकी वहाँ जाने की बारम्बारता क्या है, 
वह वहाँ क्या-क्या काम करते हैं, और मेजबान राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है, इस पर कोई 
आधिकारिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। इस सूचना के अभाव में दिसम्बर 2003 में बाढ़ मुक्ति अभियान द्वारा 
कोसी तटबन्धों के प्रायः ठीक बीचो-बीच स्थित तीन गाँवों की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हम यहाँ के 
पलायन का एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सर्वेक्षण से सम्बन्धित कुछ सूचनाएं नीचे तालिका 
9.2 में दी जा रही 
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6 
पंजाब 


कुल परिवारों की संख्या के साथ कोष्ठ में दी गई संख्या उन परिवारों की है जहाँ से पलायन नहीं होता। 
स्रोत: बाढ़ मुक्ति अभियान सर्वेक्षण-2003 दिसम्बर 


परसौनी और लिलजा गाँवों को पुनर्वास बलथी गाँव में कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के पश्चिम में दिया गया था और 
इस जगह पर आज से 40 साल पहले जल-जमाव था और आज भी है। इसलिए इन गाँवों से पुनर्वास में बसने 
के लिए कोई भी नहीं गया। गोपालपुर खुर्द गाँव के निवासियों को पुनर्वास बिजलपुर में मिला जो कि पूर्वी तटबन्ध 
के पूरब का गाँव है। यहाँ की जमीन आवंटित जमीन से कम थी और कुच्ची-कुच्ची थी। वहाँ केवल दो परिवार 


बसने के लिए गये और बाकी लोग अपने पुराने गाँव गोपालपुर खुर्द में ही रह गये। जब से कोसी पर तटबन्ध बने 
तब से (2006 तक) गोपालपुर खुर्द कोसी की धारा से । बार कटा है। कृषि पर इस कटाव का बुरा असर पड़ा 
है और आजकल लोग यहाँ अनाज खरीद कर खाते हैं। वर्ष के चार महीने तो इस गाँव के लोग पानी में ही रहते 
हैं। अनाज जब खरीद कर खायेंगे तब खेती से जुड़ी सारी मेहनत-मशक्कत भी खत्म हो जाती है। कोसी के बालू 
को गाँव के लोग आम और बांस का दुश्मन मानते हैं सो यह दोनों यहाँ समाप्त हैं। गाँव के लोग इस बात से 
शर्मिन्दा हैं कि तटबन्धों के बाहर वाले उन्हें रिलीफखोर कहते हैं तटबन्धों के बाहर तथाकथित सुरक्षित क्षेत्रों में 
रहने वाले लोग इस गाँवों के लड़कों से अपनी बेटियों की शादी नहीं करते क्योंकि यहाँ के माहौल में उन्हें बड़ी 
तकलीफ उठानी पड़ेगी। तटबन्धों के अन्दर रहने वाले दूसरे गाँवों की ही तरह गोपालपुर खुर्द वाले लोग भी कहते 
रह जाते हैं कि उनकी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ खेती चौपट हो जाने से खेती-गृहस्थी में होने 
वाली तकलीफों से वास्ता नहीं पड़ेगा, चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा क्योंकि प्रायः सभी घरों से मिट्टी के तेल वाले 
स्टोव जलते हैं इसलिए धुआँ-धक्कड़ नहीं होता है। मगर इसकी कौन सुनता है? तटबन्धों के अन्दर रहने वाले 
लोग आपस में ही शादी ब्याह करने को मजबूर हैं। गाँव वालों की शिकायत है कि पास में स्कूल और प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र हैं मगर न तो स्कूलों में अध्यापक आते हैं, न स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर। पोस्टमैन तक गाँव में नहीं 
आता, चिट्टियाँ डाकखाने जाकर लानी पड़ती हैं। और तो और रेवेन्यू इन्सपेक्टर भी इन गाँवों में नहीं आते। 
ग्रामीणों की अब एक ही इच्छा बची है कि सरकार और कुछ करे न करे, इन लोगों को अनुसूचित जाति का दरजा 
दे दे तो भी वह लोग अपने लिए बहुत कुछ कर लेंगे। अब यह पूरा इलाका प्रकृति और भगवान के भरोसे जिन्दा 
है। 


प्रवासी मजदूर मेजबान इलाकों से अपना खर्च निकाल कर परिवार के लिए पैसा भेजते हैं। इसमें अगर कुछ 


की नजर उनकी जमीन या दूसरी सम्पत्ति पर पड़ती है। 


I72 प बाहर जाते हैं। इन 72 परिवारों में बाहर जाने वालों की 
तादाद 278 है यानी प्रति परिवार औसतन .62 व्यक्ति परदेश में हैं। लिलजा और गोपालपुर खुर्द के लिए यह 
औसत आँकड़ा क्रमशः .57 और .23 व्यक्ति प्रति परिवार का है। यह पलायन आम तौर पर पंजाब और 
हरियाणा की फसल की बुआई, रोपनी और कटाई से जुड़ा होता है। यह प्रवासी लोग खेती का काम समाप्त हो 
जाने के बाद दूसरे-दूसरे उद्योगों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं और परिवार का पोषण करते हैं। जो 
लोग फैक्टरियों में काम पर गये हैं, उन पर खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं और मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। 
इस तरह के लोगों की तादाद मगर काफी कम है। ज्यादातर प्रवासी दिल्ली में फलों या फलों के रस का ठेला 
लगाते हैं जबकि वह लोग जो कि पंजाब चले जाते हैं वह खेती से सम्बद्ध रहते हैं। जहाँ इस पैमाने पर रोजगार 
की तलाश में पलायन होता है वहाँ गाँवों में जाने पर जवान बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। 


अधिकांश प्रवासी मजदूर गाँव के आसपास के महाजनों से पैसा उधार लेकर अपनी यात्रा का खर्च उठाते हैं और 
यह कर्ज उन्हें 5 से 8 प्रतिशत और कभी-कभी 0 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से मिलता है। ब्याज की दर 
अलग-अलग गाँवों में अलग-अलग हो सकती है और यह कर्ज लेने वाले की कर्ज अदायगी के इतिहास पर भी 
थोड़ा-बहुत बदल सकती है। यह ब्याज की दर प्रवासी की मंजिल पर भी निर्भर करती है। कर्ज के बाजार में 


भदोही या कालीन पट्टी का भाव गिरा हुआ है जबकि पंजाब जाने वाले मजदूरों से ब्याज की मोटी रकम वसूल 
की जाती है। परिवार की महिलाएँ गाँव में ही रह कर कुछ न कुछ काम करती रहती हैं जिससे परिवार की काफी 
मदद हो जाती है। बाहर से आने वाला पैसा पहले संगी-साथियों या नाते-रिश्तेदारों के साथ आता था फिर बाद में 
डाकखाने के जरिये आने लगा। पिछले कुछ वर्षों से बैंकों के माध्यम से भी रकम भेजी जाने लगी है। ऐसी भी 
शिकायतें मिलती हैं कि डाकखाने के कर्मचारी बाहर से आये पैसों को उसके वाजिब हकदार तक पहुँचाने के 
पहले सूद पर लगा दिया करते थे। बैंक दूर होने के बावजूद इस तरह के खतरे के बाहर हैं। अत: उनमें खाता 
खोलने का प्रचलन बढ़ा है। 


प्रवासी मजदूर मेजबान इलाकों से अपना खर्च निकाल कर परिवार के लिए पैसा भेजते हैं। इसमें अगर कुछ भी 
देरी होती है तो परिवार के सदस्यों पर महाजनों का तकादा और दबाव दोनों बढ़ता है और यह तब तक कायम 
रहता है जब तक कर्ज या किस्त की अदायगी न हो जाये। यह वह समय है जब महाजन को बेगारी करवाने का 
मौका मिल जाता है। अगर किसी सूरत से प्रवासी मजदूर पैसा नहीं भेज पाता है तब महाजन की नजर उनकी 
जमीन या दूसरी सम्पत्ति पर पड़ती है। इस इलाके में बहुत से गाँव ऐसे मिल जायेंगे जहाँ गाय-गोरू, हल-बैल, 
मछली पकड़ने के जाल, फावड़ा-कुदाल आदि जैसी सारी चीजें गाँव वालों के दरवाजे पर मिल जायेंगी जिससे 
उनके ख़ुशहाल होने का धोखा होता है जबकि इनमें से उनका कुछ भी नहीं होता, सभी कुछ महाजन का है और 
यह लोग पीढ़ियों से इसी तरह से मालिकों की सेवा करते आये हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बात यहीं खत्म 
नहीं होती। महाजन अक्सर अपने आसामियों का हाल-चाल पूछने के लिए उन शहरों में भी जाते है जहाँ उनके 
आसामी रहते हैं। महाजन की इस “कृपा” का पूरा खर्च उसके आसामियों पर होता है, खातिर-बात, रेल-बस का 
टिकट, धोती-कुर्ता और दान-दक्षिणा ऊपर से। कर्ज की रकम और उसका ब्याज इस सद्भावना में शामिल नहीं 
होता, वह सब पूरा का पूरा अपनी जगह बना रहता है। 


कर्ज की अदायगी न होने पर अगर जमीन पर आंच आने लगे तो आसामी के मां-बाप तो उसी सदमें से तिल-तिल 
कर मरते हैं। बीवी बच्चों के साथ मायके चली जाती है और लम्बे समय तक पति की कोई खबर नहीं मिलने पर 
यहाँ महिला को पुर्नविवाह की स्वीकृति है। अब मां अपने नये घर और बच्चे या तो नानी के पास या फिर नये 
पिता के पास। इन बच्चों के परिवार तो दो-दो होते हैं पर इनकी स्वीकृति किसी में भी नहीं होती। नतीजा यह 
होता है कि दलालों के हत्थे चढ़ कर यह बच्चे बाल मजदूरों का खिताब पा जाते हैं। इनकी मां के साथ जो गुजरता 
है उसे कहाँ कोई मान्यता देता है? 


प्रवासी खेत मजदूर, आमतौर पर पंजाब-हरियाणा में अपने खेत मालिकों के व्यवहार के प्रति कोई शिकायत 


नहीं करते हैं और मानते है कि उनके साथ वहाँ अच्छा ही व्यवहार होता है। वह इतना जरूर कहते हैं कि 


वहाँ उनकी चाय में कुछ अफीम का अंश मिला कर पीने के लिए दिया जाता है जिससे कि वह ज्यादा समय 


तक बिना थकान महसूस किये काम कर सकें। यह मजदूर इसका बहुत बुरा भी नहीं मानते क्योंकि अक्सर 
अकेले रहने के कारण इन्हें दूसरा कुछ करने के लिए रहता भी नहीं है। 


खेया इन प्रवासिय प का प्रमाण पत्र दिय । अब यह रिवाज खत्म हो गया है। पहचान 
पत्र के अभाव में इन मेहनतकशों का शोषण रेल यात्रा के साथ ही शुरू हो जाता है। पंजाब में पुलिस के जवान 
इन लोगों से पहचान पत्र मांगते हैं और न दिखा पाने पर परेशान करते हैं। यही वजह है कि जब चुनाव आयोग 
द्वारा पहचान पत्र जारी करने की बात उठती है तो बिहार में इन केन्द्रों पर बेकाबू भीड़ इकट़टी हो जाती है। बताते 


वर्ष पहले तक पंचायत के 


है कि पंजाब में पहचान पत्र न दिखा पाने पर पुलिस आजकल 20 से 450 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति घटना के 
हिसाब से ऐंठ लेती है। अगर पहचान पत्र दिखा भी दिया गया तो टिकट में खामी बताई जाती है और उसके लिए 
भी बचाव का रास्ता पैसा देना ही है। रेलवे पुलिस के जवान और रेल कर्मचारी अपने स्तर पर यही सब बातें दुहरा 
कर अलग से पैसा वसूल करते हैं। यह सिलसिला पंजाब से मुगलसराय और बरौनी तक चलता रहता है। मजा 
यह है कि मजदूरों से जबरन वसूली की यह हरकत बिहार की ओर आने वाली गाड़ियों में ही होती है, यहाँ से 
पश्चिम या उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियों में नहीं क्योंकि रेलवे और पुलिस-कर्मियों को यह बात अच्छी तरह 
पता है कि मजदूरों के पास उन्हें देने के लिए पैसा वापसी के समय ही होता है। 


प्रवासी खेत मजदूर, आमतौर पर पंजाब-हरियाणा में अपने खेत मालिकों के व्यवहार के प्रति कोई शिकायत नहीं 
करते हैं और मानते है कि उनके साथ वहाँ अच्छा ही व्यवहार होता है। वह इतना जरूर कहते हैं कि वहाँ उनकी 
चाय में कुछ अफीम का अंश मिला कर पीने के लिए दिया जाता है जिससे कि वह ज्यादा समय तक बिना थकान 
महसूस किये काम कर सकें। यह मजदूर इसका बहुत बुरा भी नहीं मानते क्योंकि अक्सर अकेले रहने के कारण 
इन्हें दूसरा कुछ करने के लिए रहता भी नहीं है। हम यहाँ प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों और मानसिक परेशानियों 
को कतई हलका करके नहीं रखना चाहते क्योंकि परिवार का विछोह तो उनका पीछा करता ही है। इसके अलावा 
यात्रा करते समय रेलगाड़ियों की छतों पर बैठे बिहारी मजदूरों का मारा जाना, आतंकवादियों के हाथों निर्दोष 
बिहारियों की मौत, अग्रिम क्षेत्रों के सड़क निर्माण में पहाड़ धंसने से उनकी सामूहिक मृत्यु आदि घटनाएं कुछ 
ऐसी त्रासदियाँ हैं जिनकी याद ही उन्हें अन्दर से तोड़ने के लिए काफी है। पिछले कुछ वर्षो में महाराष्ट्र, आंध्र- 
प्रदेश या असम में बिहार के मजदूरों/विद्यार्थियों के साथ बर्बरता के संकेत इन निर्दोष लोगों के लिए कुछ अच्छे 
नहीं हैं। इधर वापस अपने घर में इनकी पहचान पैसे वाले “पंजाबियों' की है। बदले बात-व्यवहार और भाषा के 
लहजे में आये परिवर्तन के कारण इनकी पहचान छिपाये नहीं छिपती। यह 'पंजाबी' मजदूर अक्सर स्थानीय 
रंगदारों के निशाने पर चढ़ जाते हैं। 


यह सारी बातें तो प्रवासी जवां मर्दों की है मगर यही लोग और अधिक श्रम न कर सकने की स्थिति में बूढ़े होकर 
अपने गाँव लौटेंगे तब भी क्या गाँव-परिवार के लोग इन्हें स्वीकार करेंगे? एक अशक्त और न कमाने वाले व्यक्ति 
की पूछ का रिवाज समाज में धीरे-धीरे घटता जा रहा है। उसका बुजुर्ग होना अब परिवार के किसी काम नहीं 
आता। इनके वापस लौटने का एक मतलब यह भी होता है कि घर पर जो कुछ भी चल या अचल सम्पत्ति होगी 
उसमें यह अपना हिस्सा खोज सकते हैं। इसके लिए इनमें ताकत भले न हो मगर समय तो होगा। इससे संघर्ष 
पैदा होंगे और यह स्थिति अच्छे संकेत नहीं देती। 


यातायात व्यवस्था और कील गड़ाई 


अगर तटबन्ध नहीं रहा होता तो यह बोझ इन लोगों पर नहीं पड़ता और इसके लिए जनता में रोष है जिस 
पर वह कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है क्योंकि पिछले लगभग 50 वर्षों से उनकी यह बात किसी 


ने सुनी ही नहीं। यह खेवाई किसानों को तब भी देनी पड़ती है जब वह अपनी पैदावार अपनी नाव से अपने 


मजदूरों की मदद से नदी के पार ले जाते हैं। इसकी वजह से पैदावार की लागत बढ़ जाती है। यह खेवाई 


बड़ी ही सख्ती और बेरहमी से वसूल की जाती है। न्धों के अन्दर रहने वाले लोगों का बाहरी दुनियाँ से 


सम्पर्क हमेशा से ही परेशान करने वाला मुद्दा रहा है। तटबन्धों के अन्दर सड़कें नहीं हैं। सड़क के नाम पर जो 
कुछ भी है उस पर या तो ट्रैक्टर चल सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा मोटर साइकिल, और यह सवारियां भी 
हर जगह नहीं जा सकतीं। ऐसी जगहों पर पैदल और नाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तटबन्धों के अन्दर 
माल ढुलाई और व्यापार खच्चरों के माध्यम से होता है। बरसात के मौसम में जब नदी का पानी चारों तरफ फैल 
जाता है तब नावों द्वारा आवागमन में थोड़ी सहूलियत हो जाती है बशर्ते नदी की मुख्य धारा से फासले पर रहा 
जाय। नदी के प्रति-प्रवाह में जब नावों को ले जाना हो और आसपास में पानी की सतह छिछली हो या सूखी 
जमीन उपलब्ध हो तब नावों को खेने के बजाय उन्हें रस्सी से बांध कर खींचना ज्यादा आसान होता है। अगर 
कभी नाव की पेंदी जमीन से टकरा गई तो उसे ठेल कर ही वापस पानी में डाला जा सकता है। 


तटबन्धों के अन्दर कोसी का प्रवाह कई धाराओं से होकर निकलता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने 
के लिए, हो सकता है, कई बार इन धाराओं को नाव द्वारा पार करना पड़े। सूखे मौसम में मुख्य धारा को छोड़ 
कर बाकी की इन धारों को घुटने या कमर तक भींगने की शर्त पर पैदल भी पार किया जा सकता है। 950 के 
दशक में जब कोसी पर तटबन्ध बने थे तब सरकार ने यह वायदा किया था कि कोसी तटबन्धों के बीच फंसे 
किसानों की उनके खेतों और घरों के बीच आवाजाही की व्यवस्था वह करेगी। तब यह आशा की गई थी कि लोग 
पुनर्वास में रहेंगे और उन्हें खेतों तक आने-जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ेगी और यह व्यवस्था सरकार इन 
लोगों के लिए मुफ्त करेगी। ऐसा आज तक नहीं हो पाया और तटबन्धों के बीच रहने वाले लोगों को घाट वाले 
नाविकों को खेवाई देनी पड़ती है। उन्हें यह खेवाई तब भी देनी पड़ती है जब वह अपने खेतों से पैदावार लेकर 
घरों जाते हैं। 


अगर तटबन्ध नहीं रहा होता तो यह बोझ इन लोगों पर नहीं पड़ता और इसके लिए जनता में रोष है जिस पर वह 
कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है क्योंकि पिछले लगभग 50 वर्षों से उनकी यह बात किसी ने सुनी ही 
नहीं। यह खेवाई किसानों को तब भी देनी पड़ती है जब वह अपनी पैदावार अपनी नाव से अपने मजदूरों की 
मदद से नदी के पार ले जाते हैं। इसकी वजह से पैदावार की लागत बढ़ जाती है। यह खेवाई बड़ी ही सख्ती और 
बेरहमी से वसूल की जाती है। सहरसा के दक्षिणी क्षेत्रों तथा खगड़िया जिले में इस खेवाई की वजह से होने वाले 
नुकसान और बेइज्जती की वजह से किसानों ने फसल उगाना ही छोड़ दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर 
कोई व्यक्ति अपनी खुद की नाव खुद चला कर घाट से गुजर जाय या नाव को किनारे लगाने के बाद घाट पर 
खूंटा (कील) गाड़ कर उससे बांध कर रख दे तब भी उसे घाट का टैक्स यानी कील गड़ाई देनी पड़ती है। 


इस कहानी का एक दूसरा पहलू यह भी है कि किसी भी घाट पर लोगों को नदी पार कराने के लिए जिला परिषद 
में घाटों की बोली लगती है। 2003-2004 में महिषी प्रखण्ड में बलुआहा घाट की नीलामी 7,00,000 रुपयों 
(सात लाख रुपयों) की हुई। यह एक अच्छी खासी रकम है और अगर ठेकेदार मुरव्वत बरतने लगे तब वह पैसा 
कया अपने घर से देगा? घोड़े और घास का याराना कहां तक टिक पायेगा? नैतिक प्रश्न यह उठता है कि एक तरफ 
तो सरकार ने नदी पर तटबन्ध बना कर इतने लोगों को घेर लिया, उनकी जिन्दगी बरबाद कर दी और उस पर से 
वह जिन्दगी बरबाद करने की कीमत भी उन्हीं लोगों से वसूल कर रही है। एक बार के लिए यह वाजिब हो सकता 
था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति घाट और नावों का उपयोग करे या कोई व्यापारी खरीद/बिक्री के लिए कोई 
सामान लाये या ले जाये तो समझ में आता है कि उसे यह कीमत देनी पड़ेगी मगर यहां के बाशिन्दों का इस तरह 
का शोषण किसी भी तरह से मान्य नहीं हो सकता। 


अपराधीकरण 


पुलिस ने महपुरा घाट पर नाव से नदी पार करके उनका पीछा करना चाहा मगर घाट पर कोई नाव ही उस वक्त 
मौजूद नहीं थी। थक-हार कर पुलिस बलुआहा घाट लौट आयी और लूट काण्ड पर हमेशा के लिए परदा पड़ 


गया। इसी घाट पर चार साल पहले भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी और तब से स्थानीय लोग कोठिया 
गांव में पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। 


नदी के दोनों तटबन्धों के बीच का क्षेत्र आजकल आपराधिक वृत्ति वाले असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए 
स्वर्ग है क्योंकि कानून का राज लागू करने वाली संस्थाओं के लिए यह इलाका करीब/करीब दुर्गम हो गया है। 
कोसी नदी, गंगा और नेपाल के बीच एक प्रभावी कड़ी का काम करती है और स्थानीय लोग बताते हैं कि इस 
नदी के जरिए हर तरह की गैर-कानूनी और असली-नकली चीजों का आयात-निर्यात चलता रहता है। यह काम 
पूरा-पूरा स्थानीय अधिकारियों और पुलिस के सहयोग से होता है। अपराधियों के बहुत से गिरोह इस इलाके से 
अपने कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं और यहां की दुर्गमता उनके इस काम में मदद करती है। संगठित तरीके से 
लूट-पाट और डकैती यहां की रोजमर्रा की घटना है जिसमें से बहुत-सी घटनाओं की तो रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई 
जाती क्योंकि पुलिस रिपोर्ट लिखाने वाले को ही बेवजह परेशान करती है। 


कुछ समय पहले एक घटना (4 दिसम्बर 2003) कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार के अध्यक्ष, जो कि बिहार 
विधान सभा में महिषी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, के साथ महिषी प्रखण्ड के बलुआहा घाट पर 
घटी। वह अपने गांव भेलाही से, जो कि इस समय तटबन्धों के बीच कोसी की मुख्य धारा के पश्चिमी किनारे पर 
है, पूरब में बलुआहा घाट आने के लिए नाव में सवार हुये। उनके अपने गांव भेलाही से नदी के पश्चिमी घाट से 
छूटने से पहले ही एक मोटर चालित नौका नदी के किनारे आकर लगी। अध्यक्ष महोदय वाली नाव जैसे ही किनारे 
से खुली और बीच धारा में पहुंची वैसे ही लुटेरों की मोटर चालित नौका ने उसे घेर लिया और नाव में सवार लोगों 
से नकद राशि और घड़ी आदि छीन ली। अध्यक्ष जी की भी घड़ी और पैसा लुटेरों ने छीन लिया। 


बताते हैं कि लुटेरों ने अध्यक्ष को ध्यान में रख कर यह लूट-पाट नहीं की थी और नाव में उनकी मौजूदगी महज 
इत्तिफाक थी। यह लूटपाट नाव के बलुआहा घाट पर किनारे लगने तक चलती रही। घाट पर नाव लग जाने के 
बाद लुटेरे नाव से उतरे और उस किनारे पर खड़े लोगों के भी रुपये-पैसे और घड़ियां गहने छीने। किसी भी यात्री 
ने चूं तक नहीं की क्योंकि लुटेरों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। मामला बिगड़ता देखकर बलुआहा घाट के 
संतरी घाट छोड़ कर भाग खड़े हुये। लूट को अंजाम देने के बाद लुटेरे नाव में बैठ कर आराम से चले गये। घटना 
के दस मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची। मामले में कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार के अध्यक्ष भी शिकार हुये थे 
और उनका ओहदा एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का था। इसलिए पुलिस वालों ने तटबन्ध पर मोटर साइकिल दौड़ा 
कर नाव का पीछा करने की कोशिश की मगर उन्हें अपनी मुहिम बीच में ही छोड़ देनी पड़ी क्योंकि देर काफी हो 
चुकी थी। 


पुलिस ने महपुरा घाट पर नाव से नदी पार करके उनका पीछा करना चाहा मगर घाट पर कोई नाव ही उस वक्त 
मौजूद नहीं थी। थक-हार कर पुलिस बलुआहा घाट लौट आयी और लूट काण्ड पर हमेशा के लिए परदा पड़ 
गया। इसी घाट पर चार साल पहले भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी और तब से स्थानीय लोग कोठिया गांव 
में पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस चौकी बैठाने या पहरा देने की एक 
व्यावहारिक सीमा है। वैसे भी जब लुटेरों के हौसले इस कदर बुलन्द हों तब पुलिस क्या कर लेगी? 


कुछ साल पहले कोसी के पश्चिमी तटबन्ध से लगे महिषी प्रखण्ड के ही गांवों से तीन इंजीनियरों का अपहरण 
हुआ जिसमें एक इंजीनियर मारा भी गया। 


पुनर्वास स्थल 


तटबन्धों के अन्दर रहने वालों को पुनर्वास मिला हुआ है और अगर वह पुनर्वास स्थलों में न रह कर किसी दूसरी 
जगह या अपने पुराने गांव में रहते हैं तो हो सकता है, उन्हें रिलीफ मिले ही नहीं। ऐसा कई बार हुआ भी है। 
राहत का हकदार कौन है, और कौन नहीं, इस पर एक लम्बी बहस चल सकती है लेकिन जो दस्तूर है वह यह 
कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों या फिर जरूरतमंद को राहत मिलनी चाहिये। 


पुनर्वास स्थल तटबन्धों के कन्ट्री-साइड में हैं और इनमें से अधिकांश में जल-जमाव है और यह रिहाइश के काबिल 
नहीं हैं। पुनर्वास स्थलों में कुछ परिवार रहते जरूर हैं मगर यह वही लोग हैं जिनके पास और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है। जहां जहां लोग पुनर्वास स्थल छोड़ कर अपने पैतृक गांवों में चले गये हैं उन पुनर्वास स्थलों पर तकनीकी 
रूप से सरकार काबिज है और वह इन जमीनों की नीलामी एक साल की अवधि के लिए करती है। इस जमीन 
का कुछ भाग रबी या गरमा में पानी से निकल आता है और इस पर कुछ खेती हो जाती है। वैसे पुनर्वास की 
ज्यादातर जमीन पर जो स्थिति है उसके बारे में राजेन्द्र झा कहते हैं, पुनर्वास की जमीन का हर कोई मालिक है। 
देखें बॉक्स। 


जहां तटबन्धों के बाहर रहने वालों की यह हालत है वहीं उन लोगों के बारे में भी जानना दिलचस्प होगा जिन्हें 
पुनर्वास में जमीन मिली देखें बाक्स यही है हमारा पुनर्वास। 


तबाही के नक्शे 


अगर आप कभी सहरसा, सुपौल, दरभंगा या मधुबनी जिलों के प्रखण्डों के नक्शे इन्हीं प्रखण्ड कार्यालयों से मांगे 
तो इनमें एक समानता मिलेगी कि इन नवशों में तटबन्धों के बीच के गांवों को अलग रंग से दिखाया गया है। पूछने 
पर कोई भी अधिकारी कहेगा कि वह सब 'खतम' गांव हैं, हर साल पानी में डूबते हैं, रिलीफखोर हैं और हमेशा- 
हमेशा के लिए बाढ़ग्रस्त हैं। वहां कोई विकास का काम नहीं हो सकता और निर्माण का काम तो हरगिज नहीं 
क्योंकि इस साल बनायेंगे तो अगली साल कट कर बराबर हो जायेगा, इसलिए उन्हें अलग रंग से दिखाया जाता 
है। दुर्भाग्यवश, कोसी के पश्चिमी तटबन्ध और कमला के पूर्वी तटबन्ध के बीच के क्षेत्रों को यह नक्शे बाढ़-मुक्त 
बताते हैं। पानी की निकासी की गंभीर समस्या से जूझते इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की मान्यता तक नहीं 
मिलती। तटबन्धों के अन्दर रहने वालों को पुनर्वास मिला हुआ है और अगर वह पुनर्वास स्थलों में न रह कर किसी 
दूसरी जगह या अपने पुराने गांव में रहते हैं तो हो सकता है, उन्हें रिलीफ मिले ही नहीं। ऐसा कई बार हुआ भी 
है। राहत का हकदार कौन है, और कौन नहीं, इस पर एक लम्बी बहस चल सकती है लेकिन जो दस्तूर है वह यह 
कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों या फिर जरूरतमंद को राहत मिलनी चाहिये। इस विषय में बिहार सरकार 
पिफेलहाल जो कहती है उसे नीचे दिया जा रहा है। 


. ऐसा प्रत्येक परिवार एक क्विंटल गेहूँ का हकदार है जो 25 किलोग्राम की चार साप्ताहिक किस्तों में उन्हें दिया 
जायेगा। 

2. प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार इसी दौरान 5 किलोग्राम चना और एक किलोग्राम नमक का हकदार है। 
3. वह लोग जो तटबन्धों के ऊपर या ऐसे ही किसी स्थान पर शरण लेते हैं उन्हें तैयार भोजन (सत्तू, चूड़ा, चना 
और नमक) या फिर 50 रुपया नगद सहायता दी जायेगी। 
4. प्रत्येक परिवार को 200 रुपये नगद देने का प्रावधान है जिससे वह अपने लिए मसाले, दियासलाई, तेल और 
प्याज आदि खरीद सके। 
5. बाढ़ के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नजदीकी प्रियजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा 
दिया जायेगा बशर्ते जिलाधिकारी यह प्रमाणपत्र निर्गत करें कि उस आदमी की मृत्यु बाढ़ के कारण हुई है। 
6. गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अधीन गृह निर्माण का प्रावधान है। 


7. प्रति परिवार पीछे पशु-चारा खरीदने के लिए 200/ रुपयों का प्रावधान है। 
8. बाढ़ जनित बीमारियों के इलाज/दवा-दारू के लिए सरकार व्यवस्था करेगी और वह सर्प-दंश के इलाज की 
भी व्यवस्था करेगी। 
9. अत्यधिक कठिनाई के समय सरकार प्रखण्ड स्तर पर सस्ती दरों पर मिलने वाली रोटी की दुकानों की व्यवस्था 
करेगी। 

0. राहत और बचाव कार्यों में लगे नाविकों को 70 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जायेगा। 


यह सारी सामग्री और राशि केवल प्रावधानों तक ही सीमित हैं और इसे सरकार किसी का हक नहीं मानतीं 
लिहाजा काफी बड़ी तादाद में लोग इस तरह की राहत से महरूम रह जाते हैं। अगले अध्याय (अध्याय-0) में 
राहत कार्यों में राज्य तथा केन्द्र सरकार की भूमिकाओं पर हम बात कर सकेंगे। 


नदी द्वारा कटाव 


सरकार ने जरूर ऐसे कटाव पीड़ित, भूमिहीन और दरिद्र लोगों के लिए रिहाइशी जमीन की व्यवस्था करने का 
प्रावधान किया है। सरकारी जमीन उपलब्ध न होने पर इस बात की व्यवस्था है कि सरकार जमीन का अधिग्रहण 
करे और उसका भूमिहीन कटाव पीड़ितों में वितरण करे। ऐसे लोग जो कि दरिद्र नहीं हैं वह भी सरकार से गृह 
निर्माण के लिए जमीन ले सकते हैं बशर्ते कि वह जमीन की कीमत सरकार के पास पेशगी जमा कर दें। 


नदियों के पानी में आने वाली अत्यधिक गाद के कारण नदियों की धारा का परिवर्तन होता है जिसकी परिणति 
नदी के कगारों के कटाव के रूप में होती है। यह कटाव गंगा और उसकी सहायक धाराओं के साथ लम्बे समय 
से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। इस कटाव का प्रभाव तो नदी की पूरी लम्बाई पर पड़ता है पर 
तटबन्धों के बीच में रहने वाले लोगों पर तो कटाव के कारण शामत ही आ जाती है। आये दिन इस कटाव से 
पीड़ित और उजड़े हुये व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और ऐसे लोगों के पास निकट के तटबन्धों, 
नहरों, सड़कों, रेल लाइनों या दूसरी ऊँची जगहों पर जा कर रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है मगर 
इनमें से किसी भी जगह बसने का उनका कोई कानूनी आधार नहीं होता। ऐसे लोगों का जीवन फिर से उजाड़ 
दिये जाने के आतंक और प्रायः नारकीय परिस्थितियों में ही बीत जाता है। 


ग्राम खैरी, प्रखंड मधेपुर, जि. मधुबनी के दिगम्बर मंडल का कहना है कि “...कोसी तटबन्ध के अन्दर का गाँव 
बसी पट्टी (प्रखंड मधेपुर) पिछले दो साल में तीन बार कट गया। इस गाँव का रकबा करीब 2200 एकड़ का था 
जिसमें से ।400 एकड़ नदी लील गई। इस गाँव में लगभग 800 परिवार यादव, मंडल (खतवे), नेनियाँ, मुसहर 
और मुसलमान रहते थे। 800 एकड़ के आस पास जमीन बची है। कोसी की तीन धाराओं ने घेर कर इस गाँव को 
काट दिया है। तटबन्धों के ठीक बीचो-बीच बसे इस गाँव को पुनर्वास पूर्वी तटबन्ध के पूरब सुपौल जिले में खरैल 
परसा में मिला था। दूरी की वजह से वहाँ कोई गया नहीं। कटाव की वजह से जो भगदड़ मची उसके कारण कोई 
85 परिवार दक्षिण की ओर चले गये। 93 परिवार नदी के पूरब भाग गये है, 7 ने पुराने गाँव के उत्तर में ठिकाने 
तलाशे और 59 परिवार नदी और कोसी के पश्चिमी तटबन्ध के बीच रहने के लिए चले आये हैं। इस कटाव की 
वजह से 55 परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हो गये हैं और वह सचमुच अब सड़क (गाँव के रास्ते) पर आ गये 
हैं। इनके रहने की भी जगह नहीं बची है। नदी की धारा इतनी गहरी है कि बसी पट्टी और भगता के बीच सूंसों 
(डॉल्फिनों) ने अड्डा जमाया हुआ है 


..-रिहाइश के लिए अब गाँव में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। जो लोग पूरी तरह भूमिहीन हो गये हैं उन्होंने 
300 रुपये प्रति कट्टा प्रतिवर्ष की सालाना अलिखित लीज पर मकान (झोपड़ी) बनाने के लिए उन लोगों से जमीन 
ली हुई है जिनकी जमीन अभी भी बची हुई है। यह व्यवस्था कब तक चल पाती है, यह समय बतायेगा। उधर 


सरकार का मानना है कि इन लोगों का पुनर्वास हो गया था अतः अब किसी भी प्रकार से अतिरिक्त जमीन की 
व्यवस्था नहीं की जायेगी। ग्रामीणों का मानना है कि जब सरकार राशन की दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र या मतदान केन्द्र 
की व्यवस्था पुराने गाँवों में करती है तो फिर रिहाइशी जमीन पर ही उसको ऐतराज क्यों है? लोगों की जीविका 
का क्या होगा? उसके लिए तो अब पंजाब,हरियाणा, दिल्‍ली और भदोही अदि ही अब सर्वमान्य समाधान हो गया 
है।'' 


सुन्दर बिराजित (प्रखंड मधेपुर जि. मधुबनी) के देव नाथ देवन की कुछ जमीन कोसी तटबन्धों के बीच मरौना 
प्रखंड के हरी मौजे के बरमोतरा गाँव में पड़ती है। बताते हैं कि ''कोसी में पिछले दो साल से बाढ़ नहीं आई सो 
यह नदी चर्चा में भी नहीं है मगर यहाँ कटाव जबर्दस्त है। गाँव के गाँव सापफ़ हो जा रहें हैं। बगल में खोखनाहा 
जोकि 2000 परिवारों का गाँव था, बेचिराग़ी हो गया। इसके साथ ही भगवतीपुर, पंचगछिया और मुरकियाही 
का भी अब नामों-निशान नहीं बचा, इन गाँवों के लोग कहाँ चले गये, इसका कोई हिसाब नहीं है। दक्षिण में मधेपुर 

प्रखड के भगता गाँव का भी पता नहीं है” 


सरकार ने जरूर ऐसे कटाव पीड़ित, भूमिहीन और दरिद्र लोगों के लिए रिहाइशी जमीन की व्यवस्था करने का 
प्रावधान किया है। सरकारी जमीन उपलब्ध न होने पर इस बात की व्यवस्था है कि सरकार जमीन का अधिग्रहण 
करे और उसका भूमिहीन कटाव पीड़ितों में वितरण करे। ऐसे लोग जो कि दरिद्र नहीं हैं वह भी सरकार से गृह 
निर्माण के लिए जमीन ले सकते हैं बशर्ते कि वह जमीन की कीमत सरकार के पास पेशगी जमा कर दें। यह 
अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आज तक कटाव से पीड़ित कितने भूमिहीन या दरिद्र लोगों को सरकार की 
तरफ से बसने के लिए मुफ्त जमीन दी गई है या कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर नदी की धारा में गिर कर बर्बाद 
हो गये और उन्होंने सरकार से कह कर जमीन पाई है, भले ही उन्हें उसकी कीमत ही क्यों न देनी पड़ी हो। कड़वी 
सच्चाई यह है कि ऐसे कटाव पीड़ितों को कोई घास नहीं डालता और जहाँ कटाव पीड़ितों ने संघर्ष करके सरकार 
की नाक में दम कर दिया वहाँ तो उन्हें कुछ रियायतें मिल गई वरना वह ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जहाँ से उन्हें 
कभी भी हटाया जा सकता है। 


जब नदी पानी समेटना बन्द कर दे 


| का मूल काम 
होता है अपने जल-ग्रहण क्षेत्र से वर्षा के पानी की निकासी करना मगर तटबन कैद नदियों की पेटी 
ऊपर उठ रही है। कहीं-कहीं यह इतनी ज्यादा उठ चुकी है कि अगर वह तटबन्ध तोड़ कर बाहर आ जाय तो उसे 


वापस तटबन्धों के बीच ठेलना मुश्किल काम हो जाता है। बिहार की कोसी नदी का एक अध्ययन तटबन्धों की 
अधिकांश लंबाई के निर्माण के ठीक बाद 962 में, और इसके 2 वर्ष बाद 974 में किया गया था। इन्डियन 
इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली द्वारा किये गये इस अध्ययन के आधार पर कोसी की तलहटी में जिस रफ्तार 
से परिवर्तन हुये हैं उसे तालिका 9.3 में दिखाया गया है। 


इस अध्ययन के अनुसार तटबन्धों के निर्माण के बाद कोसी भीमनगर बराज से डगमारा के ही बीच पेन्दी को 
खंगाल रही है जबकि बाकी स्थानों पर इसका तल ऊपर ही उठ रहा है। महिषी से कोपड़िया के बीच तल का 
उठान 2.03 सेन्टीमीटर वार्षिक तक है। इसका मतलब यह होता है कि आज (2006) से लगभग 45 वर्ष पूरे 
कर लिए गये तटबन्धों के बीच नदी की पेटी का उठान लगभग 5.4 मीटर (पौने अट्टारह फीट) औसतन हो गया 
होगा। 950 के दशक में जब 25 वर्षो में आने वाली सर्वाधिक बाढ़ के लिए तटबन्धों का निर्माण हुआ था उस 
समय उनकी ऊँचाई आस-पास के सुरक्षित क्षेत्र के मुकाबले लगभग इतनी ही थी यानी तटबन्धों के भीतर नदी के 
किनारे की जमीन तटबन्धों की उस समय की ऊँचाई तक आ पहुँची है। जाहिर है, पेंदी में बालू बैठने के कारण 
नदी की प्रवाह क्षमता साल दर साल घटी है और अब अगर तटबन्ध सुरक्षित बचे हुये हैं तो यह निश्चित रूप से 
ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। 


तालिका-9.3 


तटबन्ध निर्माण के तुरन्त बाद तथा उसके १2वर्ष बाद में कोसी नदी के तल की स्थिति 


इस अध्ययन के अनुसार तटबन्धों के निर्माण के बाद कोसी भीमनगर बराज 


987 की बाढ़ के बाद बिहार सरकार ने यह कह कर इन तटबन्धों को निचले इलाकों में 2 मीटर (6 फीट) ऊँचा 
किया कि 987 जैसी बाढ़ 00 वर्षों में एक बार आती है अतः तटबन्धों को 2 मीटर ऊँचा किया जायगा। अब 
जल-संसाधन विभाग के इंजीनियरों को कौन समझाये कि जिस रफ्तार से कोसी की पेटी ऊपर उठ रही है, जब 
तक कोसी तटबन्धों को 3.25 मीटर (लगभग फीट) ऊँचा नहीं किया जायेगा तब तक तो वह 25 साल में एक 
बार आने वाली सबसे बड़ी बाढ़ को भी क्या संभाल पायेंगे? इसका जवाब उनके पास नहीं है। सीधे शब्दों में वह 
क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे थे और यह विभाग की खुशनसीबी है कि पिछले कई वर्षो से कोसी अपने उग्र 
रूप में नहीं आई। 


MESSE Sh भी तटबन्ध को ऊँचा और मजबूत कर देने मात्रा से बाढ़ की समस्या का हल 
क्या? क्या तटबन्ध को ऊँचा या मजबूत कर देने से उनके बीच आने वाले पानी या बालू में कोई कमी 
आयेगी? क्या तटबन्धें को ऊँचा और मजबूत किये जाने के बाद नदी की पेटी का ऊपर उठना रुक जायेगा? क्या 
तटबन्धें से होकर होने वाले सीपेज या उनके बाहर होने वाले जल-जमाव में कोई कमी आयेगी? जिसे आज हम 
ऊँचा और मजबूत तटबन्ध कह कर खुश हो रहे हैं, कल वह नहीं टूटेगा इसकी गारन्टी कोई इंजीनियर दे सकता 
है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है-नहीं। तटबन्ध जितना ऊँचा और जितना मजबूत होगा, सुरक्षित क्षेत्रो 
में रहने वालों पर उनके टूटने पर खतरा उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। यह बात हाकिमों की समझ में क्यों नहीं 
आती? तो फिर इस काम से फायदा? इसका फायदा है कि लोगों को आने-जाने में सहूलियत होंगी। इसके साथ 
सरकारी जीपों और मशीनों को भी आने जाने में मदद मिलेगी। इसके लिए लोगों का तटबन्धें पर से हटाया जायेगा 
और कहा यह जायगा कि यह सब बाढ़ की रोक-थाम के लिए किया जा रहा है। वह इसलिए कि बाढ़ नियंत्रण 
बिकने वाली चीज है और इसी में नेताओं, प्रशासकों, इंजीनियरों, और ठेकेदारों सब के स्वार्थ निहित हैं। पहले के 
दिनों में इनकी जूठन के तौर पर मजदूरों को कुछ रोजगार मिट्टी के कामों में मिल जाया करता था सो आजकल 
वह भी बन्द है क्योंकि अब यह काम दूसरे प्रान्तों से मॅँगाये गये ट्रेक्टरों के माध्यम से होता है। 


तटबन्धों के कारण अगर नदियों की पेंदी ऊपर उठती है तो उनकी सहायक धाराएँ भी अपना पानी इन नदियों में 
नहीं डाल पायेंगी और तटबन्धों पर उस तरफ से भी खतरा बढ़ेगा और वह टूटेंगे। इस तरह से नदियाँ एक अराजक 
स्थिति में पहुँच जाती हैं और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए या “कौन झंझट मोल 
ले,' ऐसा कह कर नदियों के किनारे पहले तो तटबन्ध बनाये और अब उन्हें ऊँचा करने में जुटे हैं। एक दिन यही 
मजबूत और ऊँचा तटबन्ध इलाके की भावी पीढ़ियों की तबाही का कारण बनेगा। 


आज तटबन्धों के निर्माता बड़ी शान से कहते हैं कि उन्होंने नदियों को काबू में कर लिया मगर इसके लिए समाज 
ने क्या-क्या कीमत दी है यह जानने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी इस अकड़ में जो उन्होंने नदी का 
सत्यानाश कर दिया, यह जानने की भी उन्हें जरूरत नहीं है। यह समस्या अगली पीढ़ी के इंजीनियरों और नेताओं 
की है। जनता और नदी दोनों ही इन लोगों के लिए गिनी पिग (डॉक्टरी परीक्षणों में इस्तेमाल किये जाने वाले चूहे) 
से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। 


उपसंहार 


तटबन्धों के अन्दर जो जिन्दा रहने की परिस्थितियाँ हैं उन पर किसी भी आधुनिक सभ्य समाज को शर्म आनी 
चाहिये क्योंकि यह लोग उन सारी नागरिक सहूलियतों से महरूम हैं जिन्हें विकास का पैमाना माना जाता है। वहाँ 
पर लाखों लोग किस तरह से पचासों साल से जिल्लत की जिन्दगी जी रहे हैं, इस बात को दुभाग्यवश बाहरी 
दुनियाँ की बात कौन करे-बिहार के अन्दर भी लोग नहीं जानते। वह वहाँ अविश्वसनीय परिस्थितियों में जिन्दगी 
बसर कर रहे हैं और उनकी दशा में सुधार के लिए शीघ्र ही कुछ करने की जरूरत है। समाज को और देश को 
यह नहीं भूलना चाहिये कि दूसरे लोगों का बाढ़ से बचाव हो सके, इसके लिए इन लोगों ने अपने हितों की कुर्बानी 
दे दी थी। यह एक अलग बात है कि बाढ़ से इस तरह का बचाव न तो संभव था और न वांछनीय और न यह 
हासिल ही किया जा सका लेकिन इतना तो तय है कि करीब दस लाख लोग तो कोसी तटबन्धों के बीच फंस कर 
बरबाद हो ही गये। 


बहुत से इंजीनियर यह दलील देते हैं कि तटबन्धों के निर्माण से फसल की क्षति रुकी है और इस बढ़े कृषि उत्पादन 
की लागत को अगर आंका जाय तो निश्चित रूप से कोसी परियोजना पर जो निवेश किया गया था वह सूद समेत 
वापस मिल गया है और इस योजना से बेशक लाभ हुआ है। सहरसा, पूर्णियाँ जैसी जगहों में जमीन का दाम बढ़ा 
है, नये शहर आबाद हुये हैं और वह जगहें जो कभी काला पानी के नाम से मशहूर थीं, वहाँ खुशहाली लौटी है। 


यह एक शुद्ध तकनीकी वक्तव्य है और जब बढ़ी हुई फसल की कीमत लगाई जाती है तब कीमत इस बात की 
भी लगाई जानी चाहिए कि तटबन्धों के अन्दर लगभग सवा लाख हेक्टेयर के आस पास जमीन हमेशा-हमेशा के 
लिए बरबाद हुई। जितनी जमीन की बाढ़ से रक्षा करने की योजना थी उससे लगभग दुगुनी जमीन जल-जमाव, 
बालू जमाव और नदी के कटाव की भेंट चढ़ गई। तटबन्धों के भीतर के 380 गांव आदिम परिस्थितियों में जीने 
के लिए अभिशप्त हुये और तटबन्धों के बाहर कितने गांव जल-जमाव में ठिकाने लग गये उनका कोई हिसाब 
नहीं है। इन जमीनों पर लगे बाग-बगीचे खत्म हो गये, पशु-धन नष्ट हो गया, वन्य-प्राणी समाप्त हो गये और यहाँ 
की जनता का दरजा एक सम्मानजनक नागरिक से घट कर रिलीफखोर का हो गया। 


सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वह यह कि नदी आसमान चढ़ गई और अब वह पानी की निकासी करने के बजाय 
उसे फैलाने का काम करती है। यह क्षति अपूरणीय है और इसे कितना भी पैसा खर्च किया जाय, ठीक नहीं किया 
जा सकता। जब योजना से नफे-नुकसान की बात उठती है तो इन सारी लागतों को ध्यान में रख कर ही बात 
करनी चाहिये। 


अध्याय -।0 बीच का रास्ता 


बीच का रास्ता 


परिचय 


अभी तक हमने उन सारे पहलुओं का अध्ययन किया है जिनके बीच कोसी नदी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं। हमने यह 
देखा कि किस तरह से आजादी के बाद वाले समय में कोसी के बाढ़ नियंत्राण और सिंचाई की योजनाएं हाथ में 
ली गईं और कैसे उनमें से कोई भी अपने कथित उद्देश्यों के नजदीक तक नहीं पहुँच पाई। राजनीतिज्ञों तथा 
इंजीनियरों ने मिल कर अगर एक समस्या का समाधान करना चाहा तो उसके बदले बहुत सी समस्यायें खड़ी हो 
गईं जिन पर तुरन्त ध्यान देना जरूरी हो गया है। बहुत सी जगहों पर तो योजना के लाभार्थी पहले से बदतर हालत 
में पहुँच गये हैं। सवाल यह उठता है कि हालात को बेहतर बनाने के लिए अब कुछ किया भी जा सकता है या 
नहीं? अगर कोई संभावनाएं बनती हैं तो वह क्या हैं और इन्हें कौन अंजाम देगा? 


ऐसे समय चार ऐसी संस्थाएं हैं जो कि तुरन्त ख्याल में आती हैं, (क) केन्द्र सरकार, (ख) राज्य सरकार, (ग) 
स्वयंसेवी संस्थाएँ तथा प्रबुद्ध नागरिक और (घ) प्रभावित लोग तथा समाज। इस अध्याय में हम इन सभी सम्बद्ध 
पक्षों की संभावित भूमिका का अध्ययन करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन संस्थाओं की वर्तमान 
भूमिका क्या है और उनके द्वारा भविष्य में की जाने वाली कोशिशों से बाढ़ के क्षेत्र में क्या कोई बेहतरी की 
गुंजाइश बनती है? 


सरकारों की भूमिका 


सरकारों को दो मोरचों पर काम करना पड़ता है। एक तो उसे बाढ़ की समस्या के लिए स्थाई समाधान की तलाश 
करनी है और दूसरे यह कि जब तक स्थाई समाधान की कोई कारगर व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वह हर 
जरूरी कदम उठाये ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान और परेशानियों को यथासंभव कम किया जा सके। पहले 
हम यह जान लें कि सरकार बाढ़ के स्थाई समाधान के बारे में क्या सोचती है? 


नेपाल में प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध 


जब तक हमारा नेपाल से कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 


पा कि हम ने अध्याय 2 में देखा है, केन्द्र 


वित बांध को ही कोसी क्षेत्र की बाढ़ समस्या का 
एकमात्र समाधान मानती हैं। इस तरह के प्रस्तावित सारे बांधों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल भारत में न हो 


कर नेपाल में अवस्थित हैं जिसकी वजह से जब तक नेपाल सरकार की रजामन्दी न हो तब तक भारत अकेले 
कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इन बांधों के निर्माण में पड़ने वाले व्यवधानों के बारे में हम ने पहले भी 
कुछ-कुछ चर्चा की है। निर्मली में 6 अप्रैल 947 वाले अपने भाषण में सी. एच. भाभा ने नेपाल में कोसी पर 
प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध की पुरजोर वकालत की थी। उस समय किन्तु न तो बड़े बांधों से होने वाले नुकसान के 
बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध थी और न ही पिछली शताब्दी के 80 और 90 के दशक में होने वाले 
पर्यावरण आन्दोलनों की कोई भनक ही थी। बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के विस्थापन और पुनर्वास समस्या 
पर उठते हुये विरोध के स्वर भी उस समय तक सुनने में नहीं आये थे। बांधों के निर्माण के लिए आवश्यक धन- 
राशि भी, ऐसा लगता था, तब आसानी से उपलब्ध हो जाती क्योंकि भारत की आजादी की सुबह करीब थी और 
देश को एक नवोदित राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलने वाली थी। उस समय सबसे अच्छी बात यह थी कि भारत 
और नेपाल दोनों ही देशों ने बांध के निर्माण में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। क्योंकि यह मसला अंतर्राष्ट्रीय था 
अतः इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका अहम हो जाती थी। राज्य सरकार भले ही इस बांध परियोजना की लाभार्थी 
थी मगर निर्णय की प्रक्रिया में उसकी भूमिका महज तबलची की थी। असली गाना-बजाना तो केन्द्र सरकार को 
ही करना था। 


भारत में पानी राज्य का विषय है और यह राज्य का ही कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी विपत्ति के समय प्रजा 
के लिए राहत मुहैया करके उसके योग-क्षेम का वहन करे। इसका मतलब यह होता है कि जब तक बराहक्षेत्र या 
उस जैसे अन्य बांध नहीं बन जाते और राज्य की बाढ़ समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रान्तीय 
सरकार को अपने स्तर पर संरचनात्मक या अन्य माध्यमों से प्रजा की बाढ़ के थपेड़ों से रक्षा करनी पड़ेगी। केन्द्र 
सरकार इस प्रयास में राज्य सरकार की कुछ मदद करती है ताकि वह ऐसी संरचनाओं का निर्माण कर सके और 
राहत कार्य के खर्चे उठा सके। इस तरह से राज्य और केन्द्र सरकार की भूमिकायें बड़ी साफ हैं। 


केन्द्र सरकार द्वारा जब से 945 में कोसी पर प्रस्तावित तटबन्धों को बराहक्षेत्र बांध के हक में नकारा गया तभी 
से बराहक्षेत्र बांध का भूत योजनाकारों, इंजीनियरों और राजनीतिज्ञों का पीछा कर रहा है। निर्मली सम्मेलन 
(947) में जो प्रस्ताव किया गया था उसी कड़ी में राम बिलास पासवान के बिहार की बाढ़ संबंधी एक 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी ने 23 अगस्त 2003 
को लोकसभा को बताया कि, “...जहाँ तक बिहार का संबंध है, हम लगातार नेपाल सरकार से संपर्क बनाये हुये 
हैं क्योंकि यह सारी नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। जब तक हमारा नेपाल से कोई समझौता नहीं हो जाता तब 
तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नेपाल मैं क्षेत्र अनुसंधान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के 
प्रस्ताव का क्रियान्वयन करने के लिए एक संयुक्त परियोजना कार्यालय को मंजूरी दी जा चुकी है। भारत के 42 
तथा नेपाल के 00 अधिकारी मिल कर अनुसंधान और अध्ययन का काम करेंगे। इस परियोजना में अनुमानतः 
269 मीटर ऊँचा बांध बनाया जायेगा जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3300 मेगावाट होगी। इसके अलावा नेपाल 
तथा भारत दोनों को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। कोसी बहूद्देशीय योजना के अलावा इस प्रस्ताव में सुन-कोसी 
डाइवर्शन परियोजना भी शामिल है।'' कुछ इसी तरह की बात तत्कालीन केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री प्रियरंजन 
दासमुंशी ने 5 जून 2004 को किशनगंज में कही। इसी तरह के बयान 2005 में पिफर प्रियरंजन दासमुंशी और 
जय प्रकाश नारायण यादव (केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री) जनता के बीच दे चुके हैं। यानी जहाँ तक बराहक्षेत्र 
बांध का सवाल है, लगभग 60 वर्ष के अन्तराल के बाद भी नेता लोग एक ही बयान पर कायम हैं कि वह नेपाल 
से वार्ता कर रहे हैं। 


इसके पहले बिहार के जल-संसाधन मंत्री जगदानन्द ने भी 22 जुलाई 2002 को बिहार विधान सभा में कहा था 
कि, “...महोदय, अंतिम बात - “नो डिस्चार्ज कन्ट्रोल, नो फ्रलड कंट्रोल'। डिस्चार्ज कंट्रोल जब तक नहीं होगा, 
यह दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना है कि बाढ़ से बचाव हो ही नहीं सकता। ... अन-कन्ट्रोल्ड डिस्चार्ज कमजोर 
तटबन्धों से नहीं रुक सकता है, बाढ़ हम लोगों के लिए बिल्कुल प्राकृतिक आपदा बनी रहेगी। फ्लड कन्ट्रोल यदि 
हम राज्य में चाहते हैं तो डिस्चार्ज कंट्रोल जो ऊपरी राज्य में है, जो सहयोगी और बगल के देश हैं, उनसे हम लोगों 
ने बात करने के लिए सर्वसम्मति से पैफसला लिया है, हम लोग मिल जुल कर इसमें आगे बढ़ें।'” 


भाभा के निर्मली भाषण (947) के बाद से केन्द्र और राज्य के मंत्री इस तरह का भाषण लगातार दिया करते हैं 
मगर 59 साल बीतने के बाद भी उनके भाषण का मूल पाठ वही रहता है कि नेपाल से बातचीत चल रही है। यह 
बड़ी अजीब बात है कि अगर बराहक्षेत्र बांध ही कोसी नदी घाटी की सारी समस्याओं का समाधान है और इससे 
दोनों देशों को फायदा है तो भारत क्यों नहीं नेपाल को इन फायदों से अब तक अवगत करा पाया और क्यों नेपाल 
इतने लम्बे समय से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है? 


नेपाल की आशंकाएं 


गि तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने 
उत्तर प्रदेश मंच शारदा नदी की धारा को नियंत्रित करने और तराई के इलाकों की सिंचाई के लिए नदी पर भारत 

नेपाल सीमा पर एक बराज का प्रस्ताव किया। इस बराज का निर्माण होते-होते ।928 आ गया। इस बराज के 
दाहिने किनारे से 4,000 घनसेक क्षमता की एक नहर निकाली गई जिससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई शुरू हुई। 
आजादी के बाद शारदा सहायक नहरों की मदद से सिंचाई का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले तक किया 
गया। इसी क्रम में भारत-नेपाल सीमा पर अन्य बहुत सी छोटी बड़ी नदियों पर लोअर शारदा, गिरिजापुर, सरयू, 
लक्ष्मणपुर, बाणगंगा और डांडा में बराज बना कर भारत में सिंचाई की व्यवस्था हुई। नेपाल इसे भारत की 
एकतरफा कार्यवाही मानता है और इस से खुश नहीं है और इन संरचनाओं के निर्माण से दोनों देशों के रिश्तों में 
खटास आई है ऐसा नेपाल के प्रबुद्ध लोगों की मान्यता है। 


भारत-नेपाल के बीच ।954 में कोसी योजना को लेकर समझौता हुआ जिसे 966 में पुनरीक्षित करना पड़ा। 
इस पुनरीक्षण के बाद भी नेपाल अपने को 'ठगा' हुआ महसूस करता है। इसी तरह के समझौते गंडक नदी के 
पानी के उपयोग के लिए ।959 और 964 में हुये। मगर नेपाल के लिए बात पुनरीक्षण से भी नहीं बनी, ऐसा 
वहाँ लोगों का मानना है। नेपाल में आम जनता के मन में यह धारणा घर कर गई है कि भारत ने कोसी और गंडक 
नदियों पर कब्जा जमा लिया हुआ है और इन दोनों नदियों पर बनी योजनाओं का सारा लाभ भारत को मिला है। 
वहाँ लोग इस बात से नाराज हैं कि भारत-नेपाल सीमा के पास, भले ही वह पूरी तरह नेपाल में ही अवस्थित क्यों 
न हो, जो कोसी पर भीमनगर बराज बना हुआ है, उसके साथ 40 कि. मी. उत्तर चतरा में भी एक बराज बनना 
था जिससे नेपाल के उत्तरी क्षेत्रों में सिंचाई होती। यह काम नहीं हुआ। नेपाल में अब शायद नई पीढ़ी को पता भी 
नहीं है कि पूरब में चतरा नहर प्रणाली का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ था जिसका उद्धाटन 7 सितम्बर 
970 को नेपाल के सिंचाई और ऊर्जा मंत्री नवराज सुवेदी ने किया था। इस योजना पर उस समय 5 करोड़ 
रुपये खर्च हुये थे। कोसी के पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनी चन्द्र नहर के निर्माण में भी भारत के सहयोग 
को भुला दिया गया है। वहाँ इसी तरह की कुछ नाराजगी गंडक परियोजना से भी है। ऐसा लगता है कि पानी 


संबन्धी प्रकल्पों के अलावा नेपाल की दूसरी अन्य भी कई समस्याएं हैं और वह हर सावधानी बरतना चाहता है 
जिससे उसके हितों की रक्षा हो सके। इसकी वजह से कोई भी निर्णय लेने में देर होती है। 


भारत-नेपाल के बीच हुई महाकाली सन्धि (996) भी ऐसे ही सन्देह के दायरे में आती है। इस महाकाली संधि 
का अलम्बरदार 35 मीटर ऊँचा पंचेश्वर बांध है जिसके पीछे 2.3 अरब घनमीटर पानी संचित कर के रखा जा 
सकता है और इससे 6,480 मेगावाट पन-बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। 996 में जब दोनों देशों के 
बीच महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये गये तो पहले तो शुरू-शुरू में यह लगा कि बांध निर्माण संबंधी सारी 
आशंकाएँ अब सरकारी स्तर पर समाप्त हो गई हैं। नेपाल की राजनैतिक पार्टियों में इस संधि का श्रेय लेने की 
होड़ मच गई। मगर इन पार्टियों में आंतरिक मतभेद भी कम नहीं थे जिसका नतीजा यह हुआ कि नेपाल की मुख्य 
विरोधी पार्टी यूनाइटेड माक्रसिस्ट लेनिनिस्ट (यू.एम.एल.) दो भागों में विभक्त हो गई। एक हिस्सा यू.एम.एल. था 
और दूसरा मर्व्सिस्ट लेनिनिस्ट (एम.एल.)। यह दोनों धड़े पिफर 999 के आम चुनाव के बाद एक हो गये जबकि 
एम.एल. का चुनाव में सफाया हो गया। नेपाली आलोचकों का मानना है कि इस संधि में नेपाल के हिस्से के पानी 
को तो पारिभाषित किया गया है मगर यह भारत के हिस्से के पानी पर खामोश है। संधि की कंडिका में जहाँ यह 
कहा गया है कि “बिना किसी पूर्वग्रह के अपने-अपने वर्तमान स्तर के पानी के उपयोग” का जो प्रावधान है वह 
भारत को यह अधिकार दे देगा कि वह पानी की कमी के मौसम में महाकाली नदी के पूरे पानी पर अपना हक 
जमा ले। अनुमोदन के बावजूद नेपाल की एक संसदीय उप-समिति ने संधि में चार और उपबन्ध डाले (महाकाली 
एक सीमावर्ती नदी है, महाकाली आयोग की स्थापना, वर्जनीय मूल्यांकन सिद्धांत पर बिजली का विक्रय तथा 
“बिना किसी पूर्वग्रह के अपने-अपने वर्तमान स्तर के पानी के उपयोग” का मतलब होता है महाकाली के सारे 
पानी पर समान स्वत्वाधिकार)। जहाँ तक भारत का संबंध है, वह इन उपबन्धों को मान्यता नहीं देता क्योंकि संधि 
का या तो अनुमोदन होता है या उसे खारिज किया जाता है। संधि का अनुमोदन शर्तों के साथ नहीं होता। 


शुरू-शुरू के जोशो-खरोश के बावजूद महाकाली संधि निष्क्रिय ही रही है। संधि में जिस विस्तृत परियोजना 
रिपोर्ट को छः महीने में तैयार कर लेने की बात कही गई थी वह दस साल बीत जाने के बाद भी अब तक तैयार 
नहीं हुई है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब राजनैतिक पार्टियों के यह मतभेद आम जनता के स्तर पर पहुँच 
गये हैं। भविष्य में कभी दोनों सरकारें अगर कोई साझा कार्यक्रम हाथ में ले भी लेती हैं तो इन परियोजनाओं के 
फायदे जनता को समझाने में कम से कम नेपाल सरकार को काप्रफी मशक्कत करनी पड़ेगी। 


यह जरूर सच है कि नेपाल में 6 गाँवों की करीब .5 लाख की आबादी कोसी तटबन्धें के बीच में फंसी है। 
अत्यधिक सिल्ट जमाव के कारण नेपाल को चतरा नहर का आधुनिकी करण करना पड़ा है। चन्द्र नहर के अक्सर 
टूटते रहने के कारण भारत-नेपाल सीमा से लगे सप्तरी जिले के गाँवों में बालू पट गया है। पश्चिमी कोसी नहर के 
नेपाल वाले हिस्से में वह सब कुछ घटित हो रहा है जिसकी वजह से इस नहर से भारत वाले हिस्से में जनता 
परेशान है। 


गलत यह भी नहीं है कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर के निर्माण के बाद जो सिंचाई हुई वह भारतीय भाग में आजकल 
अपने कथित लक्ष्य (953) की मात्रा 20 प्रतिशत पर या उससे नीचे ही बनी हुई है और इस कमान क्षेत्र में जल- 
जमाव उसके सिंचित क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। पश्चिमी कोसी नहर जिसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, 
अपने कथित लक्ष्य के मात्रा 7 प्रतिशत से कम जमीन पर सिंचाई करती है। इस नहर पर उसके मूल प्राक्कलन 
का करीब 53 गुना पैसा खर्च हो चुका है (2006) मगर सिंचाई प्रतिशत अभी तक दो अंकों में नहीं पहुँचा है। 
अध्याय-4 में हम ने देखा है कि कोसी तटबन्धों का वजूद किसी भी मायने में मतलब के यारों से अधिक नहीं है। 
गंडक परियोजना की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। इन नहरों से ।.53 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का 
लक्ष्य था मगर परियोजना से 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के बीच क्रमशः 3.95, 3.88 और 
3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सिंचाई हो पाई। इन नहरों का काम अभी भी अधूरा है और ।985 में जब इनके 
निर्माण के प्रथम फेज की समाप्ति की घोषणा की गई तब तक इस पर मूल प्राक्कलन से 0 गुने के आस पास 
खर्च हो चुका था। इसके अलावा कोसी तटबन्धों के बीच जो दस लाख के करीब लोग केवल भारत में हमेशा- 


हमेशा के लिए फंस कर बर्बाद होने के लिए अभिशप्त हुये, वह इन सबके ऊपर था। इनका समुचित पुनर्वास 
आज तक नहीं हो पाया है। इस तरह के होने वाले नुकसानों के बारे में सरकारों को खामोश ही रह जाना पड़ता 
है क्योंकि यह पिटारा अगर खुला तो बात बहुत दूर तक जायेगी। यह बात तो भुक्त-भोगी या प्रबुद्ध नागरिक ही 
कर सकते हैं। जहाँ तक भुक्त-भोगियों का प्रश्न है उन्होंने तो यथास्थिति स्वीकार कर ली हुई है। भारत में कोसी 
परियोजना द्वारा हुये इस तरह के तथाकथित “फायदों” की जानकारी अगर नेपाली जनता को होती तो इस योजना 
के बारे में वहाँ भ्रांतियाँ नहीं फैलतीं। 


मार्ग अवरुद्ध नेपाल 


नेपाल एक लम्बे समय से भारत से उसके पश्चिमी तट पर एक व्यापारिक मार्ग दिये जाने की मांग करता रहा था 
जिससे पश्चिमी दुनिया से उसका बेहतर सम्पर्क बना रहता। भारत की मान्यता थी कि नेपाल को कोलकाता होते 
हुये आवाजाही के लिए रास्ता खुला है और इसलिए किसी वैकल्पिक मार्ग की कोई जरूरत नहीं है। भारत का 
यह भी मानना था कि किसी भी मार्ग-अवरुद्ध देश को एक से ज्यादा रास्ते देने का रिवाज नहीं है। इस समस्या 
का समाधान हुआ 996 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी भारत यात्रा पर आये। 


तभी भारत ने नेपाल को भारत के पश्चिमी तट से आवाजाही की सुविधा प्रदान की। इस समय तक, बताते हैं कि, 
भारत और नेपाल की बराहक्षेत्र या किसी भी बांध संबंधी कोई भी पारस्परिक वार्ता इसीलिए टूट जाती थी कि 
नेपाल भारत के पश्चिमी तट पर आवाजाही के लिए रास्ता मांगता था और भारत सरकार इसके लिए राजी नहीं 
होती थी। सारी वार्ताएं इसी जगह आकर अटक जाती थीं। 


इस पश्चिमी रास्ते के बदले में नेपाल ने भारतीय अधिकारियों को कोसी घाटी के अनुसंधान और बराहक्षेत्र बांध 
के निर्माण के अध्ययन के लिए अपने देश में सुविधायें प्रदान कीं। तब से नेपाल में एक भारतीय टीम इस अध्ययन 
में लगी हुई है। इसके अलावा नेपाल गंगा-कोसी मार्ग पर एक जल-मार्ग की भी भारत से उम्मीद रखता है जिससे 
उसका इलाहाबाद-हल्दिया राष्ट्रीय जल-मार्ग संख्या से सीधा सम्पर्क हो जाय। इस समस्या का समाधान भी 
खोजा जा रहा है और इसका अध्ययन जारी है। 


भूकम्प प्रवण क्षेत्र की बहस 


राजस्थान में मूल और स्थाई समस्या सूखे या अकाल की है, बाढ़ की नहीं। यह सच है कि 20 वर्ष के 


अन्तराल पर आई इस बाढ़ से निबटने और बाढ़ संबंधी चेतना विकास के लिए होने वाली गोष्ठियों में लोग 


आते नहीं थे क्योंकि वहाँ बाढ़ 20 साल या उससे भी अधिक अंतराल पर आती है। हमारी मान्यता है कि 


सूखे की समस्या के प्रति आग्रही होंगे। बराहक्षेत्र बांध की साइट हिमालय के भूकम्प प्रवण क्षेत्र में 


पड़ती है जहा इस तरह की संरचना निर्माण को अच्छा और सुरक्षित नहीं माना जाता। 954 में जब 
बराहक्षेत्र बांध के प्रस्ताव को खारिज कर के तटबन्धों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी तब बराहक्षेत्र के भूकम्प 


प्रवण इलाके में होने की ही दलील दी गई थी (अध्याय 2, खण्ड 2.29)। इधर कुछ वर्षों में जापान और इटली में 
कई बांधों का निर्माण भूकम्प प्रवण क्षेत्रों में किया गया है जिनकी नजीर राजनीतिज्ञ और इंजीनियर देते हैं और 
यह कहते हैं कि यह मसला उतना गंभीर नहीं है। फिर भी भूकम्प प्रवण क्षेत्रों में बांध निर्माण के लिए विशेषज्ञों 
की निर्णायक स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है और बहस जारी है। 


दिलचस्प मसला यह है कि बिहार सरकार और यू. एन. डी. पी. के बीच 2002 में बाढ़ों का आपदा के तौर पर 
मुकाबला करने और बाढ़ समस्या का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए एक समझौता हुआ। बाढ़ के समय आपदा 
प्रबन्धन के लिए सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिलों को चुना गया। आपदा प्रबन्धन 
के लिए चेतना विकास यू. एन. डी. पी. और बिहार सरकार के इस साझा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। 
बिहार सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (2003/2004) इस सहयोग पर विस्तृत रूप से 
चर्चा करती है मगर इसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार में विपत्ति के तौर पर मुख्य समस्या भूकम्प की है, 
बाढ़ की नहीं। जाहिर है कि 2000 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आये भूकम्प और वहाँ काम करने वाली बहुत सी 
सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार ने कार्यक्रम की प्राथमिकताएं तय करने में अपनी छाप छोड़ी 


है। 


इस कार्यक्रम के तहत पूरे प्रान्त में जगह-जगह पर भूकम्प और उससे बचाव को लेकर कार्यशालाएं आयोजित 
हुई हैं मगर जैसी सूचनाएँ मिलती हैं उनके अनुसार कहीं भी नेपाल में इन प्रस्तावित बांधों पर भूकम्प के पड़ने 
वाले प्रभाव की चर्चा नहीं हुई। इन गोष्ठियों और कार्यशालाओं में कभी तो नेपाल में प्रस्तावित बांधों के दुष्प्रभाव 
पर चिन्ता व्यक्त की जानी चाहिये थी मगर ऐसा लगता है कि कोशिश इस बात की हो रही है कि लोग अपने घरों 
का निर्माण आने वाले भूकम्प को ध्यान में रख कर करें और बांधों पर भूकम्प के प्रभाव और बाढ़ को भूल जायें। 
हिमालय में बांध निर्माण के कारण भूकम्पों की बढ़ती संभावनाओं पर भी इन गोष्ठियों में कोई बात नहीं होती है। 
इस पृष्ठभूमि में 996 में राजस्थान में अलवर तथा भरतपुर में आई बाढ़ का जायजा ले लेना बेहतर होगा। 
राजस्थान में मूल और स्थाई समस्या सूखे या अकाल की है, बाढ़ की नहीं। यह सच है कि 20 वर्ष के अन्तराल 
पर आई इस बाढ़ से निबटने और बाढ़ संबंधी चेतना विकास के लिए होने वाली गोष्ठियों में लोग आते नहीं थे 
क्योंकि वहाँ बाढ़ 20 साल या उससे भी अधिक अंतराल पर आती है। हमारी मान्यता है कि बिहार में भी भूकम्प 
पर पाठ पढ़ने के लिए लोग उतने उत्साहित कभी नहीं होंगे जितना कि वह बाढ़ या सूखे की समस्या के प्रति 
आग्रही होंगे। बिहार में आखिरी बड़ा भूकम्प 988 में आया था और उसके पहले की घटना ।934 की है। 


बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएँ इस तरह के कार्यक्रमों को चलाये जाने में एक तरह से जरूर मदद करती हैं क्योंकि 
उनको सरकार और यू.एन.डी.पी. से कुछ आर्थिक मदद मिल जाती होगी। थोड़ा-बहुत अनुदान मिलने की आशा 
में उनमें यह साहस भी नहीं है कि वह यू.एन.डी.पी. या बिहार सरकार से कह सकें कि वह अपना ध्यान बाढ़ और 
सूखे की समस्या पर केन्द्रित करे तो बेहतर होगा। और तो और, अक्टूबर 2003 में जब बाढ़ से नुकसान की चर्चा 
से अखबार भरे रहते थे तब इन संस्थाओं ने भूकम्प के विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना में रैलियाँ भी 
निकाली थीं। यही कार्यक्रम 2004 में भी दुहराया गया। 2005 तथा 2006 का वर्ष बिहार में सूखे का वर्ष था। 
यह हो सकता है कि इन संस्थाओं को अपने कार्यक्रमों के लक्ष्य पूरे करने हों पर यह महीनें-दो महीनें तक इन्तजार 
करने की स्थिति में निश्चित रूप से रही होंगी। ऊपरी दबाव की वजह से इन्होंने खुद को बेवजह उपहास का पात्रा 
बनाया मगर पैसा जो न करवा दे। 


बांध और भूकम्प की चर्चा पर एक बार जोर तब जरूर पकड़ेगी जब प्रस्तावित बांधों के निर्माण की बात किसी 
निर्णायक दौर में पहुँचेगी। बांध निर्माण के पफलस्वरूप आने वाले भूकम्पों के प्रति भारत और नेपाल, दोनों 
जगहों में, चिन्ता बनी रहेगी। 


बांध की लागत 


भारत और नेपाल के बीच बिजली की खरीद-बिक्री का अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है यहाँ तक कि 
बांध से पैदा होने वाली बिजली की क्या लागत आयेगी वह भी फिलहाल अनुमान से परे है। सीमा पार से जिस 
तरह के संकेत मिलते हैं और वहाँ की पत्रा-पत्रिकाओं में जो कुछ पढ़ने को मिलता है उसके अनुसार इन बांधों 
से नेपाल में जो बिजली पैदा होगी उसकी उपभोक्ता को वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो एक आम अमरीकी 
नागरिक अपने यहाँ अदा करता है। 


इस बांध की लागत वर्ष 958 में ही 22,700 करोड़ रु. आँकी गई थी। बांध निर्माण पर होने वाला खर्च शायद 
एक और कारण है जिसकी वजह से इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। फिलहाल इन बांधों के निर्माण 
का खर्च उठा पाना भारत या नेपाल के बस की बात नहीं दिखती। पिछले दशक में नर्मदा घाटी, टिहरी और 
सुवर्णरेखा जैसे बांधों से वित्तीय संस्थाओं के हाथ खींचने से सरकार के सामने इस तरह के निर्माण कार्यो के लिए 
दुविधा की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और बांध 
निर्माणकर्ताओं ने एक समय नेपाल से अपने निवेश पर लाभांश की गारन्टी मांगी थी यानी उसकी बिजली बिके 
न बिके, इस कम्पनियों की निश्चित आमदनी का आश्वासन उसे देना पड़ेगा। 


नेपाल ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। इस तरह से इन योजनाओं के लिए धन मुहैया करना नामुमकिन 
हो जाता है और बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के यह काम बहुत ही मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के 
लिए यह जरूरी होगा कि दाता संस्थाएं योजना से होने वाले लाभ के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हों। बाजार 
व्यवस्था की हालत अब यह हो चली है कि दाता संस्थाएं चाहेंगी कि बाढ़ नियंत्रण जैसे लोक कल्याण मूलक 
कामों की भी कीमत तय की जाय और इसे लाभार्थियों से वसूल किया जाय। सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी 
की भी उसी तरह से व्यावसायिक दर निश्चित हो। 


यह सारी बातें किसानों को समझाने में सरकार को निश्चित रूप से दिक्कतें पेश आयेंगी। भारत और नेपाल के 
बीच बिजली की खरीद-बिक्री का अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है यहाँ तक कि बांध से पैदा होने वाली 
बिजली की क्या लागत आयेगी वह भी फिलहाल अनुमान से परे है। सीमा पार से जिस तरह के संकेत मिलते हैं 
और वहाँ की पत्रा-पत्रिकाओं में जो कुछ पढ़ने को मिलता है उसके अनुसार इन बांधों से नेपाल में जो बिजली 
पैदा होगी उसकी उपभोक्ता को वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो एक आम अमरीकी नागरिक अपने यहाँ अदा 
करता है। 


अब कहाँ एक औसत अमरीकी नागरिक की आमदनी और कहाँ भारत तथा नेपाल के गरीब लोग? वैसे भी 
उदारीकरण के इस दौर में अब सरकारें बांध निर्माण क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं और उनकी जगह बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियाँ ले रही हैं। यह संकट एक अलग किस्म का है और इस पर अलग से चर्चा की जरूरत है। 


प्रगति और कछुए की चाल 


नेपाल में कोसी बांध बनाने की मंजूरी देने वाली भारत सरकार कैसे हो सकती है? इस समय तो वह ज्यादा 


से ज्यादा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए दफ्तर खोलने के लिए होने वाले खर्चे को मंजूरी दे 


सकती है क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी इतने के लिए ही सहमति बनी है। वैसे भी 30 करोड़ रुपये में कौन 


सा बांध बनने वाला है? यह सारी बातें बिहार के बाढ़ पीड़ितों को खिलौने देकर बहलाने जैसी हैं और उनके 


जख्म पर नमक छिड़कने का काम करती है। |आज से करीब पन्द्रह साल पहले, 99 में, भारत सरकार और 


सरकार के बीच कोसी नदी पर प्रस्तावित सप्तकोसी बांध के निर्माण के विभिन्न आयामों के अध्ययन और 
अनुसंधान के लिए एक समझौता हुआ था। विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति को यह जिम्मा दिया गया था कि 
वह इस निर्माण से होने वाले फायदों को निर्धारित करने तथा अध्ययन/अनुसंधान के तौर तरीकों की व्याख्या 
करें। नेपाल सरकार ने भारत सरकार को 993 में एक प्राथमिक रिपोर्ट मुहैया करवाई जिसके आधार पर 996- 
97 में एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ।6 विशेषज्ञों की इस समिति की एक बैठक में बिहार सरकार 
के एक प्रतिनिधि को एक बार बैठने का मौका दिया गया। तब यह उम्मीद की गई थी कि विस्तृत परियोजना 
रिपोर्ट को तैयार करने की दिशा में अब जल्दी ही प्रगति होगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार सरकार के 
जल संसाधन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में सरकार ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुये लिखा कि, “... बार बार 
प्रयास के बावजूद भी जनवरी ।997 को सम्पन्न बैठक में निर्णय पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है।'' 


इस मुद्दे पर एक बार फिर 6 अक्टूबर 998 को भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में बात चीत हुई और तब यह 
आशा की गई कि जल्दी ही कोसी हाई डैम के निर्माण की दिशा में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य 
से एक दफ्तर शीघ्र ही खोला जायेगा। लोकसभा में दिया गया केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी का 
बयान इस दिशा में एक नया कदम था क्योंकि अब कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण हो चुका था। दुर्भाग्यवश 
मात्रा इतना सा फैसला लेने में दोनों देशों की सरकारों को 2 वर्ष का समय लग गया। जहाँ तक राज्य सरकार 
का सवाल है वह इसी बात पर बगलें बजा-बजा कर खुश थी कि उसकी भी विशेषज्ञों की संयुक्त समिति की 
मीटिंग में रसाई हो गई है और इसी बहाने कभी-कभार उसके नुमाइन्दों को काठमाण्डू घूमने का मौका मिल जाता 
है। बिहार सरकार इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है। 2004 में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ 
भी बिहार की सत्तासीन पार्टियों की मदद से एक मित्रा सरकार बनी। 


नये जल-संसाधन राज्य मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव ने 20 जुलाई 2004 को दिल्ली में बयान दिया कि उसी 
दिन विशेषज्ञों और मंत्रालय के अधिकारियों की एक मीटिंग में नेपाल में बनने वाले कोसी हाई डैम परियोजना का 
प्रारंभिक आकलन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र ने नेपाल में बड़े बांध बनाने की योजना को मंजूरी 
दे दी है और इसके लिए नेपाल में योजना का स्थल कार्यालय खोलने के लिए 30 करोड़ रुपयों की मंजूरी भी 
केन्द्र सरकार ने दे दी है। अगर मंत्री से ऐसा बयान सचमुच दिया है तो उनसे पूछा जाना चाहिये था कि नेपाल में 
कोसी बांध बनाने की मंजूरी देने वाली भारत सरकार कैसे हो सकती है? इस समय तो वह ज्यादा से ज्यादा 
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए दफ्तर खोलने के लिए होने वाले खर्चे को मंजूरी दे सकती है क्योंकि 
दोनों देशों के बीच अभी इतने के लिए ही सहमति बनी है। वैसे भी 30 करोड़ रुपये में कौन सा बांध बनने वाला 
है? यह सारी बातें बिहार के बाढ़ पीड़ितों को खिलौने देकर बहलाने जैसी हैं और उनके जख्म पर नमक छिड़कने 
का काम करती है। 2004 की बाढ़ के समय नेपाल में दफ्तर खोलने की बात को मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से 
बार-बार दुहराया। 


दरअसल भारत और नेपाल के स्तर पर जब दोनों देशों के बीच में वार्ताएँ चलती हैं तब नेपाल की तरफ से कुछ 
अनसुलझे पहलू सामने आते हैं जो कि पानी से संबंधित सारी साझा योजनाओं में समान हैं और वह यहाँ नीचे 
दिये गये है 


(क) बांधों से पैदा होने वाली बिजली का खरीदार भारत होगा और वह उस की (नेपाल द्वारा प्रस्तावित लेखक) 
कीमत को नहीं करता 
(ख) बांध बना कर पानी को नियमित करने से कुछ फायदे होंगे जो कि नेपाली गाँवों को डुबाने के बाद ही मिल 
पायेंगे! इस मुद्दे से बचा नहीं जा सकता और इस की व्याख्या होनी बाकी है 


(ग) अनचाहे विस्थापन और जीविका के स्रोतों की जल-समाधि की क्षतिपूर्ति। 


एक समय था जब इस तरह के मसले सरकारी स्तर पर तय हो जाया करते थे। अब विस्थापित होने वाले लोग 
झूठी तसल्लियों का मतलब बखूबी समझते हैं और अपनी लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। 


योजनाएं चाहे जैसी बनें मगर एक बार अगर फिर संसाधनों की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय के वाटर रिसोर्स 
डेवलपमेन्ट सेन्टर में 2 मार्च 2002 को आयोजित एक कार्यशाला में बिहार के जल संसाधन सचिव ने अपने 
भाषण में बताया कि जहाँ तक संसाधनों की उपलब्धता का सवाल है, बराहक्षेत्र में कोसी पर हाई डैम आने वाले 
50-60 वर्षो में भी नहीं बनने वाला है। सचिव महोदय राजनीतिज्ञ नहीं थे अतः मुमकिन है वि वह सच बोल रहे 
हों। 


नदी जोड़ योजना 


भारत द्वारा नेपाल को आधिकारिक रूप से इस योजना प्रस्ताव की अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। जब 
तक भारत और नेपाल की इन प्रस्तावित बांधों को लेकर कोई संधि नहीं हो जाती तब तक गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र 


में नदी जोड़ योजना का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर भारत-नेपाल के बीच महाकाली संधि को उदाहरण 


के रूप में लिया जाय तो जो संकेत मिलते हैं वह बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं हैं। 


(अक्टूबर 2002) भारत की प्रस्तावित नद (चित्र 0.) वरो पर है। ऐसे दावे किये जा 
रहे हैं कि इस योजना के क्रियान्वयन से देश में बाढ़ और सूखे की समस्या का निदान हो जायेगा। इस परियोजना 
के दो मुख्य अंश हैं। पहले हिस्से में तो गंगा-ब्रह्मपुत्र घाटी की बहुत सी नदियों को जोड़ने की बात है जिसमें कोसी 
घाघरा, गंडक-गंगा, घाघरा-यमुना, शारदा-यमुना, मानस-सनकोश -तीस्ता, तीस्ता-गंगा या ब्रह्मपुत्र-गंगा तथा 
यमुना के माध्यम से शारदा-साबरमती लिंक आदि के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके साथ ही गंगा-सुवर्णरेखा- 
दामोदर-महानदी को जोड़ना भी इस योजना का अंग है। 


योजना के दूसरे भाग में, जिसे प्रायद्वीपीय नदी जोड़ प्रकल्प कहा जाता है, उसमें महानदी, कृष्णा, गोदावरी, 
पेन्नार, कावेरी और वैगेई आदि मुख्य नदियाँ हैं जिन्हें जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केन-बेतवा, पार-तापी- 
नर्मदा और दमन गंगा-पिंजल जैसी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव भी इस योजना का अंग है। 2004 के चुनाव के 
पहले तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 5,60,000 करोड़ रुपये की इस योजना के प्रति पूरी तरह 
वचनबद्ध थी और इसके शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति सचेष्ट थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जो संयुक्त 
प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार सत्ता में आई वह इस योजना पर कदम तो फूंक-फूंक कर रख रही है मगर ताल 
ठोंकने का स्तर पुरानी सरकार जैसा ही है। 


इस परियोजना की लागत बेतरह ज्यादा है मगर तत्कालीन राजग सरकार द्वारा यह कहा जाता रहा है कि इस 
राशि की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों से कर ली जायेगी और इस तरह से संसाधनों की कमी न होने का आश्वासन 
सरकार की तरफ से दिया जाता रहा। फिर भी एक बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों का मानना था कि यह राशि 
बहुत ही बड़ी थी और आने वाले 5 वर्षों में बढ़ कर 20,00,000 करोड़ रुपये तक पहुँच जाने वाली थी। इतने 
पैसों का जुगाड़ कर पाना कतई आसान नहीं है। नेपाल में प्रस्तावित बहुत सी नदियों पर बांध इस योजना के 
अभिन्न अंग हैं और कम से कम गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में नदी जोड़ योजना इन्हीं प्रस्तावित बांधों की सफलता पर ही 


अश्रित है। ऐसी सूचना है कि भारत द्वारा नेपाल को आधिकारिक रूप से इस योजना प्रस्ताव की अभी तक 
जानकारी नहीं दी गई है। जब तक भारत और नेपाल की इन प्रस्तावित बांधों को लेकर कोई संधि नहीं हो जाती 
तब तक गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में नदी जोड़ योजना का कोई मतलब ही नहीं होता। 


अगर भारत-नेपाल के बीच महाकाली संधि को उदाहरण के रूप में लिया जाय तो जो संकेत मिलते हैं वह बहुत 
ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं हैं। शायद इसीलिए तत्कालीन भारत सरकार गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के नदी जुड़ाव के प्रति 
उतनी आग्रही नहीं थी और उसकी सारी कोशिशें प्रायद्वीपीय भारत की 6 नदी-जोड़ योजनाओं पर केन्द्रित थीं। 
इस नदी जोड़ योजना पर बांग्लादेश को भी ऐतराज है क्योंकि उसे अंदेशा है कि भारत में नदियों के जुड़ने के बाद 
उसे गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलने वाले पानी में कमी आयेगी मगर भारत सरकार का उनसे यह कहना है कि 
यह योजना अभी परिकल्पना के ही स्तर पर है अतः उसे चिन्ता नहीं करनी चाहिये। बांग्लादेश में सरकार और 
जनता दोनों ही इस योजना से चिन्तित हैं और उस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाने की तैयारी में हैं। 


नदी जोड़ योजना में राज्यों की भूमिका 


गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा और सुबर्णरेखा-महानदी को जोड़ते हुये यहाँ से पानी दक्षिण में कावेरी तक ले जाने 


की बात है। अब अगर बिहार में नहरों और तटबन्धों की यही हालत रही तो जब भारत के पश्चिम और दक्षिण 
में लोग पानी का इन्तजार कर रहे होंगे उस समय बिहार में नहरों की मरम्मत का टेण्डर निकल रहा होगा। 


यही वह समय होगा जबकि बिहार में नदियों का पानी काफी घट चुका होगा और तब नेपाल में बड़े बांधों 


के प्रस्तावित निर्माण के बावजूद बिहारी नदियों में इतना पानी नहीं होगा कि उसे दूसरी जगहों पर भेजा जा 


गि जोड़ योजना की सफलता इस योजना के प्रति सम्बद्ध राज्यों की सहमति पर भी आश्रित थी। 


पके लिए सभी राज्यों की सहमति मिले, यह कोई जरूरी नहीं था। केरल ने तो स्पष्ट शब्दों में इस योजना से 
अपना किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र की इस योजना में भागीदारी नहीं के बराबर है। बिहार एक ऐसा राज्य है 
जिसका शुमार पानी की अधिकता वाले राज्यों में किया जाता है। राज्य की यह स्थिति उसे अन्य राज्यों के मुकाबले 
अलग रखती है और उसे मोल-तोल करने की ताकत देती है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 
बिहार विधान परिषद्‌, पटना के सभा भवन में आयोजित नदी जोड़ योजना पर एक सार्वजनिक मीटिंग में 2 
अप्रैल 2003 स्पष्ट रूप से कहा कि वह “हमारे पानी” को कहीं भी बाहर नहीं जाने देंगे। यही बात उन्होंने 29 
अप्रैल 2003 को पटना में आयोजित 'लाठी घुमावन-तेल पिलावन' रैली में भी कही थी। मगर उसी साल मई के 
महीने में उनके सुर में परिवर्तन आया जब उन्होंने कहा कि “यह पानी हमारा पेट्रोल है'। इसका मतलब एकदम 
अलग होता है। जब तक बेचा न जाय तब तक पानी और पेट्रोल में कोई फर्क नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि 
अगर कोई बिहार के पानी की वाजिब या मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार है तो उसे पानी को बेचने में कोई 
गुरेज नहीं है। पेट्रोल तो फिलहाल मुंहमांगी कीमतों पर बिक ही रहा है और इस तरह अगर कीमत मिल जाय तो 
बिहार एक तरह से नदी जोड़ योजना का समर्थन करेगा। दिक्कत यह है कि बिहार अगर अपने पानी की कीमत 
मांगता है तो दूसरे राज्य और देश इस पानी पर अपना हक क्यों नहीं जमायेंगे और कीमत मांगेंगे जहाँ से यह 
पानी आता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि उत्तर बिहार से होकर जितना पानी गुजरता है उसका केवल 9 
प्रतिशत स्थानीय वर्षापात से आता है। बाकी का 8 प्रतिशत पानी दूसरे राज्यों और नेपाल से आता है। अगर 


गंगा नदी में बरसात के मौसम में बहने वाली पानी की बात की जाय तो उस समय नदी में जितना पानी बहता है 
उसका मात्रा तीन प्रतिशत पानी ही बिहार में गंगा की 'स्थानीय सीधी वर्षा वाला पानी' होता है (द्वितीय सिंचाई 
आयोग-बिहार सरकार ।994)। अगर बिहार अपने पानी की कीमत वसूल करने की बात करता है तो उत्तर प्रदेश, 
उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल ऐसा क्यों नहीं करेंगे? नेपाल तो पहले से ही प्रस्तावित बांधों से 
मिलने वाली सिंचाई की कीमत वसूल करने की तरफ इशारा कर रहा है। बाद में इस मसले पर बिहार विधान 
सभा में भी बहस हुई जिसमें विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (जो कि उस समय केन्द्र में सत्ताधारी गठजोड़ का 
मुख्य घटक थी) का मानना था कि राज्य सरकार प्रस्तावित नदी जोड़ योजना की राह में रोड़े डाल रही है। 


भारतीय जनता पार्टी ने ।। अगस्त 2002 को पटना में बिहार की बाढ़ समस्या पर एक सम्मेलन आयोजित 
किया। इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि नेपाल में प्रस्तावित बांधों का मसला कई दशकों से लम्बित 
है और अनिश्चित भी है। अतः राज्य सरकार को बिहार की बाढ़ समस्या की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार पर नहीं 
ठेलनी चाहिये और वह जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती। राज्य सरकार को अपनी 
प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करके बाढ़ का स्थानीय स्तर पर ही मुकाबला करना चाहिये। जिस समय 
यह सम्मेलन हुआ था उस समय वर्तमान नदी जोड़ योजना चर्चा में नहीं थी और मगर अब भारतीय जनता पार्टी 
समेत सारी राजनीतिक पार्टियां सारी समस्याओं का समाधान नदी जोड़ योजना में देखती हैं जब कि उन्हें अच्छी 
तरह मालूम है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रक्षेत्र में नदी जोड़ योजना का मतलब ही नेपाल में बांधों का निर्माण पहले है और 
दूसरा कुछ बाद में। मजे की बात यह है कि सारी नदियों को जोड़ने का काम नहरों के माध्यम से होगा और प्रान्त 
की सारी नहरें हर साल बरसात के मौसम में बिना नागा बेतरह टूटती रहती हैं। इसमें राज्य की तिरहुत मुख्य नहर, 
सारण नहर, सोन नहर, और पूर्वी कोसी मुख्य नहर आदि सभी नहरें शामिल हैं। 


नहरों और तटबन्धों में बाढ़ के मौसम में इस तरह की दरारें पड़ना बिहार में रोजमर्रा की घटना है। नदी जोड़ 
योजना में बिहार से कोसी-घाघरा, गंडक-गंगा, घाघरा-यमुना, शारदा-यमुना और यमुना-राजस्थान सम्पर्क नहरों 
के माध्यम से पानी गुजरात तक पहुँचाये जाने की बात है। इसी प्रकार गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा और सुबर्णरेखा- 
महानदी को जोड़ते हुये यहाँ से पानी दक्षिण में कावेरी तक ले जाने की बात है। अब अगर बिहार में नहरों और 
तटबन्धों की यही हालत रही तो जब भारत के पश्चिम और दक्षिण में लोग पानी का इन्तजार कर रहे होंगे उस 
समय बिहार में नहरों की मरम्मत का टेण्डर निकल रहा होगा। यही वह समय होगा जबकि बिहार में नदियों का 
पानी काफी घट चुका होगा और तब नेपाल में बड़े बांधों के प्रस्तावित निर्माण के बावजूद बिहारी नदियों में इतना 
पानी नहीं होगा कि उसे दूसरी जगहों पर भेजा जा सके क्योंकि नदी जोड़ योजना के संकल्पों में यह निहित है कि 
पानी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के बाद ही आगे कहीं ले जाया जायेगा। इस तरह से इसके पहले कि नदी 
जोड़ योजना का क्रियान्वयन हो, इन सारे पहलुओं पर एक गंभीर विचार-विमर्श और बहस की जरूरत है। इसके 
अलावा नदी जोड़ योजना के पर्यावरणीय प्रभाव की समुचित जानकारी भी अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन इतना 
तय है कि इन नहरों के निर्माण से गंगा घाटी क्षेत्र में बुरी तरह जल-जमाव की समस्या देखने में आयेगी क्योंकि 
इस इलाके में जमीन का ढाल प्रायः सपाट है और यह नहरें वर्षा के पानी के प्रवाह में रोड़ा अटकायेंगीं और इनसे 
होने वाला रिसाव समस्या को बद से बदतर बनायेगा और गंगा घारी क्षेत्र की मिट्टी बलुआही बनावट इस काम में 
मदद पहुँचायेगी। राज्य में निर्मित नहरों से फिलहाल यही हो रहा है। नदी जोड़ योजना से होने वाला विस्थापन 
और पुनर्वास अपने आप एक अलग मुद्दा है। 


बिहार सरकार ने यहाँ की नदियों 
में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता परखने और अपनी जरूरतों की खपत का अनुमान करने के लिए एक सात 
सदस्यीय वरिष्ठ इंजीनियरों की समिति का गठन किया (जुलाई 2003)। इस तकनीकी समिति से यह आशा की 
गई थी कि वह सरकार को यह बतायेगी कि बिहार के पास दूसरों को देने के लिए अतिरिक्त पानी है या नहीं। 
दिसम्बर 2003 में प्रस्तुत इस समिति की रिपोर्ट में राज्य में 2050 तक इफरात पानी होने की बात कही गई है 
और कुछ सावधानियों के साथ नदी जोड़ योजना में 'भागीदारी की गाड़ी छूट न जाये' जैसी सिफारिश की गई है। 
इस समिति की सिफारिशों पर सरकारी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है और इस वजह से यह रिपोर्ट सार्वजनिक 
भी नहीं की गई है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद बिहार सरकार ने एक अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया 
जिसकी रिपोर्ट 2005 में आई। 


इस रिपोर्ट के अनुसार पहले बिहार खुद अपने क्षेत्र में नदियों को जोड़कर अपनी जरूरतें पूरी करेगा। उसके बाद 
अगर कोई पानी बचता है तभी वह दूसरे राज्यों को दिया जायेगा। बिहार के सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य के 
दक्षिणी भाग की नदी घाटियों में जितना पानी उपलब्ध है वह दक्षिण भारत की कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदियों 
के मुकाबले बहुत ही कम है। जाहिर है, बिहार खुद को अधिक पानी वाला क्षेत्र मानने को तैयार नहीं है और 
उसकी अपनी जरूरतें भी कम नहीं हैं। अब अगर बिहार यह कहता है कि उसका अपना दक्षिणी भाग पानी की 
कमी से जूझ रहा है और वह अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेने के बाद ही दूसरे राज्यों के बारे में सोचेगा तो इसमें 
गलत क्या है? उस हालत में राष्ट्रीय नदी जोड़ योजना का क्या होगा? वास्तव में, भारत का एक बड़ा प्रबुद्ध तबका 
इस योजना को अव्यावहारिक मानता है। सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानी डॉ. सुधीरेन्द्र शर्मा का कावेरी विवाद के बारे 
में कहना है कि, “' ...जब केवल एक नदी घाटी में पानी के प्रबन्धन को लेकर दो मुख्यमंत्री युद्ध की मुद्रा में आमने- 
सामने आ जाते हैं'' तब इन नदियों को जोड़ने पर जो कि पच्चीस राज्यों को जोड़ती हैं '' आधुनिक महाभारत 
शुरू हो जायेगा जिसमें 25 मुख्यमंत्री और करीब 50 करोड़ योद्धा होंगे।'' फिर भी देश का एक उतना ही बड़ा 
तबका बड़ी गंभीरता से इस बात को जोर देकर कहता है कि नदी जोड़ योजना से देश को फायदा होगा। यह बहस 
अभी जारी है।”” 


बाढ़ के साथ राजनीति का खेल 


एक कारण तो यह समझ में आता है कि अभी तक जो तकनीक विकसित हुई है उसके अनुसार नेपाल में पैदा 
होने वाली बिजली का अकेला खरीदार भारत है। अगर हिमालय पार करके नेपाल अपनी बिजली चीन को 
निर्यात कर सके तब परिस्थितियाँ एकदम बदल जायेंगी। ऐसी हालत में जो बाजार सजता है उसमें बिजली का 
एक ही विक्रेता है और वह है नेपाल, और वहाँ एक ही खरीदार है और वह है भारत। 


जहाँ तक राज्य का सवाल है सरकार को नदियों की शरारत के साथ-साथ जन-भावनाओं का भी मुकाबला करना 
पड़ता है। राज्य सरकार आम तौर पर जो लाइन लेती है वह यह कि सरकार लोगों की तकलीफों और अपनी 
जिम्मेवारियों को पूरी तरह समझती है लेकिन बाढ़ की समस्या का अंतिम समाधान नेपाल में बांधों का निर्माण 
है। राज्य सरकार कुछ भी कर सकने में मजबूर है क्योंकि तब यह मसला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है जिस पर पहल 
केन्द्र सरकार ही कर सकती है। उधर केन्द्र सरकार यह इशारा करती है कि बाढ़ समेत पानी का हर प्रबन्धन राज्य 
सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह बाढ़ पीड़ितों का ध्यान 
रखे। दोनों सरकारें यही कोशिश करती हैं कि गेंद दूसरे के पाले में ही रहे तो अच्छा है। प्रसंग तब काफी रोचक 
हो जाता है जब केन्द्र और राज्य में सरकारें एक दूसरे के विपरीत मत वाली हों। 


आजादी के बाद केन्द्र सरकार और राज्य में एक साथ कांग्रेस पार्टी ने कोई 40 साल राज किया होगा और बाकी 
का समय उसके विपक्ष के हाथ में रहा। कांग्रेस की बात छोड़ भी दें तो विपक्षी पार्टियाँ भी अगर राज्य में बाढ़ 
और नेपाल में प्रस्तावित बांधों के बारे में गंभीर होतीं तो भी नेपाल से सौदा पट गया होता। तत्कालीन प्रधानमंत्री 
देवेगौड़ा ( जून 996 से 2 अप्रैल 997 तक) ने तो 996 में फरक्का बराज को लेकर बांग्लादेश के साथ 
पहल भी की थी जिसके फलस्वरूप फरक्का संधि पर दस्तखत हो सके थे। बिहार में लालू प्रसाद 0 मार्च 990 
से लेकर 25 जुलाई 997 तक मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में इन्द्रकुमार गुजराल (2 अप्रैल ।997 से 9 मार्च 
998 तक) की प्रधानमंत्री की हैसियत से मौजूदगी इस बात के लिए काफी होनी चाहिये थी कि भारत-नेपाल 
के बीच में बांधों को लेकर कोई न कोई समझौता हो जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ। 


इस बीच कुछ हुआ भी तो वह महाकाली सन्धि थी, जहाँ प्रमुखता विद्युत उत्पादन की थी-बाढ़ नियंत्रण की नहीं? 
क्या इससे पता नहीं लगता कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और कहाँ हैं? इसके अलावा यह निश्चित तौर पर 
कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच बांधों को लेकर कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह 
से सरकार बदलने और केन्द्र तथा राज्य में मित्र या एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं 
हो पाती है। एक कारण तो यह समझ में आता है कि अभी तक जो तकनीक विकसित हुई है उसके अनुसार 
नेपाल में पैदा होने वाली बिजली का अकेला खरीदार भारत है। अगर हिमालय पार करके नेपाल अपनी बिजली 
चीन को निर्यात कर सके तब परिस्थितियाँ एकदम बदल जायेंगी। ऐसी हालत में जो बाजार सजता है उसमें 
बिजली का एक ही विक्रेता है और वह है नेपाल, और वहाँ एक ही खरीदार है और वह है भारत। 


जरा क कारणों से व्यापारी और खरीदार री 
ु दर भारत सरकार नेपाल में प्रस्तावति बांधों की खुद की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त न हो और यह भी मुमकिन है 
कि बिजली और पानी के लिए नेपाल पर निर्भरता उसे न सुहाती हो। प्रस्तावित बांधों की खुद की सुरक्षा एक ऐसा 
मसला है जिस पर विभिन्न कारणों से सार्वजनिक बहस न तो हो सकती है और न होनी ही चाहिये। यह वह चीजें 
हैं जिसके आगे सारी राजनैतिक पार्टियाँ मजबूर हैं। नेताओं की यह मजबूरी है कि अपनी खुद की रोटी सेंकने के 
लिए इतनी सी बात महफिल में नहीं कह सकते। यह बात इसलिए भी कहना जरूरी है क्योंकि देवेगौड़ा और 
गुजराल तथा उनके पहले मोरार जी देसाई, चैध्री चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसी सभी गैर-कांग्रेसी 
सरकारों के शासनकाल के बीच बरसात का मौसम आया था और बांधों पर चर्चा गरम हुई थी। 


राजनेता वैसे भी बाढ़ और उससे जनता को होने वाली कठिनाइयों को कोई तवज्जो नहीं देते। हमने अध्याय-4 
में देखा है कि किस तरह डॉ. के. एल. राव ।968 वाली प्रलयंकर बाढ़ के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेने अमेरिका 
चले गये थे। हाल के वर्षों में 998 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी और उसी समय राज्य की शासक पार्टी ने 
पटना में एकजुटता रैली का आयोजन किया ताकि साम्प्रदायिक शक्तियों को काबू में रखा जा सके। इस अनुष्ठान 
को कुछ दिनों के बाद के लिए टाला जा सकता था क्योंकि हफ्ते दो हफ्ते में साम्प्रदायिकता का कोई पहाड़ टूटने 
नहीं जा रहा था। रंजीत सिन्हा लिखते हैं, “...श्री लालू प्रसाद यादव ने बाठ्म्रस्त क्षेत्रों में न जाने का निर्णय शायद 
इसलिए लिया कि ऐसा करने से लोगों का ध्यान प्राकृतिक विपदा पर चला जाता और इसकी वजह से पटना रैली 
में भाग लेने वालों की संख्या पर असर पड़ता। श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार की 'बहादुर' जनता का आह्वान 
किया कि वह छोटी-मोटी असुविधाओं को दरकिनार कर दे क्योंकि देश पर मूल्यवृद्धि और साम्प्रदायिकता के घने 
बादल छाये हुये हैं।”' 


बाढ़ पूर्व तैयारी के मंत्र-जाप के बावजूद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में 2003 की बाढ़ 
के समय बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को पटना के दानापुर अनुमण्डल में उतारना पड़ा। राज्य सरकार 
राहत कार्य में लगी मोटर नौकाओं को समय से डीजल मुहैया नहीं करवा पाई और जो ट्रक पटना से राहत 
सामग्री लेकर दानापुर जाते थे वह भी अपना काम मस्ती से करते थे। नतीजा यह हुआ कि जितनी राहत सामग्री 
वायु सेना के हेलिकॉप्टर उड़ान केन्द्रों से आगे जाने वाली थी उसकी मात्रा आधी रसद उन तक पहुँच पाई। 


बाढ़ के समय राहत और बचाव कार्यो के लिए अक्सर सेना को बुलाना पड़ता है। सेना के अधिकारी आमतौर पर 
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से अनजान रहते हैं और उन्हें अपनी आवाजाही बनाये रखने के लिए स्थानीय नागरिक अधिकारियों 
पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। उड़ीसा की ।982 की बाढ़ के समय की एक रिपोर्ट के अनुसार, “... 
भुवनेश्वर प्रक्षेत्र की सैनिक इकाइयों को प्रायः प्रत्येक दिन लम्बे समय तक हर सुबह टेरिटोरियल आर्मी के बाढ़ 
नियंत्रण कक्ष में नागरिक अधिकारियों का इन्तजार करना पड़ता था जो कि वहाँ खरामां-खरामां पहुँचते थे। बाद 
में पता लगा कि राज्य सरकार ने ऐसे स्थानीय अधिकारियों की सूची तक तैयार कर के नहीं रखी है जो कि 


नागरिक गाइड की तरह सेना की मदद में जायेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्टेट, जिसकी सेना और नागरिक 
प्रशासन के बीच कड़ी बनने की जिम्मेवारी थी, हर सुबह घर-घर जाकर अफसरों को इस काम के लिए तैयार 
करता था। इस तरह से अगर कोई आदमी मान भी जाता था तो वह तैयार होने में अपने तरीके से समय लेता था 
और तब कहीं सेना के नियंत्रण कक्ष में पहुँचता था। जब तक सेना के जवान और नागरिक गाइड उस स्थान पर 
पहुँचते जहाँ से मोटर नौकाएं चलती थीं, तब तक काफी दिन चढ़ जाता था और यह लोग केवल कुछ ही गाँवों 
तक पहुँच पाते थे।” 


बाढ़ पूर्व तैयारी के मंत्र-जाप के बावजूद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में 2003 की बाढ़ के 
समय बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को पटना के दानापुर अनुमण्डल में उतारना पड़ा। राज्य सरकार राहत 
कार्य में लगी मोटर नौकाओं को समय से डीजल मुहैया नहीं करवा पाई और जो ट्रक पटना से राहत सामग्री लेकर 
दानापुर जाते थे वह भी अपना काम मस्ती से करते थे। नतीजा यह हुआ कि जितनी राहत सामग्री वायु सेना के 
हेलिकॉप्टर उड़ान केन्द्रों से आगे जाने वाली थी उसकी मात्रा आधी रसद उन तक पहुँच पाई। यह सब कुछ ऐसे 
उदाहरण हैं जिनसे पता लगता है कि जिस तंत्र से आम जनता अपनी रक्षा की उम्मीद करती है वह खुद कितना 
संवेदनहीन है। जहाँ तक हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर से गिराई गई राहत सामग्री का सवाल है, यह मान कर चला 
जाता है कि हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर से गिराई गई राहत सामग्री का लगभग 40 प्रतिशत बाढ़ के पानी की 
भेंट चढ़ जाता है। यहाँ यह भी याद दिलाना जरूरी है कि अगर किसी नेता जी को हेलिकॉप्टर से बाढ़-दर्शन की 
इच्छा हो गई तो एक क्विंटल के करीब खाद्य सामग्री हेलिकॉप्टर से उतार देनी पड़ती है। 


प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित जनता को राहत पहुँचाने का काम मूलतः सम्बद्ध राज्य सरकारों के दायरे 
में आता है। भारत सरकार इस मुहिम में राज्य सरकारों के प्रयास के लिए आवश्यक पूरक व्यवस्था में यातायात 
और आर्थिक सहायता देकर उसकी मदद करती है। इस काम के लिए राज्य सरकारों का एक आपदा राहत कोष 
होता है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें 3: के अनुपात में धन की व्यवस्था करती हैं। अगर आपदा 
असाधारण हो तो राज्य सरकारों को निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद अतिरिक्त राशि नेशनल कैलेमिटी 
कन्टिंजेसी फण्ड से भी दी जा सकती है। 


बिहार राज्य सरकार की उपलब्ध रिपोर्टो के अनुसार राज्य सरकार के पास अगस्त 2003 में आपदा राहत कोष 
के पास 08.97 करोड़ रुपये थाती कोष के रूप में उपलब्ध थे। इस कोष से उस वर्ष अगस्त माह तक राहत 
कार्य चलाने के लिए केवल 9 करोड़ रुपये निकाले गये। उसके बावजूद राज्य की राबड़ी देवी की सरकार ने 
केन्द्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह राज्य को राहत कार्य चलाने के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था 
नहीं कर रही है। अनिर्बान गुहा राय लिखते हैं, “...राज्य सरकार को 2002-03 में आवंटित केन्द्रीय सहायता मद 
में 2 करोड़ रुपया मिलना बाकी है। यह रकम जिलों में राहत सामग्री के वितरण के विशेष पैकेज के अधीन 
है। केन्द्र सरकार ने यह पैसा अभी तक निर्गत नहीं किया है क्योंकि उसका कहना है कि राज्य सरकार पहले 
आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि को खर्च करे और तब केन्द्रीय सहायता की मांग करे।'' जाहिर है कि राज्य 
सरकार पिछले वर्ष किये गये खर्च का ब्यौरा देने में असमर्थ थी मगर यह जरूर चाहती थी कि उसे नया अनुदान 
उपलब्ध करवा दिया जाये और साथ ही बाढ़ पीड़ितों को यह भी बताया जा सके कि उनकी तकलीफों की 
जिम्मेवार केन्द्र सरकार है। 


राजनैतिक पार्टियों का द्वन्द्ध 


सभी नदियों पर पानी को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ले-दे कर कोसी और गंडक नदियों पर 


क्रमशः भीमनगर और वाल्मीकि नगर में बराज है जिनका नियंत्रण पूरी तरह से बिहार सरकार के जल- 
संसाधन विभाग के हाथ में है। अगर कोई पानी छोड़ता है तो वह बिहार सरकार के इंजीनियर यहाँ के जल- 


| और राजनीतिक पार्टियों 


| आती। आज कल तो सारी राजनैतिक 
पार्टियों के चेहरों पर इन कम्पनियों के प्रति कृतज्ञता का भाव है मगर कभी यह लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
विरोध में रैली निकालते नजर आते थे। दूसरी ओर इनकी चाहत बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल में हाई डैम बनाने 
की भी है जो अब, अगर इस तरह के बांध कभी बनते हैं तो, यह काम निश्चित रूप से यही बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ 
करेंगी। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, उसे अगर कोई तकलीफ है तो वह जिला प्रशासन से निपट लेती है 
या ज्यादा से ज्यादा राज्य की राजधानी में अपना विरोध जता कर मन का गुबार निकाल लेती है भले ही उसे 
तसल्लियों के अलावा कभी भी कुछ नहीं मिलता हो। 


अब अगर बांध नेपाल में बनें और उनके बनाने और नियंत्रित करने वाले लोग न्यूयॉर्क, टोक्यो या मेलबॉर्न में बैठते 
हों तब जनता फरियाद करने कहाँ और किसके पास जायेगी? उस हालत में नेताओं को यह कहना और भी 
आसान हो जायेगा कि “हम क्या कर सकते हैं'। यह ठीक उसी तर्ज पर होगा जिसमें आज नेता यह कहते पाये 
जाते हैं कि बिहार के मैदानी इलाकों में बाढ़ का कारण नेपाल द्वारा नदियों के पानी का छोड़ा जाना है। वह यह 
बात पूरी जानकारी के बावजूद कहते हैं जबकि नेपाल से उतरने वाली प्राय: सभी नदियों पर पानी को नियंत्रित 
करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ले-दे कर कोसी और गंडक नदियों पर क्रमशः भीमनगर और वाल्मीकि नगर में 
बराज है जिनका नियंत्रण पूरी तरह से बिहार सरकार के जल-संसाधन विभाग के हाथ में है। अगर कोई पानी 
छोड़ता है तो वह बिहार सरकार के इंजीनियर यहाँ के जल-संसाधन विभाग की पूरी जानकारी और सहमति के 
बाद ही छोड़ते हैं। 


ES इंजीनियरों का वेतन भी बिहार सरकार देती है इसलिए यह इंजी 
पर ही कुछ करंगे। इन दो बराजों के अतिरिक्त नेपाल में कमला नदी पर गोडार में और बागमती नदी पर करमगिया 


में छोटे-छोटे बराज हैं जो कि नेपाली नियंत्रण में हैं पर इनसे बाढ़ की कोई संभावना नहीं बनती क्योंकि यह 
संरचनाए सीमा से दूर हैं। दुःख इस बात का है कि इस अनर्गल प्रचार में अज्ञानवश अखबार, रेडियो और टी.वी. 
जैसे संचार माध्यम भी मदद करते हैं जिससे यह लगता है कि नेपाल शरारतवश पानी छोड़ता है और उत्तर बिहार 
में बाढ़ की जिम्मेवारी नेपाल की है जबकि राज्य में बाढ़ की बढ़ती विभीषिका का असली दोषी सिंचाई भवन में 
स्थित यहाँ का जल-संसाधन विभाग है जो नेपाल पर दोष मढ़ने से पहले बाढ़ आने और तटबन्ध टूटने का जिम्मा 
कभी चूहों पर या कभी असामाजिक तत्वों पर मढ़ कर अपना दामन साफ रखने की कोशिश करता था। नेपाल 
पानी छोड़ेगा जरूर मगर यह काम बराहक्षेत्र और उस तरह के दूसरे बांधें के निर्माण के बाद होगा। 


अगर बिहार में, या यूँ कहें कि पूरी गंगा घाटी में, बाढ़ से निपटने का कोई काम किया जाना है तो वह केवल नारों 
से या भावनाओं में बह कर या फिर दूसरों पर जिम्मेवारी ठेल कर नहीं किया जा सकता। यह काम तो जमीनी 
हकीकत को स्वीकार करते हुये, भुक्त-भोगियों को विश्वास में लेकर एक राष्ट्रीय बहस के बाद ही हो सकता है। 


राहत के बदले गोली 


947 के बाद से अब तक कुछ भी नहीं बदला है सिवाय इसके कि अब कोई यह कहता हुआ सुनाई नहीं 


पड़ता कि उसे राहत सामग्री की जरूरत नहीं है। बढ़ती आबादी, बाढ़ नियंत्रण की गलत नीतियों पर अमल, 


राहत बजट का आवश्यकता के अनुरूप न होने और वितरण में भ्रष्टाचार आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी 


वजह से राहत सामग्री के लिए चारों ओर मारा-मारी लगी रहती है। असली जरूरतमन्द लोगों तक राहत 


सामग्री पहुँच ही नहीं पाती है। एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सहरसा जैसे जिले के बाढ़ प्रभावित 


936 तक नहं । उन दिनों बाढ़ के मौसम में राज्य सरकार का डिप्टी कलक्टर स्तर का कोई 
अफसर दो-चार हजार रुपया लेकर बाढ़ प्रभावित गाँवों में जाया करता था और कुछ प्रभावित परिवारों को बांट 
कर चला आता था। पटना में 937 में सम्पन्न बाढ़ सम्मेलन में किसी नतीजे पर तो नहीं पहुँचा जा सका था मगर 
उसके बाद राहत के प्रावधान में जरूर वृद्धि हुई। देश आजाद होने के बाद ।947 में सहरसा, दरभंगा और मुंगेर 
(उस समय खगड़िया और बेगूसराय, मुंगेर का हिस्सा हुआ करता था) में राहत कार्यो के लिए परामर्शी समितियों 
का गठन हुआ। इन समितियों ने सरकार के राहत कार्यो को सुचारु रूप से चलाने की सिफारिश की और जल्दी 
ही नावों की उपलब्धता, चरखा केन्द्रों के संचालन, कर्ज की अदायगी में सहूलियतों या माफी के प्रावधान आदि 
की अनुसूची तैयार की गई। अब सरकार का राहत बजट बढ़ कर पाँच लाख रुपयों के करीब तक जा पहुँचा था। 
ललितेश्वर मल्लिक लिखते हैं,“...मुफ्त की रिलीफ के सम्बन्ध में पूर्वी परामर्श-दातृ कमिटी, सहरसा का अनुभव 
कुछ कटु सा रहा। एक तो रुपये कम होने के कारण जिन लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिये उन सभी लोगों को 
रिलीफ दी नहीं जा सकती थी जिससे असंतोष फैलता था। और दूसरा, जिन लोगों को रिलीफ मिलती थी वह 
उसे अपना कानूनी हक समझ कुछ करने को तैयार नहीं होते थे - इससे नैतिक स्तर कुछ गिरता सा जाता था, 
लोगों में भीख मांगने के भाव जागृत होते थे। इसके अतिरिक्त मध्यम श्रेणी के बहुत से लोग, विशेषतः विधवायें 
मुफ्त की रिलीफ लेना नहीं चाहती थीं परन्तु किसी तरह के सहायता के बिना उनकी दशा समाज के निम्न श्रेणी 
के लोगों से अच्छी नहीं थी।'' अंग्रेजों के शासन के समय मध्यवर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए राहत सामग्री 
का विशेष प्रावधान रहता था क्योंकि वह सामाजिक कारणों से राहत सामग्री लेने आ नहीं सकती थीं। अधिकारी 
उनके पास खुद राहत सामग्री लेकर जाते थे। 


947 के बाद से अब तक कुछ भी नहीं बदला है सिवाय इसके कि अब कोई यह कहता हुआ सुनाई नहीं पड़ता 
कि उसे राहत सामग्री की जरूरत नहीं है। बढ़ती आबादी, बाढ़ नियंत्रण की गलत नीतियों पर अमल, राहत बजट 
का आवश्यकता के अनुरूप न होने और वितरण में भ्रष्टाचार आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से राहत 
सामग्री के लिए चारों ओर मारा-मारी लगी रहती है। असली जरूरतमन्द लोगों तक राहत सामग्री पहुँच ही नहीं 
पाती है। हालात इतने बुरे हो गये हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राहत मांगने वालों को थोड़ी बहुत ख़ैरात के बदले 
गोलियों की सौगात मिली है। इधर हाल के वर्षों में इस तरह की एक घटना ।8 सितम्बर ।99 को किशनगंज 
जिले के पोठिया प्रखण्ड में हुई जहाँ तीन आदमी मारे गये। यहाँ तीसरे व्यक्ति की लाश न मिल पाने के कारण 
सरकार उसे मृत नहीं मानती। ।] अगस्त 998 को सीतामढ़ी जिला मुख्यालय पर राहत मांगने वालों पर पुलिस 
को “अपनी सुरक्षा" के लिए गोली चलानी पड़ी। जनता की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह समुचित मात्रा में राहत 
सामग्री की मांग कर रही थी और राहत कार्यो में कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार रोकने के खिलाफ आवाज बुलन्द कर 
रही थी। मारे गये लोगों में से दो व्यक्ति जनता दल के सदस्य थे जिसकी वजह से इस पूरी घटना को राजनैतिक 
रंग मिल गया। विपक्ष ने सरकार पर लोगों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया तो राज्य 
सरकार का विपक्ष पर आरोप था कि वह इस दुर्घटना से राजनैतिक लाभ उठाना चाहता है। 


पुलिस की गोलियों के धमाके सीतामढ़ी में ही शान्त नहीं हुये। इनकी गूंज 6 अगस्त 200 को मुजफ्फरपुर जिले 
के औराई प्रखण्ड में फिर सुनाई पड़ी जबकि छः निर्दोष लोग मारे गये। यहाँ झंझट तब शुरू हुआ जब रिलीफ 
बांटने वाले मुंशी ने सरकार द्वारा निर्धारित राहत सामग्री से कम सामग्री का वितरण शुरू किया। जब राहत मांगने 
वालों ने, जिनमें से अधिकांश लाल कार्डधारी थे, इस मनमानी का विरोध किया तो उपद्रव शुरू हो गया और 
पुलिस को अपने 'बचाव' में गोली चलानी पड़ गई। इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति कटिहार जिले के बलरामपुर 
प्रखण्ड में किरोरा गाँव में 4 अक्टूबर 2002 को हुई जिसमें दो ग्रामीण मारे गये। 


2004 में दो किस्तों में हुई गोली चालन की घटनाओं में पहले पातेपुर प्रखण्ड कार्यालय, जिला वैशाली में 4 
अगस्त के दिन रिलीफ मांगने वाले लोगों की भीड़ पर गोली चलाई गई जिसमें मन्टुन पासवान नाम का 4 वर्षीय 
किशोर मारा गया। पातेपुर में लोग राहत सामग्री के वितरण के लिए अंचल अधिकारी को खोजने के क्रम में उग्र 
हो गये और पुलिस को अपने 'बचाव' में गोली चलानी पड़ी। ऐसा ही कुछ दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखण्ड में 
6 अगस्त को हुआ जब रेलवे लाइन पर धरने पर बैठे रिलीफ मांगने वालों पर पुलिस ने गोली चलाई जिसकी 
वजह से 3 आदमी मारे गये। अनौपचारिक स्रोतों के अनुसार मरने वालों की संख्या 5 थी। 


राहत-राज्य की चौथी फसल 


अप्रत्याशित वर्षा, नदियों के बढ़ते प्रवाह, नहरों और तटबन्धों के लगातार टूटते रहने के कारण खरीफ की फसल 
उत्तर बिहार के एक बड़े क्षेत्र पर मारी जाती है। जहाँ खरीफ की फसल नहीं उगती वहाँ रिलीफ की फसल अच्छी 
होती है। सरकारी अफसरान रिलीफ पैकेज के बारे में लोगों की जानकारी के अभाव, और अन्यथा भी, राहत 
सामग्री के बंटवारे में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग जम कर करते हैं क्योंकि उनके कार्य कलापों पर न तो किसी 
तरह का नियंत्रण होता है और न ही जनता को चारों ओर से पानी से घिरे रहने के कारण कहीं फरियाद करने की 
कोई गुंजाइश। इसकी वजह से बहुत सी राहत सामग्री गलत हाथों में चली जाती है और सत्ता के दलालों की इस 
पूरे मौसम में पौ बारह रहती है। पूरे बरसात के मौसम में अखबार इस तरह की खबरों से पटे पड़े रहते हैं। 


जानकार सूत्रों का कहना है कि पारम्परिक ठेकेदारी में थोड़ा बहुत काम करके ही बिल उठाना पड़ता है मगर 
राहत एक ऐसा 'ठेका' है जिसमें अगर आसामी मजबूत हो तो पूरी की पूरी रसद और रकम ऐसे चट कर सकता 
है कि उसकी किसी को भनक तक न लगे। यह वह फसल है जो लोगों की तकलीफों के साथ लहलहाती है और 
बाढ़ पीड़ितों की कीमत पर कटती है। राहत सामग्री के आपूत्रतिकर्ता, ट्रान्सपोर्टर, सरकारी कर्मचारी और स्थानीय 
दलालों के पुण्य एक साथ उदय होने पर ही इलाके में बाढ़ आती है। बिहार का 2004 का बाढ़ राहत घोटाला, 


जिसकी सारी परतें अभी तक खुली नहीं हैं, इस पूरे और सतत कार्यक्रम की एक कड़ी पर है जो किसी तरह 
रोशनी में आ गया। 


अपर्याप्त राहत और वायदा खिलाफी 


ऊँचे प्लेटफार्म के नाम पर जो कुछ बना वह केवल भुरभुरी मिट्टी का एक मीटर ऊँचा ढेर भर था जिसके 


ऊपर कोई छत नहीं थी। यह कभी भी बरसात में कट सकता था और अधिकांश जगहों पर कटा भी। ऐसे 


कुछ बाढ़ शरणस्थलों पर स्थानीय ग्रामवासियों ने परवल की खेती कर डाली और इसी से उनकी उपयोगिता 


यह आनुपातिक नहीं है। दो-चार हजार से बढ़ कर रिलीफ बजट भी अब अरबों रुपये से ऊपर चला गया है। बाढ़ 
से होने वाला नुकसान उपलब्ध रिलीफ के दस गुने की मियाद पार कर चुका है। इस तरह से रिलीफ बजट अरबों 
में होने के बावजूद सागर में बूंद के बराबर की ही औकात रखता है। राज्य सरकार के पास राहत कार्य चलाने के 
लिए उपलब्ध पैसा, आपदा राहत कोष, आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय राहत कोष, राज्य सरकार का अपना हिस्सा 
तथा दूसरे तरीकों से जुटाई गई राहत राशि आदि सब मिला कर भी बाढ़ प्रभावित लोगों की जरूरतों को देखते 
हुये किसी ओर की नहीं होती। दुनु रॉय कहते हैं, “... इससे यह प्रतीत होता है कि भले ही केन्द्र ने 75 प्रतिशत 
राशि अपने स्तर से निर्गत कर दी हो मगर यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक जरूरतों के दस 
प्रतिशत से अधिक नहीं होती। इसमें अगर राज्य सरकार का 25 प्रतिशत का अंश भी जोड़ दिया जाय तो भी 
इससे कुल नुकसान के 4 प्रतिशत से ज्यादा की भरपाई नहीं हो सकती। इसका यह मतलब निकलता है कि या 
तो राज्य सरकारें बाढ़ से हुये नुकसानों को इतना ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रही हैं (0 गुने से भी ज्यादा) या 
फिर जो प्रावधान किया जाता है वह बुरी तरह से नाकाफी है ... इसका यह भी मतलब होता है कि अगर बाढ़ से 
प्रभावित लोग बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद अपनी जीविका के उपार्जन के लिए अपने पैरों पर खड़े होने 
की कोशिश करें तो यह कोशिश उन्हें अपने संसाधनों के ही दम पर और बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी।'” 


यह देखने के लिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों में से कितनों के पास राहत पहुँच पाती है हम 2002 की बाढ़ के बाद 
के दरभंगा जिले के आंकड़ों पर एक नजर दौड़ाते हैं जिसकी गिनती उस साल बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 
जिलों में होती थी। यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि जिले की 8 प्रखण्डों, 286 ग्राम पंचायतों और 078 
गाँवों में फैली 26 लाख 26 हजार आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हुई थी। अगर प्रति परिवार सदस्यों की संख्या 6 
मान लें तो कोई 4,37,670 परिवारों पर बाढ़ का असर पड़ा होगा। सरकारी आलेखों के अनुसार वहाँ केवल 
28,839 परिवारों को आश्रय दिया गया जो कि कुल पीड़ित परिवारों का मात्रा 6.6 प्रतिशत है। 


इस राहत में भी राजा और प्रजा का अन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी साल तत्कालीन मुख्यमंत्री के गृह जिले 
गोपालगंज में 7 प्रखण्डों में 89 ग्राम पंचायतों के 34 गाँवों पर बाढ़ का असर पड़ा और 6,96,000 लोग बाढ़ 
की चपेट में आये। इन परिवारों की संख्या ,।6,000 के आस-पास रही होगी। मगर यहाँ 58,295 परिवारों को 
बाढ़ के समय आश्रय दिया गया जो कि कुल प्रभावित लोगों का 50.25 प्रतिशत है। सच मगर यह भी है कि खुद 
मुख्यमंत्री के जिले में बाढ़ से पीड़ित होने वाले आधे हकदार इस सुविधा से वंचित रह गये। 


शताब्दी में आई 987 की प्रलयंकारी बाढ़ के बाद बिहार सरकार ने लोगों से || | यह 
भी कहा गया था कि, “... बाढ़ से प्रभावित हर पंचायत में ऊँचे और ऊपर से ढके प्लेटफॉर्म बनाये जायेंगे और 
प्रत्येक प्रखण्ड में हेलीपैड का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनदायी औषधियों के बक्से दिये 
जायेंगे।” ऊँचे प्लेटफार्म के नाम पर जो कुछ बना वह केवल भुरभुरी मिट्टी का एक मीटर ऊँचा ढेर भर था जिसके 
ऊपर कोई छत नहीं थी। यह कभी भी बरसात में कट सकता था और अधिकांश जगहों पर कटा भी। ऐसे कुछ 
बाढ़ शरणस्थलों पर स्थानीय ग्रामवासियों ने परवल की खेती कर डाली और इसी से उनकी उपयोगिता भी तय 
हो जाती है। अब तो सरकार में किसी को याद भी नहीं होगा कि कभी ऐसे वायदे किये भी गये थे। 


स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका 


अदा की है। बहुत सी ऐसी संस्थाओं ने जरूरत के समय लोगों के साथ खड़े रह कर अपने सामाजिक दायित्व का 
प्रशंसनीय निर्वाह किया है। उन्होंने लोगों की जान उस समय बचाई है जबकि मौत निश्चित रूप से आपदा पीड़ितों 
के सामने खड़ी रहती है और उन्होंने अपने सद-प्रयासों को विपत्ति के बाद भी पुनर्वास कार्यक्रमों के रूप में आगे 
बढ़ाया है। उन्होंने अस्थाई शरण स्थलों के निर्माण से लेकर स्थाई आवास, चिकित्सा व्यवस्था, भोजन, वस्त्र, कृषि 
कार्यो में सहायता और आपदा पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य कर दिखाये हैं। बहुत सी 
संस्थाओं ने प्राकृतिक विपत्तियों का उपयोग लोगों तक पहुँचने के लिए सेवा और विकास के एक अवसर के तौर 


पर किया है और लोगों को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किये हैं। 


इन स्वयंसेवी संस्थाओं की पृष्ठभूमि अलग-अलग रही है। इनमें से बहुत सी संस्थायें गांधी विचारधारा से प्रभावित 
होकर रचना और संघर्ष दोनों ही क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बिहार में काम करने वाली बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं 
की उत्पत्ति 974 के छात्रा आन्दोलन से हुई है जहाँ उन्हें जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति की विचारधारा 
ने प्रभावित किया था। आपातकाल के दौरान जेल में दूसरे प्रबुद्ध लोगों से सम्पर्क में आने के कारण इन्हें अपनी 
विचारधारा को सँवारने का भी अवसर मिला। बिहार में बहुत सी ईसाई मिशनरियों का भी राहत-पुनर्वास कार्यो 
में महत्वपूर्ण योगदान रहता है मगर उनका प्रभाव बिहार में छिटपुट क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। उसी तरह से 
रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाएँ भी विपत्ति काल में लोगों की मदद करने के लिए आ जाती 
हैं। यह सभी संस्थाएँ किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होकर काम कर रही हैं। इनके अलावा बहुत सी स्वयंसेवी 
संस्थाएँ ऐसी हैं जो कि लोगों के आर्थिक विकास की दिशा में देखे और नापे जा सकने वाले परिवर्तन के लिए 
काम कर रही हैं। फिलहाल पुरानी गाँधीवादी संस्थाओं का विकास ढलान पर है और 974 के छात्र आन्दोलन 
से उपजी संस्थाओं की धार भी संघर्ष के क्षेत्र में कुन्द होने लगी है। इन दोनों तरह की संस्थाओं में संघर्ष एक 
प्रमुख हथियार रहा है और इन्होंने कभी भी केवल आर्थिक उन्नति को विकास का मापदण्ड नहीं माना। दोनों ही 
सामाजिक विकास के लिए व्यवस्था परिवर्तन को लक्ष्य में रूप में देखते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है। 970 के दशक के अन्त में जो सोशल ऐक्शन ग्रुप अस्तित्व में आये उनके पीछे 
उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि ही मुख्य थी। 


लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं का जो मौजूदा स्वरूप अब उभर कर सामने आ रहा है वह अधिकांशतः आर्थिक 
विकास और सेवा क्षेत्र की दिशा में काम कर रहा है। संघर्ष का माध्यम अब धीरे-धीरे गौण होता जा रहा है। ऐसी 
स्वयं-सेवी संस्थाएँ देश के अन्दर से या विदेशों से भी संसाधनों की व्यवस्था करके विकास कार्यक्रम चलाती हैं 
और अब इनके लिए विचारधारा के बदले कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गये हैं। संस्थाओं की कार्य प्रणाली में यह 
परिवर्तन निश्चित रूप से उनकी दाता संस्थाओं की पहल पर हुआ है क्योंकि वैचारिक परिपक्वता, चेतना स्तर में 
वृद्धि और लगातार चलते रहने वाले संघर्ष एक तो बहुत लम्बे खिँचते हैं और दूसरे उनके फलाफल को नापना 
बहुत मुश्किल होता है। देशी और विदेशी दाता संस्थाओं को अब दिखाई पड़ने वाले परिणाम चाहिये जो कि संघर्ष 
में और सीमित समय में प्रायः नहीं के बराबर मगर आर्थिक कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। आखिर 
खोमचे लगाने वाला आदमी भी रात में परिवार के लिए चार पैसा कमा कर ही घर लौटता है। वह अगर वैचारिकता 
में पंफसेगा तो उसके परिवार का क्या होगा? वैसे भी विदेशी सहायता से चलने वाला वैचारिक संघर्ष टिकाऊ 
नहीं हो सकता। सरकार कभी भी इस तरह की संस्थाओं को अपनी माया समेट लेने के लिए कह सकती है। 
इसका नतीजा यह हुआ कि आपात काल के बाद में अस्तित्व में आये सोशल ऐक्शन ग्रुप के आर्थिक स्रोत सूखते 
गये और इन्हें मजबूर होकर निश्चित और समयबद्ध आर्थिक कार्यक्रमों को हाथ में लेना पड़ा। इस परिवर्तन में 
0-2 वर्ष का समय लगा। अब विचारधारा और संघर्ष पीछे छूट गया और केवल आर्थिक कार्यक्रम महत्वपूर्ण 
हो गया। जिन संस्थाओं को अपने कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार से पैसा मिलता था वह भी इसी गिरफ्त में आ 
गई क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि उसी से संसाधन लेकर कुछ लोग हक की लड़ाई लड़ कर सरकार को 
ही परेशान करें। इस तरह से वह “दीवाने लोग” जो कभी “दुनिया को बदलने के लिए' 'सिर से कफन बांध कर' 
निकले थे, उनमें से अधिकांश अब मार्केट सर्वे में लग गये। 


अब जब संघर्ष मुद्दा ही नहीं रहा तो आज से 25 वर्ष पहले अपने आप को स्वयंसेवी संस्था कहने वाले लोगों ने 
अपने नये नामकरण “गैर सरकारी संस्था” (एन.जी.ओ.) को बिना किसी ना-नुकुर के स्वीकार कर लिया। अब 
ज्यादातर संस्थाएं अपने दाता संस्थाओं के कार्यक्रमों को चलाती हैं और इनकी सारी चिन्तन प्रक्रिया इन्हीं दाता 
संस्थाओं के पास गिरवी रखी हुई है। चिन्तन अब इनका काम नहीं रहा, यह काम अब दाता संस्थाएं करती हैं 
और अधिकांश गैर-सरकारी संस्थाएं अब अपने दाता संस्थाओं की फरमाबरदारी भर करती हैं। बहुत सी दाता 
संस्थाएँ और विभाग अब अपने विकास कार्यक्रमों का बाकायदा टेण्डर निकालते हैं और यह संस्थाएं अब टेण्डर 
भर कर और बैंक गारण्टी दे कर विकासमूलक कामों की ठेकेदारी करने लगी हैं। अब संस्था तो बिना संसाधन के 


चलेगी नहीं और संसाधन चाहिये तो “तख्त के सामने अदब से” जाना ही पड़ेगा। आज बहुत ही कम स्वयंसेवी 
संस्थाओं में यह दम बचा है कि वह अपनी दाता संस्थाओं को रौब के साथ कह सकें कि उन्हें अमुक काम के लिए 
अपने तरीके से काम करने के लिए अनुदान चाहिये और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह “यह लै अपनी लकुटि 
कमरिया” कह कर शान से बाहर आ जायें। 


यही वजह है कि बाढ़ के प्रश्न पर अक्सर बहुत सी गैर-सरकारी संस्थाएँ साल-दर-साल राहत कार्यो में लगी रहती 
हैं और वह कभी अपने आप से यह सवाल नहीं पूछतीं कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम का अन्त क्या है और 
इस तरह का काम करके कया कभी भी समस्या का समाधान किया जा सकेगा? यह भी सच है कि कोई भी 
पीड़ित परिवार किसी सरकार या किसी एन.जी.ओ. के भरोसे विपत्ति का सामना नहीं करता है। 


आपदा प्रबन्धन के लिए बढ़ती ललक 


सदियों से उन कठिन परिस्थितियों में रह कर जीने वालों और उनके पारम्परिक ज्ञान का यह सीधा-सीधा अपमान 
है। यह आश्चर्यजनक ही है कि आज तक सरकार ने या किसी दाता संस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पारम्परिक 
ज्ञान को एकत्रित करके उसे लिपिबद्ध करने और उसके प्रचार-प्रसार की कोशिश की हो। राहत कार्यो और 
आपदा प्रबन्धन में आकण्ठ डूबी किसी गैर-सरकारी संस्था से तो अब यह उम्मीद करना ही व्यर्थ है कि वह 
अपनी दाता संस्थाओं को ऐसा करने के लिए कहेगी क्योंकि दाता संस्थाओं ने तो पहले से ही अपने आप को 
हर विषय का सर्वज्ञ घोषित कर रखा है। 


विपत्ति की अगर बात करें तो बाढ़ों को आपदा के तौर पर प्रस्तुत करना और आपदा प्रबन्धन के अजेण्डा को 
आगे बढ़ाने की आज एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि उत्तर 
बिहार में बाढ़ कभी आपदा नहीं थी, यह एक जीवन शैली है। यहाँ के इंजीनियरों और राजनीतिज्ञों ने बाढ़ को 
आपदा का स्वरूप दिया है जिसका यहाँ की अधिकांश गैर-सरकारी संस्थाएँ और सरकार प्रबन्धन करना चाहती 
हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से बाढ़ की बहस को आपदा बता कर उसके प्रबंधन की ओर मोड़ दिया है। यह ठीक 
उसी तरह है कि आपके पास न्यूमोनियाँ की दवा है और आपके पास जुकाम के इलाज के लिए कोई आये तो 
उसे दवा तो तभी दी जा सकती है जब उसे न्यूमोनियाँ हो जाये। इसलिए सारी कोशिशें जुकाम को न्यूमोनियाँ में 
बदल देने के लिए की गई हैं और बिहार में तो कम से कम यही हुआ है। जब तक हम उन कारणों पर चोट नहीं 
करेंगे जिन्होंने समाज द्वारा चिर-प्रतीक्षित बाढ़ को प्रलय में बदल दिया तब तक समाधान की दिशा में एक कदम 
भी नहीं बढ़ाया जा सकता। 


इसका सीधा मतलब है कि नदियों के किनारे तटबन्ध या उस तरह की कोई संरचना, जो कि पानी के प्रवाह के 
रास्ते की रुकावट बनती है, अव्वल तो बननी ही नहीं चाहिये और अगर यह बन गई है तो इसे अचानक टूटने से 
बचाया जाना चाहिये। अगर यह संरचना टूट जाती है तब इसे पुर्नस्थापित करने या खुला छोड़ देने का निर्णय 
स्थानीय जनता पर छोड़ देना चाहिये। जल-निकासी की एक कारगर व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिये 
ताकि पानी ज्यादा समय तक टिक कर न रहे। हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिये कि तटबन्धों, नहरों, 
सड़कों और रेल-लाइनों के अवैज्ञानिक और अंधाधुंध निर्माण ने पानी के रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं। इन सारी 
संरचनाओं से अधिकाधिक जल-निकासी की व्यवस्था करने पर बाढ़ की समस्या का एक हद तक निवारण होगा। 
इसके अलावा बाढ़ के पानी में बड़ी मात्रा में गाद मौजूद रहती है। पानी के प्रबन्धन से कहीं ज्यादा जरूरी इस 
गाद का प्रबन्धन है। परम्परागत रूप में बाढ़ के पानी को पूरे इलाके पर फैलने दिया जाता था जिससे बाढ़ का 
लेवेल घटता था, मिट्टी पूरे इलाके पर फैलती थी, जमीन की नमी और उर्वराशक्ति बरकरार रहती थी और नदी 
निर्बाध गति से भूमि का निर्माण करती थी। 


जल-संसाधन विभाग नदी को अपना स्वाभाविक काम करने से रोकता है और आपदा प्रबंधन विभाग, देशी- 
विदेशी दाता संस्थाएँ और उनके द्वारा पोषित अधिकांश स्वयं सेवी संस्थाएँ इस पूरी घटना का संज्ञान ही नहीं 
लेतीं। समस्या यह नहीं है कि पानी का क्या किया जाये, समस्या यह है कि गाद का क्या किया जाये? हमने 
पूर्ववर्ती अध्यायों में देखा है कि किस तरह से बाढ़ की समस्या दुरूह हुई है और किस तरह स्थानीय लोगों ने इस 
समस्या से निपटने की कोशिशें की हैं। अधिकांश लोगों के लिए और अक्सर बाढ़ के समय कोई बाहरी मदद नहीं 
पहुँच पाती है जबकि उन्हें इसकी सर्वाधिक जरूरत होती है। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि 
लोग इतनी गंभीर परिस्थितियों में किस तरह जीते हैं। 


यह विधा जाने और सीखे बिना कुछ लोग या लोगों के समूह किस तरह से आपदा प्रबन्धन पर भाषण देने के लिए 
अपने आप को उपयुक्त पाते हैं, यह समझ से परे है। सदियों से उन कठिन परिस्थितियों में रह कर जीने वालों 
और उनके पारम्परिक ज्ञान का यह सीधा-सीधा अपमान है। यह आश्चर्यजनक ही है कि आज तक सरकार ने या 
किसी दाता संस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पारम्परिक ज्ञान को एकत्रित करके उसे लिपिबद्ध करने और उसके 
प्रचार-प्रसार की कोशिश की हो। राहत कार्यो और आपदा प्रबन्धन में आकण्ठ डूबी किसी गैर-सरकारी संस्था से 
तो अब यह उम्मीद करना ही व्यर्थ है कि वह अपनी दाता संस्थाओं को ऐसा करने के लिए कहेगी क्योंकि दाता 
संस्थाओं ने तो पहले से ही अपने आप को हर विषय का सर्वज्ञ घोषित कर रखा है। 


विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट 


आम आदमी को आंकड़ों के विश्लेषण या उनकी व्याख्या में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यह काम इंजीनियरों 


का है मगर कभी-कभी उनके दावों पर समाज के प्रबुद्ध लोग प्रश्न खड़े करते हैं। बड़े बांधों के सन्दर्भ में एक 


आम आदमी की जो जरूरत या समझ है वह इसी बात तक सीमित रहती है कि जब कोई परियोजना हाथ 


में ली जाती है तो इससे उसकी सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी, जरूरत भर बिजली उसे उपलब्ध होगी तथा 


परियोजना का उसकी जीविका या रहन-सहन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। [विश्व बैंक समेत बहुत सी 


दाता संस्थाओं तथा दुनिया भर ॥/ ब पर काम कर याशील समूहों के साझा 
प्रयास से बड़े बांधों की उपादेयता पर विश्व बांध आयोग (वि.बा.आ.) की रिपोर्ट सन्‌ 2000 में जारी की गई थी। 
वि.बा.आ. की रिपोर्ट के आरम्भ में ही यह लिख कर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह रिपोर्ट किसी भी मायने में बड़े 
बांधों के खिलाफ नुस्खा नहीं है लेकिन इस रिपोर्ट के कारण भारत के सरकारी अमला तंत्रा में एक तरह से भूचाल 
आ गया। भारत सरकार के जल संसाधन विभाग और केन्द्रीय जल आयोग ने इस रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज 
कर दिया है। 


बांध या इस तरह की किसी भी संरचना के निर्माण सम्बन्धी दो आयाम होते हैं। पहला यह कि बांध से समाज या 
देश को होने वाले समस्त लाभ और लागत का विश्लेषण-जिसमें भौतिक लाभ का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये। 
इसके लिए यह जरूरी है कि सम्बद्ध विभाग और इंजीनियर अपनी राय मुक्त रूप से और बेबाकी से रख सकें 
ताकि पूरे तथ्य और आंकड़ों के साथ तकनीकी और गैर-तकनीकी मुद्दों पर पड़ी धुंद को छांटा जा सके और तब 
सारे सम्बद्ध पक्ष बांध की लागत और लाभ पर बहस और विश्लेषण कर सकें। सभी सम्बद्ध पक्ष सारी सूचनाओं 
और ज्ञान के आधार पर ही बांध के निर्माण या उसे खारिज करने का सर्वसम्मत निर्णय लें। भूतकाल में निर्मित 


संरचनाओं का ज्ञान और अनुभव इस कोशिश में उनके लिए आधार का काम करेगा, ऐसी आशा रिपोर्ट में व्यक्त 
की गई है। वि.बा.आ. की रिपोर्ट ने विकास कार्यक्रमों में बड़े बांधों की उपयोगिता स्वीकार करते हुए इतना जरूर 
जोर देकर कहा है कि विकास के इन लाभों को हासिल करने के लिए समाज के एक हिस्से ने जो कीमत अदा 
की है वह यकीनन अनुपात से ज्यादा है और भविष्य में बनने वाले बांधों के बारे में वि.बा.आ. की सिफारिश है 
कि बांधों के निर्माण में बराबरी, दक्षता, सहभागी निर्णय प्रक्रिया, टिकाऊपन और जवाबदारी जैसे पाँच बुनियादी 
सिद्धान्तो का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय तथा बांध के सारे दूसरे विकल्पों की भली-भाँति जाँच-परख कर 
लेनी चाहिये। 


दूसरा, बांधों की डिजाइन, निर्माण, संचालन और उसका रख-रखाव यह सारी चीजें तकनीकी महत्व की हैं और 
उसमें गैर-तकनीकी लोगों के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। निर्माण कार्य का यह अंश तकनीकी विशेषज्ञों पर 
छोड़ देना चाहिये क्योंकि वह इस तरह के कामों के लिए सक्षम हैं। 


वि.बा.आ. की रिपोर्ट ठीक ही दूसरे पहलू पर खामोश है और यह ज्यादातर बांधों के निर्माण सम्बन्धी निर्णय 
प्रक्रिया पर ही मुखर है जहाँ उसे लगता है कि सारे सम्बद्ध पक्षों की भागीदारी की गुंजाइश और जरूरत दोनों ही 
है। इसी सन्दर्भ में रिपोर्ट बराबरी, दक्षता, सहभागी निर्णय प्रक्रिया, टिकाऊपन और जवाबदारी की बात करती 
है। दुर्भाग्यवश इंजीनियरों और प्रशासन को पानी और बिजली परियोजनाओं में बराबरी तथा सहभागी निर्णय 
प्रक्रिया जैसी बातें कतई नहीं सुहातीं। अपने सीमित दायरे में वह दक्षता और टिकाऊपन जैसे शब्दों की व्याख्या 
जरूर कर सकते होंगे। वह दिन-प्रतिदिन के स्तर पर शायद जवाबदारी का मतलब भी समझते हों मगर लम्बी 
अवधि में जवाबदारी का मतलब शायद ही उन्हें तर्कसंगत लगता होगा। लंबी अवधि की जवाबदारी उनके लिए 
तकनीकी मामला न होकर नीतिगत फैसले से जुड़ा हुआ पहलू है। जवाबदारी एक ऐसा मसला है जिसे बड़ी 
आसानी से दूसरों पर ठेला जा सकता है। कभी-कभी तो यह जवाबदारी पिछली पीढ़ी के राजनीतिज्ञों और 
इंजीनियरों पर भी डाली जा सकती है कि उनके निर्णय सही नहीं थे। इसकी सफाई में ऐसे कामों की एक लम्बी 
सूची जोड़ी जा सकती है जिन्हें परियोजना में शामिल किया जाना चाहिये था मगर विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं 
किया जा सका। मगर वह काम जिनके बारे में योजना बनाते समय इंजीनियरों को जानकारी ही नहीं थी या फिर 
उन्होंने लाभ-लागत गुणक की चमक कायम रखने के लिए जान-बूझकर जिन्हें छोड़ दिया था या तोड़-मरोड़ कर 
पेश किया था, वह इस सूची से बाहर रहेंगे। दुर्भाग्यवश, इंजीनियर पुनर्वास या क्षतिपूर्ति जैसे बहुत से कामों की 
जिम्मेवारी भी अपने सिर पर ले लेते हैं जिसका न तो उन्हें समुचित ज्ञान होता है और न ही उन्हें इस तरह के कामों 
का कोई प्रशिक्षण मिला होता है। 


आम आदमी को आंकड़ों के विश्लेषण या उनकी व्याख्या में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यह काम इंजीनियरों का 
है मगर कभी-कभी उनके दावों पर समाज के प्रबुद्ध लोग प्रश्न खड़े करते हैं। बड़े बांधों के सन्दर्भ में एक आम 
आदमी की जो जरूरत या समझ है वह इसी बात तक सीमित रहती है कि जब कोई परियोजना हाथ में ली जाती 
है तो इससे उसकी सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी, जरूरत भर बिजली उसे उपलब्ध होगी तथा परियोजना का 
उसकी जीविका या रहन-सहन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर परियोजना में बाढ़ नियंत्रण का भी लाभ 
जोड़ा गया है तो वह निश्चय ही यह उम्मीद करेगा कि उसकी जमीन बाढ़ से मुक्त रहेगी। इसके आगे न तो उसे 
नदी के हाइड्रोग्राफ से कोई मतलब है, न नहरों के संचालन की प्रक्रिया से और न ही उसे इस बात में काई रुचि है 
कि स्पिलवे के ऊपर से कब और कितना पानी जायेगा। उसकी समझ में अगर बिजली-पानी मिलता रहे तो फिर 
वह यह भी जानना नहीं चाहेगा कि उससे किये गये वायदों के न पूरे होने का तकनीकी औचित्य क्या है? राष्ट्रीय 
और विश्व स्तर पर कहाँ क्या हो रहा है, यह हमेशा उसे अपने खेत पर मिलने वाले पानी से कम महत्वपूर्ण है। 
दुनिया भर की चिन्ता योजना बनाने वाले करें। इतना सब होने के बावजूद अगर उसकी आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती 
हैं तो फिर वह कहाँ जाकर फरियाद करेगा यह उसे नहीं मालूम। यही वह मुकाम है जहाँ तकनीकी विशेषज्ञों और 
एक आम आदमी के बीच तथ्यात्मक सूचनाओं के आधार पर बहस और जानकारी के आदान-प्रदान की जरूरत 


है। 


इंजीनियरों को आम आदमी को स्पष्ट रूप यह बताना चाहिये कि किसी भी परियोजना विशेष से किसानों की 
रबी की सारी सिंचाई की जरूरतें किस हद तक पूरी हो सकती हैं। अमुक योजना खरीफ के मौसम में केवल 
सुरक्षात्मक सिंचाई देने के लिए बन रही है, अमुक योजना से बाढ़ के समय सर्वोच्च प्रवाह को केवल एक स्तर 
तक कम किया जा सकेगा मगर बाढ़ फिर भी एक हद तक अपनी जगह हमेशा बनी रहेगी और यह कि बाढ़ से 
पूरी तरह मुक्ति पाना संभव नहीं है, आदि आदि। किसानों को यह भी पता होना चाहिये कि बांध से पैदा होने 
वाली बिजली के पहले हकदार कौन लोग होंगे, और उनके हिस्से अगर कुछ आया तो वह कब आयेगा। आम तौर 
पर प्राथमिकता के अन्तिम छोर पर वहीं लोग होते हैं जिनकी जमीन और रोजी-रोटी की कीमत पर परियोजना 
की बुनियाद रखी जाती है, यह उन्हें मालूम होना चाहिए। उन्हें तथा समाज को यह पता होना चाहिये कि देश और 
समाज के व्यापक हित में वह क्या-क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इतनी सारी जानकारी के साथ अगर समाज, और 
खास कर वह लोग जो कि परियोजना से प्रभावित होंगे, देश-हित या समाज के हित में यह फैसला करते हैं कि 
अमुक योजना से स्थानीय समाज और देश को होने वाला लाभ उसके लिए चुकाई गई हर तरह की कीमतों के 
मुकाबले ज्यादा है, तो योजना आम सहमति के आधार पर निश्चित रूप से बननी चाहिये। और एक दफा यह 
फैसला हो जाता है तब यह काम पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ सरकार और इंजीनियरों के हाथ में सौंप देना 
चाहिये। 


कड़वी सच्चाई मगर यह है कि सरकार और सम्बद्ध विभाग, निर्माणकर्ता ठेकेदार और वित्तीय संस्थाएँ यह कभी 
नहीं चाहतीं कि बांध या इस तरह के किसी भी सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य पर कोई बहस हो क्योंकि इस 
तरह के कामों को हाथ में लेने के पीछे बहुत से गैर-तकनीकी और राजनैतिक कारण भी होते हैं और तथ्याधारित 
बहस में इन सारी बातों का भांडा पूफटने का अंदेशा रहता है। इन योजनाओं के निर्माण में जिन लोगों को आर्थिक 
या राजनैतिक लाभ मिलने वाला होता है उनमें इतना सब्र भी नहीं होता कि वह बहस में शामिल होकर अपना 
समय बर्बाद करें। 


वि.बां.आ. की रिपोर्ट सुझाती है कि, “...ऐसा होने पर यह प्रभावकारी तरीके से तय हो जायेगा कि किसी भी 
वार्तालाप में किसकी जगह वाजिब है और किन विषयों को अजेण्डा में शामिल किया जायेगा।'' यही वह मुद्दा है 
जिस पर सम्बद्ध विभागों और राजनीतिज्ञों को ऐतराज है और यही वजह है कि केन्द्रीय जल-संसाधन विभाग 
(ज.सं.वि.) ने इस रिपोर्ट को खारिज किया हुआ है। ज.सं.वि. को इस बात का अंदेशा है कि अगर सभी सम्बद्ध 
पक्षों की इस तरह से भागीदारी होने लगी तब तो जनतांत्रिक संस्थाएँ निरर्थक हो जायेंगी और लोगों द्वारा चुने गये 
जन-प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा ही ढह जायेगा। वि.बां.आ. की रिपोर्ट “... परियोजनाओं के 
महत्वपूर्ण स्तरों पर निर्णय की उस प्रक्रिया पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है जो कि अंतिम निष्कर्षो को प्रभावित 
करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्राक प्रावधानों का पालन हुआ है नहीं?” यह बात भी योजना 
बनाने वालों के अनुकूल नहीं है। 


नेपाल के तराई वाले हिस्से और भारत के पूरे कोसी क्षेत्र के लिए यह समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की 


मौजूदा और भविष्य में होने वाली समस्याओं के यथोचित और समुचित निराकरण के बाद ही बांध निर्माण 
की दिशा में कोई कदम उठाया जाना चाहिये। इसके साथ ही हम बांध के ऊपरी क्षेत्रों में होने वाले पर्यावरण 


और विस्थापन/पुनर्वास के मसले को कतई हल्का करके नहीं देखना चाहते क्योंकि वहाँ होने वाली किसी 
गड़बड़ी से निचले क्षेत्र अछूते नहीं रहेंगे और इसीलिए एक तथ्य आधरित आम सहमति की अपेक्षा रखते 


हैं। जि.सं.वि. का मानना है कि, “...स्वतंत्र चिन्तन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विकल्प का चुनाव, यह 


सब अपनी जगह धरा रह जायेगा अगर स्वप्रेरित समूहों को बाहर नहीं रखा जायेगा और वास्तविक स्थानीय नेतृत्व 
आगे नहीं किया जायेगा ताकि वास्तविक स्थानीय लोगों की आशंकाएँ और भावनाओं को अभिव्यक्ति मिल 
सके।” सच यह है कि स्वतंत्र चिन्तन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विकल्प का चुनाव बिना किसी तथ्याधारित 
बहस के संभव ही नहीं है और इसी बहस से ज.सं.वि. बचना चाहता है। ज. सं. वि. स्थानीय नेतृत्व की बात तो 
करता है पर कभी भूल कर भी स्थानीय स्तर पर योजना बनाने की बात नहीं करता। ज.सं.वि., ऐसा लगता है, 
यह नहीं चाहता है कि स्थानीय रूप से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद में कोई बाहरी संस्था, व्यक्ति या प्रबुद्ध 
लोगों का समूह आये। वह एक ऐसी अदालत की कल्पना करता है जिसमें अभियोजन पक्ष में तो एक से एक 
सूरमां हों मगर पीड़ित व्यक्ति को वकील रखने की इजाजत न हो। ज.सं.वि. की स्वीकारोक्ति है कि, “...एक 
ज्यादा तर्क संगत तरीका यह हो सकता है कि विस्थापन और पुनर्वास के मसले पर उन लोगों से विचार विमर्श 
किया जाय जो कि विस्थापित होने वाले हैं जिससे पुनर्वसन के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं 
का ध्यान रखा जा सके।” यहाँ ज.सं.वि.यह मान कर चलता है कि पुनर्वास के अलावा इन संरचनाओं के निर्माण 
में दूसरा कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिस पर लोगों से बात करने की जरूरत है। वह यह बड़ी आसानी से भूल 
जाता है कि सरकार से केवल पुनर्वास जैसी वाजिब और इतनी जरा सी सुविधा पाने के लिए जनता को वर्षों 
संघर्ष करना पड़ा है वरना केन्द्रीय जल आयोग तो कोसी परियोजना के विस्थापितों को अपनी तरफ से ठिकाने 
लगा देने की योजना बना ही चुका था। 


यह बहस केवल विस्थापन और पुनर्वास पर ही क्यों होगी, योजना के विकल्पों पर क्यों नहीं होगी? अगर कोई 
परियोजना अपने उद्देश्यों से भटक जाये तो क्या उस पर बहस नहीं होगी? लोग क्यों इस बात पर चुप्पी साधेंगे 
कि, फर्ज करें, गंडक या कोसी के कमान क्षेत्र में जल-जमाव का क्षेत्र परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र से ज्यादा है? 
क्यों बाढ़ सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक नदियों पर बनाये गये तटबन्धों की हर बरसात में धञ्जियाँ 
उड़ जाती हैं और इस दुर्घटना की जिम्मेवारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता? 2004 की बाढ़ में असम की 
नदियों के किनारे बने तटबन्ध 336 जगह और बिहार में 56 जगह टूटे। इस उपलब्धि पर जल संसाधन विभाग, 
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, केन्द्रीय जल आयोग या सरकार की कौन जय-जयकार करेगा या उनकी आरती 
उतारेगा? राहत मांगने वालों पर बन्दूक दागने की जनता कैफियत तलब नहीं करेगी? किसी भी बातचीत का 
आधार इस तरह के उदाहरण क्यों नहीं होंगे। 


यह भी दिलचस्प बात है कि नेपाल ने, जहाँ कि बिहार की नदियों सम्बन्धी कोई भी बांध बनने की साइट्स हैं, 
विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया हुआ है। जब भी भारत और नेपाल के बीच बांधों सम्बन्धी कोई 
भी बात-चीत गंभीर और निर्णायक दौर में पहुँचेगी, वि.बां.आ. की रिपोर्ट की सिफारिशें आड़े आयेंगी और कुल 
मिला कर इस सारी बहस से उठे सवालों की कीमत भारत को ही चुकानी पड़ेगी। बेहतर हो कि यह तैयारी पहले 
से की जाये। 


नदी के जल संसाध्न का समुचित उपयोग करने के लिए यह जरूरी है कि सम्पूर्ण घाटी को ध्यान में रख कर ही 
योजना बनाई जाये। इसके लिए सभी प्रभावित होने वालों और संबद्ध पक्षों की सहमति बननी चाहिये। अगर कोई 
बांधू प्रस्तावित है तो उसके ऊपरी और निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों (नेपाल तथा भारत-दोनों देशों के लाभार्थी 
और प्रभावित जनता) के बीच सारी सूचनाओं के साथ एक तथ्य आधरित बहस चला कर ही कोई निर्णय लिया 
जाये क्योंकि बांधू से होने वाले लाभ का प्रचार तो बहुत बढ़ -चढ़ कर किया जाता है पर उससे होने वाले नुकसान 
और दुष्प्रभावित होने लोगों के हितों की उपेक्षा होती है। नदी के नियंत्रित प्रवाह का निचले क्षेत्रों की जीवन पद्धति, 
विशेषकर कृषि, मत्स्य पालन और पशु संवर्धन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर कभी बराहक्षेत्र बांध पर 
गंभीरता से चर्चा होती है तो इन दुष्प्रभावों की उतनी ही गंभीरता से समीक्षा भी होनी चाहिये। नेपाल के तराई 
वाले हिस्से और भारत के पूरे कोसी क्षेत्र के लिए यह समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की मौजूदा और भविष्य 
में होने वाली समस्याओं के यथोचित और समुचित निराकरण के बाद ही बांध निर्माण की दिशा में कोई कदम 


उठाया जाना चाहिये। इसके साथ ही हम बांध के ऊपरी क्षेत्रों में होने वाले पर्यावरण और विस्थापन/पुनर्वास के 
मसले को कतई हल्का करके नहीं देखना चाहते क्योंकि वहाँ होने वाली किसी भी गड़बड़ी से निचले क्षेत्र अछूते 
नहीं रहेंगे और इसीलिए एक तथ्य आधरित आम सहमति की अपेक्षा रखते हैं। 


स्थानीय लोगों से बाढ़ों के साथ जीने की कला सीखने की जरूरत 


बाढ़ के साथ जीने की कला को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ही सीखना पड़ेगा और उसे आधुनिक विज्ञान 


की मदद से सँवारना होगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग आबाद हैं और वहाँ का 


असुविधायें कम हों। उन्होंने आपात स्थिति में अपने आश्रय स्थल भी निर्धारित किये थे। घरों की डिजाइन और 
उनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध गृह निर्माण सामग्री का भी बखूबी उपयोग किया है। उनकी भोजन की रुचियाँ 
उपलब्ध खाद्य सामग्रियों के आधार पर बनीं और बाढ़ के अनुरूप ही लोगों ने अपनी फसल पद्धतियाँ विकसित 
कीं और उनमें समय पर आवश्यकतानुसार सुधार किये। पूर्वोत्तर राज्यों तथा नेपाल की तराई वाले भाग में लकड़ी 
या बांस के खम्भों पर बने घर गृह निर्माण की दिशा में स्थानीय लोगों द्वारा सुधार और प्रगति को दर्शाते हैं और 
इनमें से अधिकांश तौर-तरीके जरूर स्थान विशेष को ध्यान में रख कर विकसित हुये होंगे। यह बात जरूर है कि 
इन सारी चीजों को सभी जगहों पर एक समान तरीके से लागू नहीं किया जा सकता मगर यह सोचना कि बाढ़- 
ग्रस्त इलाकों में लोगों को एकदम नये सिरे से बाढ़-पूर्व तैयारी सिखानी पड़ेगी और उनसे सीखने के लिए कुछ भी 
नहीं है, नादानी होगी। नदियों के साथ जीने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बाशिन्दों के जीवन्त अनुभव को इंजीनियरों 
के तकनीकी ज्ञान और उनकी गणितीय क्षमता का एक साथ उपयोग कर के ही बाढ़ों के साथ आज के समय में 
सामन्जस्य स्थापित किया जा सकता है। 


बाढ़ के साथ जीने की जरूरत 


हमने पूर्ववर्ती अध्यायों में कोसी की बाढ़ और सिंचाई व्यवस्था पर एक नजर डाली है। हम यह भी जानते हैं कि 
हम वर्षा को नहीं रोक सकते और नेपाल में बांधों का निर्माण हमारे अख्तियार में नहीं है। निकट भविष्य में उनके 
निर्माण पर सन्देह व्यक्त किये जा रहे हैं और यह बांध कब बनेंगे और बनेंगे भी या नहीं, कोई नहीं जानता। इन 
बांधों के निर्माण के बाद भी बाढ़ पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। 


ऐसा इसलिए कि नेपाल में बराहक्षेत्र के पास जिस साइट नं. 3 पर बांध का प्रस्ताव किया गया है वहाँ कोसी का 
जल-ग्रहण क्षेत्र 59,550 वर्ग किलोमीटर है। साइट नम्बर ।3 से भीमनगर बराज के बीच में कोसी का जल-ग्रहण 
क्षेत्र 2266 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। बराज के नीचे कुरसेला में कोसी के गंगा से संगम तक नदी का जल- 


ग्रहण क्षेत्र ।,40 वर्ग किलोमीटर और जुड़ जाता है। इस तरह से प्रस्तावित बराह क्षेत्र बांध के नीचे भी कोसी 
में 43,676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पानी आता है। बागमती नदी का जल-ग्रहण क्षेत्र इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है 
और कमला नदी का जल-पग्रहण क्षेत्र इसका लगभग आध है। इसका सीध मतलब यह होता है कि बराहक्षेत्र बांध 
के निर्माण के बाद भी बांध के नीचे बागमती नदी के प्रवाह जितना या कमला के प्रवाह से दुगना पानी फिर भी 
बहेगा। जिसने भी इन दोनों नदियों को उफनते देखा है वह इस पानी का आसानी से अन्दाजा लगा सकता है। 
आजकल यही पानी कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबन्ध के किनारे जमा होता है और जल-जमाव को स्थाई 
बनाता है। इस तरह से बराहक्षेत्र बांध के निर्माण के बाद भी इलाके के जल जमाव पर कोई भी अन्तर नहीं पड़ेगा। 
इसके साथ ही बरसात के मौसम में कोसी के सारे पानी को बांध में रोक कर नहीं रखा जा सकेगा और उसे बांध 
से छोड़ते रहना पड़ेगा। इस तरह से तटबंधें के बीच भी बाढ़ की परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं आयेगा। इस तरह 
से बराहक्षेत्र बांध बने या न बने, इस इलाके से बाढ़ या जल जमाव की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 


जहाँ बाढ़ के अलावा सब कुछ अनिश्चित है वहाँ बाढ़ से निपटने के लिए क्या हमारे पास कोई योजना है? इस 
प्रश्न का उत्तर केवल 'नहीं' है। अगर हमारे पास बाढ़ का मुकाबला करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है तो क्या हम 
कुछ व्यवस्था विकसित कर सकते हैं? इस प्रयास को कुछ लोग “बाढ़ के साथ जीना” भी कहते हैं। मगर इसका 
मतलब बहुत से लोग यह लगाते हैं कि जनता को प्राकृतिक आपदा के सामने पूरी तरह आत्म समर्पण का नुस्खा 
बताया जा रहा है और डूबते हुये आदमी को अकर्मण्यता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि वह 
मौत को अपनी नियति मान कर सिर झुका कर उसका वरण कर ले। हम यहाँ जोर देकर कहना चाहते हैं कि बाढ़ 
के साथ जीने की कला को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ही सीखना पड़ेगा और उसे आधुनिक विज्ञान की मदद 
से सँवारना होगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग आबाद हैं और वहाँ का जनसंख्या 
घनत्व पानी की कमी वाले क्षेत्रों से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह कभी नहीं होता है कि प्रकृति के सामने 
हम असहाय और अकर्मण्य होकर बैठ जायें मगर इसका मतलब यह जरूर होता है कि प्रकृति के साथ जहाँ तक 
हो सके कम से कम छेड़-छाड़ की जाये। यहाँ हम इस विधा के कुछ आयामों के बारे में बात चीत करेंगे। 


कृषि समस्या का निर्धारण 


बाढ़ के बाद जिन इलाकों में पानी पहले निकल जाता है उसमें भवानी प्रजाति की सरसों लगाने का प्रयोग 


पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है। 60-85 दिन में तैयार होने वाली यह फसल अक्टूबर मध्य तक लगाई जा सकती 


है और गेहूँ आदि की फसल लगाये जाने के पहले काट ली जा सकती है। अतः बाढ़ के बावजूद धान, तेलहन 


और रबी की फसल बिना किसी विशेष परेशानी के पैदा की जा सकती है। इस तरह के प्रयासों को संगठित 


| करने की जरूरत है। |आज जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार राज्य के निचले इलाकों में से बाढ़ का पानी 

मगर अधिकांश क्षेत्र नवम्बर के मध्य तक सूखने लगते हैं। उसके बाद ही रबी फसल की 
तैयारी हो पाती है। उधर मई महीने के मध्य से हिमालय में बर्फ का पिघलना तेजी से शुरू होता है जिसकी वजह 
से बहुत सी हिमपोषित नदियों में नया पानी आने लगता है। कभी-कभी निचले इलाकों में इस बर्फीले पानी से भी 
चौर भरने लगते हैं। इस तरह से हमारे पास नवम्बर मध्य से लेकर मई मध्य तक का समय ऐसा बचता है जिसमें 


अधिकांश जमीन बाढ़ से मुक्त रहती है। इसलिए हम ऐसी फसलों की तलाश करें जो इसी अवधि में बो कर काटी 
जा सकें और जिनके लिए सतही पानी की कम से कम आवश्यकता हो। ऐसा इसलिए कि राज्य में सिंचाई की 


व्यवस्था चौपट है और बिजली की आपूर्ति भी उसी गति को प्राप्त हो गई है। जैसे हालात बना रहे हैं उसमें जल्दी 
कोई सुधार होता नहीं दीखता। डीजल आधारित सिंचाई व्यवस्था बहुत ही महंगी है और अधिकांश किसान इसका 
खर्च नहीं उठा सकते। खर्च उठा लेने की स्थिति में भी कृषि उपज की लागत में तो फर्क पड़ेगा ही। 


उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में किसान खेतों में कई फसलें एक साथ उगाते हैं और मूंग, मक्का और धान 
एक ही बार में फरवरी के अंत/मार्च के प्रारंभ में खेतों में बो दिया जाता है। बाढ़ जल्दी आ जाने पर धान पर तो 
खतरा रहता है मगर मूंग और मक्का आम तौर से बाढ़ के पहले घर आ जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 
बाढ़ वाले इलाके के चैरों में कुछ रबी खेती के प्रयोग हुये हैं। यहाँ चौरों के जल-निकासी की व्यवस्था की गई और 
जैसे-जैसे जमीन पानी से निकलती गई उस पर रबी फसल लगा कर आबाद किया गया और चैर में बचे पानी से 
इस फसल की सिंचाई की भी व्यवस्था कर ली गई। उत्तर बिहार में रबी के मौसम में धान की गौतम प्रजाति ने 
उत्पादन के अच्छे संकेत दिये हैं। 


इधर उत्तर प्रदेश के सरयूपार के मैदानों में धान की एक नई प्रजाति नरेन्द्र 97 का प्रचार बढ़ा है। यह धान अप्रैल 
के अंत या मई के प्रारम्भ में लगाया जाता है और 5-25 जुलाई के बीच, आमतौर पर बाढ़ के प्रकोप से पहले, 
काट लिया जाता है। इस तरह रबी में गेहूँ की फसल के बाद धान के फसल की संभावनाएँ बन जाती हैं। धान की 
इस प्रजाति को सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह बाढ़ के बाद जिन इलाकों में 
पानी पहले निकल जाता है उसमें भवानी प्रजाति की सरसों लगाने का प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है। 60- 
85 दिन में तैयार होने वाली यह फसल अक्टूबर मध्य तक लगाई जा सकती है और गेहूँ आदि की फसल लगाये 
जाने के पहले काट ली जा सकती है। अतः बाढ़ के बावजूद धान, तेलहन और रबी की फसल बिना किसी विशेष 
परेशानी के पैदा की जा सकती है। इस तरह के प्रयासों को संगठित करने की जरूरत है। 


बरसात के मौसम में बाढ़ों के बार-बार आने से अक्सर धान बह जाया करता है। इसकी नई रोपनी के लिए बिचड़ा 
तैयार करने में प्रायः तीन सप्ताह का समय लग जाता है। रोपनी में इस देरी का असर फसल के उत्पादन पर भी 
पड़ता है। बांग्लादेश के किसान बांस के बनाये हुये तैरने वाले प्लेटफॉर्म पर मिट्टी रख कर धान का बिचड़ा बाढ़ 
के समय तैयार रखते हैं। किसी बड़े पेड़ आदि से बंधे यह प्लेटफॉर्म बाढ़ के समय पानी पर तैरते रहते हैं। उत्तर 
बिहार के गाँवों और कस्बों में पक्के घरों की छतों पर भी धान के बिचड़े की क्यारियाँ लगाने की कोशिशें हुई हैं। 
बाढ़ उतरने पर इसमें जमे बिचड़े का उपयोग दूसरी जगह किया जा सकता है। बालू पड़ गई जमीनों पर ककड़ी, 
खरबूजा, तरबूज, खीरा आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। इन फसलों के पारम्परिक खेतिहर इस काम में बहुत 
मदद पहुँचा सकते हैं। आम तौर पर खेतों में बालू पड़ा देख कर किसान भयभीत हो जाते हैं। कृषि विभाग, स्वयं 
सेवी संस्थाओं और प्रबुद्ध नागरिकों की भूमिका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की कृषि में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 
संघर्ष से हट कर यह एक रचनात्मक काम है और स्वयं सेवी संस्थाओं को यह काम करना चाहिये। 


बाढ़ रोधी घरों के मुकाबले बाढ़ बर्दाश्त कर लेने वाले घर 


बांस एक अद्भुत निर्माण सामग्री है। वैसे भी अगर किसी गाँव के चारों तरफ घने बांस हों तो ऐसे गाँवों पर 


नदियों के पानी की सीधी मार पड़ने पर भी नुकसान कम होता है। हेमपुर इसका एक उदाहरण है। भयंकर 


बाढ़ के समय अगर गाँव बह भी जाये तब भी बांस अपनी जगह खड़ा रहता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 


स्थानीय लोगों ने भवन निर्माण के क्षेत्र में बांस का फर्श, छत और दीवारें बनाकर इसका आश्चर्यजनक रूप 


बहुत 
और नारियल के पत्ते तथा तने से बनते हैं। कभी-कभी दीवारों और छतों की अन्दरूनी सतह को मिट्टी से पलस्तर 
कर दिया करते हैं। अगर घर बहते पानी के चपेट में आ जाय तो यह पलस्तर बरसात के बाद दुबारा करना पड़ 
सकता है। बांस एक ३८ निर्माण सामग्री है। वैसे भी अगर किसी गाँव के चारों तरफ घने बांस हों तो ऐसे गाँवों 


पर नदियों के पानी की सीधी मार पड़ने पर भी नुकसान कम होता है। हेमपुर (अध्याय -4) इसका एक उदाहरण 
है। भयंकर बाढ़ के समय अगर गाँव बह भी जाये तब भी बांस अपनी जगह खड़ा रहता है। भारत के पूर्वोत्तर 
राज्यों में स्थानीय लोगों ने भवन निर्माण के क्षेत्र में बांस का फर्श, छत और दीवारें बनाकर इसका आश्चर्यजनक 
रूप से उपयोग किया है। पूरे घर को बांस के खम्भे पर टिकाने की कला भी वहाँ आम है। अच्छी-खासी बाढ़ें तो 
बिना कोई नुकसान पहुँचाये ऐसे घरों के नीचे से निकल जाती हैं। 


घरों के अन्दर बांस की ही बनी हुई दुछत्तियाँ अनाज, ईधन और चारा, सभी कुछ इकट्ठा करके रखने में काम 
आती हैं। बांस के फर्श पर बालू बिछा कर और जरूरी हिस्से में दीवारों पर मिट्टी से पलस्तर करके घरों के अन्दर 
बड़े आराम से चूल्हा जलता है। बकरियाँ, सूअर के छौने और मुर्गियाँ तथा बत्तख आदि ऐसे घरों के बरामदे में 
मस्ती से घूमते मिल जायेंगे। घर का फर्श बांस की झिरीदार चटाई का बना होने के कारण साफ-सफाई को आसान 
बनाता है। फर्श पर थोड़ा पानी डाल देने से सफाई हो जाती है और पानी फर्श से होकर जमीन पर चला जाता है। 


नाव की शक्ल के 4-5 फुट लम्बे और 3-2/2 फुट चौड़े लकड़ी की नाव के शक्ल के प्लेटफॉर्म में बैठ कर 
मसाला पीसने की व्यवस्था हो जाती है। इस नाव की आकृति की सिल को घरों में प्रयुक्त बांस के खम्भों से बांध 
दिया जाता है ताकि बाढ़ के समय यह घर से ही बंधी रहे, बाढ़ के पानी पर तैरती रहे और उसमें आवा-जाही में 
कोई दिक्कत न हो। सारे जरूरी कागजात और गहने आदि बांस की फोंफी में उसी की टोपी लगा कर रख लिए 
जाते हैं। कहीं-कहीं तो इन बांस की फोफियों में चावल भी रख कर टांग देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कौटिल्य ने 
अपने अर्थशास्त्र में बाढ़ का मुकाबला करने के लिए नाव और बांस का ही नाम गिनाया था। 


बाढ़ वाले इलाकों में बांस की खेती को प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे न केवल गाँवों की बहते पानी से रक्षा 
होती है बल्कि बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त हुये घरों की मरम्मत करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ईधन 
की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी वनस्पतियों या पेड़ों की जरूरत है जो कि लम्बे समय तक पानी की मार 
झेल सकें। 


इंजीनियरों को चुनौती - पीने योग्य पानी और समुचित सेनिटेशन की व्यवस्था 


बाढ़ और जल-जमाव वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या सचमुच विकट हो जाती है। कूएँ समाप्त हो चुके 
हैं और हैण्डपम्प अक्सर बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। अगर यह हैण्डपम्प न डूबें तब भी इनके पानी की गुणवत्ता 
पर हमेशा सन्देह बना रहता है। जाहिर है, लोग बहता हुआ गन्दा पानी ही पीने को मजबूर होते हैं। रसायनों की 
मदद से पानी की शुद्धता बढ़ाई जा सकती है मगर एक तो इसे खरीदना पड़ता है जिसके लिए पैसा चाहिये और 
दूसरे इसके समुचित उपयोग की समझ होनी चाहिये वरना परिणाम घातक भी हो सकते हैं। 


सेनिटेशन के क्षेत्र में आज तक जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसमें बाढ़-ग्रस्त या जल-जमाव वाले क्षेत्रों में मानव मल 
का समुचित निस्तार नहीं किया जा सकता। जहाँ पूरा का पूरा इलाका ही डूबा हो वहाँ पानी के प्रदूषण से बचना 
नामुमकिन है। यह काम अगर सस्ते दर पर करना हो जिसका बोझ आम आदमी उठा सके तब तो यह और भी 
मुश्किल हो जाता है। हमारे गाँवों में तमाम प्रचार-प्रसार के बावजूद शौचालयों का उपयोग अभी तक समस्या ही 


बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि शौचालयों के निर्माण में बहुत पैसा लगता है जिसकी वजह से बहुत 
लोग चाहते हुये भी उनका निर्माण नहीं करवा पाते हैं। यह केवल आंशिक रूप से सच है क्योंकि बहुत से घरों में 
शौचालय होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं होता। हमारा ग्रामीण परिवेश अभी भी खुले आकाश की आशा 
रखता है। बाढ़ के समय उपलब्ध जमीन सिमट जाती है और आकाश से वर्षा होती है। ऐसे में सुरक्षित जगहों पर, 
जहाँ लोग आश्रय लेने आते हैं, अगर शौचालयों की व्यवस्था हो तो कम से कम महिलाओं के लिए एक बड़ी 
सुविधा होती। उड़ीसा और महाराष्ट्र की बहुत सी संस्थाओं ने इस उद्देश्य से मिट्टी के गमले नुमा पात्रा बनाये हैं। 


यह बहुत सस्ते होते हैं और आम आदमी इसकी कीमत अदा कर सकता है। दुर्भाग्यवश बिहार में इस तरह का 
कोई प्रयास सम्भवतः नहीं हुआ है। इतना जरूर है कि आपातस्थिति के लिए इस तरह के शौचालय अगर बना 
भी लिए जायें तो भी उनसे केवल पर्देदारी की समस्या का समाधान होता है, मानव-मल के सुरक्षित निस्तारण का 
नहीं। बाढ़ वाले इलाकों में वह समस्या तो अपनी जगह बनी ही रहती है क्योंकि यहाँ भूमिगत जल की सतह वैसे 
भी ऊँची है और बरसात के मौसम तो चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। इसके अलावा सारे नाले, शौचालयों की 
खड्डियाँ, सेप्टिक टैंक और सिवरेज लाइन आदि सभी एकाकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शौचालयों की 
व्यवस्था करना, उनकी लोकमान्य डिजाइन तैयार करना तथा सस्ते दर पर उसे आम जनता को उपलब्ध करवाना 
इंजीनियरों के लिए चुनौती है। दुर्भाग्यवश, इस समस्या की ओर उनका ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। इस 
समस्या से निपटने का कोई समाधान नजर नहीं आता मगर यदि सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके 
तो भी एक हद तक इस विपत्ति के समय मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है। 


बाढ़ और जल-जमाव वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या सचमुच विकट हो जाती है। कूएँ समाप्त हो चुके हैं 
और हैण्डपम्प अक्सर बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। अगर यह हैण्डपम्प न डूबें तब भी इनके पानी की गुणवत्ता 
पर हमेशा सन्देह बना रहता है। जाहिर है, लोग बहता हुआ गन्दा पानी ही पीने को मजबूर होते हैं। रसायनों की 
मदद से पानी की शुद्धता बढ़ाई जा सकती है मगर एक तो इसे खरीदना पड़ता है जिसके लिए पैसा चाहिये और 
दूसरे इसके समुचित उपयोग की समझ होनी चाहिये वरना परिणाम घातक भी हो सकते हैं। पानी का उबालना 
भी बाढ़ के समय मुमकिन नहीं होता क्योंकि उसके लिए ईधन चाहिये जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहज रूप 
से उपलब्ध नहीं होता। 


एक रास्ता जो इन सब के बीच दिखाई पड़ता है वह यह कि वर्षा के पानी को ही इकट्ठा कर लिया जाये क्योंकि 
यह पानी पीने की दृष्टि से एक दम शुद्ध होता है। कया हमारे इंजीनियर वर्षा के पानी को आसानी से इकट्ठा करने 
का कोई आसान और बहुत सस्ता सा तरीका निकाल सकते हैं? क्या इसके लिए इंजीनियरों की जरूरत है भी या 
नहीं? जो साफ दिखता है वह यह कि तेल के कनस्तर या जानवरों को सानी-पानी चलाने वाली नाँद में इस तरह 
का पानी इकट्ठा कर के रखा जा सकता है। दो झोपड़ियों के बीच पॉलीथीन टाँग करके भी पानी इकट्ठा किया जा 
सकता है जिसे बाद में किसी बरतन में रख लें। पॉलीथीन एक आम राहत सामग्री है जो लोगों को मिल जाया 
करती है। अगर बाढ़ के समय लोगों के आश्रय स्थल पहले से निर्धारित हों तो इस तरह के प्रयास आसानी से किये 
जा सकते हैं। अगर इस तरह से पानी इकट्ठा कर लिया जाये तो बाकी काम आसान हो जाता है। इस पानी का 
उपयोग कर के बाढ़ के समय होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकेगा और हैण्डपम्प के प्रदूषित पानी से भी 
मुक्ति मिल सकेगी। 


बाढ़ के समय के साथ समायोजन 


हमारे देश में वर्षा के साथ यह खूबी है कि उसका समय प्रायः निश्चित है और बाढ़ की गणना भी उसी दौरान की 
जाती है। ऐसे समय में ही हम अपने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं के वार्षिक छुट्टी की योजना बना 
सकते हैं क्या? मेडिकल तथा वेटनरी कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को ऐसे समय में बाढ़ के इलाकों में सेवा के लिए 
उतारा जा सकता है क्या? इसके लिए उन्हें कुछ अंक भी दिये जा सकते हैं। असम में पिछले समय में ऐसा किया 


जाता रहा है और वहाँ के बाढ़ पीड़ित आमतौर पर मेडिकल सहायता न मिलने की शिकायतें नहीं करते। विपरीत 
परिस्थितियों में यह छात्र-छात्राएँ लोगों की मदद का काम बड़ी गर्मजोशी से करते हैं और उनकी मौजूदगी का 
फायदा उठाया जाना चाहिये। 


वह इलाके जहाँ बाढ़ का पानी ज्यादा समय तक रहता है वहाँ नौका चालित घुमन्तू डाकघर, दवाखाना और बैंक 
आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। हाल के वर्षों तक सुन्दरबन में यूनाइटेड बैंक की नौका शाखाएं 
चलती थीं जो कि ज्वार-भाटे को ध्यान में रख कर विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करती थीं। 


उपेक्षित पशुधन 


बाढ़ों से निपटने की जब भी योजनाएँ बनती हैं तो पशु अक्सर छूट जाया करते हैं। उनके लिए चारा और औषधियाँ 
बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हैं जो कि उपलब्ध रहनी चाहिये। बाढ़ वाले क्षेत्रों में जानवरों को लम्बे समय तक पानी 
के सम्पर्क में रहना पड़ जाया करता है और चारे के अभाव में वह जलकुम्भी जैसी अखाद्य वस्तुओं को खाने पर 
मजबूर होते हैं। 

तटबन्धों के साथ जीवन निर्वाह 


तटबन्ध की पूरी लम्बाई में विभिन्न स्थानों पर तटबन्ध टूटने की स्थिति में कहाँ-कहाँ तक पानी जायेगा, कौन- 
कौन से इलाके डूबेंगे और वहाँ पानी की गहराई क्या होगी इसके नक्शे पहले से तैयार रखने चाहिये। यह नक्शे 
प्रत्येक किलोमीटर के फासले पर तटबंध्‌ के टूटने के लिए बनाये जा सकते हैं। एक बार यह नक्शे बना लिए 
जायें तो यह तय करना आसान हो जायेगा कि कहाँ-कहाँ के कितने लोगों को वहाँ बाढ़ के समय शरण दी जा 
सकती है। 


पिछले अध्यायों में हमने देखा कि तटबन्ध किस तरह से बाढ़ सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। कभी कभी तो वह खुद 
टूट कर व्यापक तबाही का कारण बनते हैं जिससे उनके बीच और उनके बाहर दोनों तरफ ही लोग मुश्किल में 
पड़ते हैं। तटबन्धों की सुरक्षा सम्बद्ध विभागों का काम है लेकिन इस सुरक्षा में व्यापक द्वन्द्ध है। तटबन्ध अगर 
सुरक्षित रहते हैं तो उनके बीच रहने वाले लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे और उनके जीवन पर खतरा हमेशा 
बना रहेगा। इन लोगों की मुराद यही रहती है कि किसी तरह से तटबन्ध टूटें ताकि उनके यहाँ नदी का पानी उतर 
जाये। तटबन्ध अगर टूट जाता है तब बाढ़ सुरक्षित क्षेत्रों में लोगों पर क्या गुजरती है यह किसी से छिपा नहीं है। 
इस तरह से तटबन्धों को लेकर हमारे पास जो विकल्प हैं वह बड़े ही सीमित हैं। 


इसलिए यह जरूरी है कि तटबन्ध की पूरी लम्बाई में विभिन्न स्थानों पर तटबन्ध टूटने की स्थिति में कहाँ-कहाँ 
तक पानी जायेगा, कौन-कौन से इलाके डूबेंगे और वहाँ पानी की गहराई क्या होगी इसके नक्शे पहले से तैयार 
रखने चाहिये। यह नक्शे प्रत्येक 3 किलोमीटर के फासले पर तटबंध्‌ के टूटने के लिए बनाये जा सकते हैं। एक 
बार यह नक्शे बना लिए जायें तो यह तय करना आसान हो जायेगा कि कहाँ-कहाँ के कितने लोगों को वहाँ बाढ़ 
के समय शरण दी जा सकती है। शरणार्थियों की संख्या तय हो जाने के बाद उनके लिए भोजन, पानी, सेनिटेशन, 
ईधन, प्राथमिक उपचार तथा पशुओं के लिए चारे आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा सकता है। यह स्थान और 
यह सुविधाएँ अगर सबको पहले से मालूम रहेंगी तो बाढ़ के समय लोगों के बीच भगदड़ नहीं मचेगी। ।978 की 
बाढ़ के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में खंभों पर बने प्राइमरी स्कूलों के पक्के भवनों का निर्माण हुआ था। 
बाढ़ के समय क्लास रूम को रिहाइश के लिए खोल दिया जाता है। प्रथम तल पर हैण्डपम्प की मदद से पीने के 


पानी की व्यवस्था भी इन स्कूलों में की गई है। 


बाढ़ के बढ़ते तल के हिसाब से तटबन्धों के अन्दर के गाँवों के भी डुबान के नक्शे बनाये जाने चाहिये। तटबन्ध 
के मजबूती से टिके रहने की स्थिति में तटबन्धों के अन्दर बाढ़ का लेवेल बढ़ेगा और लोगों को सुरक्षित स्थानों 
तक ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वास्तव में बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों से लोग पहले से ही तटबन्ध पर आकर 
बस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में तटबन्धों पर से लोगों को उजाड़ने के बजाय उनके बचाव और बेहतरी की व्यवस्था 
होनी चाहिये। 


डुबाव के नक्शे उपलब्ध होने पर एक ओर जहाँ राहत कार्यो के संचालन में सुधार आयेगा वहीं इन कामों में 
भ्रष्टाचार पर भी लगाम कसी जा सकेगी। पंचायती राज संस्थाओं को इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने 


के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। 
तटबन्ध टूट जाने के बाद उस गैप को वापस भर दिया जाय या तटबन्ध को खुला ही छोड़ दिया जाय, यह निर्णय 
करने का अधिकार स्थानीय जनता का होना चाहिये। 
बाढ़ चेतावनी की व्यवस्था 


बाढ़ से बचाव की यह सारी व्यवस्थायें बेकार साबित होंगी अगर लोगों को समय रहते आने वाली बाढ़ की चेतावनी 
न मिल पाये। तटबन्धों के कटाव के बारे में तो यह सूचना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों 
जैसे रेडियो और टी.वी. और अब मोबाइल की मदद से तो आने वाली बाढ़ के बारे में जानकारी निश्चित रूप से 
लोगों तक पहुँचाई जा सकती है मगर स्थानीय तौर पर सबसे कारगर व्यवस्था लाउडस्पीकरों के माध्यम से ही की 
जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में बहुत से मन्दिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर की व्यवस्था रहती है। इन धार्मिक 
स्थलों के पुजारियों तथा इमामों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वह बाढ़ के खतरे से लोगों को 
समय रहते आगाह करें। पंचायतों को आधुनिक संचार के उपकरणों से जोड़ना चेतावनी देने की दिशा में एक 
उचित और जरूरी कदम होगा। 


दीर्घावधिक कार्यक्रम 


भूमि सुधार कार्यक्रमों के अभाव में भूमिहीन मजदूरों की एक बड़ी जमात तैयार हो गई है। बाहर जाकर 


कमाये बिना इस क्षेत्र के लोगों की गति नहीं है और यही कारण है कि इस इलाके से बड़ी मात्रा में मजदूर 


दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ तक कि आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक जाने 


लगे हैं। इस समस्या का समाधान कोई भी राहत कार्यक्रम या आपदा प्रबन्धन नहीं कर सकता। [हमारी 


समस्या रोटी, कपड़ा और मकान बाढ़ अक्सर मकान पर तो आफत डाल ही देती है। तन 
पर केवल कपड़ा बाकी रहता है, बाकी सब चला जाता है। क्या हम कभी सोचते हैं कि तीन मीटर चार मीटर 
आकार की एक झोपड़ी बनाने में कितना खर्च होता होगा? अगर ठीक से बांस, लकड़ी, छप्पर, छानी, खिड़की 


और दरवाजे का हिसाब किया जाय तो यह एक साधारण आदमी की सालाना बचत के बराबर बैठेगा। यह बचत 
भी उसकी तब होगी जब वह शहर में जाकर कमायेगा, स्थानीय कमाई से इसकी कोई संभावना नहीं बनती। यानी 
अगर परिवार के अन्य लोगों के सिर पर छप्पर की भी छत चाहिये तो घर का एक जवान बाहर कहीं शहर में 
जाकर रहेगा। और अगर परिवार के पास एक एकड़ जमीन है तो उस पर खाद, बीज, दवा, सिंचाई और मेहनत- 
मजदूरी में जितना पैसा लगेगा वह परिवार के दूसरे सदस्य को मजबूर करेगा कि वह बाहर जाकर कमाये। 


अब इतनी भी जमीन बहुत कम ही परिवारों के पास बची है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के अभाव में भूमिहीन मजदूरों 
की एक बड़ी जमात तैयार हो गई है। बाहर जाकर कमाये बिना इस क्षेत्र के लोगों की गति नहीं है और यही कारण 
है कि इस इलाके से बड़ी मात्रा में मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ तक कि आन्ध्रप्रदेश, 
कर्नाटक और तमिलनाडु तक जाने लगे हैं। इस समस्या का समाधान कोई भी राहत कार्यक्रम या आपदा प्रबन्धन 
नहीं कर सकता। उधर सरकार यह मानती है कि इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि नेपाल में नदियों 
पर उस जगह बांध बना दिये जायें जहाँ यह नदियाँ पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं। सरकारों और राजनैतिक 
पार्टियों के दिमाग में तो कोसी पर प्रस्तावित बराहक्षेत्र बांध इस तरह घुसा हुआ है कि अगर गंडक, कमला या 
महानन्दा जैसी नदियों के क्षेत्र में बाढ़ आती है तब भी वह कोसी के बराहक्षेत्र बांध की बात करती हैं। 


बिहार में 2004 की बाढ़ मुख्यतः कमला, बागमती, अधवारा समूह और बूढ़ी गंडक जैसी नदियों के कारण आई 
थी जिसे अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ बताने में सरकार ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। इस साल 
कोसी शांत थी मगर बराहक्षेत्र बांध की फिर भी तूती बोलती थी। नेपाल में इस बांध के अध्ययन के लिए पैसा देने 
का दावा भी इसी साल किया गया। अब बागमती, गंडक, कमला या महानन्दा का बराहक्षेत्र बांध से क्या लेना 
देना है, यह तो नेतागण और सरकार जाने पर इतना जरूर है कि लोग अगर जागरूक होते तो नेताओं को जनता 
को बरगलाना कितना मुश्किल होता? 


इसके पहले कि हम इन प्रस्तावित बांधों पर विश्वास करके उनके निर्माण की दिशा में कदम उठायें, क्या यह 
जरूरी नहीं है कि हम पहले अपनी उन परियोजनाओं का जायजा ले लें जो कि हमने जल-संसाधनों के विकास 
के लिए बनाई थीं? क्या हम जानना नहीं चाहेंगे कि इन परियोजनाओं में किस हद तक कथित उद्देश्यों की पूर्ति 
हुई या नहीं हुई? ऐसा अगर हो सके तो लोग स्वयं इन योजनाओं के प्रति अपना मन बना सकेंगे। आश्चर्य की बात 
तो यह है कि इस तरह की रिपोर्ट सम्बद्ध विभाग हर साल बनाते हैं मगर उन्हें कभी आम जनता के लिए जारी 
नहीं करते और न ही उनसे कोई सबक लेते हैं। इन रिपोर्टों में असफलता तो साफ झलकती है मगर उसके लिए 
जिम्मेवार कौन है उस पर एकदम खामोशी रहती है। यह जरूरी है कि जनता से किये गये वायदों को पिछली 
उपलब्धियों के सन्दर्भ में देखा जाये, मगर, दुर्भाग्यवश ऐसा कभी हो नहीं पाता है। 


बाढ़ जागरूकता के लिए अभियान की जरूरत 


बाढ़ पर बहस यूँ चले कि उसमें भटकाव न आये। बाढ़ नियंत्रण के लिए जिस तरह के प्रस्ताव बीच-बीच में 


सुनाई पड़ते हैं, वह अजीब किस्म के होते हैं। समाचार पत्रों में 956 में समस्तीपुर में हुये एक सम्मेलन का 


हवाला मिलता है। यह वह समय था जब बूढ़ी गंडक पर तटबन्ध बन रहा था और इत्तिफाकन यह निर्माण 
नदी के एक किनारे पर हो रहा था जिससे दूसरे किनारे के लोगों को परेशानी होती थी। |आम जनता पानी 


सम्बन्धी प्रपंच,षडयंत्र और झूठ-फरेब से सलिए वह पाल मे प्रस्तावित बांधों के झांसे 


में आ जाती है। नेपाली बांधों की धुंद जब तक नहीं छंटेगी तब तक समाज के स्तर पर बाढ़ से बचाव का कोई 
काम नहीं हो सकता। आम जनता के बीच नेपाल में प्रस्तावित बाधों की अनिश्चितता और व्यर्थता के प्रति 
जागरूकता लाने की जरूरत है। यह जागरूकता बाढ़ नियंत्रण के तकनीकी समाधानों और उनकी सामाजिक 
लागत के प्रति भी पैदा किये जाने की जरूरत है जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है। प्रत्येक तकनीकी और 
संरचनात्मक समाधान के पीछे एक सामाजिक लागत की पुर्जी लगी हुई है जिस पर कोई बहस ही नहीं होती और 
एक ऐसा समाँ बंधता है कि फलां-फलां काम कर देने से चारों तरफ अमन-चैन हो जायेगा। हम इस कथित अमन- 
चैन की बदहाली तटबन्धों के मामले में देख चुके हैं कि किस तरह से तटबन्धों को आगे बढ़ाने वालों के पास 
तटबन्धों के दुष्प्रभावों की पूरी जानकारी थी मगर उन्होंने अपनी उतनी ही ताकत लगा कर इस विषय पर होने 
वाली किसी भी बहस का गला घोंट दिया। ठीक वही चीज अब प्रस्तावित बड़े बाँधों और नदी जोड़ योजना के 
सन्दर्भ में भी हो रही है। नदी-जोड़ योजना वाले तो अपना एक अलग राग छेड़े हुये हैं मगर गंगा घाटी क्षेत्र में नदी 
जोड़ योजना बिना नेपाल में बांध बने और बिना नेपाल के सहयोग के बनने वाली ही नहीं है, यह बात कितने 
लोगों को मालूम है? 


जनता के सभी स्तरों पर एक व्यापक बहस की जरूरत है। यह बहस आम आदमी के बीच ग्रामीण स्तर से लेकर 
प्रबुद्ध नागरिकों, इंजीनियरों, प्रशासकों, तथा राजनीतिज्ञों के स्तर तक चलनी चाहिये। यह तो तय है कि शिक्षितों 
को शिक्षित करना बहुत ही मुश्किल काम है। इंजीनियरों और प्रशासकों के विचार तो प्रायः स्थिर हो गये होते हैं 
और उन्हें किसी मुद्दे को समझा पाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। इंजीनियरिंग तबका आजकल थोड़ा 
बचाव की मुद्रा में आ गया है क्योंकि पिछले वर्षों में उन्होंने जो भी योजनाएँ बनाई हैं वह अपने कथित उद्देश्यों से 
भ्रष्ट हुई हैं। प्रायश्चित के तौर पर ही सही, बहुत से अवकाश प्राप्त इंजीनियर जनता से एक वार्तालाप चाहते हैं। 


यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन लोगों के बीच हम पानी या बाढ़ सम्बन्धी विषय पर बहस चलाना चाहते हैं 
उनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं और लिखे हुये शब्द का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं बचता। जनता के कुछ 
हिस्से तक तो स्थानीय भाषा के माध्यम से पहुँचा जा सकता है मगर अंग्रेजी जानने वालों की तादाद तो बहुत ही 
कम है। यह हम सब का सामूहिक दुर्भाग्य है कि इन्हीं लोगों के हाथ में प्रशासन की बागडोर है। बिहार जैसे प्रान्त 
में तो स्थिति और भी बदतर है। इसलिए जब लोक शिक्षण की बात उठेगी तब सम्प्रेषण और संचार के सभी 
साधनों का उपयोग करना पड़ेगा और इतनी बड़ी और इस स्तर पर मुहिम चलाने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी 
की जरूरत पड़ेगी। मगर अब समय आ गया है कि यह काम प्राथमिकता के स्तर पर किया जाये। अच्छा तो यह 
होता कि इस तरह का प्रयास सरकारी स्तर पर किया जाता क्योंकि उसकी पहुँच हर जगह है। यह सरकार को 
बताना चाहिये कि बाढ़ों पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है और इस तरह का नियंत्रण करना भी नहीं चाहिये। 
अगर सरकार ने इस तरह की पहल की होती तो उसे बरसात के समय जनता से मुँह नहीं चुराना पड़ता और 
अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चूहों, लोमड़ियों, छछूंदरों और 'असामाजिक तत्वों” का एहसान नहीं लेना पड़ता। 
तब वह न तो पानी छोड़ने के लिए नेपाल को दोष देती और न ही बाढ़ के मसले पर केन्द्र सरकार को कोसती। 


बाढ़ पर बहस यूँ चले कि उसमें भटकाव न आये। बाढ़ नियंत्रण के लिए जिस तरह के प्रस्ताव बीच-बीच में सुनाई 
पड़ते हैं, वह अजीब किस्म के होते हैं। समाचार पत्रों में 956 में समस्तीपुर में हुये एक सम्मेलन का हवाला 
मिलता है। यह वह समय था जब बूढ़ी गंडक पर तटबन्ध बन रहा था और इत्तिफाकन यह निर्माण नदी के एक 
किनारे पर हो रहा था जिससे दूसरे किनारे के लोगों को परेशानी होती थी। बाढ़ पर चर्चा जोरों पर थी तभी 
सम्मेलन में एक प्रस्ताव किया गया कि बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्र सीमा पर इतने ऊँचे पहाड़नुमा टीले 
बना दिये जायें कि उधर से मानसून ही न आने पाये और सारा पानी बंगाल की खाड़ी में ही बरस जाये। न मानसून 
आयेगा, न बारिश होगी और न बाढ़ आयेगी। जिसने भी यह कहा उसे पता नहीं था वह क्या कह रहा है मगर कुछ 
लोगों को यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण लगा कि अखबारों में उसे जगह मिली। 


इसी तरह से एक और प्रस्ताव सुनने में आता है कि कोसी पूरब की ओर जाने की तैयारी में है और वह अपना 
पूर्वी तटबन्ध तोड़ कर निकल जायेगी। इसके पहले कि नदी ऐसा करे, पूर्वी तटबन्ध के पूरब में एक तीसरे तटबन्ध 


का निर्माण कर देना चाहिये ताकि नदी की भूमि निर्माण की प्रक्रिया को बरकरार रखा जा सके और उस पर 
नियंत्रण भी हो सके। यह बात कहने वालों में इंजीनियरों की एक खासी जमात शामिल है। यह एक अव्यावहारिक 
प्रस्ताव है क्योंकि अब विस्थापन और पुनर्वास के प्रश्न को दबाया नहीं जा सकता है और बहुत ही क्रूरतापूर्वक 
दमन के बिना इस तीसरे तटबन्ध के प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तटबन्धों के बाहर रहने वाले अब 
यह अच्छी तरह समझते हैं कि तटबन्धों के बीच फंसने का क्या मतलब होता है? इंजीनियरों के साथ परेशानी 
यह है कि उन्हें नदी और तटबन्ध्‌ तो दिखाई पड़ते हैं मगर समाज और लोग दिखाई नहीं पड़ते। 


एक तीसरा प्रस्ताव 987 की बाढ़ के बाद बड़ी चर्चा का विषय बना था कि भारत-नेपाल सीमा पर एक बांध 
बना दिया जाय ताकि वहाँ से पानी इधर न आने पाये। पानी की प्रकृति को समझे बिना ही इस तरह की बातें की 
जा सकती हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह जाते हैं कि बीरपुर में हाई डैम बनाना चाहिये ताकि बाढ़ को नियंत्रित 
किया जा सके। जाहिर है, ऐसा कहने वाले न तो हाई डैम क्या होता है - यह जानते हैं और न ही उन्हें बीरपुर के 
भूगोल का कुछ ज्ञान है। 


नदियों के किनारे ठिगने तटबंधों के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। इनका इस्तेमाल किसानों और ग्रामवासियों 
ने बर्द्धमान में (अध्याय-2) अपने दम पर किया था। इसमें कहीं भी सरकार शामिल नहीं थी। सरकार ने तो उसका 
विध्वंस ही किया। इस तरह की व्यवस्था सरकार की केंद्रीकृत और नौकरी पेशा इकाइयां चला भी नहीं सकतीं। 
इसी तरह का प्रस्ताव नदियों को गहरा और चौड़ा करने के लिए भी किया जाता है। यह काम छोटे-मोटे नालों पर 
तो संभव है मगर भारी मात्रा में गाद लाने वाली बड़ी नदियों के साथ यह नामुमकिन है। मुख्य समस्या खोदी हुई 
मिट्टी को लेकर है उसे कहाँ पेंफका जायेगा और उसकी लागत क्या होगी, इन प्रश्नों का जवाब बड़ा ही मुश्किल 
है। इस विषय पर जानकारी अन्यत्र उपलब्ध है इसलिए यहाँ हम इसके विस्तार में नहीं जायेंगे। 


कुल मिलाकर यह सोचना कि आज विज्ञान आदमी को चन्द्रमा पर भेज सकता है तो उसके लिए बाढ़ क्या चीज 
है, फिलहाल सही नहीं है। विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं जो कि इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्रकृति से, 
जहाँ तक संभव हो सके, एक सीमा के अन्दर ही और कम से कम उलझा जाय। एक हद तक हमें बाढ़ और 
नदियों के साथ समझौता कर ही लेना पड़ेगा। कड़वी सच्चाई मगर यह है कि सरकार, अमला तंत्रा, राजनैतिक 
पार्टियाँ, जल संसाधन विभाग और बाढ़ से संबंधित निहित स्वार्थ यह कभी नहीं चाहते कि बाढ़ पीड़ितों में 
जागरूकता बढ़े। 


बाढ़ प्रबन्धन में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका 


बाढ़ से बचाव के लिए नदियों पर बनाई गई संरचनाएं नदियों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं जैसा 
कि हम तटबन्धों के मामले में देख आये हैं। नदियों पर ऊँचे-ऊँचे बाँध बनने से उनकी मारक शक्ति और भी 


ज्यादा बढ़ेगी। भारत में सर्वाधिक बड़े बांध महारष्ट्र और गुजरात में है। 2005 और 2006 में इन बांधों के 


बावजूद और उनके कारण भी वहाँ भीषण बाढ़ें आई। इन बाधों की उपादेयता पर कम से कम बाढ़ के संदर्भ 


में बहस होनी चाहिए। [बाढ़ के साथ जीवन यापन की विधा अभी तक पुनर्जीवित तो नहीं हो पाई है मगर यह 


काम देर-सबेर करना ही पड़ेगा। आधुनिक समय में फ्लड प्लेन जोनिंग की बात करने के अलावा सरकार की 


तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है। जब तक नेपाल में प्रस्तावित बांधों का भूत हमारे सिर पर सवार रहेगा तब 
तक इस दिशा में कोई काम होगा भी नहीं। अब यह चुनौती इंजीनियरों के लिए है कि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसी 
प्यासे को एक गिलास शुद्ध पानी किस तरह पिलाते हैं? क्या वह अपनी तकनीक को एक आम आदमी के स्तर 
तक ला सकते हैं? क्या उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उन्हें इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलाने में, परोक्ष रूप से ही सही, 
इन गरीब लोगों ने भी मदद की थी? 


हमारी सारी कोशिशें बाढ़ को बर्दाश्त कर लेने की सीमा में लाने की होनी चाहिये ताकि पानी जो कि आज एक 
उपद्रवी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है, उसे एक उपयोगी संसाधन में बदला जा सके। यह काम शक्ति से 
नहीं युक्ति से ही संभव हो सकेगा। हम लोग ईमानदारी पूर्वक यह निर्धारित करें कि क्या संभव है और क्या नहीं? 
कैन्सर या एड्स का इलाज अभी संभव नहीं हो पाया है, ऐसा डॉक्टर खुलेआम कहते हैं और सारा समाज उन 
पर विश्वास करता है। डॉक्टरों को यह आजादी है क्योंकि उन्होंने कभी अपने ऊपर सुश्रुत, चरक या धन्वन्तरि को 
हावी नहीं होने दिया। समाज इंजीनियरों को वही भाषा बोलने की आजादी नहीं देता क्योंकि उसने इंजीनियरों को 
भगीरथ और विश्वकर्मा का खिताब दे रखा है। इंजीनियरों ने भी गद्गद होकर इस उपाधि को स्वीकार किया हुआ 
है और उनकी सारी ताकत अपनी इस छवि को बरकरार रखने में खत्म हो जाती है। अपनी इस छवि को बचाये 
रखने के लिए वह एक के बाद एक गलतियाँ भी करते हैं। 


हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जितनी भी सिंचाई या बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनती हैं उनका 
जीवन काल 25, 50 या 00 साल में एक बार आने वाले सर्वाधिक प्रवाह के लिए होता है। इसका मतलब यह 
नहीं होता कि अब कुछ भी बुरा होगा तो वह 25, 50 या 00 साल के बाद होगा। इतने एहतियात के बावजूद 
00 साल में एक बार नदी में आने वाला प्रवाह कल आ सकता है। इसलिए बाढ़ नियंत्रण की सारी संरचनाएं इस 
बाधा से ग्रस्त रहती हैं। किसी भी संरचना की उपादेयता पर बहस तभी होती है जब विपत्ति उसे समेट लेती है। 
उस समय विभागीय इंजीनियर बड़ी आसानी से यह कह कर दामन झाड़ लेते हैं कि हमने तो फलां-फलां संरचना 
25 साल की या 50 साल में एक बार आने वाली बाढ़ के लिए डिजाइन की थी। 00 साल वाली बाढ़ आ गई तो 
वह क्या कर सकते हैं? सवाल इस बात का है कि योजना के निर्माण के समय 25/50 या 00 साल की बात 
आम जनता के साथ कभी नहीं की जाती। उस समय तो जनता को सीधा स्वर्ग ही दिखाया जाता है। जब कोई 
दुर्घटना होती है तब उस वक्त जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं उसका मुकाबला समाज अक्सर अकेले और अपने 
दम पर करता है। 984 में नवहट्टा के पास कोसी तटबन्ध का टूटना इसका एक उदाहरण है जब दुर्घटना के 0- 
2 दिन बाद तक कोई बाहरी सहायता वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। क्या हमारे इंजीनियर हमें बतायेंगे कि किस जगह 
उनके ज्ञान और अनुभव की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और कहाँ से समाज की भूमिका फिर शुरू होती है? क्या 
समाज यह भूमिका स्वीकार करने की स्थिति में है या रहेगा और क्या वह इसकी कीमत जानता है? परियोजना, 
खास कर बाढ़ नियंत्रण परियोजना, के इस पहलू पर विचार विमर्श के लिए क्या हम तैयार हैं? 


बाढ़ से बचाव के लिए नदियों पर बनाई गई संरचनाएं नदियों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं जैसा कि 
हम तटबन्धों के मामले में देख आये हैं। नदियों पर ऊँचे-ऊँचे बाँध बनने से उनकी मारक शक्ति और भी ज्यादा 
बढ़ेगी। भारत में सर्वाधिक बड़े बांध महारष्ट्र और गुजरात में है। 2005 और 2006 में इन बांधों के बावजूद और 
उनके कारण भी वहाँ भीषण बाढ़ें आई। इन बाधों की उपादेयता पर कम से कम बाढ़ के संदर्भ में बहस होनी 
चाहिए। बांध निर्माण क्षेत्र में पल रहे स्वार्थ वाले लोग और संस्थाएं बांधों के निर्माण के इस काम को हमेशा आगे 
बढ़ायेंगी और न चेतने पर समाज इसकी कीमत अदा करने को अभिशप्त होगा। 


अंत में 


इस पूरे क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का कोई बना बनाया समाधान नहीं है लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करनी 


ही पड़ेगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएँ सूखे के क्षेत्र की समस्याओं से एकदम भिन्न हैं। सूखा क्षेत्र की तरह 
यहाँ कोई भी काम एक गाँव या उसके भी एक छोटे वाटरशेड में नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ तो पानी कई 
ओर से घुसता है। इसलिए बाढ़ क्षेत्र में अगर क्षेत्रीय स्तर की बात हम न भी करें तो भी गाँवों के समूह की बात 
सोचनी पड़ेगी। बाढ़ और जल-जमाव वाले क्षेत्र में सम्मानित जीवन जीने के लिए बहुत सा पारंपरिक ज्ञान उपलब्ध 
है लेकिन समाज के स्तर पर एक लम्बे समय से जीवन को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए कोई संगठित प्रयास 
नहीं हुआ है और इस बीच कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। इस दिशा में खुले मन से परम्परा को ध्यान में रखते हुये 
आधुनिक विज्ञान की मदद से कुछ सार्थक प्रयास करने की जरूरत है ताकि विकास के कुछ मॉडल विकसित 
किये जा सकें और समय के साथ उनका विस्तार किया जा सके। यह काम जितना जल्दी किया जाय उतना ही 
शुभ होगा। 


